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 उड़ीसा  के  आदिवासी  जिलों  में  डाक  तथा  दूरसंचार  सुविधाएं

 *222.  श्री  हरिहर  सोरन  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 द्वारा

 oat  योजना  के  दौरान  आदिवासी  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  डाक
 तथा

 संचार  सुविधाओं  को  उपलब्ध  कराने  पर  जोर  दिया  गया

 यदि  तो  उपयु  क्त  योजना  अवधि  में  अब  तक  के  आदिवासी  जिलों  में  डाक

 तथा  दूरसंचार  सुविधाओं  का  क्रिया  विस्तार  किया  गया  और

 उपयु  क्त  योजना  अवधि  में  आदिवासी  जिले  क्योंकर में  उपलब्ध  की  गई  डाक  तथा

 दूरसंचार  सुविधा ओं
 का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  sat  विजय  एन०  जी

 छठी  योजना  अवधि  के  उड़ीसा  के  आदिवासी  क्षेत्रों
 में

 डाक  जाल

 कार्य  के  विस्तार  की  वर्तमान  स्थिति  निम्न  प्रकार  gi

 खोलना  190

 —afatraa  विभागीय

 fa  क  ि  | लक्षणा  एजेंट  212

 सेवा  की  व्यवस्था  118
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 छठीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  1980-85
 के  दौरान  उड़ीसा  के  aifeq  सी

 क्षेत्रो ंमें  7-3-84  एक  सौ  चौबीस
 लंब  दूरी के  सार्वजनिक  टेली  la

 घर  संयुक्त  डाक-तारघर  खोले  जा  चुके हैं  ।

 (7)  उपरोक्त  योजना  अवधि  के  दौरान 25  डाकघर  खोले  51  अतिक्ति

 विभागीय  वितरण  एजेंटों  की  नियमित  की  गई  और  20  गांवों  में  डाक  काउन्टर

 सुविधा  उपलब्ध  कराई  गई  |

 उपरोक्त  योजना  अवधि
 के  दौरान  बोंबर  आदिवासी  जिले  में  19  लंबी

 दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  डाक-तारघर  खोले  जा  चके  हैं  ।

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  अध्यक्ष  खान  अब्दुल  गफ्फार  खाँ  हिन्दुस्तान  के  ही  नहीं  बल्कि

 दुनिया  के  सबसे  बुजुर्ग  नेता  वे  पाकिस्तान  की  जेल  में  वे  भारत  के  ही  दुनिया  की

 मानवता  के  प्रतीक हैं  ।  भारत  की  सरकार  उनको  रिहा  करा  भारत  में  उनका  इलाज  करप  ए

 यह  हमारा फर्ज  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय :
 आपने  और  सभी  ने  सदन  में  बार-बार  यह  कहा  है  कि  हम  सब  की

 मुती  उनके  साथ  है  ।  वे  मानवता  के  ही  प्रतीक  नहीं  बल्कि  महात्मा  जी  का  भी  स्वरूप  ऐसा हम  मानते

 लेकिन  हम  जो  कर  सकते  हैं  वही  कर  सकते  हाउस  भी  चाहता  है  कि  वे  स्वस्थ और  जीवित

 रहें  ।  क्यों  वाजपेयी  ठीक है  न

 श्री  हरिहर  सोरन  :  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूँ  भारत  सरकार  ने  यह

 नीति  बनाई  है  कि  प्रत्येक  ग्राम  पंचायत  मुख्यालय  में  कम  से  कम  एक  सावंजनिक  टेलीफोन  घर  हो  ।

 यदि  तो  सामान्य  रूप  से  उड़ीसा  में  तथा  विशेष  रूप  में
 क्यों

 भर  जिले  में  इस  कार्यक्रम  को  कहाँ  तक

 कार्यान्वित किया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  एन०
 :

 जनजातीय
 क्षत्रों

 के
 सम्बन्ध  में

 प्रघन  मंत्री  जी  के  कहने  पर  कुछ  समय  पहले  नीति  को  उदार  बनाया  गया  था  ।  अब  नीति  यह  है  कि

 जनजातीय  क्षत्रों  मे ंअधिक  दफ्तर  खोले  जायेंगे  ।  wei  तक  उड़ीसा  का  सम्बन्ध  लम्बी  दूरी  क

 सावे  जनक  टेलीफोन  मी  संख्या  इस  प्रकार  थी  939-8  1982-83

 56;  1983-84  में  an  मिलाकर
 124

 खोले
 सये

 थे
 ।

 ्

 जहाँ  तक  माननीय  सदस्य  के  जिले  का  सम्बन्ध  आंकड़े  इस  प्रकार
 हैं

 :  ]  980-8

 1981-82  तथा  1983-84  में  7.3.84  तक--एक  |  अतः  इसकी  संख्या  में

 उत्तरोत्तर  विधि  रे  टेलीफोन  खोले S  ई  है  तथा  जनजातीय  क्षेत्रो ंमें  aaa  से  अधिक  सार्वजनिक

 जायेंगे ।

 श्री  हरिहर  सारन  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से
 जान

 हूँ
 कि  कया  उन्हें  मालूम  है  कि
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 ग्रामीण  क्षत्रों  में  जो  संचार  सुविधाएं  प्रदान  की  गई  खासतौर  पर  जनजातीय  क्षे  त्रों  में  at  सुविधाएं
 दी  गई  वहू  सुचारु रूप  में  कार्य  नहीं  कर

 रही  यदि  तो  सरकार द्वारा-इस सम्बन्ध  में  क्या

 सुधारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार  है  |

 ait  ato  ao  गाडगिल  :  हाल  ही  एम०  आर०  आर०  घहुमार्गीय  ग्रामीण  रेडियो

 टेलीफोन  प्रणाली  शुरू  करने  का  निश्चय  किया  गया  यह  पांच  क्ष  त्रों  में  शुरू  की  गई  है  और  अगर

 यह  सफलतापूर्वक  कार्य  करती  तो  अन्य  क्षेत्रों  में  भी  इसका  विस्तार  किया  जायेगा  ।

 श्रीमती  विद्यावती  चतुर्वेदी  :
 अध्यक्ष  आदिवासी  क्षे त्रों  में  डाकघर  की  मांग  अपनी

 जगह  बहुत  महत्व  रखती  है  ।  लेकिन  पिछड़े
 हुए  क्षत्रों  के  अतिरिक्त  ऐसे  भी  क्षेत्र हैं  जो  कि  सकती

 क्षेत्र है  जहाँ  कौर  की  क्षण-क्षण  बहुत  सख्त  आवश्यकता  पड़ती  क्या  सरकार  की नीति है

 कि  उसर  मध्य  और  राजस्थान  के  सकती  वाले  क्षत्रों  का  संचार  के  मामले  में

 प्राथमिकता  दी  जाये  ale  संचार  क  व्यवस्था  समुचित  और  उपयोगी  रूप  से  चल  सके  ?

 श्री  व1०  एन०  गाडगिल  :  सामान्य  नीति  यह  कि  प्राथमिकता  सूत्री  मुख्यालय

 तहसील  मुख्यालयों  आदि  के  लिए  तेयार  की  जाती  है  ।  आदी  भी  एक  मापदण्ड  कभी-कभी  यह
 as.  और  कछ  मामलों  में  ये  माननीय  सदस्य सिचाई  के  स्थानों  आदि  पर  भी  खोले  जा

 द्वारा  बताये  गयें  स्थानों  पर  खोले  अर्थात  जहां  सकती  अथवा  अन्य  बातें  होती  हैं  ।  अगर  विशिष्ट

 मामले  बताये  जाते  हैं  तो  उन  पर  विचार  क्रिया  जायेगा  |

 श्री  चिन्ता  ग  उठा  क्यो  मैं  माननीय  मंत्री जी  से  जान  सकता  हँ  कि  छठी  योजना  में

 उड़ीसा के  लिये  सार्वजनिक  टेलीफोन  कार्यालय  खोलने  तथा  अन्य  दूर-संचार  सुविधाएं  और  डाक

 सुविधाएं  प्रदान  करने  कया  लक्ष्ण
 है

 और  अभी  तक  कितनी  उपलब्धि  एई  है  ?  मैं  जान  सकता  हूँ

 क्या  उड़ीसा  में  में  एक  टेलीफोन  उद्योग  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  था  ?  यदि  तो  इसमें

 या  प्रगति  हुई  है  ?  क्या  जान  सकता  हूँ  कि  एक  राजनीति  ने  उस  स्थान  का  दौरा  किया  है  तथा

 भुवनेश्वर  में  टेलीफोन  उद्योग  लगाने  के  लिये  सिफारिश  की  है  ।  यदि  तो  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 श्री  ato  एन०  गाडगिल  जहां  तक  £" ह ड  के  पहने  भाग  का  सम्बन्ध  उडीसा  में  व्यापक

 रूप  में  डाकघर  खोले  गये  हैं  ।  इसे  पढ़ने  में  मुश्ते  काफी  समय  लगेगा  ।  किन्तु  मैं  आकड़े  दे  सकता  हूँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  उन्हें  दीजिएगा  |

 श्री
 ato  एव ०  गाडगिल  मार्चे  तक  लम्बी  दूरी  के  7600  संयुक्त  कार्यालय  खोलने  का

 अखिल  भारतीय  लक्ष्य था  तथा  उडीसा के  लिये  110  था  ।  अभी  तक  छठी  योजना  के  दौरान  104

 area गये  हैं  ।

 जहाँ  तक डाकघरों  का  सम्बन्ध  छठी  योजना  अवधि  में  के  लिए  आवंटन  का  लक्ष्य  इस

 प्रकार है  :  1981
 |

 मैं  adlaan  wine  दंगा  1  1982- इ  el  AY है  MUEDS  क  tl  17  ०  है  0८ 7  साम an सामान्य  ग्रामीण क्षे  त्रों  में
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 10  तथा  आदिवासी  और  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिये  30 ।  1983-84  में  सामान्य  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिये

 45  तथा  आदिवासी एवं  पिछड़े  इलाकों  के  लिए  70 ।  कुल  मिलाकर 115  ।

 निजी  वायरलेस  स्टेशन  चलाने  का  अधिकार

 #225,  श्री  अमर  राय  प्रधान  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि
 भारतीय  नागरिकों

 को
 प्रसारण  करने  के  लिये  वायरलैस  स्टेशन

 चलाने  का  अधिकार  प्राप्त

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण हैं
 ?

 संचार  मंत्रालय में  उपमंत्री  (att  बिजय एन  «  पाटिल  जी  नही ं।

 उपयुक्त  को  देखते
 हुए

 सवाल  ही  पदा  नहीं  होता  |

 भारतीय  तार  1885  के  अधीन  बेतार  तार  केन्द्र  रेडियो
 केन्द्र  )

 की  अनुरक्षण  और  प्रचालन  का  विशेषाधिकार  केवल  केन्द्रीय  सरकार  को  ही  हैं  ।  यह

 नियम  केन्द्र  सरकार  को  ऐसी  शर्तों  और  निश्चित  मस्तान  पर  जिसे  सरकार  ठीक  अनुज्ञप्ति

 प्रदान  करने  का  अधिकार  भी  देता  है  |

 केन्द्रीय  सरकार  ने  किसी  भी  व्यक्ति  को  प्रसारण  के  उद्देश्य  से  बेतार  केन्द्र  चलाने  की  अनु

 तप्ती  नहीं  दी  है  क्योंकि  जनसम्पर्क  के  साधनों  का  किसी  व्यक्ति  विशेष  द्वारा  प्रयोग  त  तो  लोकहित  में

 होगा  और  न  ही  सार्वजनिक  व्यवस्था  क  लिए  उपयुक्त  रहेगा  |

 श्री  अमर  राय  प्रधान :  हाल  ही  में  आंध्र  उच्च  न्यायालय  के  माननीय  न्यायमूर्ति  जी०  To

 चौधरी  ने  कहा  कि  आकाशवाणी  तथा

 rl

 पर  राज्य  का  एकाधिकार  असंवैधानिक  है  तथा  प्रत्येक

 भारतीय  नागरिक  को  संविधान  के  अनुच्छेद  19  (  1)  के  अंतरगत  निजी  वायरलैस  तथा  रेडियो  प्रसारण

 aaa  चलाने  तथा  स्थापित  करने  का  अधिकार  प्राप्त  है  ।  इसके  अलावा  विज्ञान  बहुत  तेजी  से  प्रगति

 कर  रहा है  एक  ओर  अन्य  विचार  यह  है  कि  समूचे  विकास  में  गति  को  तेज  करने  के  लिए

 एन०  एफ०  ए०  पी०  में  विघ्न  डाले  बिना  अप्रयुक्त  आर ०  एफ०  एस०  का  प्रयोग  करके  संचार

 मंत्रालय  को  गैर-सरकारी  प्रसारण  सुविधाओं  को  तुरन्त  प्रोत्साहन  देना  इन  दो  मुद्दों  के

 सम्बन्ध में  माननीय  मंत्री  जी  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?  कया  यह  सत्य है  कि  निजी  वायरलेस  तथा

 प्रसारण  को  चलाने  की  अनुमति  न  देना  संविधान  के  अनुच्छेद  19  (1)  क  का  स्पष्ट  उल्लंघन  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  एन०  गाडगिल  लगता  है  भाननीय  सदस्य  मेरी

 कानूनी  राय  जानना  चाहते  हैं  ।  मैंने  उच्च  न्यायालय  के  फैसले  को  नहीं  देखा  है  जिसका  उन्होंने  उल्लेख

 किया  किन्तु  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  का  एक  निर्णय है
 जिसमें  एक  याचिकादाता .  ने  प्रस।रण

 4



 23  1905  far  उत्तर

 वि

 qT3saq  के  लिये  एक  दरख्वास्त  दायर  की  थी  ।  एक  विस्तृत  निर्णय  दिया  गया  था  और  अदालत  इग

 निर्णय  पर  पहुंची  कि  यदि  कोई  अधिकार  है  तो  वहू  एक  सीमित  अधिकार है  तथा  सरकार  उक्त

 प्रतिबंध  लगा  सकती है  तथा  याचिका  रद्द  की  गई  थी  ।  अभी  जनवरी  1984 में  एक  और  प्रार्थी

 ने  उच्चतम  न्यायालय  में  एक  याचिका  दायर  की  और  उच्चतम  न्यायालय  ने  इसे  भी  रद्द  कर  दिया  |

 जहाँ तक  मेरा  संबंध  है  कानूनी  स्थिति  यह  और  जहाँ तक  gat  भाग  का  संबंध  हमने  यट

 विचार  किया  है  कि  भारत  की  स्थिति  को  देखते  प्रसारण  के  लिए  लाईसेंस  देना  उचित  नहीं  होगा  ।

 में  एक  भेद  कर  रहा  ह  ।  वायरलैस  दो  प्रकार  के  होते  एक  से  प्रसारण  किया  जाता  है  तथा  दस

 प्रसारण  नहीं  क्या  जाता  है  ।  जहाँ  तक  प्रसारण  का  संबंध  हमने  यह  विचार  किया  है  कि  az

 रार कार  के  पास  रहना  किसी  भी  व्यक्ति  अथवा  संस्थान  के  पास  नहीं  होना  संयोग  a

 पिछली  सरकार  ने  भी  यही  रवैया  अपनाया  था  कि  इसे  किसी  भी  व्यक्ति  अथवा  संस्थान  को  नहीं

 देना  चाहिये  ।  जहाँ  तक  दसरे  वायरलैस  का  संबंध  हमने  भारतीय  तेल  निगम  तथा  अन्य  शोध

 संस्थानों  को  लाइसेंस  दिये  हैं  जहाँ  पर  वास्तव  में  इसकी  जरूरत

 थ्री  अमर  राय  प्रधान  :  मुझे  मालम  हैं  कि  वायरलैस  उपकरण  अथवा  प्रसारण  मशीनरी

 का  बिना  वध  लाइसेंस  प्राप्त  किये  प्रयोग  करना  अथवा  रखना  भारतीय  तार  अधिनियम  85

 तहत  दष्डनीय  है  ।  मैं  यहाँ  पर  एक  मामले  का  उल्लेख  करूँगा  आपने  इजाजत  दी  मैं नः

 जानता  यह  ae  अथवा  अवध  इजाजत  ह  ।  किन्तु  यह  सत्य  ह  कि  एक  उदाहरण  हू  ।  गुड़गांव  के  अपर

 आश्रम  को  बहुउद्देशीय  कार्यों  के  fae  अनुमति  दी  गई  है  जिसमें  बन्दूक  फैक्ट्री  से  निजी  हवाई  अ

 तक  जिसमें  वायरस  प्रसारण  केन्द्र  भी  शामिल  अनुमति  दी  गई  इस  आश्रम  के  विरुद्ध  वय

 कार्यवाही  की  गई  है  (  व्यवधान

 कभी  ato  एन०  गाडगिल :  जहाँ तक  gH  ज्ञात है  यह  तेल .
 We  ट्रेंट 2.2  fase]

 बोडो  खनन  तथा  सम्बद्ध  परिवहन  इस्पात  तथा  रसायन  चीनी

 फार्म  तथा  डेयरी  उद्योगों  को  दिए  गए  हैं  ।  इस  विशेष  मामले  के  बारे  में  मुहाल  ga  समय  कोई  जानकारी

 नहीं

 श्री  अमर  राथ  प्रधान  :  क्या  आप  इसकी  जाँच  करेंगे  ?

 st  to  एन०  गाडगिल :  मूल  अभी  इसके  बारे  में  बताया
 गया

 गह

 fai  pk  इसकी  जाँच

 करनी  होगी  उसके  बिना मैं  स्पष्ट  वक्तव्य  नहीं  दे  सकता  ।  अ  हवा
 सकार

 सकता  किसी  तकनीक !
 आधार  पर  ऐसा

 कहा  गया  हो  किन्तु  अभी  बिना  देखे  कोई  स्पष्ट  वक्तव्य  नहीं  दे  सकता  ।  मुझे
 मालूम  करना  पड़गा  |

 अध्यक्ष  महोदय  :
 श्री  बनवारी  लाल  ।  अनुपस्थित  |

 सिनेमाघरों  के  निर्माण  सम्बन्धी  नियम  तथा  सम्बद्ध  मामले

 *227.  बसन्त  कुमार  पण्डित
 :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  के  वितरण  तथा  प्रदान  विषय  को  संविधान  की  समवर्ती
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 as a

 सुची  में  सम्मिलित  करने  पर  विचार  कर  रही  है

 क्या  सरकार ने  राज्यों  तथा  संघ  शासित  क्षेत्रों  को  पह  आश्वासन  दिया  है  कि  इससे

 मनोरंजन  कर  लेने  का  उनका  अधिकार  प्रभावित  नहीं  होगा

 क्या  सरकार  सिनेमाघरों  के  निर्माण  तथा  सम्बद्ध  मामलों  के  सम्बन्ध  में  समान  नियम

 रखने  पर  विचार  कर  रही  है

 सर्दी  तो
 इस  विषय

 पर
 सरकार  का  अन्तिम  निर्णय  क्या

 है  ?

 सच्  शोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  तथा  dada  कार्य  विभाग  में  राज्य
 मंत्री

 एंड  के ०  एल०  :  जी  ,  नहीं  ।

 (a)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 और  :  सेंसरशिप  को  छोड़कर  विषय
 राज्य

 fara  इसलिए

 सिनेमाघरों  के  निर्माण  और  संबंधित  मामलों  के  बारे  में  नियम  बनाना  राज्य  सरकारों  का  काम

 केन्द्रीय  सरकार ने  सिनेमाघरों  के  निर्माण  तथा  संबंधित  मामलों  के  सम्बन्ध  में  एकरूपता

 सुनिश्चित  करने  के  विचार  से  राज्य  सरका'रों  को  सिनेमाघर  लाइसेंसिंग  नियमों  में  संशोधन  करने  के

 लिए  सुझावों  को  पश्चिमी  निया  है  ।

 डा०  वसन्त  कुमार  पण्डित  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  स्पष्ट  रूप  से  इन्कार  फिया  है  कि  केन्द्र

 सरवर  इसे  समवर्ती  सूची  में  सम्मिलित  करने  की  इच्छा  नहीं  है  ।  वास्तव  इससे  राज्य  सरकारों

 चलचित्रों  के  वितरकों  तथा  निर्माताओं  तथा  प्रदर्शन कर्ताओं  को  बहुत  ज्यादा  राहत  मिलेगी  ।  तथापि

 सिनेमा  देखने  वालों  के  प्रति  अपने  कर्तव्यों  सें  मुक्त  नहीं  हो  सकती  ।  सरकार  ने  अभी  तक

 सिनेमा  थियेटरों
 के  बारे  में  कुछ  सुझावों  संशोधनों  नियमों  को  परिचालित  किया  थियेटरों

 को  यक्ति  संगत  बनाने  तथा  उनका  वर्गीकरण  करने  के  बारे  में  ge  नहीं  किया  गया  है  तथा  कोई '

 *मानक  नहीं  निर्धारित  किया  गया  आजकल  विभिन्‍न  तरह  के  थियेटर  हैं  और  वे  fag  मनोरंजन

 कर  एकत्र  करने  की  वस्तु  मात्र  बन  गये  हैं  ।  निसंदेह  इससे  सरकार  को  आय  होती  है  ।  किन्तु  बेचारे

 सिनेमा  देखने  यालों  लिए  सुविधाओं  का  अभाव  की  कमी  तथा  थियेटरों  के  निर्माण  के

 लिए  feat  भी  अन्य  मानक  का  अभाव  तथा  दिखाई  जाने  वाली  फिल्मों  की  at  मियां  कौन  सी  होनी

 चाहिए  के  सिवाय  कुछ  भी  नहीं  है  ।

 क्या  मैं  सरकार  से  जान  सफलता  हँ  कि  वास्तव  में  राज्य  सरकारों  को  क्या  परिचालित

 किया  जा  रहा
 है  ?

 इसमें  सभी  संबंधित  विषयों  के  ब्यौरे  भी  दिये  जायें  |

 सूचना  एवं  प्रसारण  मंत्री  एच०  Fo  एल०  भगत )
 मैं  सह  कहना  चाहूँगा  कि  माननीय

 सदस्य  ने  एक  महत्वपूर्ण  प्रदान  पूछा  है  ।
 .  किन्तु  मैं  इसमें  सुधार  करना  चाहता  हू  नया

 कि
 जब  वहू  कहते
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 हैं  कि  इससे  राज्य  सरकारों  तथा  निर्माण  उद्योग  की  संतुष्टी  हुई  ऐसा  नहीं  इससे  कुछ  राज्य

 कर्क्रारों की सं
 की  edt are at  ।  यह  मत

 है
 कि

 मैं  इस  समस्या  की  में  जाऊँगा--सरकार ने
 बर्थ  ate  की  नियुक्त  की  है  ।  उन्होंने  ठोस !  देकर  कहा  हैਂ  कि

 सिनेमा  को  समवर्ती  सू  भी
 में  सम्मिलित  वारना  ane  ।  इस  विषय  पर  सूचना  मंत्रियों  की  बैठक  में  भी  चर्चा  की  गई  थी  वहां

 ae  निर्णय  किया  गया  था  कि  यह  राज्य  संस्कारों  द्वारा  किया  जाना  चाहिए  उनकी  मनोरंजन

 कर  a  करने  के  बीपी  में
 प्री

 सुरक्षा  की  जानी
 चाहिए

 |  किन्तु  जम्मू  एवं  पश्चिम

 तमिल
 नाड़  तथा

 ५
 are  सिनेमा  को  समवर्ती  सुची  में  सम्मिलित  करने  के  खिलाफ  थीं  ।

 1982 में  सूचना  मंत्रियों  के  में  इस  विषय
 पर  फिर से  चर्चा  की  गई  थी

 ।

 उ  समय  भी  यह  निर्णय  fear  गया  था  कि  इसे  सवर्णों  सुची  में  सम्मिलित  किया  जाना  चाहिए  i

 फिल्मों के  ब्रितरणों  ue  fear  आदि  को  भी  समझतीं  सु  वी  में  सम्मिलित  किया  जाना  चाहिए  ।  बाद  में

 दो  अथवा  तीन  राज्य  सरकारें  इसके  विरुद्ध  थी  ।  यह  जानकर  कुछ  सन्तुष्टि  होंगी  कि  सर्वसम्मति  दो

 समवर्ती  सूची  में  तम् मि नित  fea  जाते  थी  ।  इसलिए  यह  कहना  सच  नहीं  है  कि  सरकार  इसे  q4-

 ी  सुची  में  सम्मिलित  नहीं  करना  हती  i  अगर  ऐसा  किया  जाता है  तो  इसस  हमें  कुछ  संताप

 होंगा  |

 किन्तु  star  कि  मैंने  कहा  है  मैं  समझता  हूं  कि  इस  बार ेमें  सामान्य  समिति  यए  थी  कि  इस+  ५

 समवर्ती  सुची  यें  लाया  जाना  चाहिए  ।  किन्तु  मंत्रालय  द्वारा  इस  बारे  में  यह  काय  fe  था  गया  था  ts

 बया  संविधान  में  संशोधन  किया  जा  सकता  है  अथवा  इसके  अलावा  भी  gar  कोई  विकल्प  है--यहां

 विकल्प  या  तो  संविधान  Tarqry  करने  के  लिए  की  जा  सकती  है  अथवा  कोई  अन्ध

 कायत  को  जा  सकती  है  ।  इस  कार्य  वाही  के  पश्चात  मन्त्रालय  डस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  कि  फिलहाल

 इस  मामले  को  आगे  नहीं  बढ़ाया  जाना  चाहिए  और  साथ  ही  मन्त्रालय  ने  राज्य  सरकारों  को  बहुत

 ठोस  और  सुस्पष्ट  सुभाव  भी  भेजे  इन  grat  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखकर  अथवा  माननीय

 सद्य  को  एक  प्रति  देकर  मुक्के  बहुत  प्रसन्नता  होगी  ।  अतः  राज्य  सरकारों  को  सुस्पष्ट  quia  दिये

 गये  थे  ताकि  यदि  आवश्यक  हो  तो  वे  नियमों  को  संशोधित  करने  के
 लिये

 पग  उठा  सकें  जिससे  देश

 में  और  अधिक  सिनेमा  थिएटर  हों  ।

 अंतर्राष्ट्रीय  य  मापदण्ड  के  हमारे  देश  में  30,000  सिनेमाघर  होने  चाहिएं  जबकि

 इस  मिर  हमरे
 देत  में  4000  अस्थाई  सिनेमाघरों  सहित  11]  000

 सिनेमाघर  सरकार  इसके

 लिए  बिल्कुल  उत्सुक  हैं  कि
 सिनेमाघरों  को  अधिक

 से  अधिक  प्रोत्साहन  दिया  जानां  चाहिए  ।  जेसा

 करि  मैं  बता  चुका  हैं  कुछ  कठिनाईयों  की  दूसरी में  फिलहाल  हम  इस  मामले  को  आगे  नहीं

 बढ़ा  रहे  हैं  |

 डॉ०  वसंत  कुमार  पंडित
 :  प्रश्न  के  भाग  और  का  जो  उत्तर  सरकार  ने  दिया  है

 वहं

 अब  संशोधित  हो  गया  है  ।  Ty  खुशी  है  कि  faaare  नों  के
 निर्माण

 को  अपने
 कार्यक्षेत्र  में  लाने

 at  सोच  रही  है  ।
 माननीय  मंत्री  ने  सिनेमाघरों  की  कमी  पर  चिंता  व्यक्त  की  ।  a tant  वि  |  ह  wl पति  ही  में  जो  सेना

 हुआ  है  यह  उससे  मालूम  पड़ता
 है

 कि  प्रति  एक  हजार  जन  संख्या  के  लिए  सिनेमाघरों  की केवल  7.30
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 स्थान  प्राप्त  हैं
 ।  यहां  तक  कि  जो  महानगर  मैं  भी  अनुपात  सिनेमाघर  प्रति  to.)  लख

 जनसंख्या
 है  ।  मु  ग्रामीण  क्षे  त्रों--जहां  सिनेमाघरों  के  निर्माण  और  उनके  स्तर  का  नितान्त  अभाव

 st  अधिक  नितता है  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  कारण  जिसने  ग्रामीण  क्षत्रों

 ह  प  कि  आदिरूपीय  ढांचे  के  भवन  बनाने  का  सुल्तान  दिया  के  प्रतिवेदन
 पर

 वास्तव  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?  विशेषकर  अब  जब  छोटे  सिनेमाघर  बनाए  जा  रहे  हैं  तो
 wea

 श्चो ये  के  लिए  भी  कुछ  विनियम  बनाए  जाने  चाहिएं  ताकि  वहां  के  सिनेमाघरों  के  लिये  भी  कोई  माना
 fat:  चत  हों  ।

 श्री  एच०  के  एल ०  भगत  :  कार  समिति  के  निष्कर्षों  के  अनुसार  प्रति  हंजार  जनसंख्या  पर

 सिनेमाघर  केवल  7  स्थान  उपलब्ध  हैं  जो  हमारे  कुछ  पड़ोसी  देशों  सहित  अधिकतर  देशों  के  स्तर  के

 दूसरी  से  बहुत  कम  हैं  ।  इसलिए  उन्होंने  सुभाव  दिया  था  कि  इस  विषय  को  समवर्ती  सूची  में  रखा

 जाना  चाहिए  ।  मैं  पहले  ही  इसका  कारण  बता  चुका  हु  कि  फिलहाल  हमने  इस  मामले  को  आगे  न

 बद!ने  का  निर्णय  किया  है  ।  इसके  कुछ  बहुत  व्यवहारिक  और  सुस्पष्ट  कारण  कठिनाइयां  हैं  जो

 मैं  हूं  माननीय  श्री  वसंत  कुमार  पंडित  यदि  अपनी  दास  ओर  विशेषकर  श्री  देसाई  की

 और  देखें  तों ददायद  इस  बात  कोसम
 जाएंगे  |  किन्तु  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  केन्द्र  सरकार

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  पग  उठाना  नहीं  चाहती  सिनेमाघरों  के  निर्माण  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  को

 राष्ट्रीय  fer  विकास  निगम  द्वारा  ऋण  दिया  जाता है  ।  इसके  फलस्वरूप  कुछ  प्रोत्साहन  दिया  जा

 रहा है
 ।  किन्तु  सिनेमाघरों  के  सम्बन्ध  में  उत्तरी  राज्यों  की  तुलना  में  दक्षिणी  राज्यों  की  अधिक

 अच्छी  स्थिति है  ।

 अब  मेरे  मित्र  ने  गांवों  का  प्रइन  उठाया  है  ।
 उन्होंने

 वीडियो  थियेटरों  के  बारे  में  भी  कहा  है

 कार  समिति  की  सिफारिशों  पर  कार्यवाही  करते  के केन्द्र  सरकार ने  राज्य  सरकारों  को  लिख

 दिया  था  कि  उन्हें  वीडिओ  थिएटरों  आदि  के  निर्माण  को  प्रोत्साहन  देना  किन्तु  अब  हम

 विडिओ  इत्यादि  देख  रहे  बीडीओ  ऐसी  बस्त  है  जिसकी  कामना  हम  नहीं  छोड़  सकते  हैं  ।  यह

 एक  प्रौद्योगिकीय  प्रगति  है  जिसका  हमें  सदुपयोग  करना  होगा  ।  किन्तु  दूसरी  यदि  विडिओ  घरों

 कों  बिना  कि  री  नियंत्रण  और  विनियम  के  अनुमति  दी  जाती  है  तो  वे  कोई  भी  फिल्म  दिखा  सकते  हैं  ।

 सभी  चोरो  की  अनधिकृत  फिल्में  दिखाई  जा  सकती  बुरी  और  गंदी  फिल्में  दिखाई  जा  सकती  हैं  ।

 सभी  प्रकार  की  फिल्में  दिखाई  जा  सकती  हैं  ।  सभी  प्रकार  की  अनैतिक  ara  दिखाई  जा  सकती हैं  ।  अत

 सरकार  इस  बारे  में  काफी  सकें  है  ।  हाल  ही  केन्द्र  के  सुचना  सचिव  ने  राज्य  सरकारों  के  सूचना

 सचिवों  की  बैठक  बुलाई  उसमें  मैं  भी  शामिल  हुआ  यह  मामला  विचाराधीन  है  कि

 वीडियो  का  प्रयोग  किस  प्रकार  किया  जाए  और  उसे  कसे  विनियमित  किया  जाए  ताकि  उसका  सदुपयोग

 किया  जा  सके  और  उसके  दुरुपयोग  की  जो  सम्भावनाओं  से  बचा  जा  सके  ।

 श्री  जग दौ दश  टाइटलर  मेरा  प्रदान  सिनेमाघरों  में  दिखाई  जा  रही  फिल्मों  से  सम्बन्धित  है  ।

 यह  बहुत  अच्छी  बात  है  कि  अधिक  सिनेमाघरों  के  निर्माण  के  लिए  अनुमति  दी  जा
 रही

 मैं  मंत्री

 महोदय  से  इसे  बात  का  उत्तर  देने  के  लिए  अनुरोध  करूँगा  कि  फिल्मों  में  बढ़ती  हुई  अरली

 ह  |
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 और  हिसा  के  लिए  कौन  क्या  मंत्री  महोदय  इससे  अवगत  हैं  ?  इतना  ही

 हलाल  ही  में  ऐसी  फिल्मों  की  बाढ़  आई  जिनमें  राजनीतिज्ञों  को  बुरे  ढंग  से  क्या  गया  है  |

 राजनीतिज्ञों  के  जीवन  पर  बनी  इन  फिल्मों  के  दिलाए  जाने  पर  अब  तक  न  तो  किसी  विपक्षी  सदस्य

 ने  आपत्ति  प्रकट  की  है  और  न  सत्तारूढ़  दल  के  सदस्य  ने  आपत्ति  की  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  से

 जानना  चाहूँगा  कि  क्या  वह  इससे  अवगत हैं  और  यदि  तो  क्या  वह  उन  लोगों  के  विरुद्ध  कोई

 कार्यवाही  करेंगे  जो  छोटे-छोटे  बच्चों  को  जानबूझकर  यह  अश्लीलता  दिखा  रहे  हैं  ?  मेरे  छोटे  बच्चे

 पूछते  यहाँ  तक  कि  मेरी  छोटी  लड़की  मेरे  पास  आई  और  पुछा  :  कया  राजनीतिक  जीवन

 में  ऐमा  *ैट्ोता  रहा है
 ?  मैं  माननीय  मंत्री  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  इन  सब  बातों  की  अनुमति  देने

 के
 लिए  कौन

 दत्त  रदायी  है  ?  अध्यक्ष  महोदय  मुकरे  सहमत  हैं  कि  इस  प्रकार  की  बातें  जा  रही  हैं  और

 राजनी  तीनों  को  बुरे  ढंग  से  चित्रित  किया  जा  रहा  है  और  नव  आश्चर्य  हैं  कि  इस  पर  किसी
 ने

 भी

 आपत्ति  नहीं  की  हैं  ।  मैं  केवल  इतना  जानना  चाहता  हूं  कि  बया  मंत्री  महोदय  इससे  अवगत हैं
 और

 सेंसर  तोडे  इस  प्रकार  की  फिल्मों  के  प्रदर्शन  की  क्यों  अनुमति  देता  हूं  और  इस  बात  को  देखने  के  लिए

 क्या  पग  उठाए  गए  हैं  कि  इस  प्रकार  की  गाली-गलौज  भरी  भाषा  और  हिसा  छोटे-छोटे

 बच्चों  को  न  दिखायी  जाए  ?

 सोए  to  के०  एल०  भगत :  आपने  इस  प्रश्न  को  पूछने  की  अनुमति  दी  हूं  और  मैं

 aaa इसका  पर्दे दे  रहा  माननीय  सदस्य  की  faz  सामान्यरुप  व्यक्त  की  गई  हैं

 मैं  उनके  साथ  सहमत

 थ्री  जगदीश  टाइटलर  :  कृपया  इसे  गम्भीर  रूप  से  शाब्द  कुए  प्रयोग  मत

 कीजिए  यह  एक  गम्भीर  बात  हैਂ  '

 आपके  बच्चे  बड़े  हो
 सकते

 हैं  किन्तु  मेरे  बच्चे  तो  अभी  छोटे  “  .

 sit  एच०  के ०  एल०  भगत  :  कृपया  मेरे  उत्तर  प्रतीक्षा  कीजिए  ।  मैं  वात  समय  रहा  हूं

 और  माननीय  सदस्य  तथा  अन्य  सदस्यों  की  समझता  हूं  कि  अश्लीलता  और  हिरा  से
 युक्त

 फिल्मों  में  इस  सीमा  तक  नहीं  दिखाई  जानी  चाहिए  कि  उससे  हमार  छोटे  बच्चों  के  मस्तिष्क  ही

 प्रदूषित  हो  जाएं  माननीय  सदस्य  तथा  अन्य  सदस्यों  की  इस  चिन्ता  से  मैं  पूरी  तरह  से  सहमत  हूं

 )  क्या  आप  प्रतीक्षा  करेंगे  और  मेरी  बात  सुनेंगे  ?  फिल्मों  के  प्रमाणन  के  लिए  हमने  कुछ

 मागंदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए
 | |  मैं  प्रदान  के  सभी  पहलुओं  का  उत्तर  दूँगा  |  अब  फिल्म

 प्रमाणन  का  कार्य  और  क्षेत्रीय  प्रमाणन  बोह  द्वारा  किया  जाता  है  ।  उनका  पहला

 मुद्दा  यह  है  कि  बहुत  सी  फिल्‍मों  में  राजनीतिज्ञों  और  तक  कि  राजनी  तिक  प्रणाली  को  भी  बुरों

 ढंग  से  चित्रित  किया  जा  रहा है  और  उन  फिल्मों  में  निन्दा  की  गई  हिसा  है  और  राजनीतिक

 तथा  राजनीतिक  प्रणाली  पर  ब्यंग्य  किया  गया  है  ।  कुछ  फिल्मों  में  ऐसा  किया  गया  हैं  किन्तु  बात  यह

 हूं  कि  क्या  हम  कानून  के  अधीन  इसे  रोक  सकते  हैं  ?  यदि  आप  मुझसे  पूछते  ही  हैं  तो  मैं  आपकों  स्पष्ट

 9
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 बताता  हूं  कि  इस  बारे  में  हमारा  स्वयं  का  अनुभव  रहा  ह  फि  जिन  मामलों में  हमने  ऐसी  फिल्मों

 को  उन  लोगों  ने  न्यायालय  जाकर  स्थगन  आदेश
 प्राप्त  क्या  और  जिस  फिल्म

 को
 तीन  मही ने

 तक  चलना  था  बह  एक  वर्ष  तक  चली  ।  यह  बात  मत  भूलिए  कि  अभिव्यक्ति  की  स्वतन्त्रता  में

 सिनेमा  की  स्वतन्त्रता  भी  सम्मिलित  सरकार  केवल  कानून  के  अनुसार  ही  कार्य  कर  सव  ती  है  ।

 यदि  कुछ॑  अभद्र  दिखाया  गया  है  तो  हम  निश्चित  रूप  से  उसके  विरुद्ध  और  हम  यथा  सम्भव  कारों

 ही  करेंगे  |

 sit  टाइटलर  मैं  नहीं  aaa  कि  उस  फिल्म  के  सम्बन्ध  में  नाभ  मैं  बाद  म  बता

 1  हूं--कोई  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  दिए  गये
 हैं

 ।  जिसमें  एक  मुख्य  मन्त्री  को  बताया  जाता  हे--रम

 सदन  मे  यह  कहते  हुए  भी  अर्म  आती  और  मन्त्री  महोदय  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  बारे  में  बता

 है भी  सम्माननीय  सरकार  इस  प्रकार दे हैंਂ  दिशा  निर्देशक  जारी  नहीं  करेगी  *

 श्री  एच०  पे  एल०  भगत  :  यदि  श्री  जगदीश  टाइटलर  कहते  हैं  नि  शा नि दंश  नहीं  हैं

 तो  बे  सौ  फीसदी  गलत  हैं  ।  इस  बारे  में  बहुत  स्पष्ट  सुनिश्चित  दिशा  निर्देश
 हैं

 श्री  जगदी दा  टाइटलर  :  क्या  आपने  कार्यवाही  की  ?  यदि  मैं  इन  चीजों  को  आपके  सामने

 लाऊँ  तो  बया  आप  कार्यवाही  करेंगे  ?
 )

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  मंत्री  महोदय से  जारी  किए  गए  इन  दिशानिर्देशों  की

 एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखने  का  अनुरोध  क्यों  न  किया  जाए  |

 श्री-एच०  के  एल०  भगत  अवश्य  |  और  बाजपेयी  आपकी  जानकारी  के  लिए

 मैं  आपको  बता दूँ  कि  दिशानिर्देश  उत्तर  स  रकार  के  थे  जिसमें  आप  मंत्री  थे
 )

 को  अटल  बिहारी  बाजपेयी
 '

 उनका  इसमें  कोई  योगदान  नहीं  है

 श्री  एच०  के०  एल०  भगत  मैं  दि दया निदेशों  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रख  दूँगा
 '

 )

 सातवीं  योजना  में  घरेलू  कार्यो ंके  लिए  प्रजा  को  भांग  को

 पूरा  करने  को  प्राथमिकता  देना

 *228.  श्री  अनन्त  राहुल  मल्लु
 :

 कया  ढार्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना तैयार  करते  समय  घरेलू
 ऊर्जा  विशेषकर

 ग्रामीण  और  शहरी  निर्धनों  के  मांग  पूरा  करने  के  कार्य  उच्च  प्राथमिकता  देने  का  विचार

 किया
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 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  सलाहाकार  बोझ  के
 सुभाव  भी  प्राप्त

 हुए  और

 )  यदि  तो  quarat  का  ब्यौरा  क्या
 हं

 और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या

 प्रतिक्रिया  है

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  आरिफ  मोहम्मद  :
 से  (7)  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा
 sar  ऊ
 जाता  ह  ।

 विवरण

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना तयार  करते  समय  घरेलू  कार्यों  की  ऊर्जा  की  विशेष  रूप  से

 ग्रामीण  भर  शहरी  गरीब  की  पुरी  करने  आवश्यकता  के  बारे  में  सरकार  को  जानकारी

 ऊर्जा  सलाहकार  बोर्ड  ने  भी  बातों  के  साथ-साथ  यह  सुभाव  दिया  था  कि  इंधन  लकड़ी

 अथवा  अन्य  उपयुक्त हूं इधन  की  सप्लाई  पर  समाज  न्यूनतम  भाव वय कता  के  रूप  में  आयोजना  के

 प्रयोजन के  लिए  नीचा र  किया  जाना  चाहिए  ate  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  लकड़ी  की  उपलब्धता

 में  विधि  करने  के  किए  गहन  तथा  विस्तृत  वनरोपण  कार्यक्रम  हाथ  में  लिखवाने  चाहिएं  ।  स्थानीय

 समुदाय  के  पूर्ण  सहयोग  से  उनकी  इंधन  और  चारे  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  लिए  सामाजिक

 वनरोपण  स्कीमों  को  भी  बढ़ावा  दिया  जाना  बोड़े  ने  खाना  पकाने  के  लिए  इंधन  के  उपयोग  में

 अधिक  कार्य  कुशलता  लाने  के  लिए  बेहतर  चूहों  के  उपयोग  का प्रचार  करने  पर  भी  बल  दिया है  ।

 डे  ने  यह  भी  सिफारिश  की  है  कि  उद्योगों  के  लिए  कच्ची  समग्री  के  रूप  में  लकड़ी  के  उपयोग  के

 लिए  अनुमति  केवल  उन्हीं  मामलों  में  दी  जानी  चाहिए  जिनमें  यह  अनि वा यें  तथा  अपरिहार्य  हो  तथा

 उपयोग  करने  वाले  उद्योग  उसके  द्वारा  उपयोग  की  जाने  बाली  लकड़ी  BY  रूप  से  पेदा  करने  '

 पए  वचनबद्ध  हो ।

 योजना  आयोग  ने  सातवीं  योजना  तैयार  करने  के  लिए  कोयला  और  गैर

 परम्परागत  ऊर्जा  साधनों  पर  कार्य  कारी  दलों  का  गठन  किया  है  ।  ये  कार्यकारी  दल  अन्य  बातों  के

 साथ  घरेलू  क्षेत्र  की  ऊर्जा  की  मांगों  पर  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  और  शहरी  व्यक्तियों  की  मांगों

 पर  विचार  करेंगे  |  ऊर्जा  सलाहकार  बड़  के  सुझावों  को  भी  में-रखा  जायेगा  ।

 श्री  अनस्त  रामुलु  मल्लु
 :  ऊर्जा

 के  वैकल्पिक  स्रोतों  की  अनुपस्थिति  विशेषकर  ग्रामीण

 निर्धन  लोग  जलाने  की  लकड़ी  का  उपयोग  कर
 रहे

 जिसके  परिणामस्वरूप  बनों  की  कटाई

 मई  है  तथा  वन  क्षेत्रों  का  विनोदा  हुआ  है  ।  वे  गोबर  के  उपयोग  का  भी  सहारा  ले  रहे  जो  खेतों

 में  खाद  के  रुप  में  दिया  जा  सकता  क्या  सरकार  ग्रामीण  निर्धनों  की  घरेलु  आवश्यकताओं  को

 पुरा  करने  के  लिए  जलाने  कौ  लकड़ी  तथा  गोबर  के  सिवाए  किसी  वैकल्पिक  साधन  पर  विचार  कर

 रही  है
 ?  क्या  ग्रामीण  निर्धनों  की  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए  अब  तक  कोई  मूल्यांकन  किया

 गया  है  और  यदि  at  इस  दिला  में  क्या  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।
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 बाण नन्

 t  आरिफ  मोहम्मद खां  जसा  कि  मैं मैं  कटले  भी  कड ए  oa  द  सग्छ  चका  हुं  घरों  के  लिए  ऊर्जा  के  गैर

 परम्परागत  स्रोतों  के  क्षे  त्र  में  काफी  काम  किया  जा  रहा  है  |  पनी  सिफरिशों में  ऊर्जा  सलाहकार

 बोर्ड  ने  खानाध्थंकाने  के  ईधन  के  उपयोग  में  दक्षता  लाने  के  लिए  बेहतर  च हल् अने एट नें  के  उपयोग  के

 महत्त्व  पर  बल  दिया  ।  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  को  मैं  नहीं  समझ  पाया  हूं  ।

 श्री  जन्नत  राहुल  मल्लु  :  कया  ग्रामीण  निर्धनों  की
 घरेलु  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के

 लिए  कोई  मूल्यांकन  किया  गया  है  ?

 श्री  आदिफ
 मोहम्मद  वां  हमारे  जैसे  इतने  बड़े  देश  में

 इस
 प्रकार  का  काय  करता  बहुत

 कठिन  हो  जाता  लेकिन  नमूना  सर्वोध्नणों  के  आधार  पर  कुछ  मूल्यांकन  किए  गए  हैं  ।  घरेलू  क्षेत्र

 ऊर्जा  सबसे  बड़ा  उपभोक्ता है  और  कुल  ऊर्जा  ख़पत  50  प्रतिश्त  इसमें
 iy

 होता  है

 लेकिन कन  इस  क्षेत्र  में  प्रयोग  की  जाने  वाली  अधिकतर  ऊर्जा गर-परम्परागत  ऊर्जा  के  रूप  में  होती

 वाणिज्यिक  उर्जा  के  खपत  तरीके  से  यह  पता  चलता  हैकि  घरेलु  क्षेत्र  भें  कुल  खर्च  की  गई

 वाणिज्यिक  ऊर्जा  की  खपत  केवल  5  प्रतिशत है  ।

 श्री  अनन्त  रा मुतु  मल्लु  :
 मेरा  ध्यान  बहुत  स्पष्ट  था  ।  क्या  इस  बारे  में  कोई  मूल्यांकन  किया

 गया है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  इसका  उत्तर  दे  चके

 श्री  अनन्त  राहुल  मल्लु  :  कोई  मुल्यांकन  नहीं  किया  गया  है  क्या  ग्रामीण  निर्धनों

 की  घरेलु  आवश्यकताओं  को  पूरां  करने  के  लिए  भारत  सरकार  के  पास  कोई  लम्बी  अवधि  की

 योजना है
 ?  माननीय  मन्त्री  विभिन्न  अवसरों  पर  राज्य  बिजली  बोर्डों  को  धन-राशि  देने  की  कृपा

 करते  रहे  हैं  ।  उनके  अवसरों  पर  भारत  सरकार  के  ध्यान  में  ag  बात  आई  है  कि  ग्रामीण  विद्युतीकरण

 के  लिए  गई  धन-राजाओं  का  अन्य  कार्यों  में  उपयोग  किया  गया  ।  क्या  सरकार  इस  एनटी  को

 हूर  करने  पर  विचार  कर  रही  कुछ  समय  पहले  जब  आन्ध्र  प्रदेश  में  कांग्रेस  सत्ता  में  थी

 तो  राज्य  सरकार  के  पास  प्रत्येक  घर  विशेषकर  नव-निमित  हरिजन  कालोनियों  बिजली

 हूराने  क्  योजना  थी  ।  क्या  इस  प्रस्ताव  को  स।रे  देश  में  कार्यान्वित  करने  पर  विचार  किया  जा

 हा

 श्यो  आरिफ  मोहम्मद  खा  सरकार  घरेलू  ऊर्जा  की  विशेषकर  ग्रामीण  तथा  शहरी

 निधियों  की  मांग  को  प्राथमिकता  दे  रही  और  सातवीं  पंच  वर्षीय  योजना  तैयार  करते  समय

 सलाहकार  चन बोर्ड  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  अनुपालन  करने  के  अतिरिकत  इसे  भी  दृष्टिगत

 रखा  जा  रहा है
 |  उन्होंने  सुभाव  दिया  है  कि  इंधन  लकड़ी  अथवा  अन्य  उपयुक्त  ईंधन  की  सप्लाई

 पर  समाज
 की  न्यूनतम  आवश्यकता  के  रूप  में  योजना

 बनाने
 के  प्रयोजन  के  लिए  विचार  किया  जाना

 चाहिए  ।  उन्होंने  गहन  तथा  विस्तृत  वनरोपण  कार्यक्रमों  सामाजिक  वनरोपण  योजनाओं  की

 भी
 सिफारिश  की

 है
 ।  इसके  उद्योगो ंमें  लकड़ी के  कच्चे  माल  के  रूप में  उपयोग  के
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 लिए  उन्होंने  सुभाव  दिया  है  कि  इसकी  अनुमति  केवल  उन्ही  मामलों  में  दी  जानी  चाहिए-जिसमें  यह

 अमिन्नार्य  तथा  अपरिहायं  हो  तथा  उपयोग  करने  वाले  उद्योग  उसके  द्वारा  उपयोग  की  जाने  वाली

 लकड़ी  को  or  रूप  से  फिर  पेदा  करने  के  लिए  व्चनवद्ध हों  ।  इसके  अतिरिक्त  योजना  आयोग

 ने  कोयले  तथा  ग  र-परम्परागत  ऊर्जा  साधनों पर  कार्य  कारी  दल  नियुक्त  किये

 तथा  ये  दन  घरेलु  क्ष  विशेषकर  ग्रामीण  तथा  बाहरी  गरीबों  +ी  ऊर्जा  मांगों  पर  विचार  करं  गे

 *सातवीं  पंच  वर्षीय  योजना  तैयार  करते  समय  उनकी  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा  ।

 जहाँ  तक  ग्रामीण  fas  तीकरण  योजना  का  सम्बन्ध  सरकार  इस  पर  निगरानी  रखती  है

 ray  राज्य  बिजली  बोर्डों  को  दिल्ञानिरेश  देती  रहती  है  ।  हम  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास  करते  हैं  |

 कि  जो  धन-राशि  ग्रामीण  विद्यू,/तीकरण  के  लिए  दी  जाती  उसे  किसी  अन्य  कार्य  में  खर्च  न  किया

 जाए  |  प्रत्येक  सामुदायिक  निर्माण  आवास  कार्यक्रम  को  बिजली  उपलब्ध  कराने  की  दूसरी  योजना  के

 बारे  में  मैं  कहूंगा  श्री मन  यह  निश्चित  रूप  से  हमारे  कार्यक्रम  में  झिलमिल है
 और  हम  इसे  कार्यान्वित

 करने  ती  कोशिश  क्र  रहे  हैं  ।

 श्रीमती  प्रमिला  दंडवते  मेरा  सवाल  गोबर-गस  प्लान्ट  के  बारे में  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों में

 vga  की  ज्यादा  जरूरत  है  ।  उसके  लिए  गोबर-गेस  प्लान्ट  जिसमें  सु  कुछ  लाइटिंग  की  भी

 व्यवस्था  हो  सकती  जैसाकि  साइ  टिकट  का  कहना  सबसे  ज्यादा  उपयुक्त  है  ।  तो  आप  इस

 प्लान  में  पुरे  देश  के  fan  हर  देहांत  में  एक  गोबर  गस  प्लान्ट  जिसमें  हयूमन  एस् क्र  टा  का  भी  इस्तेमाल

 कर  सकते  का कोई  टिकट  बनाने  के  लिए  हैं  क्योंकि  पह  बहुत  अच्छा  और  महत्त्व  का  ale

 2  1  आपने  केवल  कन्वेन्शानल  सोने  की  बात  को  इस  के
 खारे

 में  कुछ  नहीं  कहा  ।  तो  गोबर-गेस  प्लान्ट  केर

 बारे  में  आपको  क्या  योजना  है  ?

 श्री  आरिफ  मोहम्मद  खां
 :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्या  ने  जो  सुभाव  दिया  सातवीं

 योजना  के  बनाते  समय  उ  सका  पुरा  ध्यान  रखा  जाएगा

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकारी  दिशानिर्देशों

 के  अनुसार  वह  कौन  सा  मापदण्ड  है जिससे  आप  यह  मानते  हैं  कि  गाँव  का  विषय  तस्करी  हो  गया  है  ।

 शत  अनुभव  के  आधार  पर  हमने  देखा  है  कि  यदि  गाँधी  में  आठ  किलोमीटर  लम्बी  सड़क  है

 तो  उस  ate  में  एक  खम्बा  गाइकर  वे  अपने  शिका  में  यह  लिख  लेते  हैं  कि  सारे  गाँव  का

 करण  हो  गया है  ।  परिणामस्वरूप  रीय  लो
 पों  के  लिये  जितनी  का  कनेक्शन  लेना  बहुत  कठिन  हो

 जाता

 श्री  प्यारी  मोहम्मद  खां
 :

 यह  कहने  एक
 मात्र  मापदेंड  कि  गांव  का  विद्युत

 ay  ITITT
 करण  हो  गया है '?  यही  है  कि  उस  गांव  का  वास्तव  में  विद्या  तस्करी प  gt  गया  लु  हि

 अध्यक्ष  महोदय :  लेकिन  पहले  वहां  खम्बा  होना  जरूरी  अन्यथा  विद्युतीकरण  नहीं

 हो  सकेगा  ।
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 थ्री  आरिफ  मोहम्मद  अवद्य  श्रीमन्‌  ।  लेकिन  फिर  भी  शिकायतें  हो  सकती  और

 यदि  माननीय  सदस्य  मु  भ  कुछ कक  सूट  मामले  तो  हम  अवस्य  इन  मामलों  की  जांच  करेंगे  ।

 कोयले  का  उत्पादन  लक्ष्य

 *
 229.

 श्री  बी०  डी०  fag  ग

 जो  रसोई  मसुद  ॥
 क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि
 छठी  योजना  के  लिए  कोप्ले  का  उत्पादन  लक्ष्य  प्राप्त  करने  की

 कोई  सम्भावना  नहीं  है  यद्यपि  ya  लक्ष्यों-कटौती  कर  दी  गई  है

 (a)  यदि  तो  कोयला  उत्पादन  लक्ष्य  में  पहले  कितनी  कटौती  की  गई  थी  लथा  कोयला

 उत्पादन  के  संशोधित  लक्ष्य  को  छठी  योजना  के  अन्त  तक  प्राप्त  न  बर्ने  के  कया  कारण  हैं  और

 1

 (a)  अबे  कोयले  का  कितना  उत्पादन  होने  का  अनुमान  ्  ्र  और  उसके  फलस्वरूप  मांग

 तथा  पति  में  कितना  अन्तर  रहने  की
 सें  भावना  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  सें  CleaAA  दलवीर  -  से

 fart  सभा-पटल  पर  रखा  गया  है  ।

 वितरण

 sy
 165  मिलियन  टन छठी  योजना में  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  अर्थात  1984-25  में

 कोयले  के  उत्पादन  की  व्यवस्था  थी  ।  यह  उस  वर्ष  तक  150  मिलियन  टन  ली  अनुदानित  विधिक  माँग

 पर  आधारित  था  ।  छठी  थो  जना के  विभिनन  वर्षों  के  कोयले  की  माँग  वर्ष-बार  निर्धारण  के

 क््व्णਂ लक्ष्य और  कोयले  का  वास्तविक  उत्पादन  नीचे आधार  पर  योजना  आयोग  द्वारा  निश्चिन्त  बायटिक

 दिए  गए  हैं

 मिलियन  रनों  में ) लि
 c

 लक्ष्य  बास्तविंक  उत्पादन aq  t
 oe

 113.50  113.90
 1980-81

 1981-82  121  124.90

 1982-83  133  130.60

 1983-84  142  139.00  होने  की

 सम्भावना  है  )

 1984-85  152
 El  शट  एए।ए  एएए।एएएएल्‍इल्‍णइ-ु

 छठी  योजना के  अन्तिम  वर्ष  अर्थात्‌  1984-85  लिए  उत्पादन  लक्ष्य  घटाकर  152
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 मिलियन  टन  कर  दिया  गया  है  जिसका  मुख्य  कारण  यह
 है  कि  वर्ष  1984-85  के  लिए  माँग  को

 संशोधित  अनुमान  केवल  155.7  मिलियन  टन  है  और  यह  माँग  बिमान  उत्पादन  से  तथा  खान-मूसा ना

 स्टारों  से  कोयला  लकर  पूरी  कर  दी  जायेगी  ।  छठी  योजना  के  पहले  दो  वर्षों  में  कोयले  का  उत्पादन

 हार्दिक  लक्ष्यों  से  थोड़ा  अधिक  हुआ  था  ।  अगले  दो  वर्षों  में  उत्पादन  लक्ष्य  से  थोड़ा  ही  कमਂ  हुआ  था  |

 को  चले  के  उत्पादन  में  कमी  के  ae  कारण  रहें  हैं  विजली  की  कानन  और  व्यवस्था

 सम्बन्धी  अनुपस्थिति  की  प्रयुक्त  नीर  हड़तालें  ।  फिर  भी  कोयले  की  माँग  ज्यादातर  तो

 इस  समय  पूरी  ही  की  जा  रही
 है  जो  कि  इस  बात  से  स्पष्ट  है  कि  कोयले  के  खान-मुहाना  स्टाक

 1983  के  अन्त में  15.5  मिलियन  टन  थे  किन्तु  1984  के  अन्त  तक  यह  बढ़कर

 20.02  मिलियन  टन  हो  गए  |

 +
 ey  जेसा थी  बी०  हो  सिह  :  अध्यक्ष  जहाँ  तक  कोयले  के  उत्पादन  का  सम्बन्ध

 क्रि  स्टेटमेंट में  कहा  गया  सरकार ने  लटी  पत्र वर्षीय  योजना  का  जो  प्रारम्भ  में  165

 मिलियन  टन  रखा  गया  था  तह  लक्ष्य  मे  बहुत  नीचे  रहने  के  कारण  उसको  रिवाइज  योजना

 के  अन्तिम  वर्ष  1984-95  में  1«  5  मिलियन  टन  से  घटाकर  152  मिलियन  रन  मिला  और  जो  ae

 चल
 रहा  198  3-84,  उसके  ए  इन्होंने  घटाकर  142  मिलियन  टन  किया  लेकिन  अभी  तक  जो

 घटा  हुआ  142  मिलियन  त्न  का  लक्ष्य है  उसके  लिए  भी  उम्मीद  है  कि  139  मिलियन  टन  तक  ही

 उत्पादन  होगा  ।  इसको  देखते  हुए  यह  पता  चलता है  कि  सातवीं  योजना  के  लिए  जो  लक्ष्य  240

 मिलियन  टन  रख  रहे  हैं  वह  प्राप्त  नहीं  हो  सकता  |  तो  क्रिया  के  उत्पादन  की  यह  स्थिति  है  ।
 मैं

 माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  यद्यपि  अभी  कुछ  समय  पूरव  तक  सरकार  की  यह  मान्यता

 रही  है
 कि  जो  हमारा  कोर  है  उसम  फारेन  इन्वेस्टमेन्ट  इन् वाइट  नहीं  किया  जायेगा  लेकिन

 अब  ऐसी  सूचनाएं  हैं
 कि  प्रोडक्शन  शेरिंग  के  आधार  पर  कोल  के  सेक्टर  में  फारेन  इन्वेस्टमेन्ट  की

 सरकार  इस् वाइट  करना  चाहती  है  तो  क्या  सरकार  का  ऐसा  विचार  है  फारेन  इन्वेस्टमेंट  इन् वाइट

 का  अथवा  नहीं  ?

 थी  दलबीर  माननीय  सदस्य  ने  arte के  बारे  में  पुछा  है  कि  छटी  पंचवर्षीय  यो  जना  को

 जो  टार्गेट  था  उसको  बाद  में  कम  किया  गया  तो  उसका  आधार  डिमाण्ड  है--अमर  डिमाण्ड  हदी  कम

 हो  जाती  हैं  तो  टारगेट  भी  कम  कर  दिया  जाता  है  ।  1984-85  में  भी  152  मिलियन  टन  का  टारगेट

 रखा  है  और  यह  भी  डिमाण्ड  के  आधार  पर  जिस  तरह  से  डिमाण्ड  मैटीरियलाइज  होती  है

 उसके  आधार  पर  साल  के  आरम्भ में  प्लानिंग  कमीशन
 सारी

 चीजों  को  देखकर  टार्गेट  रिवाइज

 करता

 माननीय  सदस्य  ने  दूसरी  गत  जा  फारेन  इ्वेस्टमें  के  बारे  में  पूछी  तो  गवर्नमेंट  का  न

 तो  कोई  ऐसा  इरादा  है  और  न  कोई  ऐसी  स्कीम  है

 ऊर्जा  मन्त्रों  सधी  पी  ०  शिव  शंकर )  :  अध्यक्ष  मैं  एक  चात  और  साफ  कर  देना  चाहता

 हूं  कि  छठी  योजना  में  किसी  वर्ष  टागेंट  को  कम  नहीं  किया  गया  है  सिवाय  1984-85  के  और  1984-
 85  में  पहले  जो  टार्गेट  रखा  गया  था  16  6  पालन  टन  का  वहू  जैसा  कि  मेरे  साथी ने  waar

 15



 मौखिक  उत्तर  12  जिसको  1084
 re  एए  एएए

 सको  घटा a  4  fofs
 |  दि  दै  के माँग  कम ह होने  की  वजह  से  उ  ant  oe  क  i  दे  4  152  यन  टन  कर  दिया  गया  लेकिन  बाकी  जितने

 साल  हैं  उनमें  vile  में  कमी  महीं  की  गई  हैं  ।

 ait  बी०डी+  fag:  अध्यक्ष  उत्तर  में  बताया  गया  हूँ  कि  पीटने  स्टाक  बहुत  बढ़  रहे  हैं

 अक्तूबर  1983  में  15.5  मिलियन  टन  से  बढ़कर  1984  में  20.02  मिलियन  टन  हो  गए

 इससे  मालूम  होता  है  कि  डिमाण्ड  कम  हो  रही  हैं  ।  मैं  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  इसके  पीछे

 ईट-भुट्टों  का  बन्द  होना है
 या  8  जनवरी  को  कोयले के

 मूल्यों
 में  जो  वृद्धि  हुई हूं  उसका  छोटे  उद्योगों

 की  डिमाण्ड  पर  तो  असर  नहीं  पड़ा  है  ?  यदि  असर  पड़ा है  तो
 कितना

 ?

 दूसरी  बात  यह  हू  कि  हमारे  यहाँ  जो  कोयले  का  पादन  होता  ह  उसमें  ऐस  व  स्टे  ज्यादा

 रहता  है  इसलिए  कम  ऐक  कम् टेस्ट  वाला  कोयला  बाहर  से  सरकार  आय  तनाव  रही  है  |  म  जानना

 चाहता हं  क्या  जितना  फारेन  एक्सचेंज  कोयल ेके  आयात  पर  लगा  रही  उतना  ही

 कोला  इस  देश  से  बाहर
 meals

 करने  का  भी  प्रयास  करेगा  ?

 att  दलवीर  सिंह  अध्यक्ष  सहो  जहाँ  तक  माननीय  सदस्य  ने  एक्सपोर्ट  की  बात  कही

 anne  हम  वक़्त  थोड़ी  क्वांटिटी  में  करते  हैं  ।  हमारे  जो  नैब  रिग  कन्ठटी ज  जसे  भूटान  वर्ग रह

 हैं  ं  के  अनवर  थोड़ा  कोयला  जाता है
 ।  अत्र  बहुत  ही  कम  हो  रहा

 है  ।  इस् पोट
 बहुत  थोड़ा  होता

 आधा  सीनियर  यन  के  करीब  होता  है  !  उसमें  ज्यादा  बात  नहीं  है  ज्यादा  '  इम्पोर्ट  नियम

 नहीं  )

 श्री  सुनील  मंत्रा  :
 आपका  आयात  3  मिलियन  टन  का

 श्री  दलवीर  इम्पोर्ट  ज्यादा  नहीं  कर  रहे  हैं  जहां  तक  क्वालिटी  को  सवाल  क्वालिटी

 को  इम्प्रूव क  |  कॉल-हैंडलिंग  प्लॉट्स  को  ज्यादा  fray  जा रने  के  लिए  बहुत  से  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं

 रहा  हैं  ।  कौल-ैंडलिंग  प्लॉट  सौ के  करीब  fae
 चलते  है

 और  चालू  के  करीब  बड़े  हैंडलिंग  प्लॉट

 आर  ज्यादा  व्यवस्था  न्  जा  रही  इसको  कवर  करन  के  लिए  ज्यादा  प्रयास  जा
 a  |

 रहे  ए

 डा०  कृपासिध  भोई  :  उन्होंने  बताय  है  कि  लक्ष्य  माँग  के  अनुसार  निर्धारित  ज्या  जाता

 हैं  ।  हमारे  देश  में  कोकिंग  कोयले  तथा  गरे-कोकिंग  कोयले  को  कुल  मांग  कितनी  ?  कया  उन्हें

 कोठागुदाम  निम्न  त  प  कार्बनीकरण  संयन्त्र  से  कोई  माँग-पत्र  प्राप्त  हुआ  हैं  जो  कोयले  वी  कमा  के

 कारण  प्रतिष्ठ  पित  क्षमता से  कम  काय  कर  रहा  केवल  50  प्रतिशत  ?  उनकी  कुल  माँग

 कया  है  तथा  उन  ही  कुल  प्राप्ति  है
 ?  कॉलिंग  कोयले  तथा  नान-कोकिंग  कोयले

 की  कुल  माँग  कितनी  है ?
 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  इस  ओर  ध्यान  हूँ  कि  देश  में  कोयले  के

 .  और

 भण्डार  मौजुद  ह
 जिनका  अभी  उपयोग  नहीं  क्या  गया  ऐसा  aaa  जाता  है  कि  काफी  मात्रा

 मं
 भूमिगत

 Were  विद्यमान हैं  जिनक  अभी  उपयोग  नहीं  किया  गया  क्या  मंत्रालय  ने  विभिन्‍न

 ay  संगठनों  से  Tuat  किया
 ह्

 ?  वें  इस  विषय  पर  विस्तृत  आँकड़े  दे  सकते हैं  केवल  तभी

 समस्या  सुलभ
 सकती डी

 16
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 श्री  दलवीर  fag:  मेरे  पास  जो  कागजात  उनमें  कोकिंग-कोयले  तथा  गैर  कोकिंग  कोयले

 के  सम्बन्ध  में  माँगे  गए  आँकड़े  नहीं  है  ।

 डा०  कृपासिंधु भोई  :  वे  उनमें  हैं
 ।

 आपके  उत्तर  से  पैदा  हुए  अध्यक्ष  महोदय  मूर्ति
 आपका

 संरक्षण  चाहिए
 ।

 मैं  इन  कागजात  से  अनुपूरक प्रशन  पूछ  रहा  हूं  ।

 उन्होंने  कहा  है  कि  हम  विदेशों का  सहयोग  नहीं ले  रहे  सोवियत  संघ  मनमीत  खनन  में

 सहयोग  कर  रहा  हैं  ।  इसका  पता  उनके  भाग  ७  ॥  क  ७

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  वे  उधर  दे  चूके

 थ्री  पी०  बिखेरकर  :  मेरे  मित्र  ने  यह  कहा  हैं  कि  हमारे  पास  कोकिंग  कोयले  तथ  र  कोकिंग

 कोयले  से  सम्बन्धित  आँकड़े  हैं  ।  वे  विभिन्न  शीर्षों  में  हैं  तथा  उन्हें  जोड़ना  पड़  गा  ।  वह  भाग

 सभा-पटल  पर  रखा  जा  सकता  ह  |  इसमें  कोई  कठिनाई  नहीं  होनी  चाहिए  |  जहाँ  तक  कोठागुदाम

 कार्बनीकरण  संयत्र  का  सम्बन्ध  ऐमा  नहीं  है  कि  यह  कोयले  की  कमी  के  कारण  संकट  में  है  ।

 उन्हें  पर्याप्त  मात्रा  में  कोयला  उपलब्ध  कराया  जाता  है  ।  ह

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  मांग  की  गणना  किसी  आधार  पर  की  गई  है
 ?

 यह  आधार  ठोस  है

 या  नहीं
 ?  क्या  माननीय  मंत्री  इस  तथ्य  से  अवगत  हैं  कि  ईस्टर्न  कोल  फील्ड  द्वारा  लक्ष्य  प्राप्त  न

 करने  के  बावजूद  आसनसोल  खानों  में  कोना  खान-मुहानों  जमा  हो  गया  वहाँ  खान-मुहाना

 स्टाक  की  मात्रा  गम्भीर  रूप  से  जमा  हो  गई  है  ।  आगामी  मौसम  में  किसी  भी  समय  आग

 लग  सकती  लेकिन  यह  मांग  की  कमी  के  कारण  नहीं  बल्कि  यह  इसलिए है  कि  खान-मुहाने

 से  रेलों  तथा  ट्रकों आदि  द्वारा  उठाए  जाने  वाले  किये  के  बारे  में  कुछ  भ्रांति चल  रही  है
 ।  मैं

 भली  प्रकार  समझता
 हूं  कि  रोडवेज  को  निरुत्साहित  किया  जाना  चाहिएं  ।  लेकिन  यह  सच  है  कि

 आसनसोल  क्षेत्र  +  खान-मुहानों  में  कोयला  नहीं  जा  रहा  हें  क्योंकि  रेल  मंत्रालय  तथा

 आपके  मंत्रालय  के  बीच  कुछ  भ्रांति  चल  रही  यदि  तो  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्यां

 आपका  मंत्रालय  इस  पर  गौर  करेगा  ताकि  आगामी  ग्रीष्म  मौसम  में  आग  को  जा  सके  ?

 को  पीਂ  शिव  शंकर  अध्यक्ष  जट्टां  तक  मेरे  विभाग  तथा  रेल  विभाग  वा

 सम्बन्ध

 उनमें  परस्पर  कोई  भ्रांति  नहीं  जिसके  आधार  पर  यह  कहा  जा  रहा  हूं  fF

 a  में
 कोयला  ठी  से  नहीं  उठ  रहा  .  यह  ठीक  है  fe  वहां  कोयले  का  कुछ  स्टाक  जमा  हो  गया

 ह are  हमने  कुछ  कदम
 उठाएं  हैं  जिनके  द्वारा  कोयले  की  सड़क  द्वारा  gars  पूरी  तरह  बन्द  कर

 दो
 गई  है

 हावी  कारण  कि  जितनी  पात्रा में  कोयला  पहले  उठ  रहा  था  उतनी  मात्रा  ग  नहीं  उठ

 पाया हैं  ।  लेकिन  अधिक भिन्न  उपलब्ध  हो  जाने  से  कोयले  का  यह  विशेष  स्टाक  उठ  जाएगा  |

 जहां  तक  गर्मियों  मे  कोयले  को  आग  इतने  के  प्रश्न  का  सम्बन्ध  सभी  सुरक्षा  उपाय  किए

 जा  रहे  हैं  और  ये  उपाय  जारी  रहेंगे  "  प्रश्न  उस  भाग  के  बारे  में @  क  1.0
 oF  कठिनाई  सामने

 नहीं  आएगी  ।
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 मौखिक  उत्तर  13
 1984

 arate }  का  आयात

 *230.  श्री  के०  रांभमूति  :  क्या
 रसायन

 और
 उर्वरक  मंत्री  यह  बताने की  ध  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  हूं  कि  देश के  भीतर  उत्पादन  क्षमता  उपलब्ध
 होने  के  बावजूद  27  बल्क

 औषधियों के  आयात  में  वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  हमारी  विदेशी  मुद्रा  के  अपव्यय  को  रोक  ते  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का

 पिंदार

 रसायन
 और

 इधर  मंत्री  वित्त  :  मेरा  मन्त्रालय  लगभग  600

 प्रेम  औषधों  के  आयात  पर  निगरानी  रखता  है  ।  केवल  बारह  प्र पुंज  औषधों  के  मामले  जिनका

 स्वदेश  में  भी  उत्पादन होता  पिछले  वर्ष  के  आयात  की  तुलना में  1982-83 में  आयातों का  मूल्य

 काफी  बढ़ा  है  ।

 बढ़े  हए  आयात  मांग  और  स्वदेशी  उत्पादन  में  अन्तर  के  परिणामस्वरूप  किए

 गए  थे  ।  स्वदेशी  उत्पादन  की  बढ़ावा  देने  के  लिए  सभी  व्यवसायी  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।  ताकि यह

 सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  उक्त  अन्तर  को  शीघ्रता  से  पूरा  किया  जाए  और  आयातों  को  न्यूनतम

 सीमा  पर  लाया  जाए  |

 श्री  के०  राममूर्ति  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  का
 आभारी  हूं  कि  उन्होंने  ar

 औषधियों  के  आयात  के  सम्बन्ध  में  कुछ  और  जानकारी  दी  ।  मैंने  केवल  देश  में  उत्पादित  उन  27

 औषधियों  के  बारे  में  पुछा  जिनके  आयात  में  1981-82  की  अपेक्षा  1982-83  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 यह  एक  areal  है  कि  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  में  प्रशंसनीय  प्रगति  के  बावजूद  भी  हम  देवा  में  बल्क

 औषधियों  सप्लाई  के  लिए  हकूमत
 वह

 राष्ट्रीय  कम्पनियों  पर  निर्भर  है  ।

 मैं  आप के  —  से  मंत्री  मादा  से  पूछना  चाहता हैं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  इन

 12  बल्क  औषधियों  के  उत्पादन  में  रत  संयंत्रों  की  क्षमता  का  पूर्ण  उपयोग  नहीं  हुआ  और  यदि

 तो  मंत्रालय  ने  इस  सम्बन्ध  में  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  निर्धारित  क्षमता  का  पुरा  उपयोग

 हो  ant  कदम  उठाये हैं  ?

 श्री  वसन्त  साठे  :  जसा  मैंन  जिक्र  मैं  माननीय  सदस्य  तथा  सदन  के  लाभ

 के  लें  उन  12  बल्क  औषधियों  के  नाम  जिनके  आयात  में  वृद्धि  की  गई  उससे  पता

 बदलेगा  कि  कौन-कौन-सो  तथा  बल्क  औषधियां  जिनका  उत्पादन  हमार  देश  में  पर्याप्त

 मात्रा  में  नहीं  fear  ara.  वे  हैं

 कलो
 सफीना  बलोरोक्विन  साइट  मलेरिया  के  डेम्पो

 के  विटामिन  ऑक् सी  टेट  र  य ॥  ut

 सलब्युटामोल  तथा  सल्फाडाइजीन  ।

 ls



 ae
 oe

 23  फाल्गुन
 1905  द  ड्  थ

 र ——

 का  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  बल  इस  पर  दिया  गया  ह  किस  बस  में  sr

 ois
 इनके  आयात  में  वृद्धि  हुई  है  ।  हर  बार  नई  ज  रिफेमपिसिन  इत्यादि  जज

 ma रही  जिनका  उत्पादन
 भारत

 में  नहीं  stats  लेकिन
 यह

 टी०  बी०
 तथा  कोढ़ के  लि

 द  पावी  औषधि  है  तथा  इस  वर्ष  इ०का  आयात  16  करोड़  रुपये  तक  का  हुआ  है  ।  या  तो  हमें  टीक

 था  तपेदिक के  उन्मूलन  के  अपने  लक्ष्य  को  ध्यान  में  रखा  हुए  हम  मरीजों  के  लिए  नवीनतम  दवा इर व्

 जून
 जुटान  होंगी  अबवा

 यह

 कहनी  होगा

 कि  हम

 आयात  नहीं  करें

 ।
 व

 ्  हमने  देश  के  निर्माताओं  को  इन  औषधियों  का  उत्पादन  मूल  स्थिति  से  आरम्भ  करन ेहना  त

 दी
 है  ।

 लेकिन
 इन  औषधियों का  उत्पादन  आरम्भ  करना  सम्भव  नह ंथीं

 हमारे
 गर्मी  वे  ऐसा  कर  रहे

 ay

 मैं  अपने  माननी य
 मित्र  के  इस  कथन  से  सहमत  हुं  कि  विशेषकर  सरकारी  क्षेत्र  में

 कमता

 च

 रण  उपयोग  नहीं  हो  रहा  है  और  मैं  इससे  बहुत  अधिक  चिंतित  हु  कुल  50.  क्षमता  कॉम

 डो  रहा  है  ।  हमें  बहुत  कुछ  करना  लेकिन  हम  उन  औषधियों  का  निर्माण  कर  रहे  हैं  जिन

 पादन  कोई  भी  गेर-स  सरकारी  व्यक्ति  नहीं  करना  चाहता  अर्थात्‌  हम  सरकारी  क्षेत्र  में  कड़ी  म  री

 q  काम कर  रहे  हैं  ।  यही  कारण  है  कि  हमें  मून  अवस्था  से  आरम्भ कर  पूजी  निवेदन  प

 कुछ  बाधाएँ  हैं  ।  लाभकारी  क्षेत्र  का  उपयोग  गर-सरकारी  क्ष  त्र  करता  हैं  और  अलाभकारी  &
 rd

 3  उपयोग  सरकारी  a  में  किया  जाता  हे  ।  क्षमता  का  पूर्ण  उपयोग  न  हो  पाने  का  एक  कारण

 =  |

 blade
 रामसती :  मंत्री  महोदय  ने

 उन  सरकारी  क्षत्र
 के  उपक्रमों के  बारे  में  ret  स्थापित

 150%  उपभोग  नहीं  हो  रहा  ।  मैं  जानता  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच
 हैं  ५  कुछ  ana ya

 डी०  पी०  एल०  के  घनाभाव  के  कारण  काफी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  था  अ

 इस

 क  वे  अपने  उत्पादन  का  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  कर  सके  और  यदि  हाँ  तो  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रम

 गे  सक्रिय  बचाने  तथा  स्थापित  क्षमता  का  पूर्ण  उपयोग  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं
 ?

 द  थीं  बसंत  साठे  :  जहां  तक  और  अन्य  सरकारी  क्षेत्र
 की

 इका
 इयों

 का

 हम  उनके  लिए  समुचित  घन  देने  की  व्यवस्था  कर  रहे
 हैं  ।  लेकिन  सरकारी  उपक्रमों  को  घन  ती

 argent  अपने  निजी  संसाधनों  के  बल  पर  स्वयं  करना  चाहिए  हमें  रह  नहीं  समझना  चाहिए  कि  सरकारी

 त्र  कलप  ब्रश  के  समान  ।  सरकारी  क्षेत्र  भी  उस  स्थिति  में  पहुंच  गए  जहां  उन्हें  अपने  संसाधनों

 और  निधि  की  व्यवस्था  करने  में  स्वयं  सुक्षम  होना  चाहिए  ।  हमने  sa  प्राथमिक  सहायता

 लेकिन  सरकारी  क्षेत्रों  को  अब  कहना  ही  चाहिए  कि  उनमें  तथा  संसाधन  ने  की  क्षम  ने  |

 ng  बहुत
 आवश्यक  है  ।  यदि  सरकारी  उपक्रम  विन  पेंदे  का  बर्तन  बन  जाएं  और  उचक  फल

 ;  2885 प्राप्त  न  हो  तो  हम  जनता  का  धन  वित  उनमें  लगा  सकते हैं  ?  मैं  वसा  ea  अपनाने

 Ae

 हं  ।  मैं
 इस

 बात  पर
 जोर  दे  रहा  हूं  कि

 सरकारी
 क्षेत्र

 की  के  अच्छे

 निष्पादन

 का

 ae

 करना

 ee
 कि  उन्होंने  अपनी  कमर  कस  है  ।  घाटे  कम  हो  गये  हैं  ।  1980-

 19



 लिखित
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 में  हुए  27  करोड़  रुपये का  घाटा  कम  होकर  1982-83  में  24  करोड़  रुपये  रह  गया  है  ।  और  यह
 आशा  की  जाती  है  कि  इसमें  और  कमी  आयेगी  ।  लेकिन  मैं  संतुष्ट  नहीं  हूं  ।  घाटे  में  कमी  लाना  ही
 प्रयाप्त  नही ंहै

 ।  हमें  कहना  चाहिए  कि  हम  कुछ  लाभ  कमाने  में  भी  समर्थ  वह  स्थिति  भी  आनी

 चाहिए
 ।

 हमारा  यही  दृष्टिकोण  है  ।

 श्री  सतीश  अग्रवाल  :  जैसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  जीवन  की  पांच  आवश्यकताओं  में  से  एक

 आवश्यकता  औषधियों  की  Tu Tet  सप्लाई  आपको  बह  विचित्र  घटना  याद  होगी  जब  कि

 राजस्थान  के  एक  ग्रामीण  को  लिए  सुप्रीम  कोर्ट  में  राज्य  सरकार  द्वारा  उसे  क्लोरो क्वीन  उपलब्ध

 कराए  जानें  के  निर्देश
 देने  हेतु  याचिका  दायर  करनी  पड़ी  ।  समाचार  पत्रों  में  यह  प्रकाशित  हुआ  है  ।

 यह  स्थिति है  ।

 अब  थे  600  प्रपोज  औषधियां  आयात  की  जा  रही  हैं  ।  सरकारी  क्षेत्र  के
 उपक्रमों  में  आपका

 उत्पादन  मात्र  20.6%  वित्त  मंत्री  द्वारा  1984-85  के  घोषित  वित्तीय  आवंटनों  के  अनुसार

 इंडियन  ara  एंड  फा  में  स्पीति कलस  लिमिटेड  क़े  लिए  केवल  77  लाख  रुपये  और  दिये  गए  इडियन

 ड्रग्स  एन्ड  फॉर्म  स्यूटिकल्स  लिमिटेड  को  दी  गई  केवल  77  करोड़  रुपये  की  राशि  से  लक्ष्य  की  प्राप्ति

 नहीं  हो  पायेगी  ।  विशेषकर  12  बल्क  औषधियों  के  मामले  में  आप  अधिक  अध्यक्ष
 कर  रहे  हैं

 ।  क्या

 माननीय  मंत्री
 कृपया

 सदन  को  बताएंगे  कि  कुल  कितनी  मात्रा  में  इन  बल्क  औषधियों  का  आयात  हो

 रहा है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  समाप्त  होता  है  |

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 औषधियों  के  उत्पादन  अ  र  बिक्री में  सरकी  री  क्षेत्र  के  उपक्रमों क्रो  भूमिका
 '.

 *223.  श्री  teres  दास  :  क्या  रसायन  और  बे्रक  मन्त्री  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे  —

 क्या  बाजार  में  औषधियों  क  निरन  है श  अभाव  और  इनके  ऊंचे  मुल्यों  को  देखते  हए

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  इनके  उत्पादन  और  वितरण  के  मामले  में  उत्साहजनक  महत्वपूर्ण  और

 faa  भूमिका  निभा  रहे  और

 यदि  तो  औषधियों  के  उत्पादन  और  बिक्री  के  बारे  में  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों

 की  गतिविधियों  का  ८्हौरा.क्या  है  ?

 रसायन  और  उवेरक  मंत्री  वसन्त  :  और  (a):  साव  जनक  क्षेत्र  क ेऔषध
 क्रप  ae FI  टी  ०  बी०  निवारक  कुष्ठ  निवारक  उच्च

 चचा  frase  सेरा  और  वैक्सीन  जैसी  जीवन  रक्षक  are  की  उपलब्धता  में  सुधार  करने  में

 महत्वपूर्ण  भूमिका  अ  al  ह  @  qs  रु  औषध  उत्पादन  में  उनका  शेयर  लगभग  20.62  प्रतिद्यात है  ।
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 की  जब  कभी  ध्यान  में  बे  मुख्य  रूप  से  किसी  ave  औषध  की  तथा

 नीय  प्रकृति  की  होती  है  जिसके  लिए  अन्य  विकल्प  उपलब्ध  होते  हैं  ।  औषध  मामू  लेशनों  की  बाजार  में

 उपलब्धता  पर  मेरे  मंत्रालय  द्वारा  राज्य  औषध  यंत्र  केन्द्रीय  औषध  नियंत्रण  संगठन  ं  के  क्षेत्रीय

 कार्यालयों  से  प्राप्त  कमी  की  सूचनाओं  और  जनता  से  प्राप्त  पत्राचार  के  आधार  निरन्तर

 रानी  रखी  जा  रही  है  ।  जहां  भी  कमी  ध्यान  में  आती  है  सार्वजनिक  क्षेत्रीय  उपक्रमों  सहित  संबंधित

 निर्माताओं  को  तुरन्त  सप्लाई  भेजने  के  लिए  सलाह  दी  जाती  है

 अधिकतम  steal  के  मूल्यों  पर  मुल्य  नियंत्रण  आदेश  के  अधीन
 नियंत्रण

 रखा  जाता है
 ।

 ओषधियों  और  भेषजों  के  थोक  मूल्य  सुत्र  WED  में  अन्य  सभी  वस्तुओं  की  तुलना  में  कग  वृद्धि  हुई  है

 वर्ष  1970-71) |

 बहु-विटामिन  फारम्यूलेदानों  में “माक  अप  का  निर्णय

 226.  श्री  बनवारी  लाल  व्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 (*)  औषध  और  प्रसाधन  अधिनियम
 का  प्रांचवी

 वी  अनुसूची

 के  अंतिम  त  आने  वली

 मिन  फारम्यूलेदानों  में  केवल  60  प्रतिशत  का  मा  कें  त ध are  करने  की  अनुमति  देने  का  निर्णय  किन

 कारणों  से  किया

 ™ਂ  पडने  वाले  इसके  प्रभाव  को  ध्यान  में क्या  उक्त  निमेष  लेते  समय  alge  उद्योग

 रखा  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 और  रक  मंत्री
 बसंत  साठ :  से  12  1983  से

 मल्टि विटामिन  फा  पेशनों  के  मलय  निर्धारित  करते  राज्य  भारत  सरकार  के  निर्णयों  एवਂ  औषध

 1979  के  उपबन्धों  के  अनुसार  मल्टि विटामिन  मामू  पेशनों  के  कारखाने  से

 बाहर  की  लागत  पर  60  प्र  तिबत  माक  अप  स्वीकर  किया  गया  था  ।

 मल्टि विटामिन  सम्पाकों  जिन्हें  औषध  तथा  प्रसाधन  अधिनियम  वी  अनुसूची  5  अनुसार

 काम  लेट  किया  के  अधिकांश  उत्पादकों  ने  अपने  फ  म  aaa  की  उनके  द्वारा  निवेदित  मूल्यों

 पर  औषध  आदेश  के  पैरा  14  (3)  के  अधीन  सरकाਂ  से
 अनुमति

 लिए  frat  बिक्री

 आरम्भ  कर  दी  ।  मूल्यों  को  संबोधित  करने  का  निर्णय  इस  बात  को  ध्यान  में  रब्ते  हुए  किया  गधा  था

 कि  मल्टि विटामिन  काम  सेशन  बहुसंख्यक  गैर-मानक  संयोजन  होते  हैं  ।  उत्पादक  अपनीं  भरता

 से  सम्बद्ध  उच्चतर  माक  अप  के  लिए  प्रार्थना  कर  सकते  कुछ  उत्पादकों  ने  स  रकार  द्वारा  उनसे

 पूछे  गए  लाभप्रदता  से  संबंधित  ब्यौरे  देने  के  बाद  माक॑  अप  पर  विचार  करने
 के  लिए  यह  पटले

 ही  आवेदन किए  हैं

 =
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 लाय

 लहरिया  aa  काम्पलेक्स

 ee

 मिक्स

 *

 231.  of  सोरेन  घोष

 :  कया  उर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  हीदिया  पेट्रो-कोमिक  कातिक  के  See

 मिक्स  के  रे  में  सरकार ने  विचार  किया  है
 हि

 यद  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार
 इ  परिणामों  की

 आदा

 धक

 रही  ;

 क्या  परियोजना  के  प्राधिकारियों के

 ;  और
 किला  वि  |  फिल

 लिए  प्रोडक्ट  मिक्स  के  बारे  में

 याद  तो  तत्समय way  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 Tal TAT  श्री  पी०
 दिव  : i(#)  और  संशोधित  सम्भाव्यता  रिपॉट  की  जांच

 one

 क

 ae

 (71)  सरकार  '
 को  इसको  जा

 जानकारी  नहीं

 ही  उत्पन्न
 रन  नहीं  होता

 । ब
 थ

 पवन

 ही

 दन  रिले  केद्र को  स्थापना बालासोर
 अ  कदा  सपर  भज

 ह  मंत्री  brs
 #222  aft  चिन्तामणि  से

 ह  ह  war  ह

 भल

 कपा  करेंगे कि  :

 मारता

 a  डीसा  में कटक  में  एक  दूरदर्शन  टॉसबौरर
 ease

 करने  का

 निर्णय  fran

 ल्

 ay  अब
 चक  प्रगति  है  और  यह  कितने  क्षेत्र  के  लिए  होगा  ;

 रन pe

 से
 मयूर

 मंज
 और  बालासोर  बालासोर  दहर  और  इसक  आसपास

 क्या

 के  क्षत्र  को

 जो  फि  कट उक  से  150

 )

 से  200  किलोमीटर  द्र  लाभ  होगा  ;  ओर

 प्रति  तो  क्या  सरकार  इन  क्षेत्रों  को  दूरदर्शन  सुविधाएं  उपलब्ध  ने  के  लिए

 उड़ीसा  के  ब  नला  अथवा  मीरगंज  में  प्रस'रण  केन्द्र  स्थापित व

 श

 ?

 सूचना  =
 rey  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  तथा  संसद

 (att  एच ०  के०  ए  T)  *:  et  rot  hn

 ब  व  क

 भवन  और  150  मीटर  ऊंचे  स्टील  टावर  का  निर्माण  काय॑  चल  रहा  उच्च  शक्ति

 é
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 ep

 वाले  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  और  आवश्यक  उपकरणों  के  लिए  आडर  दे  दिए  गए  हैं  ।  कटक  में  लगाए
 जा  रहे  ट्रांसमीटर  की  सेवा  परिधि  के  लगभग  120  किलोमीटर  होने  की  उम्मीद है  |

 नहीं  ।

 कटक
 में  लगाए जा  रहे  उच्च  शक्ति  बाले  ट्रांसमीटर  से  बालासोर  और  मयूरभंज

 के  जिलों में  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  होने  की  उम्मीद है  ।  जिन  क्षेत्रों  में  दुकान  सेवा  उपलब्ध

 नहीं हैं  उनमें  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  करने के  बारे में  विचार
 संसाधनों

 की
 उपलब्धता

 पर  निसार

 करते  हुए  भावी  योजनाओ ंमें  किया  ।

 मध्य  प्रदेश  में  उठाने  के  लिये  सौर  ऊर्जा  चालित  पम्प  सेट

 *233.  थी  फल  चन्द  वर्मा  :  कया  ऊर्जा  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  50  फीट  से  अधिक  की  गहराई  से  पानी  उठाने के  लिए  सौर  ऊर्जा

 चालित  पम्प  सेटों  का  उपयोग  फिया  जाएगा  ;  और

 इस  क्षेत्र  में  किए  गए  परिणामों  का  ब्यौरा  क्यां  है
 ?

 ऊर्जा  मन्त्री  ato  दिव  (  और  (a)  फिलहाल ऐसा  नहीं  है  ।  25  फूट

 से  अधिक  गहराई  से  पानी  निकालने  के  लिए  प्रकाश  ोल्टीय  पं पन  प्रणाली  को  विकसित  aw  के

 लिए  प्रयास  fru  जा  रहे  हैं  ।  हाईड्रोडायनामिक्स  सिद्धांत  और  सौर  प्रकाशवोल्टीय  ऊर्जा  का

 मिलकर के  भिन्न-भिन्न  प्रकार  की  जल  पंपन  प्रणालियों  पर  प्रयोग  किए  जा  रहें  है  ।

 सातवों  पबंचयर्षोय  योजना  के  दौरान  वित्त  उत्पादन

 बढ़ाने  के  लिए  भारतीय  वाणिज्य  तथा  उघोग  मण्डल

 संघ  आइ  सी  ०  सी  ०  आई ०) की योजना की  योजना

 34.  श्री  सोहन  लाल  पटेल

 श्री  ato  to  देसाई  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  गर  सरकारी  क्षेत्र  में  दिव्य  त  उत्पादन

 बड़ी  योजनाएं  चाल  करने  के  लिए  अनुमति  सम्बन्धी  एफ०  आई ०  सी०  सी  ०
 .  आई  के  सुभाव  ने  बारे

 ह
 में 26  1983  के  अतिरिकत  प्रश्न  संख्या 28  |  के  उत्तर

 के  संबंध  पे  बताने  की  कृपा

 गे  कि

 क्या  भारती प्र  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल
 संघ  ago  सी  सील  आई  ने

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान देग  में  डिजनी  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  हे  तु
 रि  a4

 दन  बढ़ाने  के  संबंध  में  किसी  योजना  सुभाव  दिया  है
 ;

 यदि  तो  उक्त
 सुझावों

 का  ब्यौरा  क्या
 है

 ;
 ;

 क्या  उन्होंने  विद्य/त  उत्पादन
 aia

 में  भाग  लेने  के  लिए  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  को

 अनुमति
 देन ेके  लिए  कुछ  विशिष्ट  प्रस्ताव  भी  भेज  हैं  ;  और

 23
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 ि

 piste

 (4) z
 य

 ं
 इस  क्या  प्रतिक्रिया है  ?  ः

 र  मन्त्री  पी०  शिव  STaT |  :
 से

 भारतीय  वाणिज्य  तथ
 उद्योग  मंडल

 सं

 ने  अन्य  बातों

 बातो ंके  साथ-साथ  fara  कारत  वृद्धि  करने  के  लिए

 निनाव हत
 सुभाव  |

 in

 )  उद्योग को  अपनी  लगभग
 10  प्रतिशत  आवश्यकताओं को  ए

 is

 ...  उत्पादन  सुविधायें  स्थापित  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  fear  जाना  चाहिए  ।

 (2)
 मुख्य

 रूप  से  सार्वजनिक  यूटिलिटी  ग्रिड  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  ह
 लिए ड

 विद्युत  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  प्राइवेट  उद्यमियों  को  अनुमति  देने  के

 म् रक प्ट्वि  उपभोग  के  लिए या  तो  सहकारिता  के  आधार  पर

 अथवा
 fz मुहिम  आधार

 पर  निजी  क्ष  त्र  द्वारा  बृहत  faa  केन्द्रों  की  स्थापना  के
 स

 विद शीष  ध्यान  दिया  जाना  ः  ee
 oe

 (3  re  थानों  के  समीप  औद्योगिक  यूनिटों
 जहां  जल  विजय  त

 जा  सकते  ऐसे  fara  केन्द्र  थापित कर  लिए
 बक

 fe WT  हिए  |

 maa  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मण्डल  ने  एक  समान  नीति  के  आधार  पर  विद्युत  उत्पादन

 प्रस्ताव  स्थिति  एच०  एस०  डी०  को  कीमत  कम  एच०  एस०  डी०  को  कम
 रेल

 नीना

 ₹
 भट्टी  तेल  एल०  एस०  एच०  एस०  द्वारा  प्रतिस्थापित  विद्य/त  उपस्कर  को  a

 यात

 था  निगटिव  विजय  त  उत्पादन  को  बिजली  से  छूट  निर्यात  ऋण  सुविधाओं  और  आसान

 पर  बहत  विद्युत  nat  के  लिए  उपस्कर  के  आयात  के  निए  अनुमति  देने  तथा  इक्विटी  में
 छट

 पृल्वि दातों रने
 दि

 के
 सम्बन्ध

 में  भी  विशिष्ट
 प्रस्ताव  प्रस्तुत किए  हैं

 ।  यह  भी  सुभाव  दिया गया  है  कि

 क की  वाणिज्यिक  आधार  पर  प्रचालन  की  अनुमति  दी  जाएं  तथा  राज्य  सरकारों  और र

 बिजली  बोर्डों  को  कोयले  आदि  जैसे  विभिन्‍न  निवेशों  का  इष्ट तम  समुपयोजन  करने के

 संरचनात्मक  सुविधाए  प्रदान  करने  में  सहयोग  देना  चाहिए  |

 भौद्योगिक  नीति  1956  के  अंतगर्त  विद्या त  का  उत्पादन  और  वितरण  सावधानी
 ey

 क्षेत्र लिए  आ ता  feta  रखा  गया  ।  यदि  राष्ट्रहित  में  आवश्यक  हो  तो  मौजूदा  जी

 स्वामित्व
 वानी  मौजूदा  युटिलिटीज के  पर  अथवा  नई  यूनिटों  की  स्थापना  पर  रोक  नहीं थीं  है

 ।

 नति  के  अनुभव  निजी  क्षेत्र  में  fefafza  के  अलावा  कैटिच  विद्युत  संबंधों  के  है

 उन  मामलों  मं  दी  जाती  >
 vat  faa  की  आवश्यकता  बहुत  अधि

 ८  होती  है
 त

 vi

 =

 faa  त  saa  ate  रिय्वसनीय  सप्लाई  arasan  होती  है  ।  निजी  क्षेत्र  में  विद्य/त के
 उप  दन  से

 सबात
 की स पत अभ

 प्र  प्रस्तावों  का  saa,  तकनीकी  aia  afer से  तथा  सन्त
 किए

 न
 ताने

 के  लिए

 प्रस्तावति  कुन  ढ  हर ह
 थी

 ce  eS  ज  ग  उप  मुक्तता  और

 अनिवायंत्ता  क  स  नग  ad  ग
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 सोर  ऊर्जा  को  लोकप्रिय  बनाना

 *235.  थ्री  एन०  के०  दोज्वलकर  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  विचार  विभिनन  कार्यों  के लिए  सौर  ऊर्जा  के  प्रयोग  को  लोकप्रिय  बनाने
 ह्यू  क्या  कदम  उठाने  का  है  ;

 विभिन्‍न  कार्यों
 के लिए  सौर  ऊर्जा  का  प्रयोग  करने  वालें  विभिन्‍न  उपकरणों  का  प्रयोग

 करने  वालों  को  क्या  प्रोत्साहन  दिए  जा  रहे  हैं  ;

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  लिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित  करने  का  विचार

 ऊर्जा  मन्त्री  (ett  पी०  :  से  एक  विचरण  सभा-पटल  पर  रख

 दिया गया  है  ।

 विवरण

 सौर  ऊर्जा
 के

 वसीयत  कार्यों  में  प्रयोग  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  सरकार  ने

 निम्नलिखित  कदम  उठाए  हैं  :

 )
 व्यक्तिगत  रूप  से  और  उद्योगों  द्वारा  नवीकरणीय  ऊर्जा  प्रणालियों  का

 प्रयोग  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  की  योजना  का  प्रारम्भ  करना  ;

 विभिन्‍न  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकार  के  सहकारी  शेक्षणिक
 अस्पतालों  और  अन्य  सरकारी  वाणिज्यिक  संगठनों  को  इन  प्रणालियों

 की  स्थापना  के  लिए  आर्थिक  सहायता  देना  ;

 सौर  कूलरों  और  उनके  सहायक  कुकिंग  पेनों  की  लागत  का  334  प्रतिदिन

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राजसहायता  के  रूप  में  दिया  जाता  है  जिसकी  अधिक्तम

 सीमा  150  रुपये  तक  है  ।  अतिरिक्त  राजसहायता  कुछ  राज्य  द्वारा

 दी  जा  रही  है
 ।

 (=)  महिला  स्वैच्छिक  शेर ठीक  संस्थाओं  के  साथ  निकट  संबंधों

 में  विकास  और  पोषण  कार्यक्रम  में  सौर  कूलरों  की  शुरूआत  ।

 सौर  प्रकाशवोल्टीय  पम्पों  के  लिए.सिचाई  ara  द्वारा  छोटे  और  सीमांति

 किसानों  को  75  प्रतिगत  19,010  रुपये  और  अन्य  ay

 प्रतिशत  (afrnaa  83,000  रुपये  तक  की  राजसहायता  सरकारी
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 es

 विभागों  /osifarat  को  रोशनी  के  लिए  300  वाट  क्षमता  के  सौर  प्रकादावोल्टी य

 पाल  35,000  रुपये  प्रति  daa  के  हिसाब  से  राजसहायता  प्राप्त

 कीमत  सप्लाई  300  वाट  क्षमता के  पैनल  सहित  प्रकाशवोल्टीय

 पंपों  प्रति  पंप  25,000  रुपये  के  हिसाब  से  राजसहायता  प्राप्त  कीमत

 सप्लाई  करना

 राज्य  सरकारों  में  सौर  तापीय  प्रणालियों  के  समन्वयन  और  स्थापन  के

 के  लिए  नोडल  एजेन्सियों  का  पता  लगाना  ।  इन  नोडेल  एजेन्सियों  जहां  देय

 होता  तकनीकी  जानकारी  और  सेवा  खर्चे  दिया  जाता  है

 आवासीय  fafestt  को  छोड़कर  जिनका  स्वामित्व  और  देखभाल  केन्द्रीय  लोक

 निर्माण  गैर-पारित रिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग के  पास  सौर  जल-तापन

 प्रणालियों  की  केन्द्रीय  सरकार  के  संस्थानों  में  स्थापन  के  लिए  गर-पारम्परिक  ऊर्जा

 स्रोत  विभाग  द्वारा  100  प्रतिशत  सहायता  देना

 मौजूदा  प्रौद्योगिकियों  के  संवर्धन  की  सुविधा  देने  लिए  एक  सौर  तापीय  ऊर्जा

 चन्द्र  की  स्थापना  आदि  रूप  विकास  और  इ  जी  निर्यात रग

 प्रदर्शन  और  क्षेत्रीय  परीक्षण  करना  ।  सौर  ऊर्जा  के  वाणिज्यिककर  को  बढावा  देने

 और  बड़े  पैमाने  पर  प्रयोग  के  लिए  केन्द्र  एक  मुख्य  भूमिका  निभाएगा  और  अनुसंधान

 एवं  विकास  उत्पादक  संगठनों  और  प्रयोगकर्ता  एवं  विस्तारवादी  अभिकरणों

 के  बीच  आवश्यक  सड़क  बनाएगा

 (rj  ऊर्जा  के  नवीकरणीय  स्रोतों  के  प्रयोग  को  बढ़ाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  कई

 प्रोत्साहनों  को  उपलब्ध  कराया  है  ।  इन  प्रोत्साहनों में  संयंत्रों  या  मशीनरी  के  मुल्ला  में  वृद्ध

 जिनकी  व्यापार  और  व्यवसाय  में  नवीकरणीय  ऊर्जा  उपकरणों  के  निर्माण  और  प्रयोग  के  लिए

 उत्पादन  कर  की  छूट  और  सौर  कूलरों  पर
 .  राजसहायता  एवं  जल  पालन

 प्राथमिक्ता  वाले  क्षेत्रों  के  समान  लागू  होने  बाले  नियम  और  दातों  पर  वित्तीय  संस्थानों
 ने

 संस्थागत  ऋण  के  रूप  में  स्वीकार  बर  लिया है  ।  कुछ  राज्य  सरकारों

 ने
 नेभी  बिक्री  कर  पर  छूट  दी

 है  और  अपनी  ओर  से  राजसहायता  योजन  प्रारम्भ  कर  दी  है  ।

 यों  lafacay  की  स्थापना के  लिए ae  i वर्ष  1984-85  में  सौर  तापीय  प्रणाली

 लिखित  लक्ष्य  रखा  गया  है

 100 सौर  जल  तापन  प्रणालियां

 सौर  टिंबर  afezat  30

 सौर  अनाज  शुष्कक
 30

 15 सौर  बिल वर्णक रण  प्रणालियाँ

 वर्ष  1984-85 के  दौरान  17,000  सौर  कूलरों को  बेचने  का  लक्ष्य
 रखा  गया  है  |
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 (as)

 —

 इस  संबंघ में
 1984-85

 के  लिए
 बजट  अनुमान में

 अनमना
 प्रावधान  बनाएं

 गए  हैं
 1...

 य  ए

 बजट म  1984-85
 न्यास

 करोड़
 लि

 द

 1.
 सौर  तापीय  ऊर्जा

 ae td  ही

 ek  विकास  0.40

 प्रदर्शन
 1.25

 f  विस्तार  1.60 wp ot

 शाला
 विस्तार  0.05

 (=)  प्रति

 सौर
 तापीय

 ऊर्जा  arm  0.40

 सौर  कुक  राजसहायता
 0.25

 id

 िधिधधिधिता

 3.35

 ae
 | ६ |

 सौर  प्रहाशबोल बिस्मिल  rire

 नासपेड  कार्यक्रम  2-00

 0.55 अनुसंधान  भर  विकास

 0.05 प्रदर्शन
 कहा

 2.90

 —

 विधि  को  शिक्षा
 के  स्तर  में  सुघार

 च्यवन
 क्या  दवाव  ay

 नो  कार्य  मन्त्री  यह
 क

 a थ्री  सारा  पी०  गायकवाड़  |

 करेंगें  कि  :
 थि

 anit Gxt (%) aa & fac |

 q
 )  क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय विधिज्ञ

 ल
 शिक्षा  के  स्तर  में  सुधार

 लाने  के  far
 एल०  एल ९  बौ०  के

 वर्त
 मान

 त्रि-वਂ  तय  पाठ्यक्रम  में
 ्य  च्य्यु  आर  जोड़  जाने  के  पक्ष में

 अपना  विचार  व्यक्त
 men  या

 ;

 क (@),  यदि
 यदि  तो  उस

 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ;  भर
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 में  विधि की  दिक्षा  में  gare  लाने  के  लिए  सरकार  क्या  उपाय  करने  पर  विचार
 कर  रही  है

 ।

 न्याय  और  कपड़ो  का ्य मन्त्री  जगन्नाथ  :  ज़ी  नहीं  ।  सही  स्थिति

 यह  है  कि  भारतीय  विधिज्ञ  परिषद  ने  विधि  की  शिक्षा  की  एक  नई  स्कीम  बनाई  है  ।  इस  स्कीम  में

 स्नातक  की  उपाघि  प्राप्त  करने  के  पश्चात्  विद्यमान  त्रिवर्षीय  विधि  स्नातक  पाठ्यक्रम  के

 10--2  की
 नई  प्रणाली

 की
 शालेय  शिक्षा

 या
 समतुल्य  पाठ्यक्रम  पुरा  करने  के  पश्चात्‌  विधि  अध्ययन

 के
 पाठ्यक्रम

 का  उपबंध  है  ।

 भारतीय  विधिज्ञ  परिषद्‌  द्वारा  सुझाए  गए  नए  विधि  स्नातक  पाठयक्रम  पर

 सरकार  की  प्रतिक्रिया  वे  अभी  अंतिम  रूप  दिया  जाना  है  |

 ay  विधि  स्नातक  पाठ्यक्रम  पर  विचार  करने  के  देश  में  विधि

 की
 दिक्षा

 में  सुधार  लाने  के  प्रश्न  पर  भी  सम्यक्‌  रूप  से  विचार  किया  जाएगा  ।

 वर्द  पश्चिम  बंगाल  में  तारघर

 *:
 37.  att  atte  भट्टाचार्य  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 किः

 क्यां  पश्चिम  बंगाल  के  वर्तमान  नगर  के  एक  अन्धेरी  गली  के  मकान  में  स्थित

 तार-घर  किराये पर  लिया  गया है  ;

 यदि  तो  क्या  1500  वर्ग  गज  फर  क्षेत्र  क ेआधार  पर  इसका  किराया  3006  रुपया

 प्रतिमाह  निर्धारित  किया  गया  है  जिसके  बारे में  आरोप  कि  1200  वर्ग  फीट  फ्  क्षेत्र  के

 लिए  वह  बढ़ा-चढ़ा  कर  दिखाया  है  ;  और

 क्या यह  किराया  उस  इलाके में  इतने  ही  फर  क्षेत्र  के  मकानों  के  किराए  के  CG  है  ह

 ह  संचार  मन्त्रालय में  मंत्री  वी०  एन ०  :  यह  तार-घर  एक  तंग  गली  में

 किराए  की  इमारत  में  है  ।

 इसका  किराया  1668  कुल  स्थान  के  आधार  पर  3000  तू
 प्रतिमाह

 निर्धारित  किया  गया  है  ।

 (7)
 जी

 मजदूर  संगठनों  द्वारा  उपभोक्ता  सूचकांक  को  नई  wr  तालिका

 सीमित  करने  का  विरोध

 *238.
 को  एन०  go  हीरो  :  क्या  am  भौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 यह

 सच  है  कि  राष्ट्रीय  प्रचार  समिति  से  सम्बद्ध  आठ  केन्द्रीय  मजदूर  संगठनों
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 नेम  मंत्रालय  द्वारा  उनसे  परामशं  किए  बिना  198  1-82  के  मूल्यों  के  आधार  हर  उपभोक्ता

 मूल्य  सूचकांक  की  एक  नई
 क्रम

 तालिका
 संकलित

 करने  का  विरोध  किया  हें

 यदि  तो  उनकी  मांगों  के  सम्बन्ध  में  क्या  ब्यौरा है  ;  और

 इस  सम्बन्ध
 में

 सरकार  की
 बया  प्रतिक्रिया  है  ?

 ora  और  पुनर्वास  मन्त्री  वीरेन्द्र  :  आठ  ve  यूनियनों  की

 राष्ट्रीय  प्रचार  समिति  से  ऐसा  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 मांग यह  थी  कि  भारत  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय ट्रेड  यूनियनों  की
 एक  बैठक  शी  बुलाई

 ताकि  वर्तमान  और  प्रस्तावित  सीरीज  को  सही  करने  के  लिए  किए  जाने.वाली  कार्रवाइयों  पर

 विचार-विमर्श  किया  जा  सके  ।

 सरकार  ने  अभी  तक  इस  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  है  कि  उपभोक्ता  मुल्य

 सूचकांकों  की  नयी  सी  रीज  को  केसे  बनाया  जाए  ।  श्रम  ब्यूरो  किसी  प्रकार  की  नयी  सीरीज  जारी

 करने  से  पूर्व  ट्रे  ड  राज्य  सरकारों  तथा  मुल्य  सूचकांक  का  इस्तेमाल  करने  वाले

 aren  व्यक्तियों  के  साथ  विचार-विभूं  करने  की  निर्धारित  पद्धति  का  अनुपालन  करेगा  ।

 निवारक
 दवाईयों  की  कसी

 #238.  श्री  के ०  सालाना  :  क्या  रसायन  ओर  उबर  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  को  मालम  है  कि  देश  में  तपेदिक-निवारक  दवाईयों  की  कमी  है  और  यह

 दवाईयां  था  तो  आसानी  लें  उपलब्ध  नहीं  है  अथवा  सामान्य  लोगों  की  पहुंच  के  बाहर

 यदि  हो  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  बया  कदम
 उठाए

 हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 और

 क्या  आयातित  बल्क  दवाईयों  के  घटे  मूल्यों  का  लाभू  उपभोक्ताओं  तक  पहुँचाया

 जायेगा  ?

 रसायन  और  उर्वरक  स्त्री  वसन्त  :  और  तपेदिक-निवारक  औषधियों  की

 किसी  कमी  की  सूचना  नहीं  मिली  है  ।  तपेदिक-निवारक  औषधियों  के  लिए  निर्धारित  मुल्य  उचित  तथा

 उपयुक्त  हैं  और
 इन्हें

 जोधा
 19

 79  के
 अस्तंगत

 समय-समय  पर  संशोधित

 किया  जाता  है  |

 (7)  एक  महत्त्वपूर्ण  तपेदिक-निवारक  alae  रिफेस्पिसिन  जो  आयात  की  जाती  है  पर

 आधारित  फार्म लों
 के  मूल्य  फ  vast  1024

 1984  में  कम  किए  गए  ।  कुछ  पैक्स  के  सम्बन्ध  20
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 दत  तक  की  क  की  गई  है  ।  अत  पदा  से  कारी  ता  oes  oz  >

 ू
 अ दशक

 ल  ग

 राष्ट्रीय  पेस-धवाला  निगम  की  रनकपुर  परियोजना

 att  होश  रावत

 तको  बला  भरों  सह

 की

 पा  होंगे
 =

 fea  ट्रीय  पन-बिजली  निगम
 को  टनकपुर  परियोजना  पर  1983-  84  के

 दौरान  कितना

 ory Bley e

 गि  आधा है  और  इस  परियोजना  के  लिए  1984-85  के  लिए  राशि

 ग

 की

 ्
 कया  यह  सच  है  कि  इस  परियोजना  से

 सम्बन्धित
 कुछ  कार्यालय  हल्द्वानी  मे ंख घोले  गए

 हैं भ  वास  आदि

 ा निर्माण व ह
 re  किसी  अन्य  स्थान

 पर  जो

 आरम्भ  किय  गाए  कक  दा  ल  अपाल
 के  परियोजना  स्थल  raga

 हूर पा  गया  है  ;  और

 क  यदि  तो  इन  कार्यालयों  को  से  इतने  द्र  era  का
 क्या

 सत्य  है  ? at

 मक्
 sat  मन्त्री  पी०  दिव  शंकर

 )  :  वर्ष  1983-8 पाक
 ड

 ERRE

 जा डिजाइनों  आदि  के  लिए  आंकड़े  सुनिश्चित  करने  पर  25  लाख  रुपये

 ब

 व्यय ि  जाने  ध े के आएं al

 निवेश  सम्बन्धी  अनुमोदकों  की  प्रत्याशा  में  परियोजना  के  लिए  ae  1984-85  के  लिए  कड  रोड

 के  परिव्यय  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।

 और  ( (7)  स्थायी  परियोजना  मुख्यालय  के  लिए  चने  गए  स्थान
 mates

 रनकपुर

 के  न
 फिराएं

 पर  कोई  उपयुक्त  आवास  उपलब्ध  नहीं  है  ।  निर्माण

 जुमला
 गतिविधियों

 परिवेक्षण  करने
 |  के  लिए  1284 से  हल्द्वानी  में  किराए के  आवास  में

 al

 परियोजना

 सुलाना
 प्राचीर

 मिया  सपा
 ्

 बोनस  अधिनियस/नियमों  सें  संशोधन
 ह

 ॥...  ।.  श्री  भीखा भाई
 :

 क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि

 war है  और क्या  सरकार  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुएं  कि  रुपये  का  मुल्य  कम  ह

 श्र  के  कर्मचारियों  का  वेतन  भी  मंहगाई  भत्ते  समिति  किसी  न  किसी  स्तर  पर  |
 झ्०  की

 सीमा से
 अधिक  हो  जाता  बोनस

 अधिनियम
 में  संशोधन  करने  पर  विचार  कर  र  ताकि

 क 1600 रु०
 से

 अधिक  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारी  भी  इसके  अन्तरगत  आ  सकें
 ;

 और

 हवा
 @  प्रति  हां

 ती
 सरकार  का

 ठीक-ठीक
 प्रस्ताव  कयों  है  avg  कब  तक

 ले  लिया  जायेगा
 arma

 वा  ल
 कर  दया

 औ  ि
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 21  195  लिखित  उत्तर

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  (att  बिरेन्द्र  :  नहीं  ।  इस  समय  —

 विचाराधीन  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 महिलाओं  को  रोजगार  के  अवसर

 *242.  att  कृष्ण  चन्द्र  पाण्डे  :  बया  श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  सरकार  द्वारा  महिलाओं  को  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  उपाय  tau  जा  रहे

 हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  कितनी  सफलता  मिली  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास
 मन्त्री  वेरेन्द्र

 :
 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  ऐसे  क्षेत्रों  तथा

 सेक्टरों  की  शिनाखत  जहाँ  महिलाओं  के  लिए  रोजगार  कम  हैं  अथवा  उनमें  गिरावट  आ  रही  और

 उपचारी  उपायों  पर  जोर  fear  गया  है  ताकि  सावंजनिक  वितरण  ग्रामीण

 डेरी  विकास  और  सामाजिक  फॉरिस्टरी  जेसी  योजनाओं  के  अन्तरगत  रोजगार  के  अतिरिक्त  अवसरों

 में  वृद्धि  हो  सके  ।  जिन॑  अन्य  बातों  पर  भी  जोर  दिया  गया  वे  ये  महिलाओं  में  स्व-रोजगार  के

 संवर्धन  और  महिलाओं  के  परम्परागत  व्यवसायों  जैसे  कि  कताई  तथा  बुनाई

 नारियल  ग्रामीण  मत्स्य  आदि  कां  आधुनिकीकरण ;
 उनके  लिए  वैकल्पिक  रोजगार  हेतु  कौशलों  मौलिक  सुख-सुविधाओं  की  व्यवस्था  और

 कार्य  तथा  रहन-सहन  की  दशाओं  में  सुघार  जसे  कि  काम-काजी  महिलाओं  के  लिए

 अस्पताल  तथा  चिकित्सा  प्रसूति  छुट्टी  सम्बन्धीਂ  लाभों  की  परिवार  नियोजन

 के
 लिए

 आदि  ।

 2.  यद्यपि  महिलाओं के  लिए  सृजित  किए  गए  रोजगार  अवसरों  के  बारे  में  सही-सही

 अनुमान  उपलब्ध  नहीं  तथा पि  अर्थव्यवस्था  के  संगठित  क्षत्र  में  महिलाओं  के  रोजगार  में  गत  हाल

 में  वृद्धि  हुई  जैसा  कि  सभा-पटलकर  रखे  गए  विवरण  में  दर्शाया  गया

 विवरण

 अर्थव्यस्था  के  संगठित  क्षेत्र*  में  महिलाओं
 के  लिए  रोजगार  वद्ध

 मान  को  समाप्त  संगठन  क्षेत्र*  में  महिलाओं  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में

 होने  वाला  वर्ष  के  लिए  रोजगार
 हु  वृद्धि  की  प्रतिशतता

 ne  ee
 3

 में  )

 10981!  Zi  V2  4.3.3

 27.93
 198

 1
 1-  3-4

 1982.  28.99  +3.8

 9.84 1983@  +29

 को  सं दा मंत aaa  ज  निक  कदम  र्म  |  समन  स्थापनाओं  और  निजी  क्षेत्र  के  ऐसे  गर्द  स्थापनाओं

 करता  है  जो  10  या  इससे  अधिक  श्रमिकों  को  नियोजित  करती  हैं  ।

 |
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 लिखित  उत्तर  13  1994

 सड़कों  पर  सौर  से  प्रकाश

 256 3.  श्री  असन  fag  राठवा  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सड़कों  पर  रोशनी  के  लिए  सौर  ऊर्जा  प्रकाश  का  उपयोग  करने  हेतु  कोई  परीक्षण

 कियां गया  है

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ;
 और

 इसे  ग्रामीण  क्षेत्रों  और
 विशेष  कर  आदिवासी  क्षेत्रों  में  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  क्या

 कदन  उठाए  जा  रहे  हैं
 ?

 उर्जा  मन्त्री  पी०  शिव  (#)  जी

 और  यद्यपि  परिणाम  संतोषजनक  हैं  लेकिन  प्रणाली  की  लागत  अत्यघिक  है  |

 सौर  ऊर्जा  से  प्राप्त  की  जाने  वाली  रोशनी  प्रणालियाँ  फिलहाल  प्रदान त  के  सीमित  चरणों
 में  हैं  ।

 औद्योगिक  स्थापनाओं  में  कार्य  समितियां  गठित  करने  के  लिए  प्रक्रियाओं  में  संशोधन

 2564.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 औद्योगिक  स्थापनाओं  व्यापक  आधार  वाले  कार्योन्मुख  और  औद्योगिक  संबंधों  की

 वर्तमान  प्रवृत्तियो ंके  अनुरूप  बनान ेके  लिए  उनमें  कार्य  समितियों  के  गठन  को  प्रक्रियाओं  में  संशोधन

 हेत  कोई  wana  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  ब्यौरा क्या  है  ?

 {x
 और  पुनर्वास  मन्त्रालय  राज्य  मन्त्री  घर्म  :  नहीं  ।

 sear ही  नहीं  उठता
 ।

 समाचार-पत्र  कम्पनियों  के  स्वायत्त  को  कम  करने  फे  लिए  दूसरे  प्रेस  आयोग  को
 सिफारिश

 2565.  श्री  हेमबतौनन्दन  बहुगुणा  :
 क्या  सुचना  और  प्रसारण  neat  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि

 दूसरे  प्रेस  आयोग  ने  स्वामित्व  को  समाप्त  करने  के  बारे  में  कम्पनी  कार्य  विभाग  द्वारों

 दौर  कए  परन्तु  उसे  आगे  न  बढ़ाये  एक  विधेयक  at  जिक्र : अपनी रिपोर्ट  में  किया  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  उक्त  विधेयक  की
 एक

 प्रति  सभापटल  पर  रखेगी  और

 के  लिए  इसे  दोनों  सदमों  सदस्यो ंमें  परिचालित  और

 37



 े

 23  कानून  लिखित  उत्तर

 =  खट  ol  ह

 ब्  क्या  दूसरे  प्रेस  आयोग  ने  यह  सि  ‘fe  समाचार-पत्र  कम्पनियों  का

 मित्व  कम  किया  जाना

 थ

 सुचना और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  xt
 मन्त्री

 एज  ०  के
 ०

 एल०
 :

 दिदा

 २  तलो

 दारा यर दुत  baile  में  एक  ऐसे  पदे
 यक  का

 _  उल्लेख  है  जिसे  कम्पनी  अधिनियम  में  संशोधन  करने  तथा
 समाचार-पत्र  कम्पनियों  को

 ब
 ड

 घरानों  से  असम्बद्ध  करने  हेतु  विशेष  उपबन्ध  शामिल  करते  हुए
 1971

 में
 तैयार  किया  गय  fara

 अंतिम रूप  में  कारवाई नहीं  की  गई  ं

 इस  अवस्था  पर  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  वे  विचाराधीन
 नहीं

 ज
 व  स  ब्

 कि

 कि

 _
 राज्यों  में  उर्जा  को  फिर  से  उपयोग  में  लाने  के  उपायों

 का  विकाल

 2566. ste | (21 |  पटनायक :  क्या
 उर्जा

 मन्त्री
 यह

 बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 किः

 सरकार  ने  विभिन्न  राज्यों  में  ऊर्जा  को  फिर  से  उपयोग में
 थ  उपायों

 का  विकास
 क

 करने के  लिए
 कदम  उठाए

 |
 ae

 oe

 ord

 तो  किन  असर  प्रिय  सहायता  से  उपरोक्त  मामलों  में  कार्यक्रम

 क

 गी

 (77)  उड़ीसा  में  इस  q सम्बन्ध  में न  |
 कार्यक्रम  शुरू  किया  गया

 है  ;  और

 इस  प्रकार  के  कार्यक्रम को
 प्र

 कितनी

 va

 सहायता गयी  ्

 at  मत्ती  qo ’  शंकर
 )

 an

 क

 सभी  राज़्यों  को  सम्मिलित  किया  गया  हैं

 कूक  का
 र्गद

 ....
 उड़ीसा  में  आरम्भ  किए  गए  कार्यक्रमों  में बायोगैस  fe ि  पार यो  जना

 कायिक  वियोगी  पवन  उन्नत  प्रक।र  के  चूत्हे  का  क  और  सौर

 पम्पों  व  सौर-कारों  आदि  सौर  ऊर्जा  कार्यक्रम  सम्मिलित  हैं  |

 उड़ीसा  सरकार  को  अब  तक  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  इस  क्रम  में  है  बायोगैस

 विक  ्र  की  राष्ट्रीय  परियोजना  54.86  लाख  सामुदायिक
 Cry  साग

 बायोगैस  aa

 a लाख लाख  पवन  ऊर्जा  Baa  लाख  उन

 rr  Rar  सतिश  बल्ह  ह्दय
 सौर  ऊर्जा  1.7 (VATA  रुपय

 |

 ह
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 आयव्ययक  श्रोषषों  कमों

 2567.
 शो  अजीत दाग  :  क्या  रसायन  और  ट्रक  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 '
 क्या  alee  के  उत्पादन  में  निरन्तर  वृद्धि  के  बाबजूद  फाइलेरिया  क्षयरोग

 अतीसार  सा  मान्य सं  क्रमिक  काली  wer

 कुष्ठ  खून  की  घेघा  जीवाणुओं  से  फैलने  वाले  जिगर

 आदि  सम्बन्धी  रोगों  का  मुकाबला  करने  और  उनको  रोकने  के
 लिए  बहुत  सी  आवश्यक  भाषणों  at

 भारी  कमी  और

 यदि  तो  उसके क्या  कारण  हैं  ?

 रसायन  और  उब  रक
 मन्त्री  |  वसन्त  (3)  और

 मेरा  मन्त्रालय
 राज्य

 औषध  केन्द्रीय  भाषा  मानक  नियन्त्रण  संगठन,से  प्राप्त  रिपोर्टों  और  जनता  से  प्राप्त

 हुई  शिकायतों के  आऔधाराप्रर  अनिवार्य  और  जीवन  रक्षक  औषधियों  की  में  उपलब्धता  पर

 निगरानी  रखता  दिसम्बर  की  अवधि  a  संबंधित  .  उपलब्धता  स्थिति से  निम्नलिखित

 का  पत्ता  q  हे

 मलेरिया  पेरिस  शियारडियल्न  एन्टी बायोटिक्स  सहित  छत

 निवारक /  इष्टेरिटिक  निवारक  मधुमेह  रकत  कमी  गोइटरी

 बिक  निवासी  एन्टी  हेप्टाटाइज  औषधियों  की  कमी  की  कोई  सुसना  नहीं  मिली  है  ।

 वल  ग्रे न्यु लस  फाइजर  और  इंसान  बैराज  वेलकम  की  कुछ

 स्थानीय  कमी  बी  सुचना  दी  गई  थी  किन्तु  उन  क्षेत्रों  में  उनके  समकक्ष  उत्पाद  उपलब्ध  थे  ।

 फेनोबार्बीटोन"पर  आधारित  मिर्गी  निरोधी  औषध  अनुसूचित *४'  औषधियों  के  लिए  पृथक

 लाइसेंस  धारी  केमिस्टों  के  पास  उपलब्ध  ।

 wry  और  काश्मीर  में  यूरी  पन-बिजला  परियोजना  का  निर्माण

 2568.  श्री  अब्दुल  wile  काबुली  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 .  क्या  जम्मू  और  काइनात  में  यूरी  qa-faaat  परियोजना  के  निर्माण  के  लिए  संरक्षण

 कार्य  पहले  ही  पुरा  हो  चका

 यदि  at,  तो  उक्त  परियोजना  से  कुल  कितनी  ऊर्जा  पैदा  दोने  तथा  feared  भूमि  में

 निचाई  होने  की  आशा  है  तथा  उक्त  परियों  जना  के  निर्माण  पर  कितनी  आएगी

 (T)  पारियों  जना  के  पुरा  ढोने  में  कितना  समय  और
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 परियोजना  को
 अब  तक  शुरू  न  किए  जाने

 के  क्या  कारण  हैं  ?

 oat  मदिरालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  से  हां  ।  उड़ी

 जल  free परियोजना  का  अन्वेषण  पिया
 जा  चका  है  |  परियोजना  में  90%  विश्वसनीय  ag  में

 2900  मेगावाट  आवर  के  वारिक  ऊर्जा  उत्पादन  के  साथ  480  मेगावाट  की  क्षमता  ती  प्रतिस्थापना

 की  परिकल्पना  की  गई  है  ।  इस  परियोजना में  सिचाई  का  कोई  भाग  शामिल  नहीं  है  ।  परियोजना  पर

 लगभग  500  करोड़  रुपए  की  लागत  आने  का  अनुमान  है  ।  परियोजना  के  स्थल  पर  कायें  शुरू  होने  की

 तारीख  से  7  वर्षों  की  अवधि  में  पुरा  करने  का  कार्यक्रम  हैं  |

 परियोजना  का  कार्यान्वयन  केन्द्रीय  सेक्टर  में  राष्ट्रीय  जल  विद्युत  निगम  द्वारा  किए
 जाने  का  प्रस्ताव  हं  ।  इसके  केन्द्रीय  सेक्टर  में  लेने  के  बारे  में  जम्मू  ओर  कश्मीर  सरकार  से  अभी  तक

 उनको  औपचारिक  सन्मति  प्राप्त  हुई  उनकी  सहमति  प्राप्त  होने  पर  परियोजना  परं

 निवेश  निर्णय  के  लिए  आऐ  कारवाई  की  जाएगी  ॥

 तपेदिक  रोगी  दवाओं  का  उत्पादन

 2569.  श्री  बाला  सा  हब  faa  पाटिल  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  तपेदिक  रोगी  दवा  के  निर्माताओं  के  नाम  क्या  हैं  और  उनका  वार्षिक  उत्पादन  भर  उसका

 मुल्य  कितना हैं
 ?

 रसायन  और  बे्रक  मन्त्री  वप् तन्त  साठे )  संगठित  क्षेत्र  में  क्षय-रोग  विरोधी  औषधियों

 प  में  क्षय-रोग  निरोधी के  निर्माताओं  के
 नाम  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।  1982-83  के  दौरान  राशि

 steal  का  वार्षिक  उत्पादन  और  मात्रा  नीचे  दी  गई

 क्रम  स०  बल्क  औषध  मानना  मूल्य

 पी०  ए०  एस०  और  इसके  लवण  288.40  230.72

 2.  Alto  एन०  एच०  125  43  195.67

 3.  थियासिटाजोन  25.09  37.77

 4.  इथधम्बुटोल  97.23  709.78

 5.  पाइ राजिना मा इक  0.58  7.43

 ee
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 विवरण

 क्षयरोग  निरोधी  झौषधों  के  निर्माताओं के  नाम

 1.  पौ०  ए  एस०  और  इसके लवण  :

 i  वा यो कम भोर  सिन्ध

 .  वालो-वन्स 2

 3  .  आई  डी०  पी०  एल०

 ec
 4  फाइनल

 5  टूबर

 6  |  वार्ड

 झाई०  एन०  एच०  :

 |  बायो-ईगल्स

 2  .  कोमो-फार्मा

 3  फाईबर

 4  .  सुनीता  लेन्स

 5  .  एलबम  डेविड

 3  .  :

 1  .
 यूनियन

 2  वालो-वन्स

 3  .  #u-ae

 इथमस्युटोल

 afaa  केमिकल्स

 साराभाई  केमिकल्स

 ero  aa

 aretha  केमिकल्स

 त्नुपिन  लैब्स

 पाइराजिनामाइड  :

 1.  यानी  साथियों

 2.  स्टेन्डग्रं  आगंनिक्स
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 )

 विभिनन  स्टाकिस्टों  से  कोयले  की  सप्लाई

 2570.  थमो  दवेन्द्र  बहादूर  सिह  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयला  ढोने  सम्बन्धी  रेलवे  की  क्षमता  में  कमी  के  कारण  विभिनन  उपभोक्ताओं

 को  कोयले  के  लिए  सीधे  परमिट  जारी किए  गए

 यदि  तो  यह  वात  उनके  इस  वक्तव्य  से  कहां  तक  भिन्न है
 कि  देश  में  कोयले  की

 सप्लाई  विभिन्‍न  स्टाकिस्टों  से  की  जाएगी

 क्या  सरकार  स्टाकयाड  नीति  ही  और

 यदि  तो  ऐसे  स्टाकयाडों  की  संख्या  क्या  जिन्हें  अंतिम  रूप  दे  दिया  गया  है

 तथा  यदि  अभी  विचाराधीन  ती  सरकार  उन्हें  कब  तक  अंतिम  रूप  दे  देगी  f

 उर्जा  मंत्रालय के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  दल बोर  रेल  द्वारा

 कोय ला  ले  जाने  में  जितनी  कमी  रह  जाती  है  उसे  सड़क  द्वारा  स्टाकया्डी  से  या  निर्दिष्ट  को लिय रियों

 से  ले  जाने  के  लिए  परमिट दिए  जाते  हैं  ।

 से  कोल  इण्डिया  लि०  ने  अपने  स्टावयाडों  का  क्रिया-कलाप  बढ़ा  है

 और  स्टाक यार्ड ों  तक  अधिक  से  अधिक  कोयला  पहुंचाया  जा  रहा  है  तथा  स्टाकिस्टों  से  रेल  ढुलाई से

 बच  रहने  वाली  मात्रा  का  कोयला  भी  दिया  जा  रहा  है  ।  अब  तक  aa  के  विभिन्‍न  भागों  में  मुख्य

 उपभोक्ता  केन्द्रों
 में

 83.0  स्टाक या ईं  21  नेशनल  स्टाक याह  खोले  गये हैं  ।  आशा  है  कि

 1984  में  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  21  और  स्टाकयाडे  स्वाल  देगा  |

 भारत  कोकिंग  कोल  fo  द्वारा  काम  पर  लगाए  गये  टूक  भर  डालर

 2571.  श्री  पु  के०  राय  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 भारत  कोकिंग  कोल  fro  द्वारा  कोयला  खानों  को  रेत  पहुंचाने  या  वहां  से  कोयला

 लाने  के  लिए  लगाए  गए  ट्रकों
 और  डीलरों  की  1.1.1984  को  feat  संख्या  थी  कौर  उनके  मालिकों

 के  नाम  क्या-क्या हैं  ;

 व्या  उक्त  वाहनों  में  काफी  वाहनों  की  संख्या  जाली

 क्या  भारत  कोकिंग  कोल  लि०  के  क्षेत्र- ध  में
 गत  6  महीनों  के  दौरान  ठेकेदारों  ने

 as  और  अधिक  fer  के  बीजक  प्रस्तुत  करके  कोई  अनियमितता  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  बारे  में  बया  उदम  उठाए  गए  हैं
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 1984

 ऊर्जा  कोयला  विभाग  में  fi राज्य  मन्त्र  दलबीर  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 देश  में
 टेलीफोन

 उपकरणों  का  उत्पादन

 2572.  श्री  नबीन  रावण  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  टेली  Ta  उपकरणों  के  विंमान  उत्पादन  से  आवश्यकता

 पूरी  नहीं  हो  रही

 क्या  S37  पलो यदि  तो  बया  सरकार  का  fa  सच  Gal  स  ¢
 लीफोन  के  उपकरण  बनाने  के  और

 अधिक  एकक  स्थापित  करने  ना

 यदि  तो  इनके  लिए  कौन  से  स्थानों  का  चयन  किया  गया  है  और  इन  एककों  में

 कितनी
 संख्या

 में  मदों  के  उत्पादन  वी  संभावना  और

 देश  में  टेलीफोन  उपकरणों  की  मांग  को  पूरा  करने
 के  लिए  अन्य

 क्या  उपाय  किए  जा

 रहे

 संचार  मन्त्रालय में  उप मन्त्री  विजय एन  ०  :  जी

 ste

 सरकार  ने  इण्डियन  टेलीफोन  इ्ड्स्ट्र ट्रीज  के  रायबरेली  एकक  में  क्रायबार  स्विमिंग

 उपस्कर  की  दो  लाख  लाइनों  की  उत्पादन  क्षमता  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  है
 और  उत्पादन

 1982  से  शुरू  भी  हो  इण्डियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  के  एकक  में  भी

 10,000  समतुल्य  लाइनों  के  मौजूदा  स्तर  को  1.5  लाख  समतुल्य  लाइनों  तक  बढ़ाकर  उसका  विस्तार

 बित्ता जा  रहा  है  जिसमें  ट्रक  स्वान  एक्सचेंज  ग्रामीण  स्व  चल  एक्सचेंज  उपस्कर  आद

 का  उत्पादन  शो  मिल  है  ।  इसके  इण्डियन  टेलीफोन  इण्डट्रीज  के  अधीन  उत्तरे  प्रदेश

 और  बंगलौर  कर्नाटक  में  इलेक्ट्रिक  स्विमिंग  उपस्कर  बनाने  के  लिए  दो  कारखाने  स्थापित  किए  जा

 रहे

 कुछ  मात्रा  में  स्विमिंग  उपर  कर  का  आयात  किया  जा  रहा  है  जिससे  तत्काल
 मांग  को

 पूरा  किया  जा  सके  |

 दवाईयों
 का  आयात

 2573.  श्रीमती  सलाह  गोपालन :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 रंगे  शि  पिछले  पांच  वर्षों  के
 दौरान

 वर्षवार  कितने  रुपये  मूल्य  बही  दवाईयों  का  आयात  किया  गया  ?
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 पिछले  पांच
 वर्षों

 के
 दौरान  हयात रसायन  और

 उर्वरक  मंत्री  बसन्त साठ  )

 किए गए  TTF  औषधों  का
 मूल्य  निम्न  प्रकार  है

 वह  मूल्य  रुपयों  मे ं)
 —

 197  79.62

 2  1979-80  95.27

 3  1980-81  97.24

 4  1981-82  105.06

 5  1982  83  115.55

 थी  नेना  sal  और  विलासपुर  तथा  स्वर घाट  और  बिलासपुर  के  बीच  टलो  फोन

 2574.  Sto  नारायण  चन्द  पराशर  :  नया  संचार  .  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्या  हिमाचल  प्रदेश में  )  श्री  नैना  देवी  और  बिलासपुर  तथा  स्वर घाट

 और  बिलासपुर  के  बीच  टेलिफून-ता रों  देव  ए  एफ0/यु0  एच  एफ  के  माध्यम  से

 खीचा  टेलीफोन  aria  स्थापित  करने  हेतु  निर्माण  कार्य  को  स्वीकृति  प्रदान  कर  गई  हूँ  तथा

 पंजाब  के  पंडोसी  इलाके  में  कानन  और  व्यवस्था  के  खतरे  का  सामना  करने  सम्बन्धी  इसके  सामरिक

 महत्व  कों  दृष्टि  में  रखते  हुए  यह  निर्माण  शुरू  कर  दिया  गया  हू  ;  और

 यदि  तो  इन  दो  बाहरी  चौकियों  ओर  तो  नैना  देवी  )'  को  बिलासपुर

 में  जिला-मुख्यालय  से  fra  तारीख  तक  जोड़  दिया  जायेगा  तथा  क्या  तत्सम्बन्धी  सामरिक
 महत्व

 को  देखते  हुए  ये  सम्पर्क  शीघ्र  स्थापित  किए  जाएंगे  ?

 संचार  मंत्रालय
 में  उप मन्त्री  विजय  एन०  और

 श्री  नैना  देवी  और  बिलासपुर  कों  जोड़ने  की  किसी  भी  योजना  की  मंजूरी  नहीं  दी  गई  है  ।  इस

 मार्ग  के  फिजीकल  पेयर  की  पावर  की  समान्तर  लाइनों  से  बचाने  के  उद्देश्य  से  वी०  एफए

 प्रणाली  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  बि वारा धीन हूँ  ।  अगली  कारवाई  इस
 मार्ग  के  तकनी  ही

 दृष्टि  से

 व्यवहार  पाए  जाने  के  पद  चत  की  जाएगी  ।

 (at)  स्वर घाट  और  बिलासपुर
 के  बीच  वी०  एचए  प्रणाली  की  स्थापना  करने  की

 योजना  को  मंजूरी  दी  जा  चुकी  हूँ  vag  प्रणाली  स्थापित  की  जा  चकी है हू  और  अब  इसकी

 प्रणाली
 का

 प्रेक्षण  किया  जा  रहा  इस  प्रणाली  के  शीघ्र  ही  चालू  हो  जाने  की
 संभावना  है

 ama  कि  इसकी  STE AY  mare ATMEL  वजन  रहे  ।
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 कोचीन  में  एरोमेटिक्स  परियोजना  को  स्थापना

 2575.  श्री  नौलालोहितबसन  नाडार  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने
 कृपा

 करेंगे  :

 क्या  यह  सच  नहीं  हे  कि  इंजीनियर्स  इन्डिया  लिमिटेड  द्वारा  किए  गए  अध्ययन

 में  कोचीन में  ऐरोमेटिक  परियोजना  की  तव  निजी  आधिक  व्यब्हायंता  की  स्पष्ट  रूप से  पुष्टि

 की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  व्यवहायंता  प्रतिवेदन  का  ब्योरा  क्या  हू  और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 परियोजना की  स्थापना  के  लिए  स्वीकृति न  दिए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ।.

 ऊर्जा  aeaTay  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  met  शकर

 कोचीन  रिफाइनरीज  लिमिटेड  द्वारा  श्रुत  की  गयी  सम्भाव्यता  रिपोर्ट  में  यह  बताया  गया  है  कि

 प्रायोजना  तकनीकी  आर्थिक  दृष्टि  से  व्यय  हाये

 (@)  प्रस्ताव  की  जांच  आरम्भ  कर  दी  गयी

 गेस  तथा  कोयले  पर  आधारित  उबर  संयंत्रों  की  क्षमता  का  उपयोग

 2576.  थी  सुनील  क्या  रसायन
 हौर  उर्वरक

 मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच है
 कि  देश  में  गेस  तथा  कोयले  पर  आधारित  उपद्रव  संयंत्रों

 की  क्षमता

 का  उपयोग  बहुत  कम

 यदि  तो  वर्ष  1980-81  से  क्षमता  के  उपयोग  का  वर्ष-वार  और  संयंत्र  वार

 ब्यौरा  क्या  है

 क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1980-81  से  देश  में  गैस
 और  कोयले  पर  आधारित  उवंरक

 संयंत्र  भारी  घाटा  उठा  रहे  हैं  और  इस  वब  भी  और  घाटा  होने  की  संभावना  यदि  तो  तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्या  और

 (a)  देश  में  उनका  संयंत्रों  की  क्षमता  का  उपयोग  बढ़ाने  और  उनमें  हो  रहे  निरन्तर  घाटे

 का  कम  करने  के  लिए  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाये  गये

 रसायन  और  उदोक  मन्त्रों  वसन्त  :  और  कोयले  और
 गेस

 पर

 आधारित  उर्वरक  संयंत्रों  erar  उपयोग  1980-8)  से  विवाद  अग्र लिखित  दिया  गया  हैं
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 संपन्न  का  नाम  निम्नलिखित  वर्षों  के  दौरान  क्षमता  उपयोग  प्रतिदिन  में

 1980-8  1  1981-82  982-8  1953-84

 ( mraz  84  तक )
 1101]

 (*)  कोयल  पर  आधारित  संयत्र

 1.  ताल चर  7.0  21.1  9.0  14.5

 2.  रामागुण्डम  27.9  25.8  32.8  31.2

 गैस  पर  आधारित  संयंत्र

 1.  ट्राम्बे  95.4  95.5  93.4 84.3

 2  ट्राम्बे  5  60.0  92.2

 नामरूप-पू  36.7  55.3  61.5  45.3

 शून्य  52.7  47.4  38-0

 कलोल  83.9  88.4  98.2  87.2

 बड़ौदा  गस  पर

 74.8  84.8  17.0  90.1
 re wen m_ तन

 उक्त  ब्यौरों  से  देखा  जां  सकता  है  कि  तालचर  और  रमागुण्डम  में  कोयले  पर-आधा  रित  दो

 संयंत्रों  और  में  गैस  पर  आधारित  संयंत्र  में  क्षमता  उपयोग  कम

 ताल चर  और  रामागुण्डम  में  कोयले  पर  आधारित  उर्वरक
 संयत्रों  और  नामरूप  में

 गेस  पर  आधारित  संयंत्र  ने  1980-81  से  निम्नलिखित  हानि  उठाई

 सबात का चाम का  नाम  :
 हानि  करोड़ों

 19  0-81  19  ६  ध 81-82  1982-83
 a

 तालचरें  19.35 नी  नी ना  37  41  35.36

 रामगुडम  14.92  25,98  21.96

 नामरूप  (1  और  1]  1.31  14.34  15.35

 वर्ष  1983-84  के  लिए  इन  एककों  के  संचालन  परिणाम  as  समाप्त  हो  जाने  और  लेखों  को

 अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  पश्चात  ही  जाने  जा  सकते  हैं  ।

 थ
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 कुछ  sas  संयंत्रों  में  वित्तीय  हानियां  कम  क्षमता  उपयोग  के  कारण

 क्षमता  उपयोग  में  सुघार  करने  की  दृष्टि  से  नवीनीकरण  और  कठिनाईयों  को  दूर  «fea

 faa a  सुविधाओं  की  सन्तुलन  उपकरणों  में  बुद्धि  करना  आदि  जसे  उपाय  प्रारम्भ  किए  गए

 है ंअथवा  योजना  बनाई  जा  रहीं  है  ताकि  संयंत्रों  के  वित्तीय  att  निष्पादन  में  सुधार  हो  सके  ।

 देश  में  नये  टेलीफोनों को  मांग

 2577.  नवल  किशोर  क्या  संचार  मंशी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ae  में  28  1984  को  टेलीफोनों  के  लिए  पंजीकृत  व्यक्तियों  की  संख्या

 क्या

 दिल्‍ली  में  27  1984  की  टेलीफोनों  के  लिए  पंजीकृत  व्यक्तियों  की  संख्या

 कितनी  थी

 देश  में  और  दिल्‍ली  में  टेलीफोनों
 की

 मांग  को  पुरा  करने
 के  लिए  कया  कदम

 उठाएं
 गए  हैं  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री
 विजय  पाटिल )

 :
 देश  में

 11.84  को

 टेलीफोन  के  लिए  प्रति  क्षा  सूची  में  दर्ज  ब्य वित थों  वी  संख्या  1.5  लाख  थ  28.2.84  तक  के  अखिल

 भारतीय  आंकडे  अभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 दिल्‍ली में  28.2.84  तक  दर्ज  की  गई  मांग  1.1  लाख  थी  ।

 मांग  को  उत्तरोत्तर  पूरा  करने  के  लिए  देश  में  मौजूदा  एक्सचेंजों  at  विस्तार  feat

 जा  रह  है  एवं  नए  एक्सचेंज  बोने  जा  रहे  जहाँ  तक  र्द्त्ली ि
 का  सम्बन्ध  अगले  तीन  सर्पों  के

 दौरान  लगभग  2  लाख  की  ध्याता  जोड़ने  की  योजना  है  ।

 feat  चिंचवाड  डिवीजन  पुणे  में  डाकघरों  का  खोला  जाना

 2578.
 श्री  जगन्नाथ  पाटिल  :  क्या  संचार  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  कया
 महँ  राष्ट्र

 सिली  के  महा-डाकपाल  की  कालेवाड़ी  (  पीपरा  चिन्हवाते

 डिवीजन  पुणें  में  शाखा  डाकघर  खोलने-सम्बन्धी  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  है  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई
 है

 ?

 संचार
 सन्त्रोलय  में  F0-Wea  १  श्री  विजय  एन  :  जी  हां

 (a)  कलेवा टी  )  में  एक  दाखा  डाकघर  12.1.1984
 को  खोल  दिया  गया है  ।
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 ण  है  धनबाद  जिहार  तक  सीधी  टेलीफोन  सेवा

 2579,  श्री  Chevette  प्रसाद  वर्मा  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  मारेंगे  कि  :

 क्या  गोविन्दपुर  धनबाद  का  अभिन्न  अंग  है  और  उससे  5  किलोमीटर

 नी  दूरी पर  स्थित  है  तथा  कोयला  क्षत्र  में  ही  है  ;

 क्या  गोविन्दपुर  से  धनबाद  जिला  अधिकारियों  से  टेलीफोन  पर  बात  करने
 के

 लिए

 ट्र  कमाल  शुल्क  लिया  जाता  है  जबकि  20-25  किलोमीटर  की  दूरी  पर  स्थित  कोयला  क्षेत्रों  के  लिये

 बिहार  कोल  फील्ड  टेलीफोन  एक्सचेंज  से  सीघी  डायलिंग  सुविधा  है  ;  और

 यदि  उपयु कत  भागों  के  उत्तर  स्वीकारात्मक है
 तो  कया  गोविन्दपुर  के  निवासियों  को

 घनबाद  के  लिए  सीधी  ढायलिंग  सेवा  उपलब्ध  की  जाएगी  क्योंकि  वहां  के  लोग  वर्षों  से यह  मॉंग

 संचार  मन्त्रालय में  उप मन्त्री  विजय  एन०
 :  जी  नहीं  ।  गोविन्दपुर

 धनबाद पे  8  किलोमीटर  की  ada  दूरी  पर  स्थित  है  ।

 जी

 जा  att

 फिल्म  वित्त  निगम  द्वारा  स्वीकृत  किये गये  ऋण

 2580.  श्री  पीयूष  तरीको  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  फ़िल्म  वित्त  निगम  द्वारा  क्य  1980 से
 अब  तक  वर्ष-वार  फिल्‍मों  के  नाम

 तथा  भाषा  सहित  दिये  गये  ऋणों  का  क्या  है  तथा  उनमें  से  प्रत्येक  को  कितनी  धनराशि  का

 ऋण  दिया  गया  ;

 at  1980  से  अब  तक  वर्ष-वार  फिल्मों  के  नाम  तथा  भाषा  सहित  ऋणों  की  मंजूरी

 के  लिए  अस्वीकृत  किये  गये  आवेदन  पत्रों  की  संख्या  कितनी है  तथा  प्रत्येक  फिल्म  के  लिए  कितनी

 धनराशि  के  ऋण  के  लिए  आवेदन  गया  और

 भारतीय  फिल्म  वित्त  निगम  दारा  ऋण  की  मंजूरी  के  लिए  अपनाए  जाने  वाले

 दण्ड  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  के  मन्त्री  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग में  राज्य  मन्त्री

 एच  के०  एल०  :  राष्ट्रीय  फिल्म  विवास  निगम  द्वारा  1980  से  लेकर  अब  तक

 मंजूर  किये  गए  ऋणों  के  बारे  में  ब्यौरा  परिशिष्ट-  में  दिया  गया  है  |

 [|  wearer  रखा  गया/बेखिए  स०  एल०  18/84]
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 19808  लेकर  अब  तक  नामंजूर  किये  गए  आवेदन  पत्र  के  बारे  में  सुचना

 में  दी  गई  है  ।  [  ग्रंथालय  में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०

 राष्ट्रीय  फिल्म
 विकास  सामाजिक  प्रासंगकिता  वाले  विषयों  पर  आधारित

 सभी  भाषाओं  में  फिल्में  बनाने  के  लिए  ऋण  प्रदान  करता  है  ।  प्रत्येक  ऋण  भावेदन-पत्र  पर  निर्णय

 लेते  समय  आवेदक  कीं  पृष्ठभूमि  तथा  परियोजना  से  संबधित  सदस्यों  की  पृष्ठभूमि  को  भी  ध्यान  में

 रखा  जाता  है  ।

 न्यायालयों  सें  बिचाराधोन  श्रम-विधान

 258  थ्रो  एस०  एम०  लार
 :

 क्या  धम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्रम  न्यायालयों  में  कितने  श्रम  विवाद  विचाराधीन  हैं  ?

 श्रम  और पुनर्वास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  धम  संलग्न  विवरणके

 अनुसार  ।

 विवरण

 31-3-83  को  राज्य  श्रम  न्यायालय यों  में  लम्बित  पड़  विवाद

 राज्य  का  नाम  कुल् लम्बित  पड़े  मामले

 2

 1.  असम  528

 2.  अंडमान  और  निकोबार  18

 3.  आन्ध्र  प्रदेश  346*

 4.  fa  4004

 5.  चंडीगढ़  प्राप्त  255

 6.  दिल्‍ली  प्रशासन  11495

 46327 7.  गुजरात

 8.  दमन  और  दीव  200

 0.  हरियाणा  1856

 10.  हिमाचल  प्रदेश  103
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 1

 11  जम्मू व  कश्मीर  25%

 12  केरल  2923

 13  कर्नाटक  3759

 14  42567 महाराष्ट्र

 15  मध्य  प्रदेश  2072

 16  मणिपुर

 17  उड़ीसा  1379

 18  पंजाब

 12142
 19  पांडिचेरी  20

 20  राजस्थान  3046

 21  3971 तमिलनाडु

 22

 23  उत्तर  प्रदेश  9019

 -_
 24  पश्चिम  बंगाल

 2665

 *
 3Cara,  1983  की  स्थिति  के  अनुसार  आंकड़े  ।

 राष्ट्रीय  ओषध

 2582.  थी  ई०  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  ag  बताने  की  कपा

 करेंगे

 गी  )  क्या  कोई  ऐसी  राष्ट्रीय  औषध  नीति  अपनाने  जा  रही है
 जो  युक्ति-ग-सं

 भावुकता  पर  आधारित  रोकथामोंन्मुखी  बीमारी  की  रोकथाम  और  जीवन  रक्षा  के  प्रति

 उन्मुख  हो  और  जिसके  अन्तर्गत  औषध  आसानी  से  उपलब्ध  हमारे  लोगों  की  सामाजिक

 आर्थिक  परिस्थिति  के  अनुरूप  लाभदायक

 यदि  तो  इसके  कपा  कारण  हैं  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मन्त्री  वसन्त  :  और  (a)  1978  की  asa

 नीति  के  मुख्य  सिद्धांत  और  उद्देश्य  निम्न  प्रकार  हैं

 1.  औषध  प्रौद्योगिकी  के  स्वावलम्बन  विकसित
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 सरका
 री  क्षेत्र  को  नेतृत्व  की  भूमिका  प्रदान

 आयातों  की  मात्रा को  कम  करने  की  दृष्टि  से  औषधों  के  उत्पादन  में  तुरन्त  स्वावलम्बन

 का

 4  भारतीय  क्षत्र  को  आगे  बढ़ाना  और  प्रोत्साहन  प्रदान

 यह  सुनिश्चित  करना  की  देश  में  औषध  काफी  मात्रा  में  उपलब्ध  हों  ताकि  हमारे

 वासियों  की  स्वास्थ्य  आवश्यकताओं  को  पूरा  कर

 6  उचित  मूल्यों  पर  औषधि  उपलब्ध

 7.  उत्पादन  के  किस्म  पर  कड़ी  निगरानी  रखना  तथा  मिलावट  एवं  कदाचार  को

 8  अनुसंधान  एवं  विकास  में  लगी  फर्मों  को  विशेष  प्रोत्साहन  प्रदान  ओर

 विदेशी  कम्पनियों  के  कार्यकलापों  को  राष्ट्रीय  उद्देश्य  एवं  पूर्व ताओं  के  अनुसार  संयत्र

 रखने  तथा  सारणीबद्ध  के  करने  के  विशेष  संदर्भ  में  इस  उद्योग  को  समग्र  रूप  से

 विनियमित  तथा  नवजीवन  प्रदान
 करने

 के  लिए  अन्य  मापदण्डों  की  व्यवस्था  करना  ।

 इस  समय  राष्ट्रीय  औषध  एवं  भेषज  विकास  परिषद  डी०  पी०  डी०  To )

 राहत  नीति  की  पुनरीक्षा  कर  रही  एन०  डी०  पी०  डी०  सी०  की  सिफारिशों  की  प्राप्ति  तथा

 जांच  करने  के  बाद  सरकार  1978  की  औषध  नीति  में  आवश्यक  परिवर्तन  कोई  करने  पर

 विश्वास  करेगी  ।

 कोटा  )  बिजली  सप्लाई  किये  जाने  वालें  गांव

 2583.  श्री  चतुर्भुज  :  क्या  उर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  1984  के  दौरान  व्रीही  देने  की  योजना  में  राजस्थान  में  जिला

 कोटा  की  तहसील  अतरू  के  एक  भी  गांव  को  शामिल  नहीं  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 (7).  इस  समय  ऐसे  कितने  गांव  हैं  जहां  बिजली  नहीं  है  और  इन  गांवों  में  व  तक  बिजली

 पहुंचाई  जाएगी
 तथा  इसे  सम्बन्ध  में  अन्य  ब्यौरा  ब्या  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  राज्य
 मन्त्री  आरिफ  मोहम्मद  :  और  निर्धारित

 लक्ष्य  के  अनुसार  1983-84  के  दौरान
 राजस्थान  में  1036  गाँवों  it  विद्युतीकृत  शिया  जाना  है  ।

 गांव  faa  date  के  जिलेवार  कार्यक्रम  की  आयोजना  राज्य  स्तर  पर  बनाई  जाती  है  ।  ale  जिले

 के  अतरू  तहसील में  65  गांवों  का
 विद्य/तीकरण  करने  के  लिए  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  ने  एक

 46



 लिखित  उत्तर
 23  1905

 का

 स्टीम  स्वीकृत  की  थी  और  इन  सभी  गाँवों  का  अब  विद्युतीकरण  कर
 .

 है  ।  1983-

 84  के  दौरान  अतरू  तहसील  लिए  राजस्थान  राज्य  बिजली  बोर्ड  ने  कोई  अन्य  ग्राम  विद्युतीकरण

 स्कीम  प्रस्तुत  नहीं  की  है  ।  वर्ष  1984-85  के  लिए  राज्य  बिजली  बोड़  दवारा  निर्माण  के  लिए  कार्य  क्रम

 अभी  gare  किया  जाना  है  ।

 अतरू  तहसील  में  130  गांवों  में  से  82  गांवों  का  पहले ही  बिद्य,/तीकरण  किया  जा  चुका  है  ।

 बॉब  48  गांवों  के  विद्य  तीकरण  के  लिए  राज्य  बिजली  बोर्डों  द्वारा  भेजे  गये  इस  प्रकार  के  प्रस्तावों

 पर  ग्राम  विद्य,/ती
 करण  निगम  वित्तीय  सहायता  के  लिए  विचार  करेगा  ।

 असम  में  दूर  बदन  केन्द्र  को  स्थापना

 2584.  श्री  संतोष  मोहन  वेव  :  क्या  सुचना और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा

 करेंगे

 1984  के  दौरान  असम  में  कितने  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार  है  ;

 प्रस्तावित  केन्द्र  किन
 स्थानों

 पर  लगाए  जाएंगे  ;  भोर

 क्या  इन  केन्द्रों  को  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  लक्षित  तारीखें  नियुक्त  की  गई  है

 और  यदि  ती  तत्संबंधी  ब्यौरा  व्या  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  राज्य  मन्त्री

 एच  केवल  :
 से

 असम  में  गोहाटी  में  उच्च  शक्ति  वाला  एक

 मीटर  तथा  डिब्रूगढ़  और  तेजपुर  में  अल्प  शक्ति  बाला  एक-एक  ट्रांसमीटर  1984  के  दौरान  चालू  हो

 जाने  की  उम्मीद  है  ।

 वाराणसी में  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र

 2585.  श्री  जेनुल  सवार  कया  सूचना  और  प्रसारण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  उन्होंने  वाराणसी
 में

 लोगों  को  यह  आश्वासन  दिया  है  कि  वहां  पर  दूरदर्शन

 रिले  वस्त्र  198-  के  आरम्भ  में  काम  करना  आरम्भ  वर  देगा  ;

 क्या  इस  हेतु  आवश्यक  उपकरण  लगाने  का  काय  आरम्भ  हो  चुका  है  ;  और

 (7)  यदि  gi,  तो  रिले  का  काम  कब  तक  आरम्भ  होने  की  संभावना  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय के  राज्य  मन्त्री  तथा  संसदीय  काय  बिमान  में  राज्य  मन्त्री

 एच०  के०  एल०  :  से  वाराणसी के  उच्च  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  के

 लिए  ट्रांसमीटर  भवन  का  निर्माण  काय  तथा  टावर  को  लगाने  का  कार्य  चल  रहा  है  ।  केन्द्र के  1984

 के  दौरान  चालू  हो  ज  ने  की  उम्मीद  है  ।
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 गस  पर  आघारित  तबरक  संयंत्र  स्थापित  करना

 (2586.  श्री  सत्य  नारायण  जटिया  :  क्या  रसायन  कौर  उ्धरक  मन्त्री  यह्  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  गस  पर  आधारित  उर्वरक  aaa  स्थापित  किए  जा  रहे

 प्रत्येक  सयंत्र  के  बारे  में  उसकी  उत्पादन  कुल  लागत  अब  TH  उस  पर  फिया  गया

 योजना  की  प्रगति  और  उसके  पूरा  में  लगाने  वाले  निर्धारित  समय  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रसायन  और  उ्धरक  मन्त्री  बसंत  जहां  गस  पर  आधारित  उर्वरक  संयंत्र

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव है  उन  स्थानों के  नाम  तथा  प्रस्तावित  परियोजना  प्राधिकारियों  द्वारा

 परियोजनाओं  की  प्रारम्भिक  अनुमानित  लागत  नीचे  दर्शाती  गई  है

 noe

 स्थान  परियोजना  की  अनुभा नित  लागत

 erat

 1.  गुना
 म my o4  चना ator  Bq  587. 1

 Bo  699.5 2.  विलोपा  rare  माधोपुर  जिला

 राजस्थान

 4.  बरेनी  उत्तर  प्रदेश  रु०  699.5

 4.  sas  उत्तर  प्रदेश  रु०  600.0

 5.  शाहजहांपुर  उत्तर  प्रदेश

 झ  662.60
 6.

 युन तान पुर  उत्त र  प्रदेश

 उपयुक्त  परियोजना  1350 टन
 प्रतिदिन

 का  एक  अमोनिया  संयंत्र  तथा  1125  टन

 क्रि  क्षमता  के  दो  यूरिया  संयंत्र  स्थापित  करते  का  प्रस्ताव  है  ।

 डन  aiat  में  से  पहले  वि  गुना  मध्य  प्रदेश  में  स्थित  पर  1.4.84  से  कार्य

 आरम्भ  होने  की  सम्भावना है  दोष  परियोजनाओं  को  छः  छः  महीनों  के  spatial  के  बाद  आरम्भ

 करने  की  आशा  है  ।

 प्रदेशीय  इण्डस्ट्रियल  एण्ड  इन्वेस्टमेंट  कारपोरेशन  आफ  यू०  पी०  fro  (Fo  ago

 ere  7
 ba  |  te  लाइट्स

 सी०  go  को  आशय-पात्र  जारी  किया
 गयां  है  ।  मैसर्स  इण्डिया

 नेटिव -  लि०  मैसर्स
 जुआरी

 केमिकल्स
 में सस  टाटा  कैमिकल्स  लि०  और

 Ke)

 मौसम  श्रीराम
 फेंटिलाइजें

 लि  से  AM T-T4  के  निए  प्राप्त  आवेदन-पत्रों  की  जांच
 की  जर

 रहो  है
 ]
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 (a)

 रेडियो  लाइसंस  फोस  का  समाप्त  किया  जाना

 2587.  at  मनमोहन  ड्ड चके क  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करंगेकि  :

 क्या  सरकार  का  बिचार  रेडियो  लाइसेंस  फीस  समाप्त  करने का  है  क्योंकि  यह

 प्रक्रिया  विशेषकर  दूरस्थ  गांवों  में  रहने  वालों  के  लिए  काफी  जटिल

 यदि  तो  उपयु क्त  प्रस्ताव  कब  तक  कार्यान्वित  होने  की  आदा  है  ;  ate

 इस  मामले  में
 कया  कदम

 उठाए  गए

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  गुलाम
 लबों  :  से  (7)

 सरकार  ने  एक  और  दो  बेंड  वाले  रेडियो  सेटों  पर  लाइसेंस  शुल्क  पहले  ही  समाप्त  कर  दिया

 3  बेंड  वाले  रेडियो  सेटों  लाइसेंस  शुल्क  समाप्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  संभवतया  3  और

 इससे  अधिक  qs  वाले  रेडियो  सेटों  के  मलिक  समाज  के  मध्यम  कौर  उच्च  ्  के  व्यक्ति  होते  हैं

 और  जो  सामान्यतया  शहरी  होते  हैं  ।  लाइसेंस  शुल्क  के  भुगतान  की  प्रक्रिया  जटिल  नहीं  है  और

 इस  प्रकार  व्यक्तियों  को  कोई  कठिनाई  होने  की  संभावना  नहीं  है  ।  नदी  लाइसेंस  घातक  चाहें तो

 उनको  5  वर्ष  का  लाइसेंस  शल्क  अग्रिम  में
 भुगतान

 करने  की  सुविधा  मी  उपलब्ध  है  ।

 और  प्रइन  ही  नहीं  उठत े।

 ore  फार्मास्युटिकल  यूनिटों  तथा  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल

 लिमिटेड द्वारा  कम  उत्पादन

 2588.  श्री  मोती भाई  आर०  चौधरी  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 नपा  यह  सच  है  कि  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल  मंन्युफीक्चारिंग  यूनिटों  तथा  इंडियन

 sia  एण्ड  फार्मास्युटिकल  लिमिटेड  में  उत्पादन  कम  हो  रहा

 (a)  यदि  तो  1980-81,  198  !-82  और  1982-83  के  दौरान  उक्त  यूनिटों  में  विभिन्‍न

 मद  वार  कितना  उत्पादन  हुआ

 उक्त  यूनिटों  में  कम  उत्पादन  के  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ओर

 (4)  उन  यूनिटों  में  उत्पादन  में  बृद्धि  कर  ने  के  लिये  बय  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 रसायन  और  उधर
 मंत्री  वसन्त

 :  से  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 देश  में  निर्मित  औषधों  और  फ  सू  नोंके  मलय  में  बृद्धि  हुई  है  ।  ब्यौरे  अग्र लिखित
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 (%o  करोड़ों  में

 बहक  औषध  ate  लेक्चर्स

 1980-8 1  1,200 240

 289 1981-82  1,431

 1982-83  325  1,600

 गत  तीन  वर्षों
 के

 दौरान
 इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल  fo

 द्वारा
 निमित  sfraeii  और

 af
 mre

 सैशन

 के  मूल्य  में  भी  वृद्धि  हुई  है  ।  ब्यौरे  निम्न  प्रकार हैं
 —

 (०  करोड़ो  अ

 ad  बल्क  औषध  काम  सेशन्स

 1980-8  |  48.32  55.48

 198  1-82  54.76  10°72

 8.18 1982-83  60.98
 ~  meee eee  ना

 खाना  पकाने  को  गेस  के  कनेक्शन  के  लिये  लम्बित  आवेदन

 2589.  श्री  विजय  कुमार
 क्या

 ऊर्जा
 मंत्री

 ग्रह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्य-करार  खाना
 पाने  की  गैस  के  कने बद दानों  के  लिए  कितने  आवेदन

 लम्बित  हैं  ;

 क्या  खाना  पकाने  जी  गैस  के  कनेक् यानों  को
 मांग

 के  अनुपात  में  कनेक्शन  देने

 एजेंसियों  यही  स
 खिया  काफी  कम  ट  ः  और

 यदि  तो  इस  संबध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ;

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्र
 गार्गी  शंकर  :  (%)  सुचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  प्रस्तुत  की  जाएगी  ।

 और  (77)  इस  समय  एल०  पीए  aaaarat  की  देने  के  लिए  uso  पी०  जी०
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 डिस्ट्रीब्यूटरशियों  की  संख्या  पर्याप्त  TA  गयी  भविष्य  में  बढ़ी  हुई  मांग  को  पूरा  करने

 के  तेल  उद्योग  की  देश  मे  बड़ी  संख्या  में  नयी  डिस्ट्रीब्यूटर  रशिपें  खोलने  की  योजना

 इंधन  बचाव
 गोबर  मिश्रण  का  विकास

 2590.  श्री  प्रधानी  :  क्या  उर्जा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उच्च  ताप जनक  उपयोगिता  सहित  इंधन  बचाऊ  गोबर  मिश्रण  के  कोई  अनुसंघान

 किए  गए  हैं  और  एक  प्रक्रिया  का  विकास  किया गया  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  और

 इस  प्रक्रिया  को  tar  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लोकप्रिय
 बनाने

 के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 उर्जा  मंत्री  (ait  पी०  fra  :  से  गोबर  इ  धन  की  ऊष्मीय  उपयोगिता

 में  सुघार  करने  की  दृष्टि  से  किया  गया  एक  अध्ययन  सरकार  के  ध्यान  में  भाया  इसको  लोकप्रिय

 बनाने  के  लिए  उपयुक्त  कदम  उठाने  पर  उक्त  अध्ययन  के  परिणामों  की  जांच  करनी  पड़ेगी ।

 हल्दिया  sata
 प्रसार  परियोजना

 2591.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  कया  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  aq  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  हल्दिया  gata  प्रसार  परियोजना  के  क्रियान्वयन  की  अवधि

 सातवीं  योजना  तक  बढ़ाने  का  निर्णय  कर  लिया  और

 यदि  तो  उसके  कारण
 क्या  हैं

 रसायन  और  रक मन्त्रालय में  राज्यमन्त्री  रामचन्द्र  नहीं  |

 हल्दिया
 बे्रक  परियोजना  का  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 फाइबर  पान  पोस्टर  एक्रिलिक  फाइबर  तथा  नायलोन  की  विभिन्‍न  अन्य

 किस्मों
 के  निर्माण  के  लिये

 नये
 एककों  की

 स्थापना

 2592.  श्री  दिगम्बर क्या  ऊर्जा  मंत्री यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे

 सरकारी  और  सरकारी  दोनों  ह  क्षेत्रों  वी  ऐसी  कौन-कौन  सी  कम्पनियां

 जिन्हें
 at  1983-84  के  दौरान  अब  तक  सिंथेटिक  फाइबर  पोस्टर

 एक्रिलिक
 फाइबर

 51



 लिखित उत्तर  13  1984

 मी

 तथा  areas  धागे  आदि  की  विभिन्‍न  अन्य  frent  के  निर्माण  के  लिए  नए  एककों  की
 स्थापना  हेतु

 लाइसेंस  प्रदान  किए  गए  3 /arrera  पत्र  जारी  किए  गए  हैं

 उनके  विदेशी  सहयोग  तत्संबंधी  दाते  तथा  विद्यमान  vast  के  विस्तार

 > से  संबंधित  ब्यौरा  क्या  ्  ह

 ऐसे  मामलों  की  संख्या  क्या  है  जो  अभी  विचाराधीन हैं
 ;

 चालू  योजना  अवधि  के  दौरान  कुल  क्षमता  कितनी  हो  जाएगी  ;

 उत्पादन  की  अत्यधिक  लागत  की (2  कया  उन्हें  इस  उद्योग  हारा  सिंथेटिक  याने  के

 जानकारी  है  जो  केवल  सेक  लोग  के  एकाधिकार  में  और

 बोंधाई  गाँठ  जसे  सरकारी  क्षेत्र  के  को  तरजीह  न  देकर  इसका  उत्पाद  न

 बढ़ाने  और  लागत  कम  न  करने  कें  क्या  कारण  है
 ?

 उर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ait  दांकर  :
 और

 (a)  एक  वितरण  संलग्न  है

 og
 =5): आवेदन  पत्रों  के  रे  तब  तक  प्रकाशित  नहीं  किये  जात ेहैं  जब  तक  सरकार  उन

 पद  कोई  निर्णय  नहीं  ले  लेती  है  ।

 ०  टन  विष )

 पोनियेस्टर  स्टेपल  फाइबर  40,000

 पोलियेस्टर  फिलामेंट  या  ने  40,000

 नाइलोन  फिलामेंट  याने  32,000

 नाइलोन  z  याने/ट टॉपर  कॉ  16,500

 एक्रिलिक  फाइबर  16,000

 इन  फाइबर ों  बी  उत्पादन  लागत  |  ी  अध्ययन  नहीं  किया  गया

 बोंगाईगांव  रिप  री  एण्ड  पेट्रोकेमिकल्स  लिमिटेड  पहले  ही  30,000  टन  प्रति
 वर्ष  पोलियेस्टर  स्टेपल  फाइबर  के  उत्पादन  के  लिए  संयंत्र  स्थापित  वर  रहा
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 विवरण

 जब  1983-84 के
 दौरान  जारी  किये  गये  आदाय-पत्रों  लाइसेंसों  के  ब्यौरे  इस

 प्रकार हैं  :

 क्रम  सं  ०  पार्टी  नाम  स्वीकृत  क्षमता  स्थान
 विदेशी

 तकनीकी

 मी ०  टन/वष  सहयोगी
 यय  प

 बदर

 पोलियेस्टर स्टेपल  फाइबर

 —_——
 1.  इ'डियन  पोलो  फाइनल  लि०  15,000  चेक ५  च  ्  प्रदेश  केमटेक्स  दस्यु Jo  एस०  ए०

 नायलोन  फिलामेंट  याने

 1"  बड़ौदा  रेयन  कार्यों  6,000  गुजरात

 लिमिटेड  (2436  मी
 ०  टन  की  पहली

 क्षमता  की  तुलना

 2.  सेंचुरी  एक्का  लि०  6,000  महाराष्ट्र

 (3640  मी ०  टन  की  पहली

 क्षमता  की  तुलना

 3.  गरवारे  नाइलोने  6,000
 महा  राष्ट्र

 (5216  टन  की  पहली

 क्षमता  को  तुलना  में  )

 4.  जगतजीत  काटन  6,000  पंजाब

 टेक्सटाइल  मिल्स  (2000  मीठ  टन  की  पहली

 क्षमता की  तुलना  में  )

 5.  सिंथेटिक्स  लि०  6,000  राजस्थान

 {5376  टन  की  पहली

 क्षमता  की  तुलना

 6.  मोदीपॉन  लि०  6,000  उत्तर

 (4760  मी०  टन  की  पहली

 क्षमता  की  तुलना

 7.  fata  सिंथेटिक  फाइब सें  6,000  महाराष्ट्र

 एंड  केमिकल्स  feto
 (5308  ato  टन  की  पहली

 क्षमता  की  तुलना  मे ं)
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 श्री  ति थे टिक  fo ०  6,000  मध्य  प्रदेश

 (3452  मी  ०  टन  की  पहली

 क्षमता  तुलना

 9.  लस  कोआपरेटिव  6,000  गुजरात पेट

 10  बिहार  स्टेट  इंडस्ट्रियल  6,000  बिहार

 डेवलपमेंट  कार्यों  लि ०

 11  हरियाणा  स्टेट  इंडस्ट्रियल  6,000  हरियाणा

 डनलपमट  कार्यों  लीं

 अन्य
 12  केरल  स्टेंट  इंडस्ट्रियल  6,000  केरल

 डवलपमेंट  कार्यो

 इंडस्टियल 13
 वेस्ट

 बंगाल  इ  पु  6,000  पश्चिम  बंगाल

 a.  hz  कार्यों  fao

 14  प  इंडस्ट्रियल
 6,000  पंजाब

 डेवलप viz  fao

 ast 15  गुजरात  इंडस्ट्रियल  6,000  गुजरात

 इन्वेस्टमेंट  कामों  भ
 पश्चिम

 जमेंनी

 16  कर्नाटक  स्टेट  इंडस्टियल  6,000  कर्नाटक

 इन्वेस्टमेंट  एण्ड  डेवलपमेंट

 कार्पोरेशन  लिमिटेड

 17  प्  प्रदेश  स्टेट  इंडस्ट्रियल  6,000  आंध्र  प्रदेश

 डवलपमेंट  बार्नो  लि०

 18  श्री  एस०  आर  MA  6,000  उत्तर  प्रदेश

 नायलोन  इंडस्ट्रीज  पान  टायर  काड

 1.  कोरिया  अल्कलोज  एण्ड  6,000  मध्य  प्रदेश

 प्लास्टिक्स  लिए
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 ee

 ह
 पस  आ  —

 2.  श्री  राम  फाइलें  fao  5,000  मल  नाइड

 (3000  मी0०  टन  को

 पहुली  क्षमता  की  तुलना

 3.  दरबारे  aaa  fao  2,0  महाराष्ट्र  अलावा

 कार्पोरेशन

 4.  नेशनल  रेयन  कार्पोरेशन  1000  महाराष्ट्र

 (3300  मी०  ट  की  पहली

 क्षमता  की  तु
 SL

 कृषि  श्रमिकों के  लिए  न्यूनतम  मजदूरी

 2593.  कुमारी  पुष्पा  देवी  सिंह  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  उनके  मंत्रालय  ने  कृषि  श्रमिकों  a  लिए  न्यूनतम  मजदूरी  में  संशोधन  करने  के

 लिए  विभिन्‍न  राज्यों  को  ant  निर्देश  भेजे  हैं

 यदि  तो  संबंधी  श्रमिकों  की  न्यूनतम  मजदूरी  संशोधन  करने  के  लिए  राज्य

 सरकारों  द्वारा  बया  कदम  गए  और

 कृषि  श्रमिकों
 के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  मजदूरी  और  उनमें

 संशोधन  का  ब्यौरों  क्या  है
 ?

 श्रम  लर  पुनर्वास  स्त्री  बीरेन्द्र  :  यद्यपि  न्यूनतम  मजदूरी

 अधिनियम  में  पांच  वर्षों  से अनधिक  अवधि में  न्यूनतम  मजदूरी  की  पुनरीक्षा  करनें
 और  उनमें  संशोधन

 की  व्यवस्था  लेकिन  [980  में  हुए  राज्य  श्रम  मंत्री  सम्मेलन  के  सब्र  में  यह  सिफारिश

 की  गई  थी  कि  मग  से  कम  दो  वर्ष  में  एक  बार  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  50  प्वाइंटों  की  वृद्धि

 तने  इनमें  से  जो  भी  पहले  न्यूनतम  मजदूरी  की  पुनरीक्षा  करनी  चाहिए  और  यदि  आवश्यक

 हो  तो  उनमें  संशोधन  करना  चाहिए  ।  यह  fala  समय-समय  पर  सभी  राज्यों /  प्रशासनों  को  सुचित

 कया  गया  है  |  यह  निर्णय  लिए  जाने  के  बाद  अधिकांश  राज्यों  ने  कृषि  श्रमिकों  के  सम्बन्ध

 यन तम मजदूरी  में  संशोधन  कर  दिया  है  ।  हालांकि  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  अभी  सिक्किम  में

 ग  नहीं  किया  गया  जम्मू  और  विमान  स  श्रमिकों  सम्बन्ध  में  मजदूरी  की  न्यूनतम

 दर  निर्यात  करने  के  लिए  आवश्यक  कार्रवाई  कर  रही  है  ।  लक्षद्वीप  में  कोई  कमी  श्रमिक  नहीं  है  i

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  विभिन्‍न  राज्यों
 और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
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 ण न  वि

 कृषि  श्रमिकों  के  सम्बन्ध  में  निर्धारित  न्यूनतम  मजदूरी  की  वर्तमान  और  इन  दरों  की  प्रभावी

 तारीख  दर्दाई  गई  है  ।  में  रखा  गया/देखिए  संख्या  एल०  टी  ०-7919/84 |

 आदिवासी  क्षेत्रों  में  डाक  तथा  दूरसंचार  संबंधी  काय

 2594.  aft  गिरिधर  गो मांगो  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  आदिवासी  क्षेत्रों  में  डाक  और  दूरसंचार  सम्बन्धी  कार्य  नी  प्रगति

 ay
 क्षेत्रों

 की  तुलना  में  धीमी

 यदि  तो  उसके  क्या  करियर  मौर

 उनके  मंत्रालयों  ने  त्रिदोष  कार्यक्रमों  के  लक्ष्यों  और  oexa  प्राप्त  करने  हेतु  उक्त  कार्यों

 को  शीघ्र  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  हैं  और  सरकार  ने  आदिवासी  क्षेत्रों  के  लिए  इस  सम्बन्ध  में

 कपा  मापदण्ड  अपनाये  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय
 में  उपमंत्री  विजय  एन ०

 :  जी  नहीं ।

 seat  ही  नहीं  उठता  :

 जहाँ  तक  दूरसंचार  का  सम्बन्ध है  जनजातीय  क्षेत्रों  सहित  समस्त
 देश

 बिक्री-एक  और  दो  में  दी  गई  उदारीकण  नीति  एक  समान  रूप  से  लागू  है  ।  डाक  शाखा  में  डाकघर

 खोलने  के  उदारीकृत  मानदंड  अपनाये  गय ेहैं  जिनके  अनुसार  सामान्य  ग्रामीण  इलाकों  मे  डाकघर

 खोले  जाने  वाले  गांवों  में  उसकी  आय  प्रत्याशित  लागत  की  25  प्रतिश्त  होनी  जनजातीय

 क्षेत्रों
 के

 मामले  में  यह  नवल  10  प्रतिशत  है  ।  इसी  प्रकार  सामान्य  क्षेत्रों  में  डाकघर  खोलने  के  लिए

 15  किलोमीटर  के  घेरे  में  gta  या  सांपो ंके  समूह  की  न्यूनतम  जनसंख्या  2000  होनी  चाहिएं  किन्तु

 जनजातीय  क्षेत्रों  के  मामले  में  यह  केवल  1000  है  ।

 विवरण--एक

 हानि  पर  ध् प्ाव चााय tea न
 घर  प्रदान

 करने  को  नीति  स्थानों  की  a  fat

 (1)  जिला  मुख्यालय

 (2)  उप-मंडलीय  मुख्यालय

 (3)  तहसील  मुख्यालय

 (4)  उप-तहसील  मुख्यालय

 (5)  ब्लाक  मुख्या नय
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 (6)  ऐसे  स्थान  जिनकी  जनसंख्या  साधारण  ami  में  5000  या  अधिक  तथा  पिछड़े  एवं

 gaara  क्षेत्रों  में  2500  या  अधिक  हो  ।

 वि

 सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  खोलने  के  लिए  शर्ते  संयुक्त  डाक-तार  घर  खोलने  के  लिए  शर्ते
 भा

 घाटे  का  ध्यान  न  करके  भी  न्यूनतम  राजस्व  घाटे  का  घ्यान  न  देकर  भी  न्यूनतम  राजस्व  की

 की  शर्तों  के  बगैर  उत्तरोत्तर  व्यवस्था  को  दाँतों  के  बर्गर  उत्त  रोहतक  की  व्यवस्था  जाएगी ।

 जाए  गी  ।
 ट

 (7)  वे  स्थान  जहाँ  पर  ऐसे  पुलिस  स्टेशन  स्थित  gt  जिनका  इंचाजं  पुलिस  उप-निरीक्षक
 या  इससे  ऊपर  के  पद  था  पुलिस  आधिकारी  हो  ।

 ——————

 सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  खोलने  के  लिए  aa  संयुक्त  डाक-तार  घर  खोलने  के  लिए  at
 एएण्णाधााध

 साधारण  इलाकों  में  वार्षिक  आवर्ती  व्यय  साधारण  इलाकों  में  afer  आवर्ती  व्यय  का

 का  प्रत्याशित  राजस्व  25  पिछड़े  प्रत्याशित  राजस्व  25  प्रतिशत  तथा  पिछड़े

 इलाकों  में  15  प्रतिशत  तथा  पतव्वेंतीय  क्षेत्रों  में  इलाकों  में  15  प्रतिशत  तथा  पर्वतीय  क्षेत्रों
 में

 10  प्रतिशत  होना  चाहिए  ।  10  प्रतिशत  होना  चाहिए  ।
 [03

 (8)  भाम  रास्ते से  दूर  के  स्थान

 द

 सार्वजनिक  टेलीफोन  खोलने  के  लिए  शर्तें
 i  अ  क

 संयुक्त  डाक-तार
 घर  खोलने  के  लिए

 मौजूदा  एक्सचेंज  से  40  कि ०  at wat
 तारघर  से  20  से  बाहर

 से  अधिक  दूरी )  दूरी  )  होनी  चाहिए  |

 होनी  चाहिए  |

 साधारण  इलाकों  में  वार्षिक  साधारण  इलाकों  में  वारिक  आवर्ती

 आवर्ती  व्यय  का  प्रत्याशित  राजस्व  प्रत्याशित  राजस्व  का  25

 25  पिछड़  इलाकों  में  पिछड़े  क्षेत्रों  में  15  प्रतिशत  तथा

 15  प्रतिष्ठित  तथा  परिचय  इलाकों  पति  क्षेत्रों  में  10  प्रतिशत  होना

 में  10  प्रतिशत  होना  चाहिए  ।  चाहिए  |

 (7) \  साधारण  इल  कों  में  प्रत्याशित  घाटा f

 2000  रुपये  वारिक  तथा  पिछड़े

 पवंत॑[ब  इलाकों  म  5000  रुपये  से

 अधिक  नहीं  चाहिए  ।
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 घणणााणा  पा ण

 (9)  प्यंटन/तीथ  HR / DTT /TA ATs /ATATT  परियोजना  era  क्षेत्र

 ee,

 सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  खोलने  के  लिए  दत  डाक-तारघर  खोलने  के  लिए  aa

 एए
 साधारण  इलाकों  में  बायटिक  आवर्ती  साधारण  इलाकों  में  वार्षिक  आवर्ती

 व्यय  का  प्रत्याशित  25  व्यय  का  प्रत्याशित  राजस्व

 पिछड़  क्षेत्रों  में  15  प्रतिशत  कम  25  ofa,  पिछड़  wat  में

 तथा  पति  क्षत्रों  में  stad  15  प्रतिदिन  तथा  पैंतीस  क्षत्रों  मे

 होना  चाहिए  ।  10  प्रतिदिन  होना  चाहिए  |

 साधारण  इलाकों  में  प्रत्याशित  घाटा

 2000  घोषित  तथा

 पिता  इलाकों  में  से

 अधिक  नहीं  होना  ee  es  ee

 (10)  सभी  अन्य  स्थान

 ना

 ora  अनिक  टेल  फोन  खोलने  के  लिए  शत  सयुक्त  डान.-तारघर  खोलने  थे  लिए  दरत

 o वित्तीय  व्यवहार्यता  के  ae  पर  ay  हानि  न्त्तीय च्यन्हाय॑ व्य  ear  आधार  पर  था  हानि

 की  ददा  में  किराए  कौर  गारन्टी  के  AlATT  की  दिया में  कराए  और  .  गारंटी  के  आधार

 पर ॥

 टिप्पणी :  जनसंख्या  आंकड़ों  पर  विचार  करते  जनजातीय  क्षेत्रों के

 TAM  को  छोड़कर  जहां  किसी  केन्द्रीय  ग्राम  से  40  fad.  के  घेरे  के  अंतर्गत

 a4  वाले  ग्राम  समूह  की  जनसंख्या  पर  विचार  किया  जा  केवल  एक

 ही  तगर  या  ग्राम  की  जनसख्या  पर  ही  विचार  किया  चाहिए  न  कि  नगरों

 अथवा  ग्रामों  के  समूह  भी  जनसंख्या  पर  ।  छूट  की  इस  दत  के  आगतं  एक  दूसरे

 से  iO  की  दरी  के  भीतर  को  साय  जनक  टेलीफोन  नहीं  खोले  जा  सकते  ।

 waar  टेलीफोनों वी  व्यवस्था  '
 के
 लिए  सहत्व :णं  Ravi  ग्राम  निर्धारित

 करन ेके  लिए  निम्न  क्रम  में  वरीयता  ‘a  जाएगी :

 )  जनजातीय
 विकास  खण्ड  मुख्यालय

 |

 जिन  स्थानों  पर  एसਂ  नाकार  नवी  agar

 समितियाँ  )  स्थापित हैं  ;  और
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 विमान  a  आय

 )'
 ग्रामीण उद्योगों  और/अथवा  व्यापक  कृषि  बिकास  हेतु  सिचाई

 योजनाओं के  लिए  स्थानीय  जनजाति  विकास  विभागों  3 द्वारा  निर्धारित
 ee  |

 2.  यदि  प्रस्तावित  तारघर  के  8  के  भीतर  कोई  अन्य  तारघर  कार्य  करता  होतो
 घाटे  पर  कोई  भी  तारघर

 नहीं
 खोला  जाना  चाहिए  ।

 विवरण--दो

 मौत  क्षेत्रों  में  लम्बी  दूरो  के  सावंजनिक  टेलीफोन  घर/संयुक्त  डाक-तारघर

 खोलने  से  सम्बन्धित होतीं

 छठी  योजना  अवधि  कें  दौरान  घाटे  पर  लंबी  दूरी  के  सार्वजनिक

 घर/संयुक्त  डाक-तारघर  खोलने  से  साबित  मौजूदा  नीति  पर  डाक-तार  बोलें  कूछ  समय  से  विचार

 कर  रहा  था  |  इस  में  किए  गए  अध्ययन  से  पता  चला  है  कि  यदि  हम  जनसंख्या  के  आधार

 पर  न्यूनतम  राजस्व  की  शतं  का  निर्धारण  किए  बगैर  लंबी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  खोलने

 की  नीति  को  अपनाएंगे  तो  ग्राम ण  विशेषकर  देश  के  पहाड़ी  भर  बिखरी  जनसंख्या  वाले  क्ष  at

 में  इस  सुविधा  को  बढ़ाने  में  असमानता  की  स्थिति  पदा  मौजूदा  नीति  की  सावधानीपूर्वक

 पुनरीक्षा  करने  के  पश्चात्  तथा  सेवा  की  विश्वसनीयता  पर  अत्यधिक  बल  देते  हुए  सभी  राज्यों  के

 ग्रामीण  क्षत्रों  में  दूरसंचार  सुविधाओं  का
 समान

 रूप  से  विकास  सुनिश्चित  करने  के  रद्द  इक  से

 तार  बोड़े  ने  जो  निर्णय  लिए  वह  इस  प्रकार  है
 :

 अनुबंध-एक  में  बतायी  गई  मौजूदा  नीति  जो  जारी  परन्तु  इसके  साथ
 ही

 देश

 के  आबादी  वाले  afar  कांड  स्थानों  में  लम्बी  भरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन  5

 के  घेरे  में  सुलभ  कराने  की  नीति  को  एक  नीति  लक्ष्य  के  बतौर  अपनाया  जाएगा  और

 इस  लक्ष्य  को  चालू  वर्ष  में  आरम्भ  करके  1980  तक  उत्तरोत्तर  प्रप्त  किया

 जाएंगा  ।  स्थानिक  वितरण  के  इस  लक्ष्य  को  पूरा  करने के  लिए  लंबी  दूरी  के  जो

 सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  आवश्यक  होंगे  उन  पर  से
 *
 न्यूनतम  र

 राजस्व  की  पूर्वे-शर्ते  को

 हटीं  दिया  जाएगा  |

 इस  क्षेत्र  में  सेवा  की  विश्वसनीयता  att  उपलब्धता  में  सुधार  लाने  के  लिए

 एक
 एक्सेस

 रेडियो  टेलीफोन  प्रणाली  की  प्रौद्योगिकी  को  अपनाया  जाए  और  इसी  प्रणाली

 mae  वन्य  एवं  रेगिस्तानी  इलाकों  तथा  जनजातीय  और  अनुसूचित

 eal  व  ऐसे  अन्य  नेत्रों  में  जहां  विद्युत  प्रेरण  इं डक रान
 में

 कारण
 खुली

 उन  स्थानों तार  लाइनें  इस  उद्देश्य  के  निए  उपयुक्त  नहीं  होतीं  तथा  मैदानी  थ  *

 में  जो  सड़क  मार्ग  से  20  की  से  भी  अधिक  दौ  पर  स्थित

 हैं  और  ऐसे  अन्य  सभी  मामलों  में  जहाँ  मल्टी-एक्सेस  रेडियो  प्रणाली  अपनी  लागत
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 के  अनुसार  साबित  होती  लंबी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  स्थापित

 किए  जाएं  |

 गर-विभागीय  डाक-घरों  के  उपलब्ध  होने  अथवा  जहाँ

 डाक-घर  के  कायें  घण्टे  अपर्याप्त  जहाँ  आवश्यक  होगा  नियुक्त  किए  जाएंगे  ।

 विभागीय  एजेंटों  ब्र  चयन  क्ष  त्रीय  सकील  के  दूरसंचार

 द्वारा  किया  जाएगा  ।

 गैर-विभागीय  एजेंट  का  पारिश्रमिक  40  पसे  प्रतिकूल

 होगा  लेकिन  प्रतिमाह  250-6.  सौ  से  अधिक  नहीं  होगा  और

 के  कार्य  घण्टे  कम-मे-कम  8  घण्टे  विकलांग  व्यक्ति  के

 मामले  को  इस  प्रकार  प्राप्त  पारिश्रमिक  एजेंट  की  अप

 का
 मुख्य

 स्रोत  नहीं  होगा  |

 बोर्ड  ने  यह  भी  निदेश  दिए  हैं  कि  समुचे  देश  को  विभिनन  ग्राम-समूहों  के

 के  क्षेत्रों  (5  के  समान  पूजा  वाले  sous  क्षत्र  )
 में  विभाजित  किया  जाए  i  ऐसा  करते

 समय  वे  स्थान  छोड  दिए  जाएंगे  जो  निजी  हैं  जैसे  पर्वतीय  रेगिस्तान  आदि  ।

 प्रत्येक  ग्राम-समूहन  में  केन्द्र-स्थल  के  बतौर  एक  ऐसे  ग्राम  का  पता  लगाया  जाएगा  जहां  कि  लम्बी  दूरी

 का  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  स्थापित  किया  जा  सके  ।  इस  सेवा  को  5  के  भीतर  सुलभ  कराने

 के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  त् जै दद्व्य  से  लम्बी  दूरी  :  के  सार्वजनिक  टेलीफोन-घर  स्थापित  करने  के  लिए

 ग्राम-समूहों  का  पता  लगाने  का  कार्य  राष्ट्रीय  प्रायोगिक  आधिक  अनुसंधान  परिषद्‌  )

 को  सौंपा  गया  जिनकी  रिपोर्ट  विस्तृत  नक्शों  सहित  योजना  रद्द  इयो  के  लिए  सालों  को  उपलब्ध

 करा  दी  जाएगी

 उक्त  अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  किए  गए  अध्ययन
 के  अनुसार  ग्राम-समूहों  में  लंबी  दूरी के

 सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  स्थापित  करने  के  लिए  स्थान-निर्घारण  के  उद्देश्य  से  आंकड़ों  क

 साथ  ब्यौरे-वार  नक्शे  प्राप्त  हो  जाने  पर  सर्किलों  व  अध्यक्ष  डाक-तार  बोड़े  के  उपयुक्त  निर्णयों  कों

 लागू  करने  केन्द्र  ्य  से  खली-तार  प्रणाली  और  मल्टी-एक्सेस  रेडियो  प्रणाली  फोनों  पर  भविष्य  पों

 खोये  जाने  वाले  लंबी  दुरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन  घरों  के  लिए  ब्यौरेवार  वर्धी  कार्यक्रम  तैयार

 करने  की  व्यवस्था  घ्र््रंगे  ।

 हालांकि  मल्टी -  एक्सेल  रेडियो  प्रणाली  के  अन्तर्गत  लम्बी  द्र डो  सर्वजनीन  टेलीफोन  घर

 खोलने  के  लिए  परियों जना  प्राक्कलन  उपस्कर  आदि  का  आबंटन  करने  के  रद्द  व्य  से  निदेशालय  को

 भेजे  जाते  रहेंगे  ।

 areata  के  पोर्ट  ब्लेयर  केन्द्र  से  दक्षिण  भारत  की  भाषाओं  में  संगीत  का

 प्रसारण  पुनः  आरम्भ  किया  जाना

 229-.  श्री  डी०  एस०  ए  :  व्या  सुचना  औ  प्रसारण  मत्ती  यहां  बताने  ८

 क्षा  करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  कच
 है

 कि
 आकादावाणी

 के
 पोर्ट  ब्लेयर  केन्द्र  से  द  और  मलयालम

 जैसी  दक्षिण  भारतीय  भाषाओं  में  अब  तक  प्रसारित  किये  जा  रहे  भक्ति  संगीत  का  प्रसारण  अचानक

 बन्द  किया  गया

 (@)  यदि  तो  अचानक  इनका  प्रसारण  बन्द  कर  देने  के  क्या  कारण  और

 नया  सरकार  इस  भक्ति  संगीतों  का  प्रसारण  आरम्भ  करने  हेतु  सम्बन्धित

 अधिकारी  को  निर्देश  देगी  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  गुलाम  नबी  नही ं।

 वास्तविक  स्थिति  यह  है  कि  te  ब्लेयर  सुबह  के प्रेघण  में  भक्ति  संगीत  के  दो

 अलग  एक  सुबह  6.05  बजे  से  सुबह  6.30  बजे तक  और  दूसरा  सुबह  6.35  जि  से  सुनह

 7.00  बजे  तक  प्रसारित  करता  था  ।  जबकि  पहले  कार्यक्रम  में  हिन्दी  अन्य  उत्तरी  गय

 भाषाओं  के  गीत  होते  दूसरे  कार्यक्रम में  संस्कृत  तथा  ara  दक्षिण  भारतीय  भाषाओं  के  होते

 थे  ।  अब  इन  दोनों  को  मिलाकर  एक  कर  दिया  गया  है  जैसा  कि  अन्य  सभी  केन्द्रों

 परिपाठी  सुबह  6.05  बजे  से  सुबह  6.40  बजे  तक  प्रसारित  किया  जा  अब  एकल

 चक  में  सभी  भाषाएं  शामिल  हैं  ।

 (@)  और
 प्रदान  ही  नहीं  उठते  ।

 मध्य-प्रदेश  के  बस्तर  जिले  में  टेलीफोन  सेवा

 2596.  श्री  लक्ष्मण  कर्मा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस  समय  बस्तर  जिले  में  दोषपूर्ण  टे नीफोन  मशीनरी  के  कारण  टेलीफोन  हमेशा
 खराब  रहते  हैं

 यदि  तो  इंस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या
 उपाय  किए § जाने  का  विचार  है

 ?

 सचार  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  विजय  एन ०  :  जी
 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 सोपोर  और  अनन्तनाग  को  दिल्‍ली  के  साथ  a =  द्वारा  जोड़ना

 2597.  sto  सैफुद्दीन  सोज
 :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जम्मू  और  कश्मीर  में  बारा  अनन्तनाग  और  अल्प  म  वपूर्ण  नगरों
 है  दिल्‍ली  तथा  देश  के  अनप  महत्वपूर्ण  नगरों  से  जोड़  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  sar  क्या  और
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 उ
 हैं

 एस  ०  ढी  ०.  से  कब  तक  जोड़  दिया  जाएगा
 ?

 (F)  द दस Ls संचार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (sit  विजय  जून  समय
 सोपोर  और  अनन्तनाग  से  दिल्ली  और  देश  के

 अन्य  महत्वपूर्ण  शहरों  को

 उपलब्ध  कराने  की  योजना  है  ।

 सोपोर  और  अनन्तनाग  से  दिल्ली  व  देश  के  अन्य  महत्वपूर्ण  शहरों  के  लिए

 एस  इन  स्थानों  को  जम्मू  ट्  क  स्व चल  एक्सचेंज  के  साथ  जोड़कर  उत्तरोत्तर  प्रदान  की

 जायेंगी  ।

 सोपोर  और  अनन्तनाग  को  दिल्‍ली  व  अन्य  शहरों  से  द्वारा  चलू

 प्रयोजन  के  दौरान  जोड़े  जाने  की  सम्भावना  बात  कि  उपस्कर  उपलब्ध  हों  ।

 समय  प्रदेश  में  खाना  पकाने  की  गेंस  के  कनबववान

 2598.  श्री  राम  प्रसाद  अहिरवार  :
 बया  ऊर्जा  मंत्री

 यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मध्य  प्रदेश  में  सागर  में  खाना  पकाने  की  गैप  के  कनेक्शनों  के  आबंटन  के
 लिए  तेयार

 की  गई  प्रतीक्षा  सुची  में  इम  समग्र  कितने  व्यक्तियों  के  नाम  दर्ज  हैं ;

 इन  व्यक्तियों  को  खाना  पकाने  की  गस के  paar  क्र  तक  दे  दिये  जाने  की  संभावना

 और है

 \
 }  समूचे  मध्य  प्रदेश  में  खाना  पकाने  की  गस  कनैक्शनों  के  आबंटन  के  लिए  प्रतीक्षा

 सूची  में  कितने  व्यक्तियों  के  नाम  दर्ज  हैं

 उर्जा  मन्त्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  seat  मार्गों  शंकर

 31  1983  को  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  सागर  में  एल०  पी०  जी०  कनेक्शनों  के  आबंटन  के  लिये

 प्रैतीक्षा-सूचरी  में  दर्ज  लोगों  की  कुल  संख्या  6965  है  ।

 वर्ष  1985-86  के  अन्त तक  नरणत्रद्ध  तरीके  से  UTo  पाठ  slo  कनेक्शन  दिये  जानें

 की  आदा  है  |

 (7)  31  1983  को  पुरे  मध्य  प्रदेश  राज्य में  लत  पी०  कनेक्शनों के  आवंटन

 के  लिये  प्रती  क्षा-सु  मी  में दर्ज  aint  लही  सख्या  लगभग  1.93  लाख  है  ।

 राजभाषा  अधिनियम  1983  की  धारा  3(3)  का  क्रियान्वयन

 2599.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  रसायन  और
 उब

 रक
 मंत्री

 याद -  बताने  नी  कृपा

 hit  कि
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 कया  यह  सच  है  कि  राजभाषा  1963 की  धारा  3(3)  में  उल्लिखित

 14  मुद्दों  को  ख़  और  ग  तीनों  श्रेणियों  के  राज्यों  के  द्विभाषी  रूप  में  क्रियान्वित  करने  cr

 प्यार  न

 यदि  तो
 ख  और  ग  राज्यों  में  faa  उनके  विभागों  संबद्ध एवं

 अभी  थ  कार्यालयों  एवं  उपक्रमों  द्वारा  वर्ष  198  1-82,  1982-83  और  1983-84  के  दौरान

 5  (3)  की  क्रियान्वित  की  प्रतिशतता  का  राज्यवार  एवं  वर्ष-वार  ब्यौरा  क्या

 तीनों  भरे  शियों  के  राज्यों  में  सभी  चौदह  मुद्दों  को  दत्त-प्रतिशत  ड्रिभाषी  करने  में  क्या

 कठिनाइयां  और

 सरकार  द्वारा  उन  इयों  को  टूर  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  अथवा

 करने  का  विचार  है  ?

 साधन  और  उंचे  रक
 मन्त्री

 बसन्त  :  हां

 से
 राज  माया  अधिनियम  1963  ही  वारा  3(3)  का  कार्यान्वयन  क्रमिक  ढंग

 से  किया  ज  रहा  है  और  इस  सम्बन्ध  में  ई  प्रगति  की  सतत  पुनरीक्षा  की  जाती  समय-समय  पर

 निर्देश  जारी  किए  जाते  हैं  कि  इन  सांविधिक
 भरपेक्षाओं

 का  दृढ़ता  से  पालन  किया  जाए  ।

 गाजियाबाद  में  लाना  पकाते  की  गस  की  एजेंसियों  के  बन्द  होने  का  दिने

 2600.  श्री  राजिन्दर  प्रसाद  यादव  :  क्या  मंत्री  गाजियाबाद  में  खाना  पकाने  की  गैस  की

 एजेंसियों  के  बंद  होने  के  दिन  Fart  में  दिनांक  1983  के  a  eat
 मरन

 संख्या  2121

 के  उत्तर
 के  संबंध में  यह  ब्रितानी  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अभ्यावेदन  पर  अंतिम  निर्णय
 से

 लिया  गया  है  ;

 (a)
 यदि  तो

 तत् मं बंधो
 oat  क्या है  ;  और

 गाजियाबाद  में  खाना  पकाने  की  गैस  एजेंसियों  को  पहले  वलि  दिन  ही  बन्द  करने

 में
 am  afeaté  है  !

 gat  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  चिराग  में  राज्य  मंत्रों  गार्गी  देखकर
 पि  से

 जी  हां  ।  साप्ता  ठीक  आकाश  के  दिन  को  रविवार से  बदल झर  मंगलवार  करने  की  कोई  योजना
 |  क

 नहीं  है  कयोंकि  इससे  गणना  विषयक  असुविधाएं  हो  जायेंगी  |

 सिमरी
 तथा  ना रांच धरत  के

 डाकपालों
 के  विरुद्ध  शिकायतें

 60.  श्री  योगेन्द्र
 का  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 ग  ि  eens

 क्या  मधुबनी  डाक  मण्डल  कें  अन्तर्गत  सिमरी  तथा  दर मंगा  डाक  मण्डल  के  अन्तर्गत
 नारोचबाम  के  शाखा  डाक  पालों  के  विरुद्ध  विशिष्ट  हिकायतें  की  गई  थीं  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 संचार  म  न्याय  में  उपज ्रो  (  श्री  विजय  tao
 :

 जी

 (@)  इनको  जाँच  जा  रही  है  और  उचित  कार्रवाई  की  जाएगी  ।

 हर दर् दान के  कैमरामैनों  के  लिये  सनत  बेतनसात

 2602.  शी  मृत्युंजय  नायक
 :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  वि  दूरदर्शन  कैमरामैन  संवर्ग  को  सतत  वेतनमान  दिए

 जाएगे  ;

 ये  सत्ता  वेतनमान  किस  प्रकार  के  होंगे  :

 कैमरामैन  जिन्हें  5  वर्ष  की  कुल  सेवा के  अन्दर  पदोन्नत  किया  गया  इस

 वेतनमान  में  किम  तरह  समायोजित  किया  जाएगा  ;  और

 (८)  जिन्हें  5  वर्षों  बी  सेवा  के  अन्दर  पदोन्नत  हुए  कैमरामैन  म्रेंड-  की  तुलना  में  के  हरामेन

 ग्रेड  11  के  जो  कि  लगभग  12  बर्ष  दू  दरशन  की  सेवा कर  चुके  हैं  तथा  जिन्हें  कोई  पदोन्नति/चयन  ग्रेड

 अथवा  कोई  प्रोत्साहन  नहीं  fear  गया  उसके  सात  वर्षो ंके  नुक़सान  को  किस  प्रकार  पूरा

 किया  जाएगा  ?

 aaa  और  sar  संचालन  के  राज्य  मन्त्रों तथा  संसदीय  काय  बिमान  में  राज्यम त्री

 (art  एच०  Fo
 एल०

 :  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 से
 सहने

 ही  नहीं  उठते  ।

 श्रम  और  परना  मंत्रालय  के  wees  प्रभाग  में  विभिन्‍न  वर्गों  के  पदों
 में  अनुसूचित

 जातियों  जनजातियों  और  भूतपूर्व  सैनिकों
 का  प्रतिनिधित्व

 2603.  श्री  आर०  एन०  राकेश  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 ह ह ht श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  के
 उ  we  न  प्रभाग  के  मुख्यालय  और  इस  के  क्षेत्रीय

 क्यों  इस  आरम्भ  होने  n  समय  से
 राजनीति

 तथा  अराजपत्रित  पदों  की  बुधवार  संख्या  क्या  है  ;
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 सीधी  भर्ती
 अथवा  लोक  सेवा  कर्मचारी  चयन  रोजगार  केन्द्र

 तथा  अन्य  स्रोतों  के  माध्यम  से  और  पदोन्नति  द्वारा  भरे  गए  ऐसे  पदों  की  संख्या  कितनी है  ;

 क्या  सीधी  भर्ती  तथा  पदोन्नति  में  अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  से  संबंध

 तथा  भूतपूर्व  सैनिकों  को  उचित  प्रतिनिधित्व  दिया  जाता  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 श्रम  और  grata  मंत्री  है..।|  वीरेन्द्र  पाटिल
 क

 क्षेत्रीय  मुख्यालय

 qa  taeਂ

 )

 ग्रुप--ख

 41

 bg?  19

 क्षेत्रीय  और  मुख्यालय  में  पद  इस  विभाग  के  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  संवर्ग  के  भाग

 जिसमें  ग्रूप  ै प्ग्च  के  पद  और  बम्बई  में  उठा वास  तथा  कार्यालय  अधीक्षक  का

 एक  हामिल  नहीं  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  कॉडर  में  शामिल  किए  गए  पदों  को  स्थानांतर ण

 भरा  गय  ।  इनमें  बम्बई  में  आशुलिपिक  ग्र  का  एक  पद
 भर  निम्न  श्रेणी  लिपिक  के

 चार  पद  शामिल  नहीं  हैं  जिन्हें  स्थानांतरण  आधार  पर  नियमित  तैनाती  के  लिए  व्यक्तियों  के  उपलब्ध

 होने  स्थानीय  रोजगार  कार्यालय  द्वारा  आधार  नियुक्त  किया  गया है  ।  बम्बई  के

 उपवास  और  कार्यालय  अधीक्षक  के  पदों  को  चयन  के  आधार  उपयुक्त  व्यक्तियों  की

 प्रतिनिधि  द्वारा  भरा  गया  है  ।
 ग्र

 प-'घਂ  कर्मचारियों  का  चयन  स्थानीय  रोजगार
 कार्यालय

 द्वारा

 किया  गया  है  ।

 और  आरक्षण  संबंधी  नियम  समग्र  काडर में  नियुक्ति  करते  समग्र  और  न  कि

 डिवीजन  ऐं  तैनात  स्टाफ  के
 बारे

 में
 लागू  किए  जाते  हैं  ।  संबंधित  डिवीजन  में  काम  कर  रहे

 स्टाफ  के  मामले  में
 पृथक  आरक्षण  की  जरूरत  नहीं  है  ।  ग्रूप  पदों  बारे  में

 अनुसार  जनजाति  को  उचित  प्रतिनिधित्व  दिया  met  है  ।
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 फिल्मों  से  निर्यात  आध  में  कमी

 2604.  श्री  बी  एस०  विजय रा धवन  :  कया  सुचना और
 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  फिल्मों  से  निर्यात  आय  में  कमी  आई  है  ;  और

 यदि  तो  तत् सं संबंधी  कारण  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  सम्भाला  के  राज्य  मन्त्री  संसदीय  काय  विभाग  में  राज्य  मन्तर

 एव०  के०  एल०
 (#)

 aft  ai

 आयात  आय  में  हुई  कमी  का  मुख्य  कारण  विदेशी  ब्रा जा रों  में  वीडियो  कैसेटों  का  वेध

 तथा  चोरी  छिपे  दोनों  प्रकार  से
 तत्परता

 से  उपलब्ध  होना  है  ।

 सांस्कृतिक  आदान-प्रदान  कके  रूप  में  फ़िल्मों  का  अवात-प्रदान

 2605.  Sto  पी०  जे०  कुरियन :  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या
 AW  सांस्कृतिक  आदान  प्रदानों  के  रूप  में  विदेशों  को  फिल्में  भेज  रहा  है  ;

 यदि  तो  इस
 प्रकार

 की  फिल्‍मों  के  चयन  करने  के  मानदण्ड  क्या  हैं
 ;  और

 1983-84  के  दौरान  विभिन्‍न  देशों  को  भेजी  गई  फिल्मों  भाषा-वार  संख्या  और

 उन  देशों  के  नाम  कया  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 (att  एच  के०  एल०  :  *

 सामान्यतया  का  चयन  विदेश  मंत्रालय  तथा  विदेशों  में  स्थित  हमारे  दूत  वासों  के

 परामर्श  से  मेजबान  देश  की  सॉस्क्तिक  विरासत  अंतर्राष्ट्रीय  सिनेमा  दुकानों  उपशीर्षक  वाली

 freer
 फी  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  gu  किया  जाता  है  ।

 (7)  एक  विवरण  संलग्न  है  |

 विवरण

 1983-84  के  दौरान  सांस्कृतिक  आदान-प्रदान  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  विभिन्‍न  देशो  ण्  मे  जी

 गई
 फिल्मी

 की  सूची  ।

 यूगोस्लाविया  :

 !  देवी  वाला
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 2  नायक

 अरण्येर  दिन  रात्रि  बगला

 रीति  निवेदन

 सावित्रि

 मन्थन

 घट श्राद्ध  कन्नड़

 अल्जीरिया  :

 फीचर  फिल्में
 :

 मलयालम एस्थप्पन

 आक्रोष  हिन्दी

 सिंहासन

 भूमिका

 तनवीर-तनवीर

 शतरंज  के  खिलाड़ी  हिन्दी

 लघु  फिल्में
 :

 अकबर
 अंग्रेजी

 ताजमहल  अंग्रेजी

 अंग्रेजी
 खजुराहों

 अंग्रेजी कां क्वेस्ट  आफ

 काटजू गा

 5  कथाकली  अंग्रेजी

 सोफिया
 :

 ]  ct tae]  हिन्दी
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 बंगला जोय  बाबा  फेलुनाथ

 22  1897  मराठी

 आकालेर  समझाने  बंगला

 एल्विर  पिंटो  हिन्दी

 कस्तुरी  हिन्दी

 eat  हिन्दी

 राम नगरी  हिन्दी

 ओर  मक्के  मलयालम

 चमेली  मेम  साहब  बंगला

 एक  दिने  प्रति  दिन  बंगला

 चोट  बंगला

 कलयुग  हिन्दी

 परिहार  में  छोटे  उद्योगों के  लिए  बिजली दरों  में  वृद्ध

 2606.  श्री  कमला  मिश्र  मधुकर  :  क्या
 ऊर्जा

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  बरंगे  कि
 :

 क्या  बिहार  सरकार  ने  80,000  छोटे  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  1983  से  बिजली

 दरों  में  150  प्रतिशत  की  विधि  की

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  : द

 क्या
 सरकार  को  इस  वात  की  जानकारी  है  कि  इस  वृद्धि  के  परीक्षण  स्वरूप  छोटे

 उद्योग  बड़ी  कठिनाई  का  सामना  वर  रह ेहैं  जबकि  बिहार  में  बिजली  की  नियमित  सप्लाई  में  भी

 कोई
 सुघार  नहीं

 हैं
 ;

 क्या  बिहार  में  440  वाल्ट  पावर  उपभोक्ता  संघ  ने  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  वो  ज्ञापन

 दिया  और
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 यदि  तो  इन  उपरो्तालों  को  राहत  पहुँचाने  के  सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  की  क्या
 प्रतिक्रिया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री

 (ait  तारीफ  मोहम्मद  :  और  बिहार

 राज्य  बिजली  बोलें  ने  निम्न  वोल्टास  वाली  औद्योगिक  सेवाओं  के  लिए  औसतन  बिजली  दर

 ईंधन  प्रभार  भी  शामिल  को  1.5.89  से  73.43  पैसे  प्रति  यूनिट से  बढ़ाकर  86  पैसे  प्रति  यूनिट

 कर  दिया  था  ।  बोड  को  अपनी  दर  में  अतिरिकत  पुर्जों  के  मुल्यों  में  वृद्धि  होने

 तथा  महंगाई  भत्ते  आदि  के  रूप  में  मजदूरी  में  तथा  अन्य  सामग्री  के  मूल्यों  में  वृद्धि  होने  के  कारण

 करना  पड़ा  था  ।

 बिजली  की  दर  में  बुद्धि  aq  उद्योगों  द्वारा  अन्य  सामग्रियों  के  मुल्यों  में  की  गई  वृद्धि

 अनुपात  से  अधिक  नहीं  है  ।  लघु  उद्योगों  को  अधिक  से  अधिक  मात्रा  में
 fag  उपलब्ध  कराने  के

 लिए  नोई  बिजली  की  खरीद  दामोदर  घाटी  उत्तर  प्रदेश  तथा  उड़ीसा  राज्य  बिजली  बोर्डों  से

 करता

 लघू  उद्योग  संघ  पूर्णिया  ने  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकार  को

 अभ्यावेदन  प्रस्तुत  क्या  है  ।  बिजली  को  दरों  में  वृद्धि  करने  के  बारे  में  बिहार  में  400  वोल्टास  वाले

 विद्युत  उपभोक्ता  संघ  ने  भी  सरकार  को  एक  ज्ञापन  दिया  है  ।  इसके  परिणामस्वरूप  बिहार

 राज्य  सरकार  के  निर्देश के  आधार  पर  निम्न  वोल्टास  औद्योगिक  सेवाओं  के  लिए  टेरिफ  ढाचे  को

 संबोधित  किया  गया  है  ।  इस  संशोधन  के  बाद  निम्न  वोल्टास  औद्योगिक  सेवा  वाले  उपभोक्ताओं  को

 अब  110  यूनिट  प्रति  एच०  पी०  प्रतिमाह  के  पहले  न्यूनतम  प्रभार  के  स्थान  पर  67  यूनिट  प्रति

 एच०  पी०  प्रतिमाह  न्यूनतम  प्रभार  की  अदाय भो  करनी  होगी ।  इसके  इचऋ  उपभोक्ताओं  को

 उपभोग  की  गई  यूनिटों  के  लिए  86  पेसे  प्रति  यूनिट  की  दर  से  अदायगी  करनी  होगी  तथा  ay

 उपभोग  न  को  गई  यूनिटों  के  लिए  57  पैसे  प्रति  यूनिट  की  दर  से  अदायगी  करनी  होगी  ।  67  यूनिट

 प्रति  एच०  पी०  प्रतिमाह  का  न्यूनतम  आधार  प्रभार  कोई  भी  ऐसा  उद्योग  प्राप्त  कर  सकता  है  जो

 प्रतीक  औसतन  ढाई  घण्टे  are  करता  है  तथा  जो  किसी  भी  जीवंनक्षम  उद्योग  के  लिए  आवश्यक

 होत  1  z

 दोषपूर्ण  योजनायें  बनाए  जाने  के  कारण  कोयले  का  कम  उत्पादन

 2607.  श्रीमती  किशोरी  सिन्हा  )
 श्री

 मनोहर  ल।ल  सनो  »  :  कर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 डा  सुब्रह्माण्यम

 क्या  va  के  कम  उत्पादन  का  एक  कारण
 दोषपूर्ण  योजनाएं  भी  हैं  ;

 (=)  यदि  तो  इस  संबंघ  में  विस्तृत  तथ्य  क्या

 यदि  तो  उस  प्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
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 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  भीतर-मंत्रालय  बैठक  भी  हुई  और

 यदि हां  ,  तो  उक्त  बठक  कें  क्या  निष्कर्ष  रहे ?
 ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय के  कोयला  विभाग में  मन्त्री  (ait  दल बोर  से

 नहीं  ।  यह  सच  नहीं  है  कि  कोयले  को  उत्पादन  कम  होने  का  एक  कारण  दोषपूर्ण  योजनाएं  बनाया

 जाना  है  ।  वास्तव  में  तो  Ae  का  उत्पादन  गत  वर्षों  में  बढ़ता  रहा  कुछ  मामलों  जब

 खनन  योजनाएं  कार्यान्वित  की  जातीं  हैं  तो  हो  सकता  है  कि  खानों  में  वास्तविक  दशाएं  उन  दशाओं से

 भिन्न  हों  जिनकी  पूर्वे  कल्पना  डीलिंग  के  द्वारा  समन् वेषण  के  आधार  पर  की  गई  हो  परन्तु  यह  तो  एक

 सामान्य  बात  है  और  पूर्व  कल्पना  तथा  वास्तविक  दशाओं  के  बीच  मामूली  अंतर  होने  की  आदा  तो

 की  हो  जा  सकती है  ।

 और  ऐसी  कार्रवाई  के  लिए  समय-समय  पर  चर्चा  की  जाती  कि  योजनाएं

 तयार  करते  समय  वास्तविक  भू-खनन  दशाओं  का  अधिक  ध्यान  रखा  जाए  |

 कम्पनी  अधिनियम में  परिवर्तन

 2608  डा०  To  द्  आजमी

 श्री  एम०  ato  चन्द्र दो खर  मुर्ति  |
 कया  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  काय

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच है  कि  सरकार  अपनी  अधिनियम  में  बडे  और  व्यापक  परिवर्तन  करने

 सम्बन्धी  प्रस्तावों  =}  अन्तिम  रूप  दे  रही  है  जिससे  अपनी  लॉ  बो  को  और  अधिक  अधिकार  मिल

 गुप्त  सामूहिक  हस्तान्तरण  की  सम्भावना  व  प्र  हो  कम्पनियों  को  दायर  हस्तान्तरण  के

 लिए  इन्कार  करना  कठिन  हो  स्टॉक  एक्सचेंज  में  बेनामी  सौदों  अवधि  बढ़ाई  जायेगी

 गेर-विमोचनीय  वरीयता  शेयरों  को  जारी  किया  जायेगा  atte  एकाधिकार  तथा  अव  रोधक  व्यापारिक

 ब्प्रवहार  अधिनियम  में  कुछ  परिवर्तन  नि.ए  जायेंगे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (7)  क्या  प्रस्तावों  वग  अन्तिम  रूप  दे  जायेगा  और  उन्हें  कार्यरूप  कब  तक  दिया  जा

 रहा है  ?

 याप  और  कम्पनी  काय  मन्त्री  जगन्नाथ  से

 शिकार  विशेषज्ञ  समिति  .
 ने  अपनी  fend  में  कम्पनी  1956  मे  संशोधनों

 के  लिए  अनेक  सुभाव  दिए  ।  कम्पनी  विधि  ats  को  एक  स्वतन्त्र  अद्ध  न्यायिक  निचय  के  पुनर्गठन

 विषय  सहित  समिति  के  इस  विषय  में  सुझावों  पर  सरकार  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  aida

 ही  इन  सुल्तानों  पर  सरकार  अंतिम  निर्णय  अधिनियम  में  संशोधन  के  ,  लिए  आवश्यक
 विधायक

 कामदेव  ही
 प्रारम्भ  कर  दी  जायेगी  ।  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यवहार अ अधिनियम  मैं

 में

 10
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 व्यापक  संशोधनों  के  लिये  प्रस्तावित  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  ब्या पारिक  व्यवहार  घन  )
 विधेयक  विचार  एवं  पारित  किये  जाने  के  लिए  संसद  के  समक्ष  हैं  ।

 ह... ्  वाम  आगे  निक  केमिकल्स  लि ०  दिल्लो

 2609.  st  भोला  भाई
 :  कया

 न्याय
 और कम्पनी क्

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  वाम  आग
 निक

 केमिकल्स  दिल्ली  भर  हिन्दुस्तान  वायस

 लिमिटेड  दिल्‍ली  एकाधिकार  तथा  अव
 रोधक

 व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  के  अन्तर्गत  आते  हैं  और

 इस  प्रकार  वे  एकाधिकार  गह  ओर

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  उद्योग  मंत्रालय  को  सूचित  किया है  कि  इन  कम्पनियों  के

 एकाधिकार  गह  होने  के  हरारे  में  उनके  मंत्रालय  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  ?

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  जगन्नाथ  :  मैसेज  वाम  आर्गेनिक

 केमिकल्स  लिमिटेड  भारतीय  उत्तर  प्रदेश  और  मैसर्स  हिन्दुस्तान  amd  लिमिटेड

 कलकत्ता  को  प्रथम  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  afafaaaq  की  धारा  20  के

 उपबन्धों  को  आकर्षित  किया  पाया  गया  था  इसलिए  उनको  अपने  उपक्रमों  को  एकाधिकार

 तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  की  धारा  26  के  अन्तर्गत  पंजीकरण  कराने  का

 किया  गया  था  ।  दोनों  ही  कम्पनियों  ने  विभाग  के  निष्कर्षों  का  प्रतिरोध  किया  है  और  अपने  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  किये  जिनपर  विभाग  द्वारा  परीक्षण  किया  जा  रहा

 श्रीमान  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  के

 अन्तर्गत  उनकी  पंजीकरणीयता  की  तारीख  के  सम्बन्ध  में  ।

 sare  में  श्रमिकों  दारा  भाग  लिया  जाना

 2610.  श्रीमती  प्रमिला  दंडवते
 :  क्या  श्रम

 भोर
 पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 कया  सरकार  ने  *'प्रबन्ध  में  श्रमिकों  को  भागीदारीਂ  प्रस्ताव  क़ो  वास्तविकता  में  बदलने

 का  नीचे  लिया

 क्या  सरकार  द्वारा  हाल  ही  में  इस
 सम्बन्ध

 में
 गोष्ठी

 की  गई  थी
 ;

 यदि  तो  उक्त  गोष्ठी  के  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  बया  और

 उन  औद्योगिक  संस्थानों  के  क्या  जहां  पर  पिछले
 एक

 at  (1983)  के  दौरान

 श्रमिकों  को  प्रतिनिधित्व  दिया  गया  है  ?
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 oa  और  पुनर्वास  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  सरकार प्रबन्ध  में

 कम  चा  रियों की  सहभागिता  के  सम्बन्ध  में  एक  नई  व्यापक  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रालय के

 संकल्प  संख्या  एल०  के  जरिये अभी  हाल  ही  में  शुरू की  जो

 30  1983  के  भारत के  राजपत्र  भाग- 1 ह  खण्ड-1, में में  प्रकाशित  किया

 गया

 नहीं  wl

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 उपलब्ध  सूचना  के
 सरकारी

 क्षेत्र
 के  192  उपक्रमों  में  से  124  ने  (1975  की

 या  1977  श्वमिक  सहभागिता  की  दो  स्वैच्छिक  स्कीमों  को  fray  न  किसी  रूप  में  लागू  करने  के

 बारे  में  सुचना  दी  है  ।  इसी  तरह  14  राज्यों  और  3  संघ  राज्य  क्षेत्रों  ने  इन  स्कीमों  को  अपने

 1248  यूनिटों  में  लागू  करने  के  बारे  में  सुचित  क्रिया  है  ।

 गुजरात  में  बेरोजगार  safes

 2611.  श्र  og  भाई  गामित  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गुजरात  में  1983  तक  कितने  fafera,  rey -farteter  और  ग्रामीण  बेरोजगार

 व्यक्ति

 क्या  उन्हें  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कोई  विशेष  योजना  बनाई  गई  है  और  यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 बेरोजगार  व्यक्तियों  को  रोजगार  उपलब्ध  कराने
 के  लिए  1980

 से
 1983  की  अवधि

 के  दौरान  गुजरात  सरकार  को  इस-अवधि  में  मांगे  गए  अनुदान  में  से  कितना  अनुदान  fear  गया  और

 इसमें  से  गुजरात  सरकार  ने  कितनी  राशि  व्यय  की  .
 ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  धर्म  :  से  (a) i  सूचना  एकदम

 किया  रहे  है  और  सदन  की  रेंज  पर  रख  दी  जाएगा  |

 बड़  औद्योगिक  घरानों  की  परिसंपत्तियों  में  वृद्धि

 2612.  श्री  राम  विलास  पासवान

 श्री  सुभाष  चन्द्र  यादव
 बया  fafa,  न्याय

 और  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  Rit  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  7  TAG!  ड  984  के  में  नेकाशित  उस  समाचार  की

 ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  कहा  गया  कि  देश  में  बड़े  औद्योगिक  घरानों कीं  परिसम्पत्तियों  में

 285  प्रतिशत  safe  हुई  2;
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 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  जघन्य ed  गा  भौर  वाणिज्यिक  उपक्रमों  की
 1972-73  और  1980-81  की  वार्षिक  रिपोर्टों

 के  अनुसार  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  संख्या  103

 से  बढ़  कर  168  हो  गई

 क्या  यह  भी  बताया  गया  है  कि  अध्ययन  के  अनुसार  1972-73  कौर  1980-8  1
 के  बीच  सभी  एम०  आर०  Aho  पी०  घरानों  की  विकास  दर  158  प्रतिशत  है  जोकि  गर-सरकारी

 अमित  क्षेत्र  को  137  प्रतिशत  की  विकास  दर  से  बहुत  अधिक

 (4)
 यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और

 एकाधिकार तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  पर
 इसका

 क्या  प्रभाव

 पड़गा ?

 न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  (eit  जगन्नाथ  :  श्री मान  जी ।
 प्रेस  रिपोर्ट  यह  उल्लेख  नहीं  करती है  कि  देश  में  बड़े  व्यापारिक  घरानों

 की
 परिसम्पत्तियों

 में  285%,  की  वृद्धि  हुई  है  ।

 हां श्री माम  जी  वर्ष  1972-73  और
 1980-81

 गी  अवधि 3  सरकारी  क्षेत्र  में  चल

 रहे  सरकारी  उद्यमों  की  संख्या  103  से  168  हो  गई  ।

 श्री मान्‌  जी  ।

 यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि  माननीय  सदस्यों  द्वारा  fra  प्रकार  के  ब्यौरों  की  मांग  कीਂ

 गई

 (S)  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  का  उद्देश्य  बड़े  औद्योगिक

 घरा  की  वृद्धि  को  रोकने  का  नहीं  है  किन्तु  केवल  सरकार  की  विद्यमान  औद्योगिक  नीतियों  और

 एक धिक् रार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम
 की

 प्रस्तावना  में  यथा  प्रस्थापित  उद्देश्यों

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  उनकी  वुद्धि  को  नियमित  है
 |

 घीरे  के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  आसवनज्ञाला  एसोसिएशन  की  ओर  से  अभ्यावेदन

 2613.  श्री  सुभाष  चन्द्र  यादव :
 क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 रेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  चविभिनन्‍्त  आसवनशाला  एसोसिएशनों  की  ओर  से  हाल  में  इस

 आशय  कर  कोई  HEY ASA.  प्राप्त  हुआ  है  कि  शीरे  का  निर्यात  ।  न  किया  क्योंकि  उपलब्ध  शीरे  को

 अल्कोहल
 में  परिवतित  करने  की  राज्यों  के  पास  पर्याप्त  क्षमता  और

 75.0
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रसायन  और  उ्बंरक  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम चर सद्र  at  आल

 इण्डिया  डिस् टिल सें  एसोसिएशन  एवं  go  पी०  डिस्टिलिस  एसोसिएशन से
 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं

 कि  शीरे  के  निर्यात  अनुमति  न  दी  जाए  ।

 पिछले  दो  अल्कोहल  वर्षों  )  1981-82  और  1982-83  के  दौरान

 शीरे  की  उपलब्धि  देवा  में  इसकी  मांग  से  अधिक  थी  ।  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  से  प्राप्त

 अनुरोधों
 के  आधार  अतिरिक्त  करे के  कुछ  माँग  को

 निर्यात
 करने  की  अनुमति  दी  गयी  थी  ।

 नियत  की  जाने  वाली  शेष  मात्रा  को  adara  अल्कोहल  वर्ष के  दौरान  कम  कर  दिया  गया  a

 सरकार  यूरो  की  उपलब्धिता  तथा  इस्तेमाल  की  आवधिक  आधार  पर  पुनरीक्षा  करती  है  और  जब

 आवश्यक  होता  है  निर्यात
 के

 लिए  स्वीकृत  मात्रा  में  आवश्यक  सम्भव करती  है  |

 देश  में  नियमित  कोयला  वितर ण  डिपो  और  सिटी  का  तेल  वितरण  डिपो

 2614.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  कया  ऊर्जा  मंत्रो  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  देवा  में  कूल  कितने  नियन्त्रित  कोयला  वितरण  डिपो और  मिट्टी  का  तेल

 वितरण  डिपो  हैं  और  वहां  से  ज़रूरतमंद  लोगों  को  नियन्त्रित  कोयले  और  मिट्टी  के  तेल  का
 वितरण

 किस  प्रकार  किया  जाता  है  ;

 क्या  Pesta  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  और  केन्द्र  बासित  प्रदेशों  को  इस  संबंध  में

 कोई  मार्ग-निर्देश  दिए हैं  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
 है  ;

 यदि  तो  माग  कब  तक  जारी  किए  जायेगे ;

 )  क्या  यह  सच  है  कि  नियन्त्रित  कोबला  और  मिट्टी  का  तेल  कई  क्षेत्रों  में  विशेषकर

 और वरदराज  और  कठिन  क्षेत्रों  मे ंआज  भी  नहीं  पहुँच  पाता  हैं

 यदि  हां  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कया  ठोस  wl  प्रभावी  कदम  उठाने  को  विचार है
 ?

 उर्जा  मन्त्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  दलबीर  से  सुचना

 एकत्र  की  जा  रही  है है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 औद्योगिक  स्वोकृतियों  भीर  मलय  नीति  और  प्रक्रिया  के  बारे  में  राष्टीय  lag

 और  भेषज  विकास  परिषद  के  कार्यकारी  दल  को  सिफारिश

 2615.  शनी  ईरा  अनेजा  राजू  :
 क्या  रसायन  और  उब  रक  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने

 वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 er  प  _  _.....  ed

 राष्ट्रीय  ऑषघ-भोर  भेषज  विकास  परिषद्‌  द्वारा  औद्योगिक  विकृतियों  और
 मूल्य

 नीति  और  प्रक्रिया  के  बारे  में  गठित  कार्यवाही  दल  की  सिफ़ारिशों  कया हैं  ;  और

 GCs  ने  इन  पर  कया  कार्यवाही  को

 रसायन  कौर  उर्वरक  मन्त्री  वसंत  साठ े)  att  राष्ट्रीय  भाषा  और  भेषज
 विकास  परिषद  डी०  पी०  डी०  सी  के  तत्वाधान  में  गठित  उक्त  कार्यकारी  दलों  द्वारा  प्रस्तुत

 को  गई  रिपोर्टों  पर  भ्र भी  परिषद  द्वारा  विचार  किया  जाना  2  |  सरकार  एन०  डी०  पी०  डी०  to

 की  fant  प्राप्त  हो  जाने  और  उन  पर  विचार  करने  के  पश्चात  ही  विभिन्‍न  भीति  विषयक

 मामलों  पर  अपने  नीतियों  की  घोषणा  करने  का  विचार  रखती  है  ।

 तेल  को  खोज  में  सहयोग  के  बारे  में  भारत  और  रूस  द्वारा  नयाचार  पर  हस्ताक्षर

 2616  ait  बिष्ण  प्रसाद

 शो  छोटू  भाई  अमित  क्या  उर्जा
 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  यह  सच  है  कि  भारत  और  रूस  ने  पश्चिम  बंगाल  और  गुजरात  में  तेल  कौ  खोज

 भर  गुजरात  में  रुग्ण  कुओं  को  नया  रूप  देने  में  सहयोग  के  नयाचार  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  ;

 नयाचार  की  मुख्य  बातें  क्या है  ;  और

 क्या  असम  तेल  विकास  कार्यों  में  और  अधिक  सुधार  के  लिए  इस  नयाचार  के  अंतगर्त

 भू-सव  क्षण  किया  जा  सकता  है  ।

 उर्जा  मन्त्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मार्गो  इंकर  जी

 दोनों  cat  ने  पश्चिम  बंगाल  के  रागाघाठ-जगूली-क़ृष्णातगर  क्षेत्र  में

 ahs  ta  दल  द्वारा  मकम्पीय  कार्य  की  प्रगति  की  समीक्षा  की  थी  भी  ह  करारों  की  अवधि  1985-

 ४6  तक  बढ़ाये  जाने  के  लिए  सहमत  थे  ।

 दल  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  बाद रा  -2  gu  की
 खुदाई

 के  कायें  को  भी  समीक्षा

 की  गई  «टी

 बेकार  कुओं  के  ओवर  कार्याचालनों  के  लिए  को  सोवियत  दल  गुजरात

 गें  काम  कर  र  !  मौजूदा  करार  की  अवधि  agra  का  निश्चय  किया  गया  था  ।  इसके  अतिरिक्त

 सोवियत  पक्ष  ने  भविष्य  में  चार और  ओवर  दलों  की  व्यवस्था  करना  मान  लिया  है  ।

 इस  संलेख  में  असम  में  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  फे  किये  नने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं
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 ay  1980 के  बिदको  अवधि
 ॑

 अ
 प्रोटीन  दुर्घटना

 के  आंकड़े

 2617.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्ता  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  के  पास  1980  के  बाद  की  अवधि  के  औद्योगिक  दुर्घटनाओं  के  आंकड़े

 नहीं  हैं  ;

 यदि  ती  इस  प्रकार  की  सूचनाओं  के  आंकड़े  प्रतिवर्ष  एकत्र  न  कर  पाने  के  लिए

 कौन  उत्तर  दायी  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  अधिकांश  राज्यों  में  औरया  गीत
 प्रतिष्ठानों  में  सांविधिक  रूप

 से  अपेक्षित  सुरक्षा  अधिकारियों  की  वास्तविक  der  बहुत  कम  और

 तो  इस  रूख  में  परिवर्तन  लाने  के  लिए  कया  उपाय  नरिए  गए  हैं  ?

 कम  और  पुनर्वास  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  त्रस  :  और  चार खातों  में

 होने
 बाली  दुर्घटनाओं  के  संबंध  में  सांख्पिकीय  सुस्ता  का  सकता  राज्य  कारखाना  निरीक्षणालपों  द्वारा

 सै
 समय-समय  पर  भेजी  गई  रिपोर्टों  के  अधार  पर  श्रम  न्यू  े  द्वारा  किया  जाता  ष्  थ

 श्रम  प्रो  द्वारा  प्रदर्शित  नवीनतम  सुचना  वर्ष  1980  की  है  ।  कारखानों  में  होने  वाली  दुर्घटनाओं

 की  वर्ष  1981  और  1982  तथा  1983  की  तीन  तिमाहियों  की  सूचना  कारखाना  सलाह  सेवा  और

 श्रम  चरि ज्ञान  केन्द्र  महानिदेशक  के  पास  उपलब्ध  है  ।

 और  जहां  तक  राज्यों/संघ  राज्य  aati  का  संबंध  नियुक्त  किए  जाने  वाले

 सुरक्षा  अधिका  रिणों  की  संख्या  के  बारे  में  कुछ  मानदण्ड  विद्यमान  जिन्हें  पर्याप्त  Taay  गया  है  |

 राज्य  सरकारें  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पहले  हो  कार्यवाई  कर  रही  है  कि  सांविधिक  तौर  पर

 अपेक्षित  संख्या  में  नियुक्त  किए  जनने  वाले  सुरक्षा  अ  नकारियों  को  वास्तव  में  नियुक्त  किया  जाए  ।

 बड़  औद्योगिक  एककों  द्वारा  अपने  लघ  एककों  को  कम  दर  पर  औषधियों  को  सप्लाई

 2618.  श्री  सतेन्द्र  नारायण  fag
 ह श्री  मोतीभाई  आर०  चौधरी  क्या  रसायन  आधर wus  उचित  मंत्री  ag  बताने  की  क्रिया

 श्री  भीम  fae  J

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है.कि  अनेक  बड़े  औद्योगिक  द्वारा  अपने  लघु  एककों  को  सरकार

 द्वारा  निर्धारित  दरों  से  कम  दरों  पर  औषधियां  सप्लाई  की
 जा  रही

 (7)  यदि  तो  रम  संबंघ  म  तथ्य  क्या  और
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 सरका  रा  इस  संबंघ  में  की  गई  कार्यवाही  का
 ब्यौरा

 क्या है  तथा  उसका  क्या

 परिणाम  रहा है  ?

 रसायन  भौर  उकेरा
 मन्त्री  बसन्त

 :  सरकार
 के

 ध्यान  में  ऐसी  कोई

 घटना  नहीं  भाई  है  ।

 गौर  प्रदत्त  ही  नहीं  उठते

 दिल्‍ली  में  चिट  फंड  कं  पनियां

 2619.  श्री  के०  लक प्पा

 श्री  बाल  कृष्ण  वासनिक  |
 :

 क्या  दिली  न्याय
 और

 कम्पनी  कार्य  मन्त्री
 यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चिट  दिल्‍ली  दिल्‍ली  के  पास  पिछले
 तीन  वर्षों

 के
 दौरान

 पंजीकरण  कराने  वाली  चिट  फंड  कम्पनियों  के  मास-वार  नाम  क्या  हैं  ;

 किसी  निट  फंड  कंपनी  का  पंजीकरण  करने  के  लिए  रजिस्ट्रार  के  द्वारा

 कितना  न्यूनतम  समय  लिया  जाता  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  पंजीकरण  कराने  वाली  कुछ  चिट  फंड

 कम्पनियां  उचित  ढंग  से  बाये  नहीं  कर  रहीं  हैं  और  कम्पनी  कानून  का  उल्लंघन  कर  रही

 उन  चिट  फंड  कम्पनियों  के  नाम  तथा  ब्यौरा  क्या  है  जिन्होंने  अनियमितताएं  की

 हैं  ;  और

 दोषी  चिट  फंड  कम्पनियों  के  विरूद्ध  सरकार  का  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार

 fafa,  न्याय  और  कंपनी  कार्य  मन्त्री  जगन्नाथ  कौशल  )  :  तथा  वांछित

 सूचना  कम्पनी  कार्य  विभाग  में  उपलब्ध  नहीं  हैं  चिट  दिल्‍ली  प्रशासन  दिल्‍ली  इस

 विभाग के  प्रशासनिक  नियंत्रणाधीन  नहीं  हैं  ।

 से  दिल्ली  में  इस  प्रकार  की  काफी  संख्या  में  कम्पनियां  रही  हैं  तथा  और  इन

 सभी  नाँ  के  सम्बन्ध  में  सूना  एकत्र  करने  में  काफी  समय  लगेगा  जो  शायद  किग्रा  गये  प्रयासों

 का  समानुपातिक  नहीं  हो  सकेगा  तबाही  वांछित  सूचना  किसी  fare  चिट  फंड  कम्पनी  के  सम्बन्ध

 में एक  जा  सकती  हैं  तथा  ब
 प्रस्तुत

 की  जा  सकती  हैं  ।

 तेल  तथा
 प्राकृतिक

 गेस  आयोग
 को  पुनः  गठित  करने  का  प्रस्ताव

 26:0.  श्री  बापू  साहिब  पालेकर  |

 श्रीमती  प्रमिला  gad  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 J श्री
 रवीन  वर्मा
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 13.  1984 लिखित
 उत्तर

 क्या  येह  सच  है  कि  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  गठित  करने  का  कोर
 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;

 तो  यह  प्रस्ताव
 जब

 से  मंत्रालय
 में  विचाराधीन  है  ;

 इस  प्रस्ताव  को
 मूल

 रूप  में  किसके  द्वारा  प्रायोजित
 किया

 गया  था  और

 इस  पर  अब  तक  कोई  troy  न  लेने  के  कया  कारण  हैं  ।

 ऊर्जा  seme  के  पेट्रोलियम विभाग  में  राज्य
 सन्तरी  मार्गों  शंकर  :

 से
 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  में  कुछ  संगठनात्म  परिवर्तन  करने  के  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 हैं  और  इन  पर  शीघ्र  निर्णय
 जाएगा

 ।

 म  सजे  प्लाजर  प्राइवेट  लिमिटेड  ह  जम्प  oe  bee

 2621,  श्री  बाल  कृष्ण  बसनिक
 श्री  गुफरान  आजम

 की  कृपा  करेंगे कि
 :

 carat  प्राइवेट  rafts,  बाद  के  निदेशक  बोड़ें  के  सदस्यों  के  नाम

 चुकता  विदेशी  इक्विटी  तथा  इसके  स्वामियों  की  भेजी  गई  विधिक  धनराशि
 का

 ब्यौरा

 क्या  सरकार  को  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  यह  कम्पनी  विदेशों  को  भारी  मात्रा  में

 राशि  भेज  रही है  और  इसके  निदेशक  धनराशि  को  अपने  निजी  लाभों  के  लिए  प्रयोग  कर  रहे  हैं

 और  यदि  तो  तथ्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  सरकार  द्वारा  शिकायतों  के  बारे  में  जांच  कराई  गई  है  और  इस  निदेशी  कम्पनी  के

 प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  वी  गई  है  ;  और

 यदि
 सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 न्याय  और  कंपनी  कार्य  मन्त्री
 जगन्नाथ  :  -27-6-1983

 तक  बनाई  ग  gal
 न्य  fan  विवरणी  के  कम्पती  के  निर्देशक  मंडल  में  निम्नलिखित  सम्मिलित  हैं  :

 ay  पास्ट  रा  री श्री  मोहित  ९  Gel  4

 श्री  डब्ल्यू०  ए०  म्युलेर

 Slo  बैठना  कोच
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 31-12-1982  तक  कम्पनी  के  तुलना  पत्र  के  कम्पनी  की
 प्रदत्त  पूँजी  10,00,00(!  रु०

 जो  100  रु०  प्रत्येक  को  के  10,000  इक्विटी  शेयरों
 में  विभाजित  है  ।  जहां  तक  dad  cara

 एण्ड  a  यु०  एफ०  ए०  बहुत  लिकटेन्सटीन  जो  निगमित  निकाय  कि  विदेशी

 इक्विटी  का  सम्बन्ध  वह  कम्पनी  के  7400  इक्विटी  शेयरों  को  पारित  करती  उपरोक्त  तुलना पत्र
 में  बाहर  भेजी  गई  यथा  दर्शायी  विदेशी  मुद्रा  निम्नलिखित  है  :

 साधन  पर  कटौती सम्पूर्ण  कुल

 nn & लाभांश  (1980  के  74,000  शठ
 18,5  vv  क

 35,500  रु०

 लिये )

 ना  तो  कंपनी  नाही  उसके  निदेशकों  के  विरुद्ध  इस  प्रकार  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 तथा  (7)  प्रदान  ही  उत्पन्न  नहीं  होते  ।'

 सरीन  समिति  की  सिफारि

 2622.  श्री  चित्त  महिला  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे कि  :

 क्या यट  सच  है  कि  दूरसंचार के  बारे  में  एच०  सी०  सरीन  समिति  की  सिफारिशें

 स्वीकार
 करे  ली  गई  हैं  ;  और

 (a)  यादि  तो  उन  पर  अब  तक
 क्या

 निर्णय  लिए  गए  हैं  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  neat  वी०  एन०  :  (=)  at,  समिति

 की  सिफ़ारिशों में  से  काफी  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  गया है  फिर  भी  कुछ  अभी

 विचाराधीन  हैं  ।

 सरीन  समिति ने  कुल  437  सिफारिशें  की  ।  इनमें  से  339  सिफ़ारिशों  अमल के  लिए

 स्वीकार  लगाई  अन्य  6  स्वीकार  तो  कर  ली  गई  हैं  लेकिन  वित्तीय  प्रतिबन्ध  के  कारण  उन

 पर  eta  मुल्तवी  कर  गया  है  सिफ़ारिशों  में  से  38  स्वीकार  नहीं  की  गई  और  54
 अभी

 तक  हैं  ।

 कारगिल  की  पाराचिक/सुरू  पनबिजली  परियोजना

 2623.  sft  पी०  नामग्याल  :
 क्या

 उर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  क  करेंगे  कि  :

 कया  लाख  में  कारगिल  को  पाराचिक/सुरू  प्रनबिजली  परियोजना  का  सर्वेक्षण  और

 जांच-पड़ताल  का  काम  कब  आरम्भ  हुआ  और  उक्त  परियोजना  का
 निर्माण  कार्य  कब  आरम्भ

 क्रिया  जाएगा

 पर इसकी  कुल  अनुमानित  लागत  क्या  और  इसके  a  होने  नर  इस  परियोजना  की

 बिजली  उत्पादन  क्षमता  कितनी
 होगी

 >  और

 इस  परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण हैं  ?
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 ऊर्जो  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  मोहम्मद  से  सुरू  नदी  पर

 पर का चिक  पानी घर  की  व्यवहायंता  रिपोर्ट  राज्य  ifr aifzat  से  1979 में  प्राप्त

 हुई  थी  व्य बहा यता  रिपीट  की  केन्द्रीय  दिन  त  प्राधिकरण  ale  वे.ब्द्रीय  जल  आयोग  में  जांच  की  गई

 और  टिप्पणियां  परियोजना  प्राधिकारियों को  इस  अनुरोध  के  साथ  मेजी  गई  थी  कि  बे  इन

 टिप्पणियों के  आधार  पर  विस्तृत  परियोजना  प्रस्ताव  gare  करें
 ।  विस्तृत  परियोजना

 रिपोर्ट  की  राज्य  रियों  से  अभी  प्रतीक्षा  है  ।

 परियोजना  में  7.5  मेगावाट  की  चार  यूनिटों  की  प्रतिष्ठापन  करना  शामिल  है  तथा

 इस  पर  34.63  करोड़  रुपये  की  लागत  आने  का  अनुमान  है  ।  परियोजना  पूर  कार्यान्वयन  के  लिए

 विचार  परियोजना  प्राधिकारियों  से  वस्तुत  परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  तथा  स्कीम  के  लिए  तकनीकी

 आर्थिक  व्यवहार्यता  '  सुनिश्चित  किए  जाने  के  बाद  ही  किया  जाएगा  |

 तेल  का  पता  लगाने  के  लिए  गेर  सरकारी  क्षेत्र  को  अनुमति  देने  का  प्रस्ताव

 2624.  sit  सतीश  अग्रवाल  )
 श्री  विलास  पासवान  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 श्रीमती  ata  मुखर्जी

 क्या  सरकार  के  पास  aa  कुछ  चूने  हए  क्षेत्रों  में तटदूर  और  तट-निकट  दोनों  पर

 तेल  का  पता  लगाने  के  लिए  देश
 के  गेर-सरकारी  क्षेत्र  को  अनुमति  देने  की  कोई  प्रस्ताव

 विचाराधीन  है  ;

 (=)  यदि  stat  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 इस  प्रस्ताव  की  कब  तक  अन्तिम  रूप  दिये  की  सम्भावना  है  ;  और

 पता  लगाने  का  अनुबन्ध  देने  के  लिए  क्या  मानदण्ड  अपनाए  गए  हैं  और  उसकी  शर्तें

 कया हैं  ।

 उर्जा  मंत्रालय
 के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर  fFt= )  :

 नही  ।

 से  प्रशन  ही  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 निजी  जन  संन्यास  सुविधा

 2625  श्री के  ०  टी ०  कोसल राम  नया  संचालन  ससी  यह  बताने  वी  कृपा  करेंगे

 क्या  उनके
 मंत्रालय  ने  विभिन्‍न  क्षेत्रों  की  समूची  विकास  गति  को  तेज  करने

 ~
 लिए  स्वयं  प्रोत्साहन  के  रूप  म  निजी  जन  संचार  सुविधाएं  आकर्ष क  प्रोत्साहन  के  रूप  में  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  कया  कार्य दा  ही  शुरू की  और
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 रेडियो  फरीक्यून्सी  व्यवस्था  में  अब  तक  प्रयोग  न  किए  गए  बैंकों  के  प्रयोग  की

 सुविधा  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहै

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  विजय  एन०  और  इस  संबन्ध

 में  किए  गए  उपायों  का  ब्यौरा  नीचे  लिखे  अनुसार  है

 (1)  आवृत्ति  आवंटन  की  एकीकृत  और  भावी  आवश्यकता  के  अनुकूल  राष्ट्रीय  योजना

 को  तैयार  कर  उसे  1.4.84  से  लागू  करना  ।  इस  योजना  में  विभिन्‍न  रेडियो  आवृत्ति  पट्टियों  के

 विशिष्ट  हिस्सों  सार्वजनिक  और  निजी  संचार  सेवा  की  व्यवस्था  और  प्रचालन  के  लिए

 सुरक्षित  रखा  गया है  ।  इसके  फलस्वरूप  वृत्तियों  का  सभी  उपभोक्ताओं  के  लिए  प्राधिकरण  का

 समन्वयों  जयदा  अच्छा  कौर  दोसरता  सम्भव  हुआ  है  जिनसे  संचार  उपस्करों  के  प्रचालन  में  भाने

 वाले  आपसी  अन्तराल  न्यूनतम  हों  ।

 (2)  देश  में  रेडियो  संचार  उपस्करों
 के

 उत्पादन
 के  लिए  सरकार  का  अन्य  सम्बन्धित

 एजेन्सियों  के  साथ  मिला-जुला  प्रयास  ।  राज्य  सरकार  क्षेत्र  और  संयुक्त  क्षत्र  के  अनेक  एककों

 को  विभिन्‍न  रेडियो  संचार  उपस्कर  के  उत्पादन  के  लिए  औद्योगिक  लायसेंस  जारी  किए  गए  ।  इन

 उपस्करों  ऐसे  उपस्कर  भी  afar हैं  जो  इस  देश  में
 अब  तक  काम  नहीं  आ  रही  आवृत्ति

 पटिटयों  में  संचार  के  लिए  प्रयोग  लाये  सक  ते  हैं  ।.

 (3)  प्राधिकृत  रेडियो  संचार  सेवाओं  को  अनुज्ञप्तियां  देने  के  लिए  उदार  नीति  और

 सहज  प्रकिया  ।.

 (4)  रेडियो  संचार  सेवाओं  की  लाभप्रद  भूमिका  के  बारे  में  प्रयोक्ता  को  अधिक

 जागरूक
 करने  के  प्रयास  करते  रहना  और  तकनीकी  तथा  प्रचालन  सम्बन्धी  पहलुओं  पर  सलाह

 देना ।

 (5)  उन  मार्गों और  क्ष  त्रों  के लिए  अनुज्ञप्ति  देने  के  मामलों  में-जहां  दूरसंचार

 ara  की  स्थापना और  विस्तार  की  योजना  नहीं  डाकतार  विभाग  का  दृष्टिकोण  व्यवहारिक

 रहा  है  ।

 कागज  का  आयात

 2626.  श्री  राम  प्यारे  पत्रिका  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 ।

 क्या  सरकार  ने  अपनी  आवश्यकता  पूरी  करने  के  लिये  विदेशों  से  अखबारी  कागज

 आयात  करने  का  निर्णय  किया  है  ;
 "

 यदि  तो  क्या  इसका  आयात  करने  सम्बन्धी  आवश्यक  कार्यवाही  कर  दी

 गई  है  ;  और
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 fen  ay ot य यदि  तो  अखबारी  कागज  के  कब  तक  आयात  किए  जाने  की  सं  भावना  है  और

 तब  तक  ह  कमी  को  कैसे  पूरा  किये  जाने  विचार  है  !

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कषाय  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 एच०  के०  एल०  हां  ।  सरकार  की  नीति  कुल  आवश्यक्रताओं  और  देश

 में  स्वदेशी  उत्पादन/उपलब्धता  के  बीच  अन्तर  को  पुरा  करने  के  लिए  अखबारी  कागज  का  आयात

 करने की  है

 इस  सम्बन्ध  में  कार्रवाई  एक  सतत्‌  प्रक्रिया  है  ।

 1983-84  के  लिए  नियत  आयातित  अखबारी  कागज  का  बहुत  बड़ा  भाग  देश  में

 पहले ही  पहुँच  गया है  मौर  शेष  के  आने  वाले  सप्ताहों  में  पहुंचने  की

 राज्य  व्यापार  निगम ने  अगले  वित्तीय ag  अर्थात  1984-85,  के  लिए  अखबारी  कागज

 की  हकदारियों  को  पुरा  करने  में  गड़बड़ी  रोकने  के  लिए  1984-85  की  आवश्यकताओं  के

 प्रति  54,000  टन  अखबारी  कागज  का  आयात  करने  की  कारवाई  भी  शुरू  कर  दी

 बम्बई  और  रत्नागिरी-सिंधु  ot  जिलों  के  बीच  टेलीफोन  संचार

 2627.  Sto  मघ  दण्डबते  :  क्या  संचार  म  श्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सज  है  कि  कोंकण  क्षेत्र  के  बम्बई  और  रत्नागिरी-सिन्ध  दुर्ग  जिलों  के  बीच

 टेलीफोन  संचार  सेवा  में  इसके  बरास्ता  कोल्हापुर  होने  के  कारण  गम्भीर  कठिनाइयों  का  सामना

 करना  पड़ता  है

 यदि  तो  क्या  बम्बई और  रत्नागिरी-सिन्धु  दुर्ग  जिलों के  बीच  तीब्र  टेलीफोन

 संचार  सुविधा  के  लिए  इस  प्रणाली  में  कोई  पाकिस्तान  किए  जाने  का  बिचार  है
 ?

 सवार
 म

 न्यायालय
 में  उपमंत्री  विजय  एन०  .  यह  सच  नहीं  है  कि

 बम्बई  और  रत्नागिरी-सिन्धु  दुर्ग  जिलों  बीच  टेलीफोन  संचार  प्रणाली  को  गम्भीर  कठिनांइयों

 का  सामना  करना  पड़  रहा  इन  दोनों  से  बम्बई  के  लिए  बरास्ता  कोल्हापुर  सीधा  ट्रक

 सकी है
 ।  ट्र  क  कालों  का  प्रभावी  प्रतिशत  काफी  सन्तोषजनक  जो  72  प्रतिशत से  अधिक  है  ।

 ट्रक  सेवाओं  में  और  अधिक  सुधारे  करने  के  उद्देश्य  से  डाक-तार  विभाग  ने  एक
 अत्यधिक  विश्वसनीय  संचारण  माध्यम  ओर  सामंतवादी-पणजी  के  बीच  सुक्ष्मतरंग

 प्रदान  करने  की  योजना  बनाई  है  ।  अलावा  "1984-85  के  दौरान

 ee
 कोल्हापुर-कंकावली  और  चिलमन-खंड के

 बीच
 ओपन

 वायर  कैरियर  प्रणालियाँ  प्रदान

 करने  की  योजना  बनाई  है  ।

 शद
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 बिधि  अयोग  को  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  का  कार्यान्वयन

 2628.  श्री  बटल  बिहारी  बाज  पियो
 att  ata  भान

 क्या  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विधि  आयोग  की  रिपोर्टे  में
 जो

 1980
 में

 राज्य  सरकारों  और  उच्च

 न्यायालयों  को  भेजी  गई  न्यायालयों  में  लंबित  मामलों  के  सम्बन्ध  में  मुख्य  सिफारि दा  क्या  हैं  ;

 तब  से  अब  तक  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  में  राज्यवार  क्या  प्रगति  हुई  है  ;

 (i)  क्या  सरकार  ने  न्यायिक  प्रशासन  प्रणाली  की  समीक्षा  के  लिए  विधि

 आयोग  की  नियुक्ति  की  है  ५  ्र

 यदि  तो  इस  आयोग
 के

 विचारों  विषय  क्या  है  और  अब  तक  क्या  कॉम

 किया है

 fafa  आयोग  की fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  सत्री
 जगन्नाथ

 :

 79  वीं  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  का  जो  उसके  अध्याय  21  में  संलग्न  विवरण

 में  दिया  गया  है  ।  यह  रिपोर्ट  29  1980 को  सदन  के  पटल  पर
 रख

 दी  गई

 में  रखा  गया  बीसीए  संख्या  एल०  टी  ०-7920/85]

 राज्यों  द्वारा  दी  गई  जानकारी  संलग्न  विवरण  2  में  दी  गई  में  रखा

 गया/बेखिए  संख्या  एल०

 (7)

 और  जी  उसने  8  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है  ।  विचारार्थ  विषय  संलग्न

 में  दिए  गए  हैं  ।  में  रखा  गया/देखिए  संख्या  एल०  टी  ०-7920/85]

 बंघुआ  मजदूरों  का  पता  लगाना  और  उनका  पुन्वाँस

 2629.  श्री  अजय  विश्वास  :  संया  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  अभी  भी  बंधुआ  मजदूरों  की  राज्यवार  कुल  अनुमानित  संख्या  कितनी है  |

 उनमें
 से  कितने  बंधुआ  मजदूरों  का  पता  लगाया  गया  है  और  TE

 मुक्त  कराया  गया है  ;  और

 क्या  बंधुआ  मजदूरो ंके  पुनर्वास  हेतु  सरकार
 की  कोई  योजना है  ;

 यदि  तो

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 श्रम  प्रौढ़  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  धर्म  और  बंधुआ
 श्रमिकों  की  विद्यमानता

 के  बारे  में  अर्थात्‌

 मध्य  तमिलनाडु  और  उत्तर  प्रदेश  ने  सूचित  किया

 तथापि  बुआ  श्रमिकों  का  पता  लगाना  और  उन्हें  मुक्त  तथा  पुनर्वासित  कराना  एक  सतत  प्रक्रिया

 राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  रिपोर्टों  के  31-12-83  को  पता  लगाए  और  मुक्त  कराए

 गए  बंधुआ  श्रमिकों  की  कुल  संख्या  |1,61,075  धी  जिनमें  से  1,19,219  श्रमिकों  को  पुनर्वासित

 किया  जा  चका  है  ।  राज्य-वार  ब्यौरे  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 बाधित  श्रम  पद्धति  1976  के  अधीन  बन्धु ना  श्रमिकों  का

 पता  उन्हें  मुक्त  कराने  और  उनके  पुनर्वास  की  जिम्मेवारी  सम्बन्धित
 राज्य

 सरकारों  की

 है  ।  बुआ  श्रमिकों
 के  पुनर्वास  में  राज्य  सरकार  के  प्रयासों  की  अनुपूर्ति  करने  के

 उद्देश्य
 से  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  1978-79  से  केन्द्र  द।रा  संचालित  एक  योजना  आरम्भ  की  गई  जिसके  अधीन  राज्य

 सरकारों  को  बंधुआ  श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  बराबर-बराबर  (50  :  20)  के  आधार  पर  केन्द्रीय

 वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  इस  योजना  में  प्रति  बंधुआ  श्रमिक  के  लिए  4000/-  रुपये  क

 अधिकतम  सीमा  तक  पुनर्वास  सहायता  की  व्यवस्था  की  परिकल्पना  की  गई  जिसमें  से  आधी

 राशि  केन्द्रीय  हिस्से  के  रूप  मे ंदी  जाती  इस  योजना  में  ला भानु भोगी  की  अभिरुचि

 और  वरीयताओं  के  भूमि  पर  गर-भूमि  पर  आधारित  (TaN )  और

 दस्तकारी  पर  आधारित  योजनाओं  के  अधीन  पुनर्वास  व्यवस्था  है  ।

 विवरण

 राज्य  का  नाम  पता  लगाए  गए  और  मुक्त  पुनर्वासित  किए  गए

 कराए  गए  बंधुआ  श्रमिकों  की  बन्धुदा  श्रमिकों  की

 सख्या  |

 3

 आधार  प्रदेश  13,491  10,305

 बिहार  8,365  5,604

 गुजरात  63  63

 540  292 महा  राष्ट्र

 मध्य  प्रदेश  2,020  1,853

 उड़ीसा  28,869  17,095

 नाटक  62,699  40,033

 केरल  829  537
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 1  2  3

 9.  राजस्थान  6,244  6,190

 10.  तमिलनाडु  29,174  28,513

 11.  उत्तर  प्रदेश  8,781  8734

 es

 कुल  1,61,075  1,19,219
 +

 wa  वित्तचित्रों  का  निर्माण

 2630.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  कुछ  ऐसे  फिल्म  निर्माता  हैं
 काफी  अधिक  समय

 से
 फिल्मों  को  पूरा

 नहीं  किया  है  यद्यपि  लघु  वृत्त  चित्रों  के  निर्माण  के  लिए  दि ली  दूरदर्शन  तथा

 हा
 दूरदर्शन

 केन्द्र

 9 सेन्टर )  द्वारा  उगको  20  प्रतिशत  से  40  प्रतिशतता  की  अग्रिम  राशि
 दी

 गई

 यदि  तो  ऐसे  निर्माताओं  को  दी  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  कया  है  जिनके  वृत्तचित्र

 अभी  भी  पुरे  होने  बाकी  हैं  ;  और

 उनके  विरुद्ध  अब  तक  क्या  का यं वही  की
 गई  है

 ?

 सुचना शर  प्रसारण  महालय के  राज्य  tit  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 के०  एल०  a

 एक  विवरण  संलग्न है  जिसमें  वित्तीय  वर्ष  1983-84  के  शुरू  तक  अनुमोदित  उन

 फिल्मों  का  ब्यौरा  दिया  हुआ  है  जिनके  लिए  ऋण  दिए  गए  हैं  और  जो  अभी  मुकम्मल  होनी  हैं  |

 निर्माताओं  से  कहा  गया  है  कि  वे  अपनी  संविदाओं  में  निर्दिष्ट  दातों  के  अपनी

 फिल्में  पूरी  कर

 विवरण

 ——

 केन्द्र का  नाम  निर्माता  का  नाम  फिल्म क  T wey  दिया  गया  ऋण
 SS

 1  2  3  4

 1982-83

 दिल्‍ली  gxaater  1.  श्री  सिसिल  कुमार  1.  पोनी  वाला  1,  54,000  उठ

 दिल्‍ली  ।

 85



 लिखित  उत्तर  13  1984

 4
 न

 1981-82

 1.  एम०  जी०  महेन्द्र  अनोखा  मेहमान  21,600  रु० 2.  उपग्रह  दूरदर्शन

 दिल्ली

 1982-83

 एटर  नल  सके  7,500  स० मस  प्रभात  मुखर्जी

 ट  अमरनाथ

 2.  श्री  अशोक  कुमार  छोटा  सा  15,000  रु०

 मेसर्स  सिने
 +  जेम्स  अधिकार

 दिल्‍ली  |

 डेन  गस  वितरण  एजंसियों  के  face  शिकायतें

 2631.  श्री  डी०  एम०  पूछते  गौड़ा  :  क्या  उर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  SIT  करेंगे  कि

 क्या  बहुत  से  उपभोक्ताओं ने  इस  बात की  शिकायत  की  है  कि  इण्डेन  गस  वितरण

 एजेंसियां  असली  उपभोक्ताओं  को  गस-सिलेंडर  सप्लाई  करके  परेशान  करती  हैं  जबकि  उक्त

 एजेंसियों  के  कमेंट्री  अधिक  लाभ  लेकर  अनधिकृत  लोगों  को  सिलेंडर_बे च  ते  हैं

 और यदि  तो  ऐसी  शिकायतों  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 (7)  1983  के  दौरान  कितनी  इब्सेन  गेस  एजेंसियां रद  की  गई
 ।

 gat  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग
 में  राज्य  मंत्रो  गार्गी  stat  और

 stat  ।  ऐसी  शिकायतों  की  जांच  की  जाती  है  और  जहां  भी  ag  शिकायतें  सही  पाई

 जाती  वितरकों  को
 उपयुक्त

 चेतावनी  बी  जाती  है  तथा  इनमें  शामिल  डिलेवरी  करने  वाले

 कर्मचारियों  की  सेवाएं  समाप्त  कर  दी  जाती हैं  ।  लगातार  ऐसी
 चूके  होने

 पर  डिस्ट्रीब्यूटरदिपें  तक

 समाप्त  कर  दी  जाती हैं  |

 नौ  (9)

 कर्नाटक में  बिजली  का  बन्द  होना

 2632.  श्री  दी ०  आर ०  दमन ना  क्या  उर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  यह  पता  चला है  कि  अब  कर्नाटक  बिजली  में  65%  कटौती

 के  अतिरिक्त  बिजली  बंद  होना  भी  आम  धात  हो  गई  है  ;  और
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 यदि  तो  क्या  सरकार  उद्योगों  और  घरेलू  उपभोक्ताओं  को  जिनको  भारी  afs-

 नाई का  सामना  करना  पड़ता  कुछ  राहत  प्रदान  करेगी  |

 उर्जा  मन्त्रालय  में  राज्य  art  आरिफ  मोहम्मद  .:  कर्नाटक  में  इंस  समय

 औसत  उपलब्धता  लगभग  21.0  मि०  यू ०  प्रतिदिन है
 ।  जबकि

 आवश्यकता  27.42  मि०  यू०

 प्रतिदिन इस  प्रकार  राज्य में  विद्युत  की  कमी  लगभग  23.4  प्रतिदिन  राज्य
 में

 मांग

 भर  उपलब्धता के  बीच  के  अन्तर  को  करने  की  दृष्टि  से
 251

 के०वी  ०ए०  और

 उससे  अधिक  सम्बद्ध  भार  वाले  उच्च  वोल्टास  उद्योगों  पर  65  प्रतिशत
 ऊर्जा

 कटौती  लगाई

 गई  है  ।

 कर्नाटक  में  विद्युत  की  कमी  को  पूरा  करने  के  जब  कभी  faa  के  इस  प्रकार

 के  अन्तरण  के  लिए  उनकी  प्रणाली  की  परिस्थितियां  अनुमति  देती  महाराष्ट्र  और  ate  प्रदेश  से

 पर्याप्त  सहायता  दी  जाती  है  ।  1983 से  1984  तक  आँध्र  प्रदेश  और  महाराष्ट्र

 द्वारा  कर्नाटक  को  दी  गई  महीनेवार  सहायता  विवरण  में  दी  गई  है  ।  1984  में  भारी

 प्रदेश  में  भी  fara  की  उपलब्धता  में  कमी  हो  जाने  के  परिणामस्वरुप  आंध्र  प्रदेश  से  कर्नाटक

 को  सहायता  में  कमी  करनी  पड़ी  थी  ।  महाराष्ट्र  जहां  तक  सम्भव  होता  है  कर्नाटक  की  सहायता  कर

 रहा है  ।  1984  में  मानसून  आ  जाने  पर  कर्नाटक  में
 विद्य/त  सप्लाई  की  स्थिति  में  सुधार  होने की

 आधा है  |

 विवरण

 112.0  प्रदेश  मौर  महाराष्ट्र  राज्य  बिजली  जोड़ों  से  कर्नाटक  को  सहायता

 ate  प्रदेश से  महाराष्ट्र से

 यु०  में  आंकड़े  )  (Fito  यू०
 00११0

 1983  4.82  15.94

 1983  24.16  2.97

 1983  35.31  33.44

 46.88 1983
 53.79

 47.36  49.68 1982

 1983  23.96  42.95

 3.34 1984  41.96

 1984  5.75  38.40

 Se
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 भारत  कोचिंग  कोल  लि  ०  में  पाई  गई  लेखा  संबंधी  खामियां

 2633.  श्री  रंजीदा  कुमार  सिह

 फिर  ससद [ज  |
 क्या  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  कोकिंग  कोल  fo  में  लेखा  गम्भीर  खामियां

 पाई  गई  हैं  ;
 और

 यादें  gi,  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  हैं  और  इस  विषय  में  सरकार  द्वारा  क्यों  कार्यवाई

 कीगई  है  ?

 उर्जा  मन्त्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  दलबीर  fag)  :  और  भारत

 कोकिंग  कोल  लि०  की  वर्ष  1982-83  की  लेखा-परीक्षित  वार्षिक  रिपोर्ट  में  कम्पनी  के  खाते  में  कुछ

 कमियां  बताई  गई  जैसे-खातों  के  अपर्याप्त  रिहाई  न  अग्रिम  राशियों  के  मुगतान  से

 संबंधित  लेखा-क्रियाविधि  में  अग्रिम  राशियों  को  देयताओं  से  न  जोड़ना  खरीदा  रियों
 पर  आंतरिक

 नियंत्रण  की  प्रणाली  संतोषजनक  आदि  ।  लेखा-परीक्षा  के  सुझावों  को  कंपनी  के  प्रबंध  मंड़ल

 ने  समुचित  कारवाई  के  लिए  नोट  कर  लिया  है  ।  सरकार  ने  भी  कंपनी  को  लेखा-क्रियाविधि/कमियों

 के  सम्बन्ध  में  सुधार  करने  की  करने  की  कार्रवाई  करने  का  निदेश  दिया  है  ।

 गेर-पारम्परिक  ऊर्जा
 सोतों

 के  उपयोग  को  लोकप्रिय  बनाने  के  उपाय

 2634.  श्रीमती  sar  प्रकाशा  चौधरी

 भी  AIT  पी०
 गायकवाड़  |

 :.  क्या  उर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  भविष्य  के  लिए  उपाय  के  रूप  में  गैर-पारम्परिक  ऊर्जा  स्रोतों  के  उपयोग

 को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं  और  लोगों  ने  उन्हें  कहाँ  तक  अपनाया

 इस  कार्यक्रम  को  लोकप्रिय  बनाने  और  तकनीकी  जानकारी  केन्द्र  खोलने

 और  आम  लोगों  को  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने
 का

 विचार  और

 लोगों  को  सस्ते  दामों  पर  deqreafca  ऊर्जा  के  गैजिट  बेचने  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र

 में
 maa

 सरकार  द्वारा  अनुमोदित  एजेंसियों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 उर्जा  मन्त्री पी०  दिव  :.  से  गेर-पारम्परिक ऊर्जा  तोतों  के
 प्रयोग

 को  लोकप्रिय  बनाने  के
 लिए  सरकर  ने  कई  उपाय  इनमें  राजसहायता  टर्न  की  जाब  फोन

 और  dada  नकद  प्रोत्साहन  के  रूप  में  वित्तीय  सहायता  सम्मिलित  ग्रामीण  जनता  को  प्रेरित

 करने  के  प्रशिक्षित  व्यक्तियों  ची  उपलब्धता  के  मदद  तय  से  विस्तृत  प्रशिक्षण  और  महिला  शिक्षा

 कार्यक्रमों
 का

 प्रबंध  किया  जा  रहा  है  ।  लघु-फ़िल्मों  प्रदर्शनी  भागीं  प्रचार

 माध्यमों
 के

 द्वारा  इन  कार्यक्रमों  के  प्रति  जगत  की  रही  विभिन्न  प्रणालियों  एवं

 as:
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 युक्तियों  की  लोकप्रिय  बनाने  और  उनके  प्रचार  के  लिए  दूरदर्शन  और  आका दावा णी  का  भी  उपयोग

 किया  जा  रहा  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  पर्याप्त  संस्था में  वित्तीय  प्रोत्साहन  दिए हैं  मशीनरी

 और  संयंत्रों  के  मुल् यह् लास  में  उत्पादन  शुल्क  में  छूट  आदि  ।  कई  राज्य  सरकारों  ने  भी  कुछ  विशेष

 युक्तियों  पर  बिक्री  कर  में
 छूट

 प्रदान  की  है  ।  वित्तीय  संस्थानों  से  आसान  शर्तो  पर  ऋण  भी  उपलब्ध

 है  ।  इन  प्रणालियों  की  उपयोगिता  एवं  कुशलता  को  प्रदर्शित  करने  के  विभिन्‍न  प्रणालियों  के

 बारे  में  सभी  राज्यों  में  प्रदान  कार्यक्रम  प्रारम्भ  किए  जा  चके  हैं  ।  इन  उपायों  के  परिणामस्वरूप  देश

 में  गैर-पारम्परिक  ऊर्जा  का  प्रयोग  धीरे-घीरे  लोकप्रिय  हो  रहा  इन  सभी  कायें  क्रमों  को  लगातार

 जारी  रखने  और  भविष्य  में  इनमें  वृद्धि  करने  का  है  ।  लोगों
 रै  लिए  सस्ते  मूल्यों  पर  सौर

 कुमार  बेचने  वाली  मुख  एजेंसियों  कीं  एक  सूची
 care

 के  रूप  में  संलग्न

 विवरण

 जनता  के  लिए  राजसहायता  प्राप्त  मुल्यों  सर  सौर  कुकर  बेचने  वाली  महत्वपूर्ण  अनुमोदित

 एजेंसियों  की  सुची

 राजस्थान  कृषि  उद्योग  निगम  सुभाष  भोगवादी  रोड

 जयपुर  |

 राजस्थान  खादी  एवं  ग्राम  उद्योग  जवाहरलाल नेहरू  मार्ग  जयपुर  ।

 गुजरात  ऊर्जा  विकास  तीसरा
 कीः

 दत्त

 5  ।

 कर्नाटक  औजार  एवं  मशीनरी  कम्पनी  मैसुर  60026  |

 हरियाणा  राज्य  लघ  उद्योग  और  निर्यात  सेक्टर  चंडीगढ़

 160017  |

 मध्य  प्रदेश  कृषि  उद्योग  विकास  भोपाल  |

 इंजीनियरी  एवं  ग्रामीण  प्रयोग  20,  चश्म  उत्तर  प्रदेश  |

 एग्रो  पम्प सेट  एण्ड  इम्पलिमैंट्स  10-2-317/3,  विजयनगर  कालोनी

 0457  |

 महाराष्ट्र  उद्योग  विकास  9,  बाल चन्द  ही  रा चन्द  बेला

 |

 19  शिमला  केन्द्रीय  सहकारी  उपभोक्ता  भंडार  नया  ।

 11  तमिलनाडू  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  एक्स  26  अरकॉट  रोड़

 सालिग  |
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 12  सुपर  कनाट  नई  110001  ।

 13  दिल्ली  राज्य  औद्यौगिक  विकास  निगम  fafaze,  बम्बई  लाइफ

 कनाट  THA,  नई  |

 14  सिगरेट  6,  भगवानदास  नई  1000
 1

 ।

 15  सरकारी  औजार  मुनेशवर
 ।

 16  लखनऊ  केन्द्रीय  उपभोक्ता  मंडार  बाजार-सुपर

 लखनऊ  |

 17  गैर-पारम्परिक  ऊर्जा  विकास  उत्तर  मन्दिर  महानगर

 लखनऊ  |

 18  पंजाब  कृषि  उद्योग  निगम  संख्या  315-316,  सेक्टर

 aw  ।

 19  मध्य  प्रदेश  ऊर्जा  विकास  निगम  39  निशात  2003

 20  बिहार  राज्य  हथकरघा एवं
 हस्तकला  गांधी

 21  असम  राज्य  सहकारी  माक  टिंग  एवं  उपभोक्ता
 संघ  लिमिटेड

 गोहाटी
 -

 781005

 इंडियन  gra  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिटेड  के  एककों को  घाटा

 2635.  श्री  दया  राम  रसायन  कौर  उर्वरक  मन्त्री यह  बताने  की कृपा

 इण्डियन  ara  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिटेड  के  एककों  को  1980-81,  198  1-82

 और  1982-83  के  दौरान  कितना  लाभ  भर
 वा  हुआ

 *

 क्या  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिटेड  के  कमंचारियों  के  प्रतिनिधियों  ने

 इस  घाटे  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  को  कतिपय  सुभाव  दिये  और

 यदि  तो  इन  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई

 रसायन  भोर  उधर  मंत्री  (art  बसंत  :  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मेस्यूटिकल्स

 लि०  दवारा
 1980-81,  1681-82  गौर  1982-83  के  दौरान  कर  तथा  मूल्य  ह्वास

 के  बाद

 उठाई गई  हानि  अग्र  प्रकार थी
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 1905  ee नलिन

 लाखों

 ———

 1980-81
 ee

 198  1-82

 ee  नन
 1982-83

 1692.05  2743.86  2401.39
 ——————

 और  कम्पनी  के  निष्पादन  के  सम्बन्ध  में  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मेस्युटिकल्स  fay

 के  तमंचा  रियों  से  समय-समय  पर  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  इन  फर  प्रबन्ध  द्वारा  सरकार  के  परामर्दा

 से  उचित  कार्यवाही  की  जाती  जैसे  कि  विपणन
 सलाहकार

 परिषद  का  निष्क्रिय  संयंत्रों  का

 उपयोग  अतिरिक्त  ऋण  की  व्यवस्था
 करना

 आदि  |

 वीडियो  फिल्मों  की  चोरी

 2636.  थी  बज  मोहन  मिलती
 श्री  विरदा  राम  फुलवरिया  कया  सूचना  भर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने
 श्री  सुभाष  aa  बोस  कल्लूरी

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 वीडियो  फिल्‍मों  की  चोरी  और  अश्लील  फिल्मों  के  सार्वजनिक  प्रदान पर  रोक

 लगाने  के  लिए  किन  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  प्रशासनों  ने  सर्वाधिक  विनियमों कोਂ

 लागू  किया

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  हैं  ;

 क्या  बड़े  पैमाने  पर  वीडियो  फिल्‍मों  को  प्रदर्शन  कर  इसका  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  है

 और  देश  में  सिनेमा  उद्योग  और  fer.  उत्पादन  पर  उसका  क्या  प्र  भाव  पड़ा  और

 (7)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  sist  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  शल्य  मंत्री

 एच०  कि  एल०  :  अपेक्षित  सूचना  राज्य  आदि  से  एकत्र  की  जा  रही

 है  और  उसको  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 से  सेंसरशिप  को  छोड़कर  सिनेमा  का  विषय  राज्य  विषय है  |  इसलिए  वीडियो

 फिल  और  चलचित्र की  फिल्मों  प्रदश्नंत  को  विनियमित  करना  राज्य  सरकारों  का  काम

 केन्द्रीय  सरकार  ने  केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणन  बो  और  राज्य  सरकारों  को  ये  निर्देश  जारी  किए  हैं  कि  वे

 वीडियो  फिल्मों  के  लोक  प्रदर्शन  चलचित्र की  फिल्मों  के  लोक  cea  के  समान  संमंभें  ।  इसलिए

 वीडियो  फिल्मों  के  लोक  प्रदर्शन के  लिए  सैंसर  प्रमाण-पंत्र  आवश्यक  2  और  प्रदशकों  को  राज्य

 समकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के  प्रशासनों  द्वारा  निर्धारित  सभी  अपेक्षाओं  का  पालन  करना

 केविन  सरकार  ने  केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणन  बोर्ड  द्वारा  वीडियो  फिल्मों  को  अलग  से  सेंसर  किए  जाने

 pl
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 ee

 अ  ee  eee  EEE

 का  प्रावधान  करने
 के  लिए  चलचित्र  प्रमाणन  1983  में  संशोधन  भी  किया  यह  राज्य

 वे  वीडियो  frat  fra  ्य  oe  OST.  को  रोकने  के  लिए  आवश्यक
 सरकारों  का  काम  है  कि  वे  AnS4h  ines  ||  के  अनाधिकृत  लाक  Aaa

 नियम  बनाएं  ।

 ग्वालियर  टी ०  वी ०  प्रसारण  केन्द्र  का  उद्घाटन

 प्रसार  रजा  सालन
 2637.  श्री के

 कर १
 एं wo  राज  |  क्यो  सूचना  ण  मन्त्र गी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्वालियर  ey  प्रसारण  केन्द्र  का  उद्घाटन  1984  को  किया

 गया

 यदि  तो  उद्घाटन  समारोह  किसने  किया

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  मुख्य  मन्त्री  और  ag  उद्घाटन  समारोह  में  उपस्थित  थे

 कया  मध्य  प्रदेश  के  मुख्य  मन्त्री  राज्य  में  और  अधिक  केन्द्र  स्थापित  करने  पर

 विशेष  ध्यान  देने  के  लिए  जोर  दे  रहे  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 AAA  और  प्रसारण  FTAs  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  में  राज्य  rial

 के०  एल०

 इसका  उद्घाटन  श्री  राजीव  संसद  सदस्य  द्वारा  किया  गया  था  ।

 मध्य  प्रदेश  के  मुख्य  स्त्री  तथा  मैं  उद्घाटन  सर्मारोह  में  उपस्थित  थे  ।

 मध्य  प्रदेश के  मुख्य  म  स्त्री  ने  मध्य  प् poq  MG  |  पलाਂ
 a  ते  और  दूरदर्शन प्यारे  केन्द्र  स्थापित  जाने  का

 अनुरोध
 किया  था  और  यह  कहा  था  कि  दूरदर्शन  केन्द्र  की  स्थापना  के  लिए  एक  लाख  जनसंख्या  का

 मानदण्ड  मध्य  प्रदेश  पर  लागू  नहीं  कि  या  जाना  चाहिए  क्योंकि  मध्य  प्रदेश  की  जनसंख्या  बहुत  बिखरी

 हुई  है  ।

 अमरीकी  तेल  कम्पनी  द्वारा  सौराष्ट्र  में  तट-दर  क्षेत्र  में  ड्रिलिंग  काय॑  का  छोड़ा  जाना

 26  38.  श्री  रेोहमाद  असरार  अहमद

 शनी  faranetin  जना
 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अमरीकी  तेल  ने  सौराष्ट्र  में  तट-दुर  क्षेत्र  में
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 ड्रिलिंग  rd  करना  बन्द कर  दिया
 जिसके  लिये  इस  को  रियायती  दरों  पर  अनुमति  दी

 गई

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 (a)  इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग
 में  राज्य  मंत्री

 शंकर
 :

 नही ं।

 और  wea  ही  उत्पन्न
 नहीं  होते  ।

 गेस
 की  सप्लाई  के  लिए  पाइप  लाइन  बिछाना

 2639.  sit  सिंह  क्या
 sat  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  मध्य  प्रदेश  और  बिहार  में  बम्बई  हाई  की  गेस  पर  आधारित  उबंरक

 कारखाने  स्थापित  किए  जा  रहे

 )  मध्य  प्रदेश  के  किन-किन  जिलों  से  होकर  बम्बई
 हाई

 गेस  की  लाइन  बिछाई

 जाएगी  ;

 क्या  गैस  को  सप्लाई  के  लिए  पाइप  बिछाने  का  कायें  शुरू  कर  दिया  गया

 क्या  इसका  लाभ  मध्य  प्रदेश  के  उन  जिलों  उद्योगों  की  स्थापना  करने  और
 घरेलू

 खपत  के  लिए  उपलब्ध  होगा  जिनमें  होकर  यह  लाइन  TAT  रही

 (=)  तो  गस  कितनी  मात्रा  में  उपलब्ध  होगी  और  किन-किन  उद्योगों
 के  लिए

 होगी ;

 यदि  तो  उसके  बया  कारण हैं  ;

 उन  एजेंसियों  के  क्या  नाम  ford,  गैस  पाइपलाइन  बिछाने  का  कार्य  सौंपा  गयां

 इन  पाइप  लाइनों  के  बिछाने
 पर  कुल  कितना

 खर्चा  आएगा  ?

 उर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  शंत्रा
 गार्गी

 बंकर  :  उत्तर

 मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  में  गैस  पर  आधारित  6  उवंरक  संयंत्रों  की  स्थापना  करने  का  निर्णय

 किया गया  है
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 (@)  गैस  पाइप  लाइन  को  मध्य  प्रदेश  में  जिला

 शिवपुरी  और  दतिया  जिलों  से  होकर  बिछाया  जायेगा  |

 और  उपयु  क्त  एवं  रक  संयंत्रों  क ेलिए  Ta  सप्लाई  करने  के  लिए  पाइप  लाईनें

 बिछाने  का  काम  अभी  शुरू  नहीं  किया  गया

 मध्य  प्रदेश  उर्वरक  संयंत्रों  को  प्राकृतिक  गैस  को  घरेलू  ईधन के  रूप  में

 कौर  उद्योगों  द्वारा  प्रयोग  में  लाये  जाने  के  लिए  सप्लाई  करने  की  इस  समय  कोई  योजना  नहीं

 (=)  प्रदान  उत्पन्न
 नहीं

 होता  ।

 दीर्घावधिक  आधार  पर  प्राकृतिक गेस  की  अनुमानित  निरन्तर  उपलब्धता  को  बनाये

 रखने  से  भी  इस  समय  गेस  को  घरेलू  ईधन  के  रूप  में  भर  अन्य  औद्योगिक  प्रयोजनों  के  लिए  मुहैया

 करने  की  सभा वन ना  नजर  नहीं आती  है

 परियोजना  की  अनुमानित  लागत  लगभग  1700  करोड़  रुपय ेहै  ।

 any  ताप  विशव त  aga

 2640.  दलबीर  fag  :  क्या  उर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मध्य  प्रदेश में  संजय  ताप  fara  संयंत्र  का  कार्य  वन  विभाग  द्वारा  आपात्ति

 उठाए  जाने  के  कारण  रुक  गया  है  और

 यदि  तो  क्या  इससे  परियोजना  की  लागत  में  वृद्धि  नहीं  होगी  और  राज्य  के  पिछड़े

 पन  को  दूर  करने  में  और  विलम्ब  नहीं  होगा
 ?

 उसी  मन्त्रालय  में राच्य  मंत्रो  आरिफ  मोहम्मद  मध्य  प्रदेश  सरकार  धवारा

 परियोजना  के  लिए  लगभग  1347  हैक्टेयर  वन  भूमि  दिए  जाने  के  लिए  वन
 )  अधिनियम

 1980  के  प्रावधानों  के  अंतगर्त  कृषि  मंत्रालय  को  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  था  ।  कृषि  मन्त्रालय

 ने  अभी  तक  प्रस्ताव  के  लिए  अपना  अनुमोदन  राज्य  सरकार  को  नहीं  भेजा  उक्त  वेन

 भूमि पर  निर्माण  कायथ
 शुरू  नहीं  किया  जा  सका  है  तथापि  वण  भूमि  के  अन्तगंत  न  आने  वाले  क्षेत्र

 में  निर्माण  कार्य  प्रगति  पर  है  ।

 (@)  *  परियोजना  को  चालू  करने  में  विलम्ब  करने  से  इसकी  लागत  में  वृद्धि  होगी  तंत्रों

 faa  a  की  उपलब्धता  में  विलम्ब  होगा  ।

 शनि
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 सोडा  के  निर्माताओं  द्वारा  मूल्य  में  वृद्धि  करना

 2641.  श्री  रतन  fag  राजद  क्या  रसायन  और  उधर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह
 सच

 है
 कि  सोडा ऐश  के  निर्माता किसी  न  किसी  आधार  पर  मूल्यों  में  वृद्ध

 कर  रहे  यदि  तो  1983 से  31  1984  तक  प्रत्येक  निर्माता  द्वारा  प्रति दब

 मुल्यों  में  कितनी  वुद्धि  की  गई  है

 क्या  यह
 सच  हैकि  2  1982  को

 राज्य  सभा  में  दिए  गए  एक

 लए  बाध्य  हे  ' के  अनुसार  मुल्यों  को  एक  निश्चित  स्तर  स्थिर  रखने  के  लि अ
 व  टि

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सोडा  ऐश  संबंधी  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  द्वारा

 उत्पावन  लागत  का  अध्ययन  किया  जाना  और

 उच्च  शक्ति  प्राप्ति  समित्ति
 के

 निर्णय  अनुसार  दो  उप-समितियों  के  गठन  में

 अनावश्यक  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामचन्द्र  1983  और

 बाद  अवधि  के  दौरान  स्वदेशी  उत्पादकों  के  सोचा  पद  लाइट  के  कारखाने  से  बाहर  यथा

 उपलब्ध  मूल्य  aaa  बाला  विवरण  संतान है  ।

 भोर  2.9.1982  को  राज्य  सभा  के  तारांकित  प्रदान  सं
 ०  332  के  पूरक  प्रदान

 उत्तर  देते  यह  बताया  गया  था  कि  सोडा  का  मूल्य  नियंत्रित  नहीं  है  और  प्राप्त

 ध्यान  में  रखते  इस  बात  पर  विचार  किया  जाएगा  कि  सोडा  ऐश  का  मूल्य  किस  डंग  से  निर्धारित

 किया जा  सकता

 उस  समय  से  सरकार  ने  सोडा  ऐश  के  संबंघ  में  एक  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  गठित  की  है

 जो  अन्य  बातों  के  साध-साथ  स्वदेशी  रूप  से  उत्पादित  किए  जाने  वाले  सोडा  de  की  लागत  और

 मूल्य  ढांचे  और  उनके  मूल्य  के  निर्धारण  की  विस्तृत  जांच  करेगी  ।

 सोडा ऐसा  सम्बन्धी  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  की  दो  उप  समितियां  गठित की  जा

 चुकी  हैं  जिन्हें उनके  गठन  और  विचारार्थ  विषयोंਂ  के  सम्बन्ध में  विस्तृत  जांच  के बाद  गठित

 किया  गया  |
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 विवरण

 1983  और  उसके  बाद  स्वदेशी  उत्पादको ंके  ater  ऐश  लाइट  के  कारखाने

 से  बाहर  यथा  उपलब्ध  मूल्य  उत्पाद  शुल्क  और  बिक्री  कर  को  छोड़कर  वाला

 विवरण )
 ।

 उपासक
 ,  प्रभावी  होने

 की
 तारीख  मूल्य  (६

 ° [afaaa
 _

 do  टाटा  कैमिकल्स  लि  रु  ०  2024.50 1983  से  पूर्व

 से  3.2.1984  रु०  2134  25

 से  5.3.1984  स०  2182.00

 रु०  2045.00 म०  सौराष्ट्र
 केमिकल्स  1983  से  qa

 से  4.1.1984  रु०
 206

 0.00

 से  2.3.1.1984  रु०  2185.00

 | है  ध्रागन्धरा  कैमिकल्स  1983  से  पूर्वे  रु०  2020.00

 लि०  से  25.1.  1984  Ro
 204  5.00

 से  25.1.1984  रु०  2175.00

 मै ०  qt
 एक

 ली  1983  से  पूर्व  रु०  2100.00

 कॉमिर्कल्स,एण्ड  फटिलाइज्स  लि  ०  जसा  कि  18.2.1984  रु०  2161.00

 Ho  हरी  फटिलाइजसें.लि०  1983  सेक्रेड  रु०  2070.00

 7.1.1984 से  _
 रु०  2125.00

 1.2.1984  से  रु०  2245.00

 परिचय
 बंगाल  के  मिदनापुर  जिले  के  लोगों  को  बेहतर  टेलीफोन  सेवायें  प्रदान  करना

 2642.  श्री  सत्य  गोपाल  मिलन  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  fay
 बंगाल (  लप  IN  के  हल्दिया  दुर्गापुर  और  तामलुक  टेलीफोन
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 केन्द्रों
 के  अंतगर्त  लोगों  को  बेहतर  टेलीफोन  सुविधाएं  प्रदान  करते  के  लिए  उनके  मंत्रालय  ने  sar

 बदम  उठाए हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  और

 तत्सम्बन्धी
 ब्यौरा

 व्या  है  ?

 संचार
 मन्त्रालय

 में  उप  मन्त्री
 विजय  एन०  :

 और  हल्दिया

 दुराचार  और  तामलुक  एक्सचेंज  के  उपभोक्ताओं  को  बेहतर  सेवा  प्रदान  करने  के  लिए  |  तम् नलिखित

 कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जा  रहे  हैं  :

 ह  अल्ट्रा हाइ  फ्रीक्वेंसी  प्रणाली  पर  कार्य  कर  रहें  मौजूदा  कलकत्ता-हल्दिया  ट्र  क  संधार

 नेटवर्क  को  नरों  बैड  सुक्ष्मतरंग  प्रणाली  द्वारा  बदला  जा  रहा x  जिसका

 संस्थापना  काय  चल  रहा

 .  सूक्ष्म तरंग  प्रणाली  चालू  होने  दुर्गाचाक  के  लिए  एस०  टी  शुरू

 कर  दी  जाएगी  |

 ताल्लुक़  में  स्व चल  एक्सचेंज  भवन  का  निर्माण
 करने

 के  उद्देश्य  से  एक  भूखण्ड

 प्राप्त  करने  के  लिए  स्थानीय
 अधिकारियों

 और  राज्य  सरकार  के  साथ  बात-चीत  चल

 रही

 हल्दिया  में  एस
 ०

 zo
 डी०  सेवा  प्रदान कर  दी  गई  है  ।

 हीदिया  एवसचेंज  के  एस०  टी ०  डी०  ऊं क्य नों  को  नए  च  चला क
 के  साथ  कलकत्ता  स्थित

 इलेक्ट्रानिक  टी  ०  ए०  एक्स ०  से  जोड़ने  का  कार्यक्रम  है  ।

 हादसा  में  20  लाइनों  का  टेनिस  एक्सचेंज  स्थापित  कर  है

 रख-रखाव  के  दैनिक  कार्यक्रमों  और  निरीक्षण  प्रक्रिया  को  सख्त  बनाया  जा  रहा  है  ।

 भूमिगत  केबिल  बिछाकर  ओवरहेड  एबाइनमेंट  कम  किए  जा  र  ee
 ON —_ i

 |

 उपभोक्ताओं  के  अहातों  में  लगी  एल्युमीनियम  फिटिंग  को  तांबे  की  तारों  द्वारा  बदलना  ।

 10  उपभोक्ता  लगों  के  लिए  इंस्पुलेटिड  ड्राप  वायर  की  व्यवस्था  |

 11  पर्यवेक्षण  को  सख्त  बनाना  व  आकस्मिक  जांच  करना  ।
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 1983  में  हुए  श्रम  म  त्रियों  के
 सम्मेलन  को  सिफारिशों

 2643.  श्री  ato  दौ ०  दंडापाणि  :  क्या  इस  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 21  1983  कों  हुए  श्रम  मंत्रियो ंके  सम्मेलन  में  की  गई  सिफारिशें

 बया  हैं

 क्या  कोई  सिफारिश  कार्यान्वित  की  गई  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा

 बया है  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी
 कारण  क्या  हैं

 ?

 श्रम  भौर  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (ait  घमबीर  )  :  एक  विवरण  संलग्न
 है  ,

 जिसमें  1983  में  हुए  श्रम  मंत्री  सम्मेलन  के  34  वें  अधिवेशन  के  मुख्य  निष्कर्ष/सुभाव

 दर्शाए गए  हैं  ।

 और  सम्मेलन  के  निष्कर्षों  सुझावों  पर  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्यों  तथा  संघ

 राज्य  क्षे  त्रों  दोनों  की  ओर  से  कार्यवाही  करनी  पड़ती  इनको  आवश्यक  अनुवर्ती  कोताही  के  लिए

 उनके  ध्यान में  लाया  गया  है  ।  जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उन  मदों  जो  उससे  सम्बन्धित

 कार्यवाही  करने  का  सम्बन्ध  कार्यान्वयन  को  सुनिश्चित  कराने  के  लिए  कार्यवाही  पहले  ही  शुरू  की

 wee

 विवरण

 1963  में  हुए  श्रम  मन्त्री  सम्मेलन  के  अधिवेदन

 के  मुख्य  frome  ।

 औद्योगिक  सर्म्बन्घतंत्र  को  और  मजबूत  बनाने  की  आवश्यकता  औद्योगिक

 सम्बन्ध  और  प्रवर्तन  तन्त्र  को
 और  मजबूत  बनाने  और  औद्योगिक  कार्यों  के  लिए

 दस्तकारों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  योजना  आयोग  द्वारा  और  अधिक  घन  भबंटित.करने

 की  जरूरत  है  ।

 भौद्योगिक  न्यायालयों  और  औद्योगिक  न्याय धिक रणों  में
 अभिवृद्धि  की  जानी

 चाहिए
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 रुग्ण  एककों  के  set  के  सम्बन्ध  में  दिए  गए  विभिन्‍न  eral  में  सरकार  द्वारा

 प्रतिष्ठानों  के  कामकाज  को  सीधे  अपने  नियन्त्रण
 में  लेना.और  किसी  एकक  के

 रूग्ण  होने  से  पुर्व  समुचित  वित्तीय  सहायता  तथा  अन्य  सहायता  देना  शामिल  है  ।

 यह  महसुस  किया
 गया

 कि  यदि  रूग्ण  प्रतिष्ठानों  पिछली  देनदारी  से  मुक्त  कर

 दिया  जाए  और  पर्याप्त  वित्तीय  तथा  अन्य  प्रकार  की  सहायता  उपलब्ध  हो  तो

 श्रमिकों  की  सहकारी  समिति  उन्हें  चलाने  के  विरुद्ध  नहीं  होगी  ।

 विभिन्‍न  श्रम  कानूनों  की  परिधि  में  आने  के  सम्बन्ध  में  निर्धारण  करने  वाली  मजदूरी

 की  उच्चतम  सीमा  को  बढ़ाया  जाना  चाहिए  |

 जहां  तक
 का  सम्बन्ध  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम

 में  उपयुक्त  संशोधन

 किया  जाना  चाहिए  और  दण्ड  सम्बन्धी  को  और  निवारक  बनाया  जाना

 चाहिए  ।  सरकार  के  निरीक्षण  तंत्र  को  यह  अधिकार  प्रदान  किया  जाना  चाहिए  कि

 मजदूरी  का  भुगतान  न  किए  जाने  के  मामलों  में  बे  सीघे  अभियोजन  दायर  कर

 सक े।

 सभी  ट्रे  ड  यूनियनों  के  लिए  यह  आदेश  दिया  जाना  चाहिए  कि  वे  भेजने  पदाधिकारी

 गुप्त  मतदान  द्वारा  चुनें  ।

 राष्ट्रीय  मजदूरी  नीति  के  निर्माण  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  गया  |

 उपदान  भुगतान  की  व्यवस्था  पांच  या  अधिक  श्रमिकों  को  नियोजित  करने  वाले  सभी

 प्रतिष्ठानों  पर  लागू  की  जानी  चाहिए  और  साथ  ही  सभी
 कम  चोरियों  को  उ  मदान

 लाभ  प्राप्त  करने  का  हक  होना  भले  ही  उनकी  परिलब्धियाँ  कुछ  भी  क्यो ंन

 हों  परन्तु  इन  लाभों  को  अधिनियम  में  निर्धारित  राशि  की  उच्चतम  सीमा  तक

 सीमित  किया  जा  सकता  है  |  जिन  मामलों  में  नियोजकों  ने  कानून  के  अधीन  अपेक्षित

 राशियाँ  जमा न  कराई  उनमें  उपदान  के  लिए  दावे  करने  पर  कोई अभि सीमा

 नहीं  होनी  चाहिए  |

 इस  विचार  at  समर्थन  किया  गया  कि  उच्च  न्यायालयों  आदि में  विलम्ब  को  कम

 करने  के  लिए  श्रम  अपील  अधिकरण  को  पुनर्जीवित  किया  औद्योगिक  विवाद

 के अधिनियम  के  अधीन  अधिकरणों /  न्यायालयों  के  न्यायधीशों  की  नियुक्ति

 सम्बन्ध  में  निर्धारित  की  गई  अहं ताओं  को  बनाने  का  समर्थन

 गया  ऐसे  न्यायाधीशों  के  पृथक  काडर  को  गठित  करने
 का

 भी

 सुभाव  था  ।

 इस  बात  AIRY
 काम्य

 TA  त
 पक  मन
 र  बल  दिया  गया  कि  रा  wy  धत

 Se
 wat  श्रम  स्थिति  के
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 बारे
 में  की  गई  मानीटरिंग  व्यवस्थाओं  को

 a
 किया  जाना  चाहिए  ।

 राज्य  सरकारों  को  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्डों  की  स्थापना  करने  के  बारे  में  विचार

 जहाँ तक  बाल  श्रम  का  सम्बन्ध  यह  तय  किया  गया  कि  राज्य  श्रम  मन्त्रियों  का  एक

 उप
 दल

 )
 गठित  किया  जो  रोजगार  में  प्रवेश  करने  के  लिए  उच्चतर

 न्यूनतम  आयु  निर्धारित  कर  सकने  की  सम्भावना  के  सम्बन्ध  में  इस

 समस्या का  गहराई  से  अध्ययन  करें  और  केन्द्रीय  सरकार  को  सिफ़ारिशों  प्रस्तुत

 करें

 ठेका  श्रमिकों  को  नियमित  कार्यों  में  खपाने  के  मामलों  में  ठेका  श्रम  और

 उत्पादन  )  अधिनियम  में  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  की  धारा  25  जैसा

 कोई  उपबंध  बनाया  जाना  चाहिए  ।  वही  कांयं या
 समान  प्रकार  के  कार्य  करने  के

 लिए  det  को  नियमित
 श्रमिकों

 के  बराबर  का  प्रारिश्वमिक  मिलना

 चाहिए |

 “4
 बंधुआ  श्रमिकों

 का  पता  लगाते  रहना  एक  सतत्‌  प्रक्रिया  यह  बात  उसके  पुनर्वास

 के  सम्बन्ध  में  भी  सही है
 ।  जहां  कहीं  जांच  समितियां  गठित

 नहीं  की  गई  वहां  उन्हें  गठित  करने  के  लिए  तत्काल  क  दम  उठाए  जाने  चाहिएं  |

 बरुआ  श्रमिकों  को  मुक्त  कराने  के  साथ-साथ  ही  उनका  पुनर्वास  करने  के  लिए

 कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।

 खाना  पकाने  को  गेस के  कनेक् यान

 गत  छः  महीनों  के  दौरान देश  में  कितने  खाना  पकाने  की  गैस  के  कनेक् दान  रिलीज

 किए  गए  हैं  तथा  प्रती  क्षा  सूची  में
 अभी

 कितन  व्यक्ति  हैं
 ;  और

 (#)
 ae  मस्ताना

 व्यक्ति  को  रसोई  गैस  कनेक्शन  देने  हेतु  क्या  उपाय  किए  गए

 उर्जा  शस्त्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग में  राज्य  मन्त्री  मार्गों  शंकर

 अगस्त-जनवरी  1983-84  के  दौरान  8.60  लाख  एल०  पी०  जी०  कनेक्शन  जारी  किये
 गए  हैं

 ।

 31  1983  को  देश  में  प्रतीक्षा  सूची  में  30.82  लाख  लोग  दर्जे

 चरणंबद्ध रूप  से  नाम  दर्ज  करने  के
 कार्यक्रमों

 के  अनुसार  नये  गैस  कनेक् यान  देने  के
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 लिए  कदम  उठाए गए  जिसमें  नये  वाटलिंग  संयंत्र  नये  एल०  पी०  जी०  डीलरों  की  नियुक्ति

 करना,-पर्याप्त.संख्या  में  उपकरणों  की  प्राप्ति  इत्यादि  शामिल  हैं

 उड़ीसा  में  नये  टेलीफोन  saver  के  लिखित  आवेदन  पत्र

 2545.  at  नित्यानंद  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 में  31  1984  तर  विभिन्‍न  जिलों  में  नये  टेलीफोन  कनेक्शनों  के

 लिए  कितने  आवेदन-पत्र  लम्बित  थे  ;

 उड़ीसा  के  विभिन्‍न  जिलों  में  1984  के  दौरान  कितने  टेलीफोन  कनेक्शन  दिए  जाने

 की  सम्भावना  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  हैं  ?

 संघार  मन्त्रालय में  उपमंत्री विजय  एन०  :
 से  अपेक्षित  जानकारी

 विवरण  में-दी  कटक  और
 मवनेदत  i

 या  कुछ  असंभव  मामलों  कौ  छोड़कर  सभी
 प्रतीक्षारत

 आवेदकों  को  1984 में  टेली  फोन  उपलब्ध  कराये  जानें  की  संभावना

 विवरण

 क्रम  जिले  का  नाम  31.1.1984  को  टेलीफोन  1984  वे  दौरान

 स०  कनेक्शनों  के
 लिए

 लंबित  उपलब्ध  कराए  जाने

 आवेदनों  की  संख्या  वाले  टेलीफोन  कनेक्शनों

 की  संख्या

 2

 1  136  120

 2  बालनगिर  18  15
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 2

 कटक  1164  500

 धेन्कनाल  110  100

 व्य ों भर  30  25

 मयूर  मंज  100  99

 फुलबनी

 गंजम  193  1  क

 कोरापुट  86  75

 10  कालाहांडी  23  20

 11  सुन्दर  गढ़  570  520

 12  99 सम्बल  पुर  90

 13  पुरी  1000: 1529

 योग :  4065  2700

 —<—<——$_——

 के  लिए  आयोग  द्वारा
 मन्जूर  की  गई  विद्युत  पारेषण  योजनाएं

 2646,  श्री  चितामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  उर्जा  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 -
 क्या  योजना  आयोग  ने  विभिन्‍न  राज्यों  के  लिए  कुछ  अतिरिक्त  fae  पारेषण

 जाएं  मंजूर  की  हैं  !

 यदि  तो  1983-84  में  कितनी  योजनाएं  मंजर  की  गई  ;

 art उनमें  से  उड़ीसा  के  लिए  कितनी

 (=)  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 उर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  आरिफ  मोहम्मद  :  ati

 वर्ष  1983-84  के  विभिन्‍न  राज्यों  पांच  faa a  पारेषण  स्कीमों  को  यो  जसा

 आयोग  द्वारा  स्वीकृति  दी  गई  है  ।

 और  कुछ  नहीं
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 सिपला  लैबोरेट्री  द्वारा  निमित  eles  पर  मुल्य  नियंत्रण

 2647.  श्री  राम  नाथ  दुबे
 :  कया  रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  क्या  यह  संच  है  कि  सिपला  लैबोरेटरीज  दवारा  निमित  औषधों  पर  कोई  मुल्य  नियंत्रण

 नहीं है  ?

 रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  वसन्त  :  जी  नहीं ।  सरकार  द्वारा  ओषध

 1979  के  अधीन  बल्क  औषधियों  के  लिए  निर्धारित  किए  गए  मुल्य  नक्कू ह. मसर्स  सिपला

 इण्डस्ट्रियल  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लैब्स  द्वारा  उत्पादित  बल्क  औषधियों  पर

 लागू है  ।

 दिल्‍ली  में  जाली  मतदाता

 2648.  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  क्या  न्याय  ate  कम्पनी  ः  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  आयोग  को  दिल्‍ली  में  तैयार  की  जा  रही  मतदाता  सूची  में  बड़े  पैमाने

 पर  जाली  मतदाताओं  के  होने  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  जांच  की  भोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या है
 ?

 fafa,  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  जगन्नाथ
 :  और  निर्वाचन

 आयोग  ने  सूचित  किया है  कि  दिल्‍ली  में  1.1.84  को  अहंता  की  तारीख  मानकर  निर्वाचक

 वलियों  के  पिछली  बार  किए  गए  पुनरीक्षण  के  दौरान  और  उससे  पहले  भी
 उसे  कुछ  शिकायतें  प्राप्त

 हुई  हैं
 जिनमें  यह  अभिकथित  है  कि  दिल्‍ली  में  संसदीय/महानगर  परिषद्‌  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  कुछ

 भागों  की  निर्वाचक  नामावलियों  में  जाली  मतदाता  वरण  हैं  ।  इन  शिकायतों  के  ब्यौरे  दशित  करने

 वाला  एक  विवरण  सदन  के  पटल  के  पर  रख  दिया  है  ।

 थाली
 में  रखा

 गया ।  देखिए  संख्या  एल०

 और  आयोग  ने  जानकारी  दी  है  कि  ऐसी  शिकायतें  निर्वाचन

 दिल्ल  को  जांच  करने  और  उनकी  रिपोर्ट  या  समुचित/आवश्यक  कार्रवाई  के  लिए

 भेज  दी
 गई  कुछ  मामलों  जहां  आयोग  ने

 आवश्यक
 परम  वहां  उसने  मुख्य  निर्वाचन

 आफिसर  को  अनुदेश/निदेश  जारी  किए  एक  या  दो  शिकायतें  प्राप्त  होने  पर  प्ररूप  ८  में

 नामों  कों  सम्मिलित  करने  के  लिए  दाखिल  किए  गए  आवेदनों  और  प्ररूप 7  में  दाखिल
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 footer:
 की  गई  आपत्तियों  जो  संबंधित  क  रजिस्ट्रीकरण  आफिसर  द्वारा  स्वीकार  किए  गए

 आयोग  से  नियुक्त  किए  गए  अधिकारियों  के  एक  दल  द्वारा  सेंपल  जांच  कर्रवाई  थी  ।  जांच  के

 परिणाम  दर्शित  करने  वाले  दो  विवरण  कौर  3)  भी  सदन के  पटल  रख

 दिए  है ं।

 में  रखे  गए  संख्या  एल०  टीम
 921/84]

 राजस्थान  के  जालौर  कौर  सिरोही  जिलों  के  गांवों  में  डाक  सुविधाएं

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 किः

 2649.
 श्री

 बिरदा  राम
 फुलवरिया

 क्या  यह  सच  है
 कि  राजस्थान  के  जालौर  और  सिरोही  जिलों  में  ऐसे  गांव

 जहां  उचित  डाक  सेवा  की  व्यवस्था  नहीं  है  ;  और  विगत  में  लगाये  गयेਂ  बाक्स  टूटी-फूटी

 grata में  हैं  ;

 सरकार  ऐसे  गांवों  पता  लगाएगी  और  वहां  उचित  डाक  सकेगा  उपलब्ध

 कराने  हेतु  प्रयास  करेगी  ;  और

 यदि  तों  कब
 तक

 और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  विजय  एन०  :  रजी  नहीं ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 भवानी  पटना  में  दूरदर्शन  केन्द्र  बोलना

 2650.
 श्री  रास  बिहारी  बहेरा  :  क्या  सुचना  शर  प्रसारण  मंत्री

 यह  बताने  कीः  झपा

 कसे क्रि

 उड़ीसा में  कौन-कौन  से  शहरों  को  दूरदर्शन  की  सुविधाएं  उपलब्धਂ  कराने  का

 प्रस्ताव है

 उक्त  क्षेत्रों  में  दुकान  की  सुविधाएं  कितने  समय  में  शुरू  हो  जाएंगी  ;

 क्या  आदिवासी  और  पिछड़े  क्षेत्रों  में  दूरदर्शन  केन्द्र  खोलने  की  कोई  योजना  तैयार

 कीं
 गई  है  ;

 गौर

 यदि  तो  कालाहांडी  जिले  के  भवानी  पटना  कस्बे  कि  एक

 क्षेत्र  दूरदर्शन  केन्द्र  की  स्थापन  करने  का  विचार  जा  ?
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 णा

 सुचना  AY<  प्रसारण  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  थ्री  एच०  के ०  एल०  सम्बलपुर में  मौजूदा  ट्रांसमीटर के  अलावा  उड़ीसा  में

 कटक  में  उच्च  शक्ति  वाला  दूरदर्शन  ट्रांस  मीटर  तथा  वहरामपुर  और  कोरापुट  में  अल्प

 शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  लगाए  जा  रहे  हैं  .।

 उक्त  केन्द्र  1984-85  के  दौरान  शुरू  कर  देंगे  |

 कारपेट  गर्म  मयूरभंज  तथा  वालेश्वर

 जिलों  के
 आदिवासी  भागों  में  दू  रदश न  सेवा  उपलब्ध  होने  की  उम्मीद  है  ।

 दत
 फे  जिन  क्षेत्रों

 में  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  नही ंहै
 उनमें

 दूरदर्शन  सेवा

 करने  के  बारे  में  विचार
 संसाधनों

 की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करते  हुए  भावी  योजना भों

 किया  जाएगा

 विद्युत  सप्लाई  की  व्यवहार्यता

 2551.  श्री  जी०  भूपति
 :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  विद्युत  सप्लाई  की  कथित  व्यवहाय्यंता  ओर

 दिलाया  गया  है

 यदि
 द  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 बया  हमारे  देश  में  इस  पद्धति  को  शुरू
 करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  गए  हैं

 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  मोहम्मद  )  नही ं।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 cmeਂ  राजस्थान  में  पाये  गये  प्राकृतिक  गेस  तथा  तेल ल  के  भण्डार

 6  १2  पो  क्यां  wat  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा कुमारों  शक्तावत

 करेंगे  पि

 क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  जैसलमेर  के  निकट  में  प्राकृतिक  गेस

 तेल  के  अपार  भण्डार  मिले  हैं

 क्या  इस  क्षत्र  में  गस  प्राप्त  करने  के  लिए  form  काय  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  है  यदि

 तो  वहां  पर  कार्यशील  रिणों  की  संख्या  सहित  उन  क्षेत्रों  के
 नाम  कया  हैं  जहां  छिद्र  कायें

 चल  रहा है  ;  और
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 वहां  पर  कितनी  मात्रा  में  गैस  तथा  तेल  के  पाये  जाने  का  अनुमान है  ।

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मत्री  मार्गों  बाकर  faq)  राजस्थान

 के  जैसलमेर  जिले  में  घोटारू  कुएं  में  परीक्षण  कायें  के  दौरान  प्राकृतिक  गस  के  बहाव  पता

 चला था

 इस  क्षेत्र  में  तेल  की  और  खोज  के  लिये  ब्यान  कार्य  चल  रहा  है  ।  इस  समय

 वाला  में  एक  कूप  का  व्यसन  करने  के  लिये  एक  रिंग  लगाया  गया  है  |

 इस  क्षेत्र  में  तेल  की  संभावनाओं  का  मूल्यांकन  करने  के  लिये  और  कुओं  की  खुदाई

 करनी  पड़ेगी  ।

 बदरपुर  तापीय  बिजली  घर  द्वारा  राख
 की

 बिक्री

 2653.  श्री  तारिक  संया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बदरपुर
 तापीय  बिजली  घर  बदरपुर--दिल्ली  द्वारा

 राख  के  भण्डारण  पर

 लगभग  |  करोड़  रुपया  खर्च  किया  जा
 रहा

 (@)  यदि  तो  क्या  उक्त  बिजली  घर  द्वारा  बड़ी  मात्रा
 में  राख  की  करके

 भारी  लाभ  अजित  किया  जा  रहा  है  ।

 यदि  तो  क्या  इस  राख  के  खरीदार  उक्त  बिजली  धर  से  यह  राख  आसानी  से

 उठाने  में  असमर्थ

 यदि  तो  क्या  बिजली  घर  के  प्राधिकारियों  ने  इस  ओर  कोई  ध्यान  नहीं

 दिया है  ;

 यदि  तो
 सरकार

 का  विचार  उक्त  राख  की  आसानी  से  उपलब्धता
 के  लिए  क्या

 कदम  उठाने  का  और

 यदि  तो  क्या  कदम
 उठान  जा  रहे  हैं  और  इस  के  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  aries  मोहम्मद  :  कोयले  आधरित  विद्युत
 a

 केन्द्रों
 में  पैदा  होने  वाली  राख  के  निपटान  की  प्रक्रिया  तथा  इसका  भण्डार  करना  ताप  freer

 संयंत्र  के
 प्रचालन  संबंधी  विभिन्‍न  कार्य-कलापों  में  एक  मुख्य  कार्य  है  तथा  केवल  राख  के  भण्डार

 करने  पर  किए  गए  व्यय  की  मात्रा  अलग-अलग  कर  पाना  कठिन है
 ।

 इस  समय
 राख  की  मांग  के  लिए  कोई  नियमित

 मा Le  baad किट न  हीं  जान  पड़ती  ॥
 ="  शका  ata पका  Pr  र  far उपभोक्ताओं  क  LARS  TTS  |  q  करते  हुए  समय-समय पर  राख  की  छोटी
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 मात्रा  में  बिक्री  की  गई  है  ।  तदनुसार  इससे  aga  अधिक  लाभ  उठाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 राख  खरीदने वाले  राख  के
 भण्डार  स्थल

 से
 राख

 .  आसानी से  उठा  रहे  हैं  तथा

 कोई  कठिनाई  नहीं  देखी  गई  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 aaa  एटलस  कम्पनी  लिमिटेड  के  विरुद्ध  जांच

 2654.  श्री  निहाल fag  :  क्या  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 कया
 य

 ः  सच  है  कि  एकाधिकार  अवरोधक  तथा व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  ने  मास

 एटलस
 कम्पनी  बम्बई  के  विरूद्ध  जांच  शुर ुकर  दी

 यदि  तो  कम्पनी  के  fare  क्या  आरोप  लगाए  गए  और

 जांच  कप्  तक  पूरी  होने  की
 सम्भावना  है

 ?

 fafa,  न्याय  att  कम्पनी  कार्य  मंत्री  जगन्नाथ  :  (®)  से  सम्भवतः

 माननीय  सदस्य  एटलस  कोपकों  लिमिटेडਂ  के  सम्बन्ध  में  सूचना

 आपको चाहते  हैं  ।  एकाधिकार  अवरोधक  व्यापारिक व्यवहार  आयोग  ने  मैसेज

 लिमिटेड  के  विऋद्ध  निम्नलिखित  अवरोधक  व्यापारिक  प्रथाओं  के  आरोपों  पर

 fTATT  तथा  अवरोधित  व्यापारिक  व्यवहार  1969  की  धारा  10  (iii)  और

 घारा  37  के  अन्तर्गत  2  -1  2-19  7५3  को  जांचे  गठित  की  है

 (1)  सामग्रियों  की  बिक्री  और  वितरण  के  उद्देश्य  के  लिए  प्रतिवादी  अपने

 स्टाकिस्टों  को  केवल  विशेष  क्षेत्र  में  अपनी  बिक्री  के  संचालनों  को  सीमित  करना

 अपेक्षित  करती  है  तथा  प्रतिवादी  कम्पनी  से  खरीदे  उत्पादनों  को  विशेष  क्षेत्र  के

 बाहर  बेचते  से  उनको  निषेध  करती  है  ।

 (2)  caifartet  के  साथ  किये  गये  अनुबन्ध  का  पालन  करते  .  प्रतिवादी  कम्पनी  ने

 मात्रा
 या  मूल्य

 की  श्रादायगी  माध्यम  द्वारा  भिन्न  मूल्यों  की  व्यापारिक  प्रथा

 एरियर  दरों  पर  वितरकों  और  स्टाकिस्टों  को  we  तथा  विभिन्न  दरों  जिनमें

 उत्पान  से
 उ उत्पादन  तक oa  सर्विस  पर  sian  देना  स्वीकार  किया है

 (3)  ore  दा  कम्प  ने  किये  गये  अनुबन्ध
 में  इस  शर्त  का  अनुबद्ध

 करत

 RTA
 नकारा

 दी  द्वारा  उत्पादित  सामग्री  की  विशिष्ट  मात्रा  को वितरकों/स्टाकिस्टों  को

 अपेक्षित  किया  है  .।
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 orzfourm  स्तर  पर  हैं  |
 sowed  जांच  Arlee  रटा  नष्ठ

 नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  में  अध्यापकों
 के  ओोतनमानों

 में
 विसंगति

 2655.
 डा०

 वी०  कुलअदम  sty  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 क्या  उन्हें  यह  जानकारी  है  कि  समान  काम  करने  वाले  विभिन्‍न
 पों  के  शिक्षकों  के

 वेतन  मानों  में  भारी  विसंगति  है  अर्थात्‌  नेशनल  लिग्नाइट  कारपोरेशन  वेतन  ग्रूप  और  नेवली

 काम्पलेक्स  में  राज्य  सरकार  के  नेवली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  स्कूलों  के  ग्रूप  में  ;

 यदि  तों  उनके  मंत्रालय
 ने  क्या  उपचारात्मक

 उपाय  किए  और

 यदि  तो  नेवला  लिग्नाइट  कारपोरेशन  में  लम्बे  अर्से  से  चले  आ  रहे  अध्यापकों

 &  मामले  से  निपटने  में  विलंब  के  कया  कारण  हैं
 ?

 उर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  सिह  )  (2)  से

 नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  के  वेतनमानों  और  उ  सरकार  के  वेतनमानों  में  अस्तर  है  ।

 इसका  कारण  यह  है
 कि  जब

 नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  हे  पने  सकल  शुरू  किये  तो  उन्होंने

 नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  के  वेतनमान  दिए  ।  वर्ष  1974  में  नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन

 ने  भावी  भरती  के  लिए  राज्य  .  सरकार  के  अपना  लिए  ।  यह  बात  यूनियनों  के  साथ

 हुए  समझौते  में  शामिल  को  चुकी है  और  नये  भरती  होने  डालेगो  ने  यह  वेतनमान  मंजूर

 करने  के  लिए  सहमति  दे  दी  ।  नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  अपनाई  गई  नीति

 सरकारी  उद्यम  कार्यालय  हरो  निर्धारित  इस  दिशा  निर्देश  के  भी  अनुसार  है  कि  राज्य  सरकारों  के

 शिक्षा  बोर्डों  से  dea  स्कूलो ंके  मामले  में  यथाप्तंभत  राज्य  सरकारों  की  प्रणाली  अपनाई

 जाए  और  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोड़े  से  संबद्ध  स्कूलों  के  मामले  में  उस  बोड़े  के
 वेतनमान

 अपनाए  जाए  ।

 वेतनमानों  का  अन्तर  तब  कम  हो  जाएगा  जबकि  राज्य  सरकार  या  तो  अपने  वेतनमानों  में

 q दान  fe  | >
 | संशोधन  करे  या  अन्तरिम  सहायता  इसके  अलावा  यह  बरात

 =
 कि  नेवेली  लिग्नाइट

 तास्पोरेशन  के  वेतनमानों  at  नन् द |  |  किच  | स  गया  सामान्य  प्रक्रियागत  कारणों  से  ही भाने  वाले  शिक्ष
 कों

 नी

 कम  होती  जा  रही  है  ।

 बे जीत  का  आयात

 2556.  ए०  बालन  :  व्या  उर्जा  मन्नी  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  ह

 क्या  सरकार  ते  किसी  एजेंसी
 को  बेंजीन  आयात  करने

 की  अनुमति  दी

 इस  समय  बेंजीन  की  कुल  वि  तनी  आवश्यकता
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 क्या  कोचीन
 रिफाइनरी  लिमिटेड  ने  बेंजीन  के  उत्पादन  के  लिए  कोई  परियोजना

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  ४;  और

 यदि  तो  इस  मामले में  बया  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  गार्गी  शंकर

 हां

 लगभग  1,30,000  Ato  टन०  |

 और  :  कोचीन  रिफाइनसीज  लिमिटेड  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  संभाव्यता  रिपोर्ट

 की  जांच  की  जा  रही है
 ।

 ait  प्रदेश  में  टेलिफोन  एक्सचेंजों  तारघरों  का  खोला  जाना

 2°  51.0
 श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस  कल्लूरी

 :
 क्या  संचा

 र
 मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 चालू  faa  वर्ष  के  दौरान  राय  प्रदेश  में  कितने  टेलीफोनਂ  एक्सचेंज  और

 तारा
 खोले

 गए  हैं  अथवा  खोले  जाने  का  प्रस्ताव  और

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  उन्हें  कहाँ-कहाँ  खोला  जायेगा  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  विजय  एन०
 :  खोले  जाने  वाले  प्रस्तावित

 डाकघरों  की  संख्या  150  है  |

 सामान्य  में

 पिछड़  इलाकों  में  35

 जनजातीय  इलाकों  में  30-

 150 कुल

 प..न  गए  डाकघरों  की  संख्या

 सामान्य  इला कों  में  81

 पिछड़े  इलाकों  में  30

 जनजातीय  इलाको  में  27

 णितए

 कुल
 कीव एएए फल

 138
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 खोले  जाने  वाले  प्रस्तावित  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  संख्या  50

 अब  तब  खोले  गए  एक्सचेंजों  की  मं  गया  31

 \ खोले  जाने  वाले  प्रस्तावित  तारघर  ७  नताच्न्य ॥  300

 अब
 तक

 खोले गए
 8

 वर्ष  198.  -85  के  दौरान
 खोले  जाने

 वाले  डाकघरों  और  तार घरों
 के

 स्थान

 रण  को
 अभी  अन्तिम

 रूप  नहीं  दिया  गया है  ।  भ  1984-85  के  दौरान  खोले  जाने  बाले

 संभावित  टेलिफोन  एक्सचेंजों  की  सूची  विवरण
 में  दी

 गई
 है

 ।  ये  एक्सचेंज  क्रमिक  रूम  से  खोले

 जो  उपस्कर  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा ।

 विवरण

 क्रम  स०  एक्सचेंज  का  नाम  wat  की  fer  लाइनों  की  संख्या

 ee

 —

 गुंटूर  स्वदेशी  क्रासबार  2000  लाइनें

 च्चा  मिल तार  जापानी  क्रास बार  6000  लाख

 मेधावी  इलेक्ट्रानिक  डिजीटल  10,000  लाइनें

 एक्सचेंज

 दोंकेवव र  स्वदेशी  स्ट्रोमर  25  लाइनें

 चौट्पल्ले

 काननेकल  वही

 चिन्नकॉता  पहली

 तम् था इर
 —agi—  बही

 नर  सुपर

 10  —-aFy.— चला

 11  खुल्लर

 [2  गोगुलापत्ले

 13  बटा  कोंडा  —aii—  सदी
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 का

 14  वेलपेनूर  स्वदेशी  स्ट्रोमर  35  लाइनें

 15  वेलकम  —agl—  —Tt—

 16  तुंगभद्रा  —ael +

 17  तेलकापलली  —FEI—  —rTEI—

 13  भमरबाद  —aii—  —agI—

 19  —agi—

 20  कौवाली  —a—

 21  बैरवा  —z7é}—

 22  —agt—  —agt—

 23  इदुलाबाद  —agI—

 24  रायपोर  —agt—  —agi—

 25  अरु तले  —aal—  —agt—

 26  लोयापह्ली  —a7eI—

 27  जब्बेरंगापुर  _ aet --

 28  घिवमपेट  —agi—

 29  wars  —agi—

 30  दाचेपलली  —agt—  —agI—

 धक  केयलहार  —agI—

 32  चितलथेरुअन

 33  —agl— अलीपुर  —agI—

 34  इधर  कासम  —aét—

 35  इल  मला  —agl—

 26  ae

 37  मिल  पाद

 38  अन नमे दू  —agI—

 —— 39  अ  रमे  नापैद
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 2  3

 40  स्वदेशी  स्ट्रेचर  25  लाईनें वेगुवा

 41  नि दु मुसल्ला

 42  नारी पा दु  —agI—  —agl—

 43  —aqadt— चेरलॉपल्लू

 44  रा मस मुद्रा  —agt—

 45  सचदांदलपलली  —agi—

 46

 47  लगाना  पतले  —aqal—  — agI—

 48  ta  —ag}——

 49  बेल् लम कों डा

 50
 पेरा बल ली

 51  कांकलगुंटा

 52.  चालू

 53  रगाली

 54  कुछकुछ

 55  मलका पल्ली

 56  बी  आर  रचा पत् ली

 57
 यल्लमपेटा

 58  नेरेदपष्ली  —agl—  —ag1—

 59  नवाब पेट

 60  वेंकट पुर  वहीं

 61  चेल्लागरिंगा

 62  तदुवई  a

 6  1  ताती  कोंडा  —ae

 64  मुरटियल

 65  — Fg} — मेल्लमपलल्‍ली

 66  नाम

 142.
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 67  स्वदेशी  25  लाइनें

 68  नगर  —aai—  —aéI—

 69  सिरशाद  —agl—  —-agI—

 70
 पोतुरेट्टीपल्‍ली  —aet—

 71  गोवर्धन गिरी

 12  सुल्तानपुर  —agi—  —ael-—

 73  कतलापुरम  —agt—

 74

 पैच
 75  ays  —aét—

 76  चेर  हकों डाਂ  —azel—

 177.0
 चेन ना पुरम

 78  सुखाकर  =  rel

 79  TTA  —agl—

 80  सर भी वरस  —adi—  —agt—

 .
 ए

 न्  तथा  —  व्यापारिक  व्यवहार  अघिनियम  की  कार्यान्विति
 ५

 के  बाद  से  बड़  औद्योगिक  घरानों  को  बस्तियों  में  वृद्ध

 2658.  श्री  ईरा  श्रनबारासु  :  क्या  न्याय  ate  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 ay  1970  में  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  की

 के  बाद  सै  बड़े  औद्योगिक  घरानों  की  उन्नति  सम्बन्धी  विशिष्ट  बातें  क्या  हैं  जेसा  कि

 कानों  ।  विभाग  के  अध्ययन  दल  ने  उल्लेख  किया

 रिजवी  बेक  आफ  इण्डिया  द्वारा  मध्यम  और  बड़ी  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  के

 वित्त  पॉपण  के  बारे  में  किए  गए  अपने  अध्ययन  में  इन  बड़े  औद्योगिक  घरानों  की  बस्तियों  में  यदि

 के  लिए  मुख्यतया  किन  बातों  का  उल्लेख  किया  और

 इस  परिसर  में  कम्पनी  कार्य  विभाग  यह  दावा  कसे  करता  है  कि  बड़े  घरानों  में

 श्तुचित  रूप  से  आर्थिक  सत्ता  केन्द्रित  है  ?
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 are  Ses

 न्याय  कौर  कम्पनी  काय  मन्त्री  जगन्नाथ  :  1971  तक  के  चोटी

 के  दस  बड़े  औद्योगिक  घरानों  की  परिसम्पतियों  की  वृद्धि  पर  सम्पत्ति  कार्य  विभाग  द्वारा  किए  गए

 प्रारम्भिक  अध्ययन  से  उदघाटित  हुआ  है  कि  इन
 एकाधिकार

 तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार
 घरानों  की  1972-77  की  अवधि  में  aries  ata  दर  1964-71  की  अवधि  अर्थात  जब

 शिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  प्रवृत  की  अवधि  से  पहले  की  तुलना

 में कम

 भारतीय  रिज  बैंक  का  मध्यम  और  बड़ी  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  के  वित्त  पर

 अध्ययन  बड़े  औद्योगिक  घरानों  की  परिसम्पत्तियों  की  वृद्धि  से  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 fea  कोलकाता  fao  के  श्र तगत  उत्तर  सियरसोल  योजना

 +  समां
 ह  बतान  क री  कृपा 2559.  aft  सुनील  भट्टाचार्य  :

 बया  ऊर्जा  मन्त्री
 य

 क्या  ईस्ट नें  कोल़फील्ड्स  के  अन्तर्गत  उत्तर  सियोल  3  और  4,  5  और  6,  7  और

 लघु  खान  योजना  को  मंजरी  दे  दी  है

 यदि  तो  इस  योजना  के  पुरा  हो  जाने  के  बाद  स्थान  अनुमानित

 वृद्धि  और  रोजगार  क्षमता  जैसी  बातों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  पूरा  होने  की  sea  तिथि

 कया

 (a)  क्या  यह  सच  है  कि  के  aq  की  कार्यान्वित  शुरू  करने  में  अनावश्यक  विलम्ब

 किया  जा  रहा  और

 ह  at  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  दौर  fag)  हा

 केन्द्रीय  सरकार  ने  यह  योजना  1978  में  मंजर  की  थी  ।

 स्थिति  :  आसनसोल  18  पूर्वे  में  '  जी०  रोड़ के
 २.

 तरफ  |

 अपमानित  भंडार  28.64  मिलियन  za

 अनुमानित  खनन  1.16  मिलियन  टन  प्रति  ag

 पूरा  हो  जाने  पर  रोजगार  की  क्षमता  1806

 पुरा  होने  की  लक्ष्य  तारीख  1992-93
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 और
 इस  योजना  को  लागू  करने के  लिए  काम  क  करने में  देर  होने का

 कारण
 यह

 कि  1979
 से  1983  केबीच  स्थानीय  युवकों  ने  निर्माण  कार्य

 को  बल पु वेक  रोक  दिया  था  ।

 उड़ीसा  में  तेल  की  खोज  के  लिए  स्थानों  का  सर्वेक्षण

 2660.  ait  चिन्तामणि  जना  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 उड़ीसा  के  किन-किन  स्थानों  का  तट-दूर  और  तट  पर  तेल  की  खोज  करने  के  लिए

 सर्वेक्षण
 किया

 गया  और

 (@)  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  तथा  उसके  क्या  परिणाम  रहे  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में
 राज्यः  मन्त्री  गार्गी  शंकर

 उड़ीसा  में
 निम्नलिखित

 स्थानों  पर  सर्वोक्षण  कार्य  किया  गया  है  :

 बंगाल  की  खाड़ी  में  उड़ीसा  समुद्र  तट  से  दूर  महानदी  बेसिन  में

 तटीय  क्षत्र  :

 बाली

 चांदवाली  तथा  बालासोर  |

 सर्वेक्षण  art  में  वायु  समुद्रीय  तथा  मू-कम्पिल  सर्वेक्षण

 हामिल  है ं।

 अपतटीय  महानदी  बेसिन  में  अन्वेषी  व्यवधान  का  कायें  चल  रहा  अभी  तक
 वाणिज्यिक

 आध 7  पर  उत्पादन  योग्य  हाइड्रॉकाबंनों  के  मिलने  के  सकेत  नहीं  मिले  हैं  ।

 तटीय  क्षेत्रों  से  एकत्र  किये  गये  सर्वेक्षण  आंकड़ों  का  संसाधन  किया  गया  है  और  व्याख्या

 की  जा  रही  है

 ‘Seq  कोलफोल्ड्स  लि०ਂ  द्वारा  तीस  मंजूर  योजनाश्रों  का  कार्यान्वयन

 266).  श्री  हालत  बाग  :  क्या
 ऊर्जा

 मंत्री  यह
 बताने

 की  कृपा  कि  :

 (*)  क्या  ईस्टर्न  कोल फील्ड्स लि  द्वारा  तीस  मंजूर  योजनाओं
 कार्यान्वयन  नहीं

 किया  जा  रहा

 यदि  तो  मंजूरी  की  पद्धति  योजनाओं का
 ब्यौरा  क्या  है  और  इन  योज
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 नाओं के  अनुमानित  योजनाओं
 के  पूरा  होने  पर  अनुमानित  पूरा  होने  की

 अनुमति  तारीखों  तथा  रोजगार  संभावनाओं  के  ब्यौरे  सहित  आज  तक  कार्यान्वयन  के  लिए  क्या

 कार्रवाई  की  और

 इन  योजनाओं  को  निर्धारित  तारीख  तक  पूरा  किए  जाने  के  लिए  योजना-वार  की

 जा  रही  कार्रवाई का  ब्यौरा कया  हैਂ  ?

 sat  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बलवीर  :
 +  सें  सूचना

 एकत्र  की  की  जा  रही है  और वह  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 करार  क्षत्र  को  स्वाँग  कोयला  खान  के  पास  उपलब्ध  मदीने

 2662.  श्री  ए०  के०  राय  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1  1984  को  कठारा  क्षेत्र  की  स्वांग  कोयला  खान  के  पास  उपलब्ध

 शैवाल  जैसी  खनन  मशीनों  की  संध्या  sar  थी  तथा  प्रत्येक  मशीन  का  मूल्य  क्या  था

 काम  कर  रही  मशीनों  की  संख्या  नया  है  और  बेकार  पड़ी  अथवा  मरम्मत  की  जा

 रहीं  Aaat  की  संख्या  नया  है

 पिछले  6  मास  के  दौरान  प्रत्येक  मशीन  की  क्षमता  के  उपयोग  संबंधी  तथ्यों  का  ब्यौरा

 कया  है

 क्या  यह  सच  है  कि  भारी  कीमत  पर  खरीदी  गई  ala  का  कभी  भी  ठीक  प्रकार

 से  प्रयोग  नहीं  किया  गण  और

 यदि  तो  इम  बारे  में  क्या  कार्रवाई  की  गई  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगा  ।

 कठारी  क्षत्र  में  कोयला  भर  की  जांच

 2663.  श्री  ए०  के०  राय  :  नया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  कठसूरा  क्षेत्र  में  कोयला  भंडार  की  किसी  समय  वार  विक  जांच  की  गई  हैं

 यदि  तो
 ऐसी  जांच  की  तारीखों  सहित  ब्यौरा  क्या  है  और  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दौरान  क्या  परिणाम

 क्या  कठारी  के  आसपास  गोमिया  पी०  एस०  में  कोयला  डिपुओं  की  संख्या  के  बारे  में
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 a

 सर्वेक्षण  कराया
 गया

 है
 और  उन  डिपुओं  को  चलाने  वालों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  पिछले  एक  aw  में

 उन्होंने  कितनी  मात्रा  में  कोयला  व्यापार

 यदि  तो
 तथ्यों  का  ब्यौरा  क्या

 कया  उन्हें  मालूम  है  कि  उस  क्षेत्र  में  प्रबंधकों  से  सांठ-गांठ  करके  समाज  विरोधी  तत्वों

 द्वारा  कठारा  के  कोयले  की  खुले  आम  चोरी  की  जाती  और

 सरकार  इस  मामले  की  जांच  करायेगी
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  दलबौर  और  कठारा

 एरिया  की  प्रत्येक  कोलियरी  में  कोयला  carat  का  नियमित  भौतिक  सत्यापन  गया  है कोयले

 के  स्टारों  की  अत्यधिक  सही  माप  नहीं  हो  सकती  क्योंकि  सही  माप  न॑  हो  सकने  के  कारण  जैसे

 उस  जमीन  का  ऊ  चा-नीचा  होना  जहां  स्टाक  रखे  कोयले  के  स्टाक  में  कितने  ठस  हो

 गए  हैं  आदि  और  इसीलिए  किताबों  में  दिखाये  गए  स्टाक  से  5  प्रतिशत  तक  अन्तर  को  गलती  की

 स्वी  थ  सीमा  में  माना  जाता  है  ।  पिछले  तीन  वर्षों  में  जो  सत्यापन  किये  गये  उनसे  पता  चला  ह

 कि  करा  एरिया  में  किताबों  पर  दिखाए  गए  स्टाक  और  भौतिक  स्टाक  में  पाए  गए  अन्तर  इस

 स्वीकार  5  प्रतिशत  सीमा  के  भीतर  ही  थे  ।

 और  कठारी  एरिया  के  चारों  ओर  गोमिया  पुलिस  थाने  में  चलने  वाले  कोयला

 डिप  संख्या  के  सम्बन्ध  में  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।  परन्तु  सुरक्षा  कर्मिकों  द्वारा  गश्त

 के  दौरान  कोयले  के  द्र  पता  लगे  थे
 और

 बाद  में
 कोयला  कम्पनी ने  गोमिया  पुलिस  थाने  में

 17-6-1983,  25-7-1983  और  24-1-1984 को  शिकायतें  दर्ज  करायी  et  |  इसके  बाद

 जिला  पदाधिकारियों  ने  इन  ढ  रों  में  178  टन  कोयला  पकड़ा  था  और  बाद  में  यह  कोयला  कम्पनी

 को  दे  दिया था  ।

 नही ं।

 जिला  प्राधिकारियों  ने  एक  समिति  बनाई  है  जो  असामाजिक  तत्वों  द्वारा  की  मई

 कोई  अनियमितता  जब  कभी  जिला  प्राधिकारियों  की  जानकारी  में  आएगी  ती  उम  पर  समुचित

 कार्यवाही  करेगी  |

 भारत  कोकिंग  कोल  लि०  में  मिटटी  ले  जाने  ate  कोयले  को  ढलाई

 के  लिए  ठेकेदारों  को  दी  गई  धनराशि

 266  श्री  ए०  के०  राय  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 भारत  बोरिंग  कोल  लि०  में  पिछले  पाँच  वर्षों  के  दौरान  कोयला  खानों  के  अन्दर

 मिट्ठी  ले  जाने  और  कोयले  की  ढुलाई  के  लिए  ठेकेदारों  को  दी  गई  कोयला  और  मिट्टी  की

 ढलाई  का  पदक-पाक  वर्षवार  तथा  क्षेत्रवार  ब्यौरा  क्या  है
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 कए

 रूस  अवधि  में  भारत  कोकिंग  कोल  लि०  के  पहले  दस  ठेकेदारों  का  ब्यौरा  है

 भर  प्रत्येक  को  वर्षवार  कितनी  धनराशि  दी  गई

 क्या  ढुलाई  करने  वाले  ठेकेदारों  का  विभागीकरण  करने  का  कोई  विचार  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मनकी  दलबीर  (a)
 और  (  )

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभापटल  पर  रख दी

 और  प्रबंध-मंडल  को  निर्देश  दिए  गए  हैं  कि  कोयले  और  रेत  दोनों

 प्रबन्ध  के  ही  परिवहन  का  शत  प्रतिशत  विभागीकरण  चरण-बऋद्ध  तरीके  से  कर  दिया  जाए  ।  इस

 दिशा  में  हुई  प्रगति  की  समीक्षा  नियत  अवधि  पर  एक  समिति  द्वारा  की  जाती  है  जिसके  अध्यक्ष

 कोयला  विभाग  के  संयुक्त  सचिव  हैं  ।

 देश  में  बेकार पड़  कुएं

 2665.  शो  नवीन  रावण
 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बता नेकी  कृपा  करेंगे  कि

 श्री  मोहन  लाल  पटेल

 गुजरात  राज्य  में
 थर

 देश  के  अन्य  तेन
 उत्पादक  क्षेत्रों  में  अभी भी  कितने  कुएं

 बेकार  पड़े  हैं

 तेल  के  उन  कुओं  के  पुनः  उत्पादन  करनेके  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे

 @)
 वर्ष  1983  के  दौरान  कितने  बेकार  पड़े  कुएं  पुनः  चालू  किए  और

 देश  ने के  विभिन्न  भागों  विशेषरूप  से  गुजरात  और  उड़ीसा  में  तट  दूर  भ्र ौर  तट  पर  नए

 तेल  क्षेत्रों की  सम्भावनाओं का  पता  लगाने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 ,  ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मार्गो  शंकर  इस

 समय  देश  में  470  कुएं  बेकार
 पड़े  हैं  जिसमें  गुजरात  के  306  कुएं  भी

 शामिल
 है  ।

 उठाये  जा  रहे  कुछ  कदम  इस  प्रचार  हैं

 वॉकओवर  रिणों  को  संख्या  बढ़ाना  |

 2  वर्क ओवर सींगों  को  दिन-रात  की
 ही  पारियों  में  लगाना

 ।

 a
 Pe)  बेकार  कुओं  को  प्रयोग  में  लाने  योग्य  बनाना  ।

 कुओं  में  उत्तरोत्तर  कृत्रिम  लिफ्टों  का  लगाना  ।
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 5.  वर्क
 ओवर

 कार्य-सं
 चालन

 के  लिए  आधुनिक
 तथा

 परिष्कृत
 उपकरणों  तथा

 औजारों  का  अधिग्रहण  ।

 206)

 आने  वाले  वर्षों  में  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग  तथा  इंडिया  लिमिटेड  का

 तटीय  अपतटीय  दोनों  क्षेत्रों  में  कार्य  तेज  करने  का  प्रस्ताव है  ।
 गुजरात

 तथा  उड़ीसा

 सहित  तटीय  तथा  अपतटीय  क्षेत्रों  के  लिए  आने
 वाले  वर्षों  का  विस्तृत  खोज  कार्यक्रम  सातवीं

 योजना  को  अन्तिम
 रूप

 देने  के  पश्चात्‌  उपलब्ध  होंगे  ।

 गुजरात  राज्य  के  गाँवों  में  तारघरों  कौर  टेलिफ़ोन ों की  सेवाए

 2666.  श्री  नवीन  रावण

 श्री  श्रमर  fag  राठवा  क्या  संचार  मन्त्री  यह  ब्रितानी  की  कृपा  करेंगे  कि

 गुजरात  राज्य  में  ऐसे  कितने  गाँव  हैं  जिनमें  तक  तारघर

 और  टेलीफोन  की  सेवाएं
 उपलब्ध

 नहीं

 बर्ष  1984
 के  दौरान

 कितने
 में  ये  सुविधाएं  उपलब्ध

 करा  दिये  जाने  की

 सम्भावना  और

 क्या  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  और  समूचे  गुजरात  उपयुक्त  सभी  सुधि

 धाएं  कब  तक  उपलब्ध  करा  दी  जाएंगी  और  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है
 ?

 संचार  area में  उप  सन्तरी  विजय  एन०  जिन  ग्रामों ..  में

 शाखा
 डाकघर

 अथवा  काउन्टर  सेवा  और  दूरसंचार  सुविधायें  नहीं  उनकी  संख्या
 विवरण

 में  दी

 गई  @  ।  के  सभी  ग्रामों  में  द
 निक

 वितरण  और  लेटर  बाक्स  से  डाक-निकासी

 की  सुविधा  उपलब्ध  है  ।

 1984-85  की  योजना  के  अनुसार  निम्नलिखित  अतिरिक्त
 सुविधाएं

 निए

 जाने  की  स
 भावना

 नए  डाकघर  खोलना  90  गाव

 डाकघर  काउट  सुविधा  व्यवस्था  100  गांव

 लीटर  बाउंस  लगाना  25  गाव

 लम्वी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलिफोन

 तारघर  खोलना  100  गाव

 डाक  सुविधाएं  चरणबद्ध  ढंग  से  उत्तरोत्तर  प्रदान  की  जा:.रही  ऐसी  सम्भा
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 बना  है  कि  मौजूदा  नीति
 के  अनुसार  गुजरात  राज्य  सहित  समूचे देश

 में  बसे  अधिकांश  लोगों  को

 क्रमिक  रूप  से  1990  तक  5  किलोमीटर  के  भीतर  ही  दूरसंचार  सुविधाएं  सुलभ  हो  सकेंगी  ।

 विवरण

 $$

 जिले का  नाम  oa  ग्रामों  की  संख्या  जहाँ  उन  ग्रामों को  संख्या  जहाँ

 दूरसंचार  की  सुविधाएं  काउन्टर  सेवा  के  साथ

 नहीं हैं  साथ डाकघर  की

 सुविधाएं  नहीं हैं

 अमरेली  435  14 5

 477  258

 जामनगर  613  211

 970 जूनागढ़  369

 राजकोट  1106  163

 430  203 सुरेन्द्रनगर

 भावनगर  720  270

 अहमदाबाद  468  131

 गाँधीनगर  28  16

 10  मेहसाना  370  297

 1]  1230  743 पालनपुर

 12  हि मात नगर  507  493

 13  डॉग  304  232

 14  407  127
 बुल सर

 15  सुरत  1389  228

 16  पंचमहल  1830  1096

 17  बड़ी  दा  1618  733

 18  खेड़ा  471 '  180

 19  बलोच  1207  466

 20
 t

 35
 संघ  mse

 प्रदेश

 420
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 नई  दिल्लो  में  इलेक्ट्रानिक टेलीफोन  एक्सचेंज

 2667.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक
 :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  नई  दिल्‍ली  में  एक  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  केन्द्र  की  स्थापना  की  गई

 यदि  तो  उस  इलैक्ट्रानिक  टेलीफोन  केन्द्र  द्वारा  देश  में  किन-किन  शहरों  को

 जोड़ा
 गया

 उस  केन्द्र  की  वर्तमान  क्षमता  कया  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  क्षमता  को  बढ़ाने का  है  ;
 और

 यदि  तो  बढ़ाई  गई  क्षमता  क्या  होगी  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  विजय  एन०  ऐसा  सभा  जाता  है  कि

 प्रश्न  इलैक्ट्रानिक  ट्रंक  स्व चल  एक्सचेंज  से  संबंधित  है  जिसे  दिल्‍ली  में  हाल  ही  में  स्थापित  किया

 गया  है  ;  यदि  ऐसा  तो  उत्तर  है--जी  ह

 इस  तारीख  तक  कुल  168  स्थान  दिल्‍ली  इलैक्टानिक  ट्रंक  स्व चल  एक्सचेंज  के

 साथ  जोड़े  गए  हैं  ।  इन  स्थानों  की  सूची  विवरण  में  दी  गयीਂ  है  ।

 इस  एक्सचेंज  की
 मौजूदा

 क्षमता  8000  Hal  are

 इस  समय  दिल्‍ली  ट्रंक  स्व चल  एक्सचेंज  की  क्षमता  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बी op ह  o
 दिल्‍ली  इलेक्  पनिक  टू  क  स्व चल  एक्सचेंज  के  साथ  जुड़ =

 स्थानों की  सुची

 अबोहर  2.  आगरा

 ज़वाल  4.  इलाहाबाद

 6.  अलवाय
 area

 अम्बाला  8.  अना कपल ली

 10.  भ  डाल अनन्ता  पुर

 1]  अंगा  मल्ली  1  2.  आरोही

 13  आसनसोल  14.  आतुर
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 16.  बगलकोट ५.  औरंगाबाद

 17  बनकर  15.  न्नरकार

 19  20.  बरेली बाहुला

 20  बड़ौदा  22.  बेलगांव

 23  बेल्लारी
 24.  भद्रवती

 25  भटिंडा  26.  भीमवरम

 27  2g.  बिलासपुर

 29  30.  बर्दवान

 31  32.

 33  चंडीगढ़  34.  चेंगानूर

 35  छपरा  36.  चिदम्बरम

 37  38.  चित्रदुर्ग

 39  चलकाकुड़ी  40.  कोयम्बतूर

 41  42.  दरभंगा

 43  44,  धनबाद

 45  धम  |  46.  दिसपुर

 47
 दुर्गापुर

 48,  डिंडूगल

 49  एर्नाकुलम  50.  ईरांड

 51  52.  गया फिरोजपुर

 53  गांधीनगर  54  गंगटोक

 55  गोरखपुर  56.  गुड़ीवडा

 57  गुंजर  58.

 59  हरिहर  60.  हसन

 61  होसुर  52.  हल्दिया

 63  64.  हैदराबाद

 (22
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 65.  जबलपुर  66.  जमशेदपुर

 67.  बमूरिया  68.  जालन्धर

 69.  काकीनाडा  70.  खम्मम

 71.  खड़गपुर  72.  कोहिमा

 73,  कोसीकलां  74,  कोटा

 75  76,  कोट्टायम कों विल पट्टी
 *

 717.0  कोजीकोड  कट  )
 78.  कोल्हापुर

 79  खंडवा  80.  कुन्तमकुलम

 81  कोट्टारकारा  82.  कोडइकनाल

 लाम्फलपेट  ०4.  लुधियाना
 83.0

 86.  मद्रास $5  मछलीपटनम

 87  दूर  88.  माल्दा

 89  मंगलूर
 90.

 091  मेवाली  कारा  92.  मथुरा

 93  मेहसाना  94.  मेर कारा

 95  मुजफ्फरपुर
 96.  मंसूर

 97  98.  नडियाड
 मिट्टी  पलायन

 ("0
 नागपुर  उन

 100.  अहमदाबाद

 नागपुर  102.  नागरकोइल

 01

 10  TLERTA  104.  नासिक

 1  106,  नेल्लोर नियामत  पुर

 107  नैया ट्री  कारा  108.  ओंगोले

 109  ऊदी  110.  पालकोले

 11 1.  पाल घाट  112,  पलाई

 113.
 पंजाब  114.  पटियाला

 115,  पांडिचेरी  116.  पीलीभीत
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 117.  पडुकोट्ठाई  118.  पुणे

 119.  120.  क्विरोज़

 12).  रायबरेली  122.  राजापलायम

 123.  राजपुरा A]  124.  रायपुर

 125.  राजमुंदरी  126.  राजकोट

 127.  रांची  128.  रानीगंज

 129.  राउरकेला  130.  रूप नारायणपुर

 131.  शाहजहांपुर  132.  सलेम

 133.  134.  सासाराम समस्तीपुर

 135.
 we

 136.  शिलांग

 137.  शिमोगा  138.  सिलीगुड़ी

 139.  सीतापुर  140.  सूरत

 141.  श्रीकाकुलम  142.  थाने

 143.  त्रिचि  रापत्ली  144.  तिरुपति

 145.  तिरुपुर  146.  तिरुमाला

 Pod  तिरुवरू  र  148.  त्रिचूर

 1409,  त्रिवेन्द्रम  150.  टुकुर

 151.  तुटिकोरिन  15 2.  थाड  कुडम

 153.  तेनाली  154.  तिर मंगलम

 125.  तीखुर नेल  बेल्ली  156.  उदयपुर

 157.  उडीपी  158.  उदमल  पेट

 159.  उज्जैन  160.  वाराणसी

 वेल्लौर 161.  162.  विजयवाड़ा

 163,  विल्लुपुरम  164.  faeganx

 165.  विशाखापटनम  166.  विजियानगरम

 167.  वारंगल  168.  यमुनानगर
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 लिस

 उत्तार

 हि  ——s

 छठी  योजना  में  औषधियों के  उत्पादन  का  लक्ष्य  व

 2668,  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :  कया  रसायन  कौर  उर्वरक  मन्त्री  यह  aara  की  कपा

 करेंगे  कि
 छठी

 पंचवर्षीय
 योजना  के  अन्त  तक  सरकारी  निजी  क्षेत्र  और  विदेशी  aq  उद्योग

 ane

 औषधियों  के  उत्पान  के  लिए  अलग-अलग  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  ?

 रसायन  कौर  ज  मन्त्री  वसंत  :  छठी  पंचवर्षीय  योजना
 (1980-85). हि

 स्तावेज  में  1084-85  तक  प्र पुंज  औषधों  तथा  फॉर्मूलेशनों  की  aries  अपेक्षाओं  के  लिए

 815  करोड़  रुपए  और  2450  करोड़  रुपये का  अनुमान  लगाया
 गया  था

 ।
 वह  आशा  थी  कि

 50 4-85  तक  sist  औषधों  तथा
 फॉर्म  पेशनों

 का  उत्पादन  665  करोड़  रुपये  और  24
 ं

 रुपये  का  होगा  |  सरकारी  क्षेत्र  1984-85  तक  औषधों  तथा  फॉर्मूलेशनों  के

 म  219  करोड़  रुपये  और  330  करोड़  रुपये  के  होने  की  आशा  थी  ।
 इस  दस्तावेज  में अन्य  क्षेत्रों  में  संभावित  उत्पादन  नहीं  दर्शाया  गया  था  |

 a

 क्

 अन

 छठी  योजना के  लिए  औषध  एवं  भेषज  सम्बन्धी  कार्यकारी
 दल

 Bra  यथा

 sr

 We
 1-8  तक  विभिन्न  क्षेत्रों  में  उत्पादन  का  मूल्य  निम्न  प्रकार  था

 लम

 ee

 क्रम  साया  क्षेत्र  थ  के  दौरान स   ्वित  उत्पादन  का  मूल्य

 सर

 _  -

 प्रबंध  श्रेषऋ  लेशन

 सरकारी  क्षेत्र  215  330

 भारतीय  संगठित  क्षेत्र  265  910

 फेरा  कम्पनी  135  720

 लगा  उद्योग  क्षेत्र  50  490

 rs  rs  ट  स ee  ee  वाामामतपनाायुताततततततागायुतता  YS ण्

 665.0
 ee  2450

 आ

 न्  थ

 की
 epee  सन

 |  चवर्षीय  योजना के  अन्तिम

 ie
 थ

 बर्ष के  far  प्रबंध  तथा
 फॉर्म  पेशनों  के  स्वदेशी  उत्पाद  के  समग्र  लक्ष्यों  संशोधित

 करके  क्रम  ण  00  करोड  रुपये  और  1950  करोड़  रुपये  कर  दिया
 र  गी  7

 |  इन
 लक्ष्यों

 को  प्राप्त

 करने  के  सम्भव  प्रयास  किया  जाएगा

 ः

 क

 2669.
 शमों  शुसिला  गोपालन  :  क्या

 रसायन  भ्र  र  हि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 —  नए  नथा  —

 क्या  सरकार  को  यह  पता  हैं  कि  पिकअप  और  अल्प  रोग  निरोधी  दवाईयां

 बनाकर अ हसन  65  प्रतिशत  कीमती  बहक  औषधियों  की
 दुरूपयोग

 किया
 ज  है  जबकि  इनसे  कहीं

 अधिक  आवश्यक  और  oftaezeft  दवाओं  का  जिनमें  रोग-निरोधी  दवायें  भी  शामिल  मुश्किल

 से  35  प्रतिशत  उत्पादन  हो  पाता  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 \  रसायन कौर  उर्वरक  मंत्री  वसंत  :  और  विश्व  के  अन्य  देशों
 की

 भांति  भारत  में  निर्मित  दवाईयों  में  जीवन रक्षक  सामान्य  बीमारियों  और  ata  उपचार  के

 लिए  ~ ATT  शामिल  हैं  ।'  चिकित्सकों  द्वारा  इन  दवाईयों  के  प्रयोग  की  सलाह  कमजोरी  दूर  करने

 और  स्वास्थ्य  वृद्धि  के  लिए  दी  जाती  है  ।  इसलिए  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  फ़ॉनिक्स  और  अन्य

 eta  उपचार  के  प्रयोग  से  के  दुरूपयोगਂ  का  मामला  बनता है  ।  प्रश्न  में  उल्लिखित

 दवाईयां  ब्रहुर्विटामिन  हैं  जिनके  लिए  देश  में  लगभग  बिक  औषध  उत्पादन  का  प्रयोग

 किया  जाता  है  ।

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  हारा  बल्क  att  फार्म लेश नस

 पर  नियंत्रण  को  प्रति दाता

 2670  श्रीमती  सदी ला  गोपालन  बया  रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगें  कि  देश  में  कितने  प्रतिशत  बल्क  भौषधियां  और  saa  बहुराष्ट्रिक  कम्पनियों  के

 नियंत्रणाधीन  हैं  ?

 रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  वसंत  :  यह  मंत्रालय  संगठित  क्षेत्र  में  86.  अनिवायें

 बल्क  औषधियों  के  उत्पादन  पर  निगरानी  रख  रहा  '  लघु  क्षेत्र  में  भी  बल्क  औषधियों  के  उत्पादन

 पर  निगरानी  रखने  की  शुरुआत  की  गई  है  ।  वित्तीय  वर्ष  19४2-83  के  दौरान  स्वदेशी  उत्पादन

 के  कुल  मूल्य  की  में  करा  कंपनियों  द्वारा  उत्पादित  बल्क  weal  का  मुल्य  22

 प्रतिशत है

 163  मुख्य  कंपनियों  की  खद रा  व्यापार  बिक्री  पर  उपलब्ध  आकड़ों  के  अनुसार  1983

 को  समात  नलेण्डर  ag  के  लिए  कंपनियों  का  बाजार  ay  30  प्रतिशत  gp

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  द्वारा  श्रौद्योगिकी  श्र  तरण

 से  मना  किया  जाना

 2671.  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :  क्या  रसायन  शौर  उचरना  मंत्री  यह  बतान  कि  कृपा

 बरंगे  कि  क्या  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  औषधि  औद्योगिकी  में  आत्मनिर्भरता  के  विकास  में  राधा  डालने

 के  लिए  प्रौद्योगिकी  अंतरण  से  इन्कार  कर  रही  हैं  और  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  श्रेणी  चार

 में  शामिल  अनेक  आवश्यक  औषधियों  सहित  अपने  अधिकांश  उत्पादों  के  मूल्यों  में  afe  की

 अनुमति  दी  है
 ?
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 नाग  satiate ate

 रसायन  उर्वरक  मंत्री  वर्मा  :  वल्क  औषधियों  के  उत्पादन  के  लिए  बहुराष्ट्रीय

 अनुसन्धान  प्रयोगशालाओं  और  संस्थानों  के  पास  प्रोद्योगिकी  उपलब्ध  है  ओर  जहाँ
 उपलब्ध  नही ंहै  वहां  उपयुक्त  शर्तों  पर  प्रौद्योगिकी का  आयात  भी  किया  जा  सकता है  ।  मूल्य
 नियंत्रित  फार्मूलेशनों  को  ओषध  आदेश  1979  की  तीसरी  अनुसूची  सें  निर्दिष्ट

 किया  गया  है  श्रेंणी  [,  ह  और  111  फॉर्मूले शन ों  पर  भी  सभी  निर्माताओं  को  चाहे  बे  बहुराष् टिक

 अथवा  पूर्ण रुप  से  भारतीय  कंपनियाँ  हों  कारखाने  से  बाहर  लागत  पर  40  55

 प्रतिशत  और  100  प्रतिशत  मार्क  अप  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।
 मामू

 लेदान्स  तीसरी  अनुसूची

 के  निविष्ट  नहीं  है  उन  पर  मूल्य  नियंत्रण  नहीं  है  ।

 टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  स्व चाल नी करण

 2672.  प्रो०  नारायण  चन्द  परिवार  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  जिला  मुख्यालयों  में  टेलीफोन  एस  रेंजों  के
 स्व बालि नीक रण के  लिए  उनके  भवनों  का  शिलान्यास  कर  गया  है  राज्य-वार  उनके  स्यान

 सहित  नाम  क्या  हैं  |

 शिलान्यास  करने  वाले  प्रतिष्ठित  व्यक्तियों
 के  नामों  सहित  किन-किन  तारीखों  को

 शिलान्यास  किए

 इन  एक्सचेंजों के  भवनों  के  निर्माण  में अब  तक  क्यों  safe  हुई  है  और  इनके  किस

 तारीख
 तक  ऐरा  हो  जाने  और  एक्सचेंजों  के  स्वचालित  बना  दिए  जाने  की  आशा  है  ;  और

 प्रत्येक  मामले  में  विलम्ब  के  कया  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय सें  उपमंत्री  श्री  विजय एन०  से  अपेक्षित

 कारी  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 ।  127
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 लिखित  उत्तर  13  मान  1985

 एस०  Go  एक्स ०
 तीय  समाप्त पना  द  च  दि  द  क  रता  से  प्रभावित  क्षेत्र  में  टेलीफोन/तार

 लाइनें  बिछाना

 2673.  प्रो  नारायण  चन्द  पराशर  :  कपा  संचार  मंत्री  यह  बसाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  विद्यू,/तीय  दूर  संचार  समन्वय  सवार  घण लाइनों  आदि

 के  कारण  एस०  णु  विद्युतीय  समाप्त  रता  द्वारा  प्रभावित  क्षेत्रों  में  टेलीफोन  लाइनों  के

 मामलों  को  स्वीकृति  देने  में  अनावश्यक
 विलम्ब

 करती  है  तथा  विद्युतीय  समान्तर ता  के  शिकार

 लोगों  जो  बिना  किसी  कसूर  के  अपनी  दूरसंचार  सुविधायें  गंवाते हैं  ;  राहत  देने में  कोई

 नहीं  देती  ।

 यदि  हाँ-तो  उत्तर  पश्चिम  सकील  के  उन  मामलों  का  ब्यौरा  कया  है  जो  गत

 दो  वर्षों  से  एक  ag  से  और  छह  महीनों  से  विद्यू/तीय  दूर  संचार  समन्वय  समिति

 के  पास  लम्बित  पड़े  है  और  इस  विलम्ब  के  क्या  कारण  है  ;  और

 क्या  fad  दूर  संचार  समय  समिति  द्वारा  उक्त  मामलों  को  जल्दी

 निपटवाने  के  क्या  उपाय  करेगी  क्योंकि  ag  एक  प्रकार  की  राहत  है
 !

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  विजय  cae  नहीं  ।

 सुनय

 शुन्य

 जा इच पवाया
 )-  TAT  GT  कैंबिल  एक  मामला  |

 faa it—aneta—aiat— are  फिरोजपुर  का  मामला  20-8-83  को  पी०  टी०

 सी०  सी०  के  पास  भेजा  गया  था  और  पावर  लाइनें  निर्धारित  करने  तथा  इन  पांवर  लाइनों

 से  समान  के  केबिलों  पर  उत्पन्न  ais  का  परिकलन  करने  के  लिए  qulg  राज्य  faa

 पटियाला  के  सदस्य  के  पास  लंबित  पड़ा
 है

 |

 बिलासपुर-ब्ररसाना  एस०  ए  एक्स ०  लाइन  का  मामला
 25-10-83

 से  केन्द्रीय  Ulo

 fro  flo  सी०  के  पास  लंबित  पड़ा है  ।

 ( T 1  पी०  टी»  सी०  सी०  की  प्रक्रिया  के  अनुसार  यदि  कोई  दूरसंचार  लाइन  पी०  टी
 ०

 केन्द्रीय  विद्य त॑ चष्य सी०  सी०  के  अनुमोदन  के  लिए  भेजी  जाती है  तो  डाक  तार/विद्य/त  ae  =  एवं

 प्राधिकरण  की
 विभिन्‍न  यूनिटों  द्वारा  उन  पर  विभिन्‍न  चरणों  में  कार्रवाई  की  जानी  होती

 है  sa  प्रक्रिया  में  जिन  विभिन्‍न  एजेंटों  द्वारा  कार्रवाई  जानी  होती  है  उन्होंने  विभिनन

 कार्रवाइयों  व  पु  करने  के  लिए  समय  सीमा  निर्धारित  की  है  ।
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 डाकघरों  a
 ह

 जनक  टे  ो  ta
 =

 ape  श्री ०  प्रौढ़  एस०  0०  एक्स०

 के  खोलने  उनका  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  निर्घारित  मानदंड  में  छंट

 2674.  प्रोਂ  नारायण  चन्द  पाराशर  am  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  पर्वतीय  और  पिछड़े  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  डाक  सेवाओं  के

 संचालन  af  बढ़ाने  और  बेहतर  बनाने  के  लिए  तत्सम्बन्धी  मानदंड सें  कोई

 छूट  दी

 यदि  तो  (  डाकघर  खोलने  और  उनका  दर्जा  बढ़ाने  सार्वजनिक

 टेलीफोन  केन्द्र  सी ०  ato  खोलने  एस०  To  एक्स ०  के  लिए  निर्धारित  मानदंड  में  दी  गई

 छूट  की  संक्षिप्त  रूपरेखा  क्या

 क्या  दूरसंचार  और  डाक  प्राधिकारियों
 ने  मुख्य  डाक  और  तार  उप-मंडलों

 और  मंडन  जसे  नए  प्रशासनिक  एकक  की  स्वीकृति  के  लिए  कार्यभार  को  महत्व  दिया  और

 यदि  तो  उसका  स्वरूप  क्या  है  और
 यदि  नहीं  तो  उसके  बया  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (ait  विजय  vac  :  जी  पिछड़े  इलाकों  तथा

 जो  पहाड़ी  क्षेत्र  जनजातीय  और  पिछड़े  इला  कों  के  अन्तर्गत  आते  उनके  लिए  मानदंडों  में  छूट

 दी  गई  हैं  ।

 सार्वजनिक  टेलीफोन  घर/संयुक्त  डाक-तारघर  और  एस०  झूठ  एक्स ०

 खोलने  के  निए  अपनाए  जा  रहे  मौजूदा  मानद  हों  क  प्रतियाँ  जिनमें  दी  जा  रही  छूट  का  भी  उल्लेख

 अनुबंध  oRਂ  और  के  रूप  में
 संलग्न  हैं  ।

 थाली
 में  सके  गए

 ।

 देखिए  संख्या  एल

 और  इस  समय  डाक  पक्ष  को  कोई  महत्व  नहीं  दिया  जा  रहा है  ।  जहां

 लंक  देश  के  पहाड़ी  और  पिछड़े  इलाकों  में  नई  प्रशासनिक  यूनिटों  जैसे  मुख्य  डा  घर  और  डाक

 मिलों  बे  मंजूरी  के  लिए  महत्व  देने  का  सम्बन्ध  इसकी
 जांच

 की  जा  रही  है  |

 (८  )  जहां  तक  तार  मंडलों  और  उप  मंडलों  से  सम्बन्धित  मानदंडों  का  प्रश्न  इसके

 लिए  भारत  सरकार  द्वारा  कठिन  भू-भाग  के  बतौर  घोषित  इलाकों  को  सज्जित  क्षमता  और  कार्य

 कर  रही  लाइनों  के  लिए  यूनिटों  के  स्केल  पर  25  प्रतिशत  अतिरिकत  महत्व  दिया  जाता  जहां

 तक  पिछड़  इलाकों  का  सम्बन्ध  महत्व  खोले  गए  लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन  घरों  की

 संख्या  पर  महत्तर  दिया  जाता  है  ।

 हिमाचल  saa  के  विलासपुर  में  गेस  एजेंसी  का  आवंटन

 प्लन  शरार
 2675.  sito  नाराज

 ण
 चरण  MELAS  बया

 ऊर्जा  पत्नी  यह  बताने  की  कप  करेंगे  कि  :

 [31
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 ee  ee  ee

 aap  हिमाचल  प्रदेश  फे  विलासपुर  नगर  में  मैस  एजेंसी  क  अबटन  vn x  विरुद्ध  इस

 बात  को  लेकर  कोई  विरोध  प्रकट  गया  g
 fe  इस  कार्य  के  लिए  जाली  प्रमाण  पत्र  प्राप्त  किए

 गए
 हैँ  in

 उन्हें  भारतीय  तेल  निगम  को  भेजा  गया

 यदि  तो  प्रकट  किए गए  विरोध  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  मामले  में  भारतीय

 तेल  निगम  के  साथ  परामर्श  करके
 तथ्यों

 का
 पता

 लगाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है  ;

 .
 क्या  हिमा चल

 प्रदेश  ने  भी  उक्त  मामले  में  भारतीय  तेल  निगम  के  निष्कर्षों  ने

 स्वीकार
 न  करने  वाले  लोगों  की  अपील  पर  जांच  के  aaa  दिए  और

 यदि  तो  भारतीय  तेल  निगम  अधिका  रियों  द्वारा  जाली  स्वीकार

 किये  जाने  के  लिए  उनके  विद्ध  क्या  कार्यवाही  की  जाएगी  ।

 ऊर्जा  मंत्रालय  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्यमंत्री  मार्गों  शंकर

 जी  हां  ।

 शिकायत  में  यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि  डिस्ट्रीब्यूटरशिप  दिये  जाने  के

 लिये  चुना  गया  र
 विलासपुर

 का  स्थानीय  निवासी  नहीं  है  और  उसकी  शारीरिक  अपंगता

 निर्धारित  प्रतिशतता  से  कम  है  ।  शिका  यत  की  जांच  इंडियन  आयल  कारपोरेशन  द्वारा  नहीं  की  गयी

 कार्यकारी  विलासपुर  और  विलासपुर  के  अतिरिकत  जिन्ना

 मजिस्ट्रेट  ने  इस  बात  का  पुष्टि  की  है  कि  गया  उम्मीदवार  विलासफुर  का  निवासी  है  और  इस

 सम्बन्ध  में  आवश्यक  जांच-पड़ताल  करने  के  बाद  उन  अधिकारियों  द्वारा  इस  आशय  के  प्रमाण  प्त

 दिए  गए  थे  ।  विलासपुर  के  मुख्य  चिकित्सा  अधिकारी  ने  यह  प्रमाणित  किया  है  कि  चुने  गये

 मीदवार  की  शारीरिक  अपना  निर्धारित  सीमा  से  अधिक  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  की  राज्य  सरकार  द्वारा  ऐमी  किसी  जांच  के  .:  आदेश  दिये  जाने  के

 सम्बन्ध
 aH  सरकार

 को  कौई  जानकारी  नहीं  है  ।

 उपरोक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 क्रमिक
 पिए

 के  आयात  का  उसके  उत्पादन  पर  कुप्रभाव

 2676.  गी  ए०  नीलालोहित[दसन  नाडार :
 क्या

 रसायन
 उर्वरक  मंत्री  यह  aaa

 की  HAT  रेंगे  फि

 भारत  म
 फालिक-एसिड

 बनाने  वाली  इकाइयों  की  संख्या  और  ब्यौरा  कया

 कया  यह  सच
 है

 fe  मक-ए  आयात  की

 on

 देने  सम्बन्धी  '  सरकारी

 नीति  के  कारण  इन  इकाईयों  के  कार्यकरण  प्र  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा है
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 (17)  यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है

 (@  नाक 8  1983 को  केरल  के  मुख्यमंत्री ने  केन्द्रीय

 सरकार  को  पत्र  कक
 =

 तो  उनके  पत्र  का  ब्योरा  FAT ल
 me  रट

 ी  का

 क्या  है  क

 q  ee  re  ee  a  eer

 ,  सागर  सह  eee
 रामचन्द्र

 से  संगठित
 क्षेत्र  में  फोक-एसिड  का  निर्माण  करने  के  लिए  मे  ०  पेरियर  के  मीजल्स  लि०  ara  और

 aq म०
 न

 एसिड्स  एण्ड  कमि  कलस  कोचीन  को  1500  और  1200  टन  प्र

 की  क्षमता  के  लाइसेंस  जारी  किए  गए  हैं  Fo  गुजरात  निंदा  वेली  फर्टिलाइजर  कम्पनी  सच

 14 T

 न

 ft
 10,000  टन  प्रतिवर्ष  के  लिए  एक  आशयपत्र जारी  किया  गया है  ।  इसके  अतिरिक्त  कुछ

 हॉक

 का  पंजीकरण  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  के  पास  किया  गया  है  |

 F-Ufaz  2000:8  2500  टन  प्रति  ag  की  वर्तमान  की  तुलना में

 शैतान  उत्पादन  निम्न  प्रकार
 a =|

 गत  तीन
 अलता

 019  टन

 1982.0  .
 8158  टन

 1983  से  सितम्बर

 1983  125  टन

 फोक-एसिड  के
 नि  लिए  लाइसेंसीकृत  दस  रे  एकक  ने  1983  से  ही  उत्पादन  प्रारम्भ

 किया

 क

 से  जी  हां
 ।

 केरल  के  मुख्यमंत्री  ने  सुभाव  दिया  है
 कि  (.)  फोमिक  एसिड

 क
 आए  प्रा  hal

 नीति  के  परिशिष्ट न ->“ ्
 17  से  हटाया  (2)  मिल  आयात  गुटक  का  100  शत

 तगा  अर
 गी

 शुल्क को  50  प्रतिशत  तक  बढ़ाया  जाये
 अब  70  प्रतिशत  और  35

 और  चंकी  देश  में  दो  एककों  ने  उत्पा।न  प्रारम्भ  कर  दिया  फोक-रए  Y  आयात

 लगाने  फे  प्रश्न  की  जांच  करने  के  लिए  वर्तमान  आयात  नीति  की  पुनरीक्षा  जाये  ।

 चल  198  क  लिए  आयात  और  निर्यात  पर  सरकार  की  सामान्य  नीति  तयार  करते  समय

 ः
 Joy  सुझावों  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा  |

 HCA  उच्च  न्यायालय  न्याय
 निदेशक

 में  अ  अ  आ  थापित  करना

 2677.  at  Yo  oteecnie बया  fafa,  न्याय  कौर  कंपनी  कार्य  ait
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 न  ना  क

 ताने की  कृपा  करेंगे  कि

 जसवन्त  सिंह  आयोग  कब  गठित  किया  गया  था  और  इसके  विचारार्थ  विषय

 बया  हैं

 क्या  सरकार  ने  त्रिवेन्द्रम  में  केरल  उच्च  त्यायालय  मामले  फाइल  किए  जाने

 ल  yor
 की  शक्ति  प्राप्त

 ने  के  set  को  आयोग की  जांच  सीमा  में  सम्मिलित

 किया
 =

 a

 f
 दि  के

 श

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ar
 Be

 = @

 ant  कारण  > ह
 दि

 नहीं  तो  इसे  सम्मिलित  न  करने  ह  ;

 .  न्याय  ate  कंपनी  कार्य  मंत्री  जगमनाथ  को

 :

 उत्तर  प्रदेश
 के  पश्चिमी

 जिलों  के  लिए  इलहाबाद  उच्च  न्यायालय  की  एक  न्यायपीठ  गठित  करने  की  मांग
 से

 उत्पन्न
 सभी

 पह  पर  विचार  करने  के  लिए  was  सिह  अयोग  का  4  1981  को  गठन कियां

 गया  |  मध्यप्रदेश  और  मड स  उच्च  न्यायालयों  की  र  यी
 ear

 ag
 ret  की

 स्थापना  के  लिए  भी  की  गई  थी  और  सम्बद्ध  राज्य  सरकारों  नै  या  तो  भारत
 सरकार

 ऐसी  स्यायपीठों  की  थापना  के  लिए  सहमत  टोने  का  अनुरोध  किया  था  या  यह  सुभाव  दिया

 कि
 ऐसी  मांग  किसी  आयोग  को  निर्देशित  कर  दो  जाए  ।  जसवन्त  fag  आयोग  के  विचारा

 1983  को  वृद्धि  कर  दी  गई  ।  अब  आय  ग  से  यह  अपेक्षित  है  कि  वह
 गर

 गों

 की  धर्म  करे  और  उन  पर  अपनी  टिकट  दे  तथा  साथ  ही  उच्च  न्यायालयों के  प स्थानों  से

 x  14]  j fas  सथ  न्यायपीठ  खने  के  सामान्य प्र  ed  बारे  में

 नने  वोल  न्  ग  समीक्षा करे  । अनुसरण  कि

 oe

 ;

 )  ary
 ig

 2
 जा

 गुरुवार  ने  197.  में
 त्रिवेन्द्रम

 में  केरल
 उच्च  न्यायालय

 की

 1  एक  प्रस पीठ  की  LT AT

 4  |  d
 |

 1.0  अददी

 1973  में  कुछ  कानूनी  परामर्श  को

 1Q7J/ a ्
 पूरा  करने  कं  लिए  त  Fiat  कि  ag  अभी

 चात  उग  से  rs  ‘
 हुई

 मामले  पर

 स

 tine
 zee

 ...  बौद्धिक  दत्तक  f
 नियमो  |  कि

 Che  ta  बर 2675.  श्री  के०  मानना  TRATES,  प्यारी  Al  कम्पनी  कार्य  यह  बतान  ४!  छुपा

 CT  कि

 (1)  बणा  सरकार  वो  यह  पता  हैं  कि  जनता  को
 दू  स्विस  विधि  के  अधीन  crates
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 ऊर

 दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम  rata  अफरे  अधिकारों  कते  a  और

 |ह  स्व  नि
 ला  हित  या  अविवाहित या  qat/aa area वाले  माता-पिता  द्वारा  दत्तक

 ग्रहण  के
 बारे  में  विधिक  नियमों  कों  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  अब  तक  किए

 गए  प्रयासों

 को  ब्योरा  .  है |  Xx? >  ब

 र
 न्याय  att  कम्पनी  कायें  मंत्री  जगन्नाथ  :  और

 a a - ~~ oy ayaa
 जोर  वर्ग  न  केवल  हिन्दू  दत्तक  और  भरण-पोषण  अधिनियम के  अधीन  बल्कि  अन्य  विधियों  के

 न  भी  अपने  अधिकारों  और  फायदों  से  अनभिज्ञ  होते  हैं  और  उनके  पास  से

 त  होने  के  साधन  नहीं  होते  हैं  ।  केन्द्रीय  विधिक  सहायता  समिति  ने  समुदाय  के  कमजोर  वर्गों

 बीच  विधि  को  बढ़ाने  के  लिए  पहले  ही  कई  उपाय  किए  हैं  ।  इनके  अंतगर्त  समाज  के  कमजोर

 ग  के  बीच  वितरण  और  प्रसार  के  लिए  ऐसे  छोटे  पम्पलेट्स  और  पुस्तिकाओं  का  प्रकार

 श
 जो  रल

 सुगमता
 से  बोधगम्य  भाषा  में  लिखी  गई  हों  जिनसे  लोग  विभिन्न  सामाजिक  लथ

 विधिक
 |  के  अधीन  प्रदत्त  अधिकारों  और  gael  को  समय  सकें  ।  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 जनता
 के

 कमजोर  वर्गों
 के  बीच  थिति  जानकारी  बढ़ाने  के  लिए  विधिक  सहायता  छिद्रों  क  ae

 और  सम्मान  के  कम  वर्गों  के  पीच  विधिक  ज्ञान  का  प्रसार  करने  के  लिए  स

 प्रशिक्षण भी  हैं  द

 क
 देश  में  औषधि  निर्माता  एकक  द

 |  |  क्या
 '  रसायन  कौर  उबर  की  कृपा  करेंगे

 ण  करने  वाले  कुन  कितने  एकक  हैं  और  उ
 ना

 उत्पादन
 है  ?

 x  कौर  र  मंत्रो  वसन्त  उपल  प्राप्त  यौरों  के

 ( अनसार  ल  त्र  एककों  के  अतिरिक्त  संगठित  क्षत्र  में  लगभग  |
 दक  एकक  a4

 वर्ष
 TRIB.

 में  देश  में  कुल  औपधों  के

 ों के. र... उ तप गत की

 क  उप

 न  के  क्रमश
 325  करोड़

 रुपए
 शीर  1545  करोड़

 रुपये  होने  की  संभावना हैं

 द  क

 क
 श्रेषऋ  उद्योगों

 oe,

 sha

 रसायन at  रक मती  यड़  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 — ; a Taz  देशमें

 |  ह  थ्  TATE  और

 x
 |  नक  बया

 रतन  कौर  sax  वसन्त  )  नहा

 राष्ट्रीयकरण  का  मामला  आधिक  दृष्टि  से  अन्य  घि कत् पों  की  तुलना  में  देश  को  होने

 वान  प्रतीक  शुद्ध  लाभ  पर  aTarf. a  ।  सरकार  का  विचार  2  कि  इस  स्तर  पर  राष्टीय रण
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 न्  a  a  मामा

 का  कोई  मामला  नहीं  है  ।

 नेशनल
 ड्रीस  एण्ड  6६६  का

 एका

 |" 6. 6 ॥  क्या  reer 268  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 ी
 क्या  औषध  उद्योग  सम्बन्धी

 नेशनल  ड्रग्स  एण्ड  फार्मा ee स्प  टिकल  डेवेलपमेंट  काउंसिल  ने

 काग

 wei

 भज  दी  हे  और
 क  ्

 za |  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
 ह
 |

 यन  कौर  उर्वरक  मंत्रो  बसन्त  साठे  ह  ह  सीध  तथा  भेषज

 ण विकास  की  सिफारिशों  पर  नियत  किए  गए
 ने  ara

 foe  प्रस्तुत

 nee  प
 रिपोर्टे  पर  राष्टीय  औषध  तथा  भेष  बत  गि  अग  बठक  में कर  दी है ं।

 विमश  क

 =  a  |  a  [Aq  हाना बह राष्ट ोय  site  कम्पनियों  हारा
 oo

 =  a  फके  nd  a

 नक  लम्स  खनिज  मंत्रा

 rt  ma
 क्या

 cram  oe  SHH
 ;  पत्री के  सह  उत्तार  को

 कृपा  करेंगे  कि

 ry
 कय  करार  औषध  उ

 At LTA AIL GACT a1) _ Oo a i an - ; gait F e-wezyy wrafaay ali WAH! HA FH AAA arava faa z oe करक  सर  मार्ग  निदेशों  की  लगातार  अवज्ञा  करने  क  बार  नानका  र े|  fuel  सी

 r  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  उठाये  जाने  का
 or

 े

 चयन
 कौर  उर्वरक  मंत्रों  वसंत  :

 और  (@)

 ही

 चह  विदेशी

 मुद्रा  विनियमन  अधिनियम
 के  अधीन  विदेशी  साम्य  पडी  को  कम  करने

 क के
 लि  nea  रिज

 बेक
 द्वारा  जारी

 ए  गए  निर्देशों  के  विपरीत  5  विदेशी  औषध  कम्पनियों  डा
 किए  गए  अभ्यावेदन

 की  अन्य  सर  विभागों  से  करवे  AT a  |  न्
 हू

 बन्द  किए  गए  सरकारो  क्षत्र  ब

 sae  एकक

 वियर कि TAP  QOS  न्य  मंत्री  यह  थी  कृਂ 2083.  sit sitga  Tet qto :

 करेंगे  Oo

 री  क्षेत्र के  उन  उर्फ  एककों  के  क्या  नाम  हैं  जो  वर्ष  1983  के  दौरान  az

 कर  दिए  गए  हैं

 इससे  वितर  उत्पादन  दिवसों  की  हानि  हुई  और  उत्पादन  हानि  वा  बया  ब्यौरा  हूँ
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 इनके  बन्द  होने  से  कितने
 मजदूर

 बेरोजगार  हो

 इनको
 करने  के  मुख्य  कारण  क्या  और

 समस्या  को  हल  करने  और  निकट  भविष्य  में  इस  any ane  र  के
 एककों  को  बन्द  होने से

 बचाने  is  लिए  सरकार  ने  कया  कदम  उठाए  हैं  ?

 रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  बसन्त  :  और  सार्वजनिक  क्षत्र

 के  उर्वरक  एकक  जो  1983  के  दौरान  बन्द  हानि  हुए  उत्पादन  दिवसों  की  संख्या  और  उठाई

 गई  उत्पादन

 दि

 के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 अन

 एकक  का  नाम  हानि  हुए  उत्पादन  नाइट्रोजन  के  बन्द  रहने  के  कारण

 को  संख्या  उत्पादन  की

 हानि

 (1000  मीटर में  )

 भारतीय  sata  निगम

 का  ताल चर  एकक  173  44.5  विद्युत  कटोती

 मद्रास  फर्टिलाइससें  लि०  193  58.2  पावर  और  जल

 अत्याधिक  कमी

 फार्टलाइजर्स  एण्ड  कैमिकल

 ट्रावनकोर  fto

 1  ara
 प

 40
 6.7  80-100  प्रतिशत  विद्य/त  कटोती

 2.  उद्योग  मण्डल  40  3.5
 80-100

 श्रीमती  विद्य/त  कटोती

 उपकरणों  और  अन्य  खराबियों  के  कारण  संयंत्रों  का  बन्द  रहना  उक्त  विवरण  में  anf  मल

 नहीं है

 कोई  कामगार  बेरोजगार  नहीं  हुआ  ।
 तथापि

 12-6-83  18-7-83  तक  फैक्टरी
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 में  लगभग  2,566  कामगार  को  भिन्न-भिन्न  अवधियों  के  लिए  जबरी  weet  दी

 राज्य  सरकारी  से  एककों  को  पावर  की  नियमित  और  पर्याप्त  सप्लाई  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  है  ।  आंशिक

 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  ने

 तालचर  और  मद्रास  उर्वरक  एककों  के  लिए  रक्षित  विद्युत  संयंत्र  भी  अनुमोदित  किए  हैं

 फर्टिलाइजर  केमिकल्स  ट्रावनकोर  रक्षित  विद्युत  सप्लाई  में  वृद्धि  करने  की

 सम्भावनाओं का  पता  लगा  रहे  हैं  ।

 इलेक्ट्रिक  डिजिटल  टेलीफोन  एक्सचेंज

 2684.  श्री  नबल  किशोर  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इलेक्ट्रानिक  डिजिटल  टेलिफोन  केन्द्र  लगाने  से  टेलिफोन  कालों

 में  होने  वाली  धोखा-धड़ी  को  कम  किया  जा  सकता

 इससे  धोखाधड़ी  को  कम  करने  में  किस  सीमा  तक  मदद  मिली  और
 |

 अधिक  इलेक्ट्रानिक  डिजीटल  टेलीफोन  केन्द्र  लगाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  का  प्रस्ताव

 है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  (sit  विजय  ror  :
 इलेक्ट्रानिक  डिजिटल

 टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  चालू  करके  कुछ  सीमा  तक  धोखा-धड़ी  के  मामलों  को  कम  किया  जा

 सकता है  ।

 अभी  तक  कोई  डिजीटल  टेलीफोन  एक्सचेंज  चालू  नहीं  हुआ  है

 देश  के  विभिन्‍न  egal  पर  संस्थापित  करने  के  लिए  लगभग  2  लाख  लाईनों  के

 स्थानीय  तथा  बी  टाइप  के  टेंडर  इलेग्टीनिक  एक्सचेंज  उपस्कर  का  आयात  किय  जा  रहा

 इस  उपस्कर  का  विदेशी  सहयोग  से  भारत  में  निर्माण  करने  का  भी  निर्णय  लिया  गया  है  ।  इस

 प्रकार  इस  टाइप  के
 अधिकाधिक  एक्सचेंजों  को  उत्तरोत्तर  संस्थापित  किया  जायेगा  |

 बम्बई  के  सभो  टेलीफोन ों  को  सात
 श्र  कों

 में  बदलना

 2685.  श्री  जगन्नाथ  पाटिल  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बम्बई  टेलीफोन  के  थाणे  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  अन्तर्गत  आने  वाले  क्षेत्र  में  1

 1984  तक  कुल  कितने  टेलीफोन  कनेक्शन  दिये  गये  इसी  एक्सचेंज  के  अंतगर्त  आने  चले  क्षेत्र

 में  उपरोक्त  तिथि
 तक  प्रतीक्षा-सूची  श्रेणी  में  कितने  आवेदन-पत्र

 क्या  सरकार  के  पास  थाने  क्षेत्र  में  प्रस्तावित  gars  एक्सचेंज  के  ararat  अतिरिक्त

 लाइनें  बिछाने  की  कोई  योजना  और
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 अधिकारीगण  बम्बई  टेलीफोन  के  अन्तर्गत  सभी  टेलीफॉनों  को  सात  अंकों  वाले  नम्बरों

 मेंके  और  कब  तक  बदलने  वाले  हैं
 ?

 संचार  मंत्रालय में  उप  मन्त्री  विजय  एन०  1-1-84 को  थाना

 टेलीफोन  के  अन्तर्गत  काम  कर  रहे  टेलीफोनों  की  कुल  संख्या  10738  है  ।  प्रत्येक  श्रेणी  में  लम्बित

 आवेदनों  की  संख्या  इस  प्रकार  है

 i  ye  एक  नथ  ल्‍एयगाणयल्‍यएथ  — य  य  य  अ ि  न

 ओ ०वाई०पी ०  गेर  ओ  ०  ब्लास्ट  ०
 ह  ०वाई०टी०/सामान्य

 for  का  गर  Wloqsorto  विशेष  ,  योग

 a  थ  ee  re  i  ee  ee  es

 1390  10659  329  12368

 i  en  ee  een  ee  eee

 जी

 सीवी
 ba  he  ह  दृष्टि से  उपयुक्त बम्बई  टेलीफोन  में  टेलीफोन  नम्बरों  को  आर्थिक  एवं  तक

 पाए  जाने  पर  सात  अंकों  वाली  प्रणाली  में  बदल  दिया  जायेगा  ।

 क्षत्रीय  भविष्य  निधि  areal  का  तेरहवीं  सम्मेलन

 2686.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पांडे  :  कया  श्रम  कौर  पुर्नवास  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 भविष्य  निधि  योजना  के  क्षेत्रीय  आयुक्तों  के  13  वें  सम्मेलन  के  क्या  परिणाम  निकले  और  तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्या  है
 ?

 श्रम  शौर  पुनर्वास  मन्त्री  वीरेन्द्र  :  क्षेत्रीय  कार्यालयों  के  कार्यकरण  के  विभिन्‍न

 पहलुओं  सम्बन्धी  अनेक  मर्दों  पर  27  ओर  28  1984  को  हुए  कर्मचारी
 "

 भविष्य  निधि

 संगठन  के  क्षेत्रीय  आयुक्तों  के  13  सम्मेलन  में  विचार  किया  गया  था  ।  संलग्न  विचरण  में

 faa  =  की  गई  कुछ और  महत्वपूर्ण  मुद्दों  और  उनके  सम्बन्ध  में  निकलने  ने  निष्कर्षों  का  उल्लेख

 किया  गया  है  ।

 विवरण

 क्रम  विषय  जिन  पर  fare  निष्कर्ष

 किया  गया

 Ses

 क्षेत्रों  की  निष्पादन  क्षेत्रों  की  निष्पादन  रिपोर्ट  को  सभी  क्षत्रों  तपा

 रिपोर्टे  की  परीक्षा  क्षत्रों  में  परिचालित  किया  जाना  है  ।

 प्रदान
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 व्यक्ति  क्षत्रीय  आयुक्तों को  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  वे

 अधिनियम  की  घारा  (4)  के  अन्तर्गत  स्वैच्छिक

 स्प-से  लाये  जाने  के  सम्बन्ध  में  लम्बित  पड़  सभो

 प्रस्तावों  को  शीघ्र  निपटाएं  और  अधिनियम  की

 परिधि  में  अनंतिम रूप  से  अन्तर्गत  लाए  जाने  के

 सभी  मामलों  को  अन्तिम  रूप  से  तय  करें ।  क्षेत्रीय

 आयुक्तों  को  भी  सलाह  दी  गई  कि  बे  प्रतिष्ठानों

 को  अधिनियम  की  परिधि  में  लाने  के  लिये  राज्य

 सरकार  और  केन्द्रीय  सरकार  के  विभागों  का

 सहयोंग  प्राप्त  करें  ।

 देय  राशियों  का  क्षेत्रीय  आयुक्तों  से  अनुरोध  किया  गया  कि  वे

 निर्धारण  |  अधिनियम  को  धारा  7  क  के  अधीन  देय  राशियों

 के  निर्धारण  के  लिए  कार्रवाइयों  को  यथाशीघ्र

 अंतिम  रूप  afr  देय  राशियों  की  वसूली  के

 लिए  अविलम्ब  वसूली  कार्रवाइयाँ  की  जा  सकें  ।

 अभियोजन  |  क्ष  त्रीय  आयुक्तो ंसे  अनुरोध  किया  गया  कि  वे

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  के  aaa

 तत्काल  अभियोजन  मामले  चलाएं  और  उनकी  तेजी

 से  पैरवी  करें  ।  यदि  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा

 406/409  के  अधीन  अभियोजन  चलाने  के  लिये

 राज्य  पुलिस  के  पास  श्रम  सुचना  रिपोर्ट  दायर

 करने के  मामले में  आयुक्तों  को  कई  कठिनाईयां

 अनुभव  हुई  तो  उन्हें  केन्द्रीय  आयुक्त  के  ध्यान

 में  लाया  जाना  अपेक्षित  ताकि  वह  उस  मामले

 q
 >

 को  उपयुक्त  कार्यवाही  के  लिए  श्रम  मन्त्रालय

 साथ  उठा  सके  ।  पिछली  और  वर्त शत  बकाया

 राशि  की  वसूली  तथा  रजनी  के  मामले  में  राहत

 उपक्रमों  के
 विरुद्ध

 अभियोजन  के  मामले  तथा

 राजस्व  वसूली  कार्रवाइयों  प्रारम्भ  करने  से  पहले

 कानून  अधिकारी  द्वारा  जांच  की  जानी  होती  है

 और  अनुदेश  जारी
 करने  होते  हैं  ।
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 Se  ,

 भविष्य  निधि  आयुक्तों  से  अनुरोध  किया गया  है
 कि

 वे  छुट

 की  बकाया  राशि  प्राप्त  और  छूट  न
 प्राप्त  प्रतिष्ठानों से  बकाया

 राशि  की  शीघ्र  वसूली  के  लिए  सभी  प्रयास

 क्योंकि  हाल  ही  में  इन  बकाया  राशियों  विधि

 होती  जा  रही  है  ।

 3  रिट  याचिका  निचले  और
 उच्च  न्यायालयों  में  मामलों  पर

 कार्रवाईयां  करने  के  सम्बन्ध  में  निर्धारित  प्रक्रिया

 और  फीस  की  अदायगी  सम्बन्धी  मामलों  सहित

 अन्य  मामलों की  पैरवी  करने  के  लिये  वकीलों को

 नियोजित  करने  सम्बन्धी  प्रणाली  कों  सरल  बनाना

 अपेक्षित  है  ।  क्षेत्रीय  आयुक्तों  को  भी  यह  सलाह

 दी  गई  कि  ऐसे  जिन  महत्वपूर्ण  मामलों  में

 जजों  ने  वरिष्ठ  वकीलों  को  नियोजित  कर  रखा

 उनके  सम्बन्ध  में  संगठन  के  पक्ष  की

 करने  के  लिए  विख्यात  वकीलों  नियोजित

 किया
 जाए  |

 4  स्टाफ  की  स्वीकृति  सांख्यिकीय  विवरणियां  के  संकलन
 '

 के  लिये

 a  शनासाओं  और  लेखों  उचित  रजिस्टरों  कों  रखने  के  महत्व  पर  जोर  डाला

 की  संख्या  का  सत्यापन  ताकि  अनुमोदित  मानकों  के  अनुसार  अविलम्ब

 स्टाफ  मजूर  किया  जा  सके  ।  यह  निर्णय  लिया

 गया  कि  आधारभूत  रजिस्टरों  के  रख-रखाव के

 मामले  में  विस्तृत  अनुदेश  जारी  किये  जायें  ।

 5  वार्षिक  लेखा  स्लिपों  वार्षिक  लेखा  स्लिपें  जारी  करने  के  सम्बन्ध  में

 को  जारी  करने  स्रम्बन्धी  वर्तमान  बकाया  पड़े  काम  के  प्रति  केन्द्रीय  न्यासी

 बकाया  का  निपटान  |  are  तथा  सरकार  दोनों  द्वारा  व्यक्त  की  गई

 चिन्ता  के  बारे  में  आयुक्तों  को  अवगत  कराया

 गया  |  उनको  सलाह  दी  कि  वे  एक  समयबद्ध

 क्रम  तैयार  करें  और  उसके  अनुसार  बकाया  कायें

 को  निपटाएं
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 6  दावों  का  निपटारा  ।  आयुक्त  को  सलाह  दी  गई  कि  वे  सदस्यों से  प्रप्त

 दावों  का  शीघ्र  निपटारा  करने  के  लिए  सभी

 प्रयास  करें  तथा  प्रक्रियाओं  को  और  सरल  बनाने

 के  लिये  सु भक् नाव  दें  ताकि  बोड़े  द्वारा  गठित  समिति

 उनके  सुझावों  पर  विचार  कर  सकें  ।

 निरीक्षकों  का  मैन्युअल  |  केन्द्रीय  कार्यालय  में  अधिकारियों  की  एक  समिति

 गठित  करने  का  निर्णय  लिया  ताकि

 क्षकों  के  मैन्युअल  के  मसौदे  जिसे  आयुक्तों  के

 बीच  पहले ही
 परिचालित  किया  जा  चुका

 अन्तिम  रूप  दिया
 जा

 सके

 फार्म  में  अशंदान  काड  सम्मेलन  ने  सरलीकृत  वैकल्पिक  पद्धति  विकसित

 को  समाप्त  करना  करने  के  बाद  फोन  में  अ  मदान

 तथा  फार्म  कार्डों  को  समाप्त  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  को

 को  फार्म  24  के  कार  कर  लिया  ।  यह  भी  स्वीकार  किया  गया  कि

 साथ  मिलाना  |  लेखा  बन्द  करने  की  प्रक्रिया  को  तेज  करने  के

 लिये  फार्म  को  के  साथ  मिला  दिया

 जाये  |

 9  छूट  प्राप्त  प्रतिष्ठानों  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  सामान्य  भविष्य  निधि

 में  अधिनियम  का  में  भाग  लेने  वाले  प्रतिष्ठानों  का  निरीक्षण  करने

 कार्यान्वयन  ।  at  वर्तमान  पद्धति  की  जांच  की  जाए  तथा  सभी

 क्षेत्रों  में  अपनाये  जाने  के  लिये  विस्तृत  मागगंदर्धी

 सिद्धान्त  .  जारी  faq  जाये  ।  यह  भी  निर्णय  लिया

 गया  कि  शिथिलीकरण  सम्बन्धी  आवेग  के  मामले

 में  अन्तिम  छूट  की  शर्तों  का  एक  सेट  भी  संलग्न

 किया  जिन्न  चाहिये  ।  आयुक्तों  से  कहा  गया  कि

 वे  1953  में  मनाये  गये  छट  प्राप्त

 प्रतिष्ठान  माह  के  दौरान  छूट  प्राप्त  श्रतिष्ठीन  माह

 के  दौरान  छूट-प्राप्त  निधियों  में  पाई  गई  कमियों

 ता के  बारे  में  सूचना  दें  qe  क  अनुवर्ती  कार्यवाही  की

 जा  सके |
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 1)  का  कार्यालय  तथा  निरीक्षणालयों  और  उप-कार्यालयों

 निरीक्षण ।  के  सभी  के  नियमित  आवधिक  निरीक्षण

 के  महत्व  तथा  आवश्यकता  पर  विद्वेष  बल  दिया

 गया  ।  क्षेत्रीय  भावुकों  से  यह  भी  कहा  गया  किं  वे

 केन्द्रीय  कार्यालय  की  निरीक्षण  रिपोर्ट  का

 पालन  करें  ताकि  कार्यालय  के  कार्यकरण  में  सुधार

 हो  सक े।

 1  अनुपालन |  आयुक्तों  से  अनुरोध  किया  गया  कि  वे  सदस्यों

 की  शिकायतों  का  शीघ्र  निपटारा  करने  की  ओर

 आवश्यक  ध्यान  दें  तथा  केन्द्रीय

 कार  तथा  संसद  सदस्यों  से  प्राप्त  पत्राचार पर

 faire  ध्यान  दें  तथा  यह  सुनिश्चित  करें कि  प्राप्त

 पत्रों  का  उत्तर  7  क  भीतर  दे  दिया  जाए  ।

 12  प्रवासी  श्रमिक  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  6  fafarse ef at F क्षत्रों  में

 योजना  |  सर्वेक्षण  किया  जाये  तथा  इन  क्ष  घरों  से

 रिपोर्ट  प्राप्त  होने  के  बाद  प्रवासी  श्रमिकों  के

 लिए  उदार  उपबन्धों  वाली  एक  पृथक  योजना

 बनाने  की  आवश्यकता  की  जाँच  करने  का  निर्णय

 किया  watt

 ठे  सोचता  |  rasa
 को  सलाह  दी  गई  वे  कर्म  चोरियों

 के  खिलाफ  लम्बित  पड़ी  संभी  अनुशाप्तन!टंमक

 कार्रवाईयो ंके  सम्बन्ध में
 जांचों  को  पूरा  करें

 तथा  उनको  यथाशीघ्र  अन्तिम  रूप  से

 निपटाएं  ।

 14.0  सम्मेलन  ने  प्रशिक्षण  अधिकारियों  में  वृद्धि  करने
 प्रशिक्षण

 दिया  तथाਂ  ag  इच्छा  व्यक्त  की

 कि  adaia  योजना  में  उपयुक्त  रूप  से

 feat  जाये  ताकि  प्रशिक्षण  दो  एक

 सामान्य  तथा  दूसरा  गहन  में  दिया  जा  सके
 ।

 आयुक्तों  ने  सभी  वर्गों  के  कर्म  चोरियों
 को  विशिष्ट

 प्रशिक्षण  देने  के  लिए  केन्द्रीय  श्रम  संस्थान  गठित

 करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  का  भी  समर्थन  ।
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 रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  अनुसूचित  जनजाति के  उम्मीदवार

 2687.  श्री  पीयूष  तिरको  :  व्या  श्रम  कौर  जी पुन वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रोजगार  कार्यालयों  में  राज्य-वार  कुल  कितने  अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों

 के  नाम  पंजीकृत  हैं  ;  और

 राज्य-वार  और  श्रेणी-वार  अनुसूचित  जनजाति  के  ऐसे  कितने  उम्मीदवार  हैं  ,  जिनके

 नाम  रोजगार  कार्यालयों  में
 तीन

 व  से  अधिक  समय  से  पंजीकृत

 श्रम  ait  पुर्नवास  मन्त्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  और

 उपलब्ध  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 ee  EE

 राज्य/संघ  कालम  2  में  ऐसे  आवेदकों 30-6-1983  की  स्थिति  के

 शासित  क्षत्र  अनुसार  चालू  रजिस्टर  पर  की  संख्या  शामिल  है  जो

 अ०  ज०  जा०  के  आवेदकों  3  वर्ष  से  अधिक  समय

 तक  चालू  रजिस्टर  पर  थे  । कदी
 संख्या

 आँध्र  प्रदेश  15324  10947

 आसाम  25099  .  4781

 156099  20.47 बिहार

 गुजरात  38161  3679

 हरियाणा  15

 हिमाचल  seer  4344  489

 जम्मू और
 कश्मीर

 2505 8.
 कर्नाटक

 8836

 9.  केरल  6130  1281
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 10.  76255  4885 मध्य
 प्रदेश

 11.  63770  24317 महारा  अट्र

 12.  मणिपुर  42677
 21436

 13.  मेघालय  5954  510

 14.  नागालैंड  8113.  938

 15.  उड़ीसा  40056  4407

 16.  पंजाब  47

 17.  राजस्थान  21730  2671

 18.  सिविक *

 19.  तमिलनाडु  5524  501

 20.  त्रिपुरा  6328  636

 21.  उत्तरप्रदेश  2886  144

 22.0 '  पश्चिम  बंगाल  51294  12688

 संघ  aif  क्षेत्र

 1.  अण्डमान व  निकोबार  134  16

 द्वीप  समूह

 अरुणाचल  प्रदेश कैं  *

 चंडीगढ़  215  10

 दादर  व  नागर  हवेली *  *

 दिल्‍ली
 _

 1511

 गोवा  ५  13

 लक्षद्वीप  4749  2325

 18252  1559

 mi fozyey  48  16

 अखिल  भारत  योग  633570  _121085
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 ————  ee  एए  oo  eC  +

 नोट  1.  HE
 कोई  पूर्ण  रोजगार  कार्यालय  कार्य  नहीं  कर  रहा है  ।  कुछ  रोजगार

 सल  कार्य  कर  रहे  जिनके  बारे  में  आकड़े  अभी  प्राप्त  होने  हैँ  ।

 2.
 **  इस  संघ  शासित  क्षत्र  में  एक  रोजगार  कार्यालय  कार्य  कर  रहा  है  परंतु

 आंकड़  अभी  प्राप्त  होने  हैं  ।

 3
 *  इस  राज्य  में  कोई  रोजगार  कार्यालय  कार्य  नहीं कर  रहा  है

 ।

 वह  आवश्यक  नहीं  कि  रोजगार  कार्यालय  चालू  —  पर  रोजगार

 चाहने  वाले  सभी  व्यक्ति  बेरोजगार  हों  ।

 श्राकादावाणी  श्र  दूरदर्शन  में  अनुसूचित  जनक  तियों  के  लिए  श्री  र  क्षित

 रिक्त  पदों  का  भरता

 2688,  श्री  पीयूष  तिरकी  :  व्या  सुचना  शौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे

 आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  के  अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों  की

 वार  और  केन्द्र-वार  कुल  संख्या  और
 ं

 प्रतिशतता  कया

 अनुसूचित  ज॑नजातियों  के  लिए  आरक्षित  रावत  पदों  की  soT-qTT  कौर  वेन्चर-वा

 कुल  संख्या  कितनी  है  और  और  वे  fea  तारीख  से  रिक्त  और

 इसके  कारण  क्या  हैं  और  रिक्त  स्थानों  को  भरने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  गये  हैं/उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्यमन्त्री  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्री

 Tae  के०  एल०
 :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उस बों  सदन  वी  मेज

 पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 दुरदशेन  पर  क्षत्रीय  भाषा  की  फिल्मों  को  प्रदर्शित  करने  का  मानदण्ड

 [०  सजाय्जा ब दे
 2689.  श्री

 पीयूष
 तिरकी  :  कया  है  ae  |  ह  शौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fs

 वर्ष  1980  से  अब  तक  वर्ष-वार  हिन्दी  तथा  क्षत्रीय  भाषी  की  कुल  कितनी

 फिल्‍मों  को  दूरदर्शन  पर  प्रदर्शित  किया

 इस  सम्बन्ध  में  वर्ष  1980  स  अब  तक  व्यय  की  गई  धनरादि  का  ब्यौरा  क्या

 और
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 फाल्गुन

 दूरदर्शन  द्वारा  क्षे  त्रीय  भाषा  की  फीचर
 फिल्मों

 को  प्रदर्शित  करने  के  लिए  क्या

 सामान्य  मानदण्ड  अपनाया  जाता  है  ?

 सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्रालय  के
 र

 राज्य
 मंत्री  तथा  संसदीय  std  विभाग  में  राज्य  मंत्र

 cae  के०  एल०  :  और  सुचना  एकत्र  की  जा  रही है
 और  उसको

 सदन
 की  yor  पर  रख  दिया

 जाएगा
 ।

 अपनी  फिल्मों  को  टेलीकास्ट  करने  के  लिए  निर्माताओं  से  प्राप्त  प्रस्तावों

 कौ  नवीन  और  उनका  aaa  विभिन्‍न  दूरदर्शन  केन्द्रों पर  गठित  समितियों  द्वारा  किया  जाता

 है  ।  भूगतान  के  प्रयोजन  के  लिए  समिति  फिल्मों  का  श्रेणीकरण  फिल्मों  के  निम्न  लिखित

 पहलु*  .  को  उपलब़्ध  देते  हुए  उस  क्रम  में  तीन  श्रेणियों  अर्थात
 '

 एਂ  La) ug  और  ग्सि  में  करती

 है  :--

 राय
 अंतर्राष्ट्रीय य  राष्ट्रीय

 स्त  ह ैनी  पुरस्कार  प्राप्त  |

 विषयात्मक  महत्व  |

 चलचित्रिकी  महत्व  ।'

 मनोरंजन  महत्व  ।

 निर्माण-वर्ष  ।

 दूरदर्शन  पर  फिल्म  कितनी  बार  दिखाई  गई  और  किन-किन  केन्द्रों  पर  ।  केवल

 श्रेणी  वाली  क्षेत्रीय  फिल्में  ही  भाषायी  क्षत्र  के  बाहर  के  दूरदर्शन  केन्द्रों
 से

 टेली का रंट  किए  जाने  के  लिए  पात्र  हैं ।  मानता  बनाए  रखने  के  fag,

 प्रमुख  दूरदर्शन  केन्द्र  क्षत्रीय  फिल्‍मों  को  बारी-बारी  के  आधार  पर  टेलीकास्ट

 करते  हैं

 राष्ट्रीय  औषधि  होती

 76०0.  श्री
 एम०  एम०  लारेस  :  क्या  रसायन  कौर  उन  रक  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे

 सरकार  राष्ट्रीय  औषधि  नीति  को  राष्ट्रीय  स्वास्थय  नीति  का  ही  एक  अंग

 wera  और

 यदि  तो  बेकार  और  मामूली  दवाओं का
 उन  औषधियों  का  भारत  में  उत्पादन

 करने  के  बया  कारण  जिनका  उनके  उदगम  के  देश  तथा  अन्य  विकसित  देशों  में  भी  बहिष्कार

 किया  जा  चुका  i
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 रसायन
 nr AALS  उबर  सना  बसन्त  दि  ी सादे

 ध
 है  दोनों  The  at  एक-दूसरे  की

 पूरक  हैं

 देश  में
 विपणन

 की  जाने  वाली  दवाईयों  किस्में  में  विद्यमान  बीमारियों  वी

 डाक्टरी  उपलब्ध  निदान  उपभोक्ताओं  की  खरीद  शक्ति  आदि  पर

 निर्भर  करेगी  ।  क्या  कोई  दवाई  चिकित्सा  की  दृष्टि द्  उप  योगी  है  या  ag  डाक्टरी  बिघार

 का  मामला  क्योकि  औषध  की  उपयोगिता  को  ध्यान  में  रखते  हए  दवाईयों  का  अक्सर  sac}

 सलाह  पर  मरीज़ों  द्वारा  इस्तेमाल  किया  जाता है  ।  पूरानी  दवाईयों  को  हमेशा  नई  दवाईयों

 से  इस  आधर  पर  प्रतिस्थापित  करना  संगत  नहीं  होगा  कि  दसरे  देशों  में  ऐसा  किया  है  ।

 बल्क  औषधियों  का  उत्पादन

 091.  श्री  एम०  एम०  लारेंस  :  चला  रसायन  शौर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  1.979-80  1980-81  1981-82  और  1982-83  में  सरकारी  क्षत्र  निजी  aa,  विदेशी

 कंपनियों  और  लग  उद्योग  क्षेत्र  में  विवाद  अलग-अलग  बिक  भौषधियों  के  उत्पादन  के  आंकडे

 कया हैं

 रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  (  श्री  वसन्त  साठे  )  उप  वध  सूचना  के  अनुसार  सरकारी

 गर-सरकारी  बिदेशी  तथा  लग  उद्योग  क्षत्र  में  1979-80  से  1982-83  तक  रन

 अवधी  में  प्रमुख  teat  के  अनुमानित  उत्पादन  नीचे  दिए  गए  हैं

 es

 (Bo  करोड़ों  में )

 वह  सार्वजनिक  क्षेत्र  निजी  क्षेत्र  विदेशी  क्षेत्र  लघ  क्षेत्र

 19  79-80  59.00  90.00  53.00  2~.00

 1981-82  67.00  120.00  72.00  30.00

 1982-83  67.00  121.00  72.00  65.00

 मे

 सरकारो  _  दारा  निमित  डग  BTA i
 का  प्रतिदिन

 2269.  श्री  एम०  लारेंस  कसा  रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 देश  में  औषधियों  के  कितने  फार्मूलेदान्त  का  निर्माण  किया  और

 उनमें  से  कितने  फार्मलेशन्सः  «  निर्माण  सरकारी  उपक्रमों  द्वारा  किया  जाता है
 र  ये  कुल  फार्मूलेशन्स  का  कितने  प्रतिशत  है

 ?

 रसायन  शौर  उर्वर  मंत्रो  वसंत  इंडियन  फार्मास्युटिकल  गाइड  (1981),

 148



 13  फाल्गुन  लिखित  उत्तर
 िधिधिनिधििधिधी

 जिसमें  लगभग  400  कंपनियां  सूचीब्रद्ध  के  अनुसार  नके  द्वारा  उत्पादित  फार्मलेशनों  की  संख्या

 15,000  से  अधिक है  ।

 उनकी  मुल्य  सूचियों  के  अनुसार  avd  जनिक  क्षेत्र  की  औषध  कंपनियां  421  फार्मलेशनों

 1982-83  के  दौरान  देश  में  उत्पादित  फार्मलेशनों  का  कल  सत्य का  विपणन  कर  रही

 लगभग  1600  करोड़  रुपए  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  है  ।  मुल्य  के  रूप  में  सार्वजनिक  क्षेत्र

 की  औषध  कंपनियों  का  अ  श  7.0  प्रतिशत  है  ।

 बिदेशी  औषधि  कंप  नियों  को  ऋण
 लाइसेंस  प्रदान

 करना

 श्री  रेणपद दास च् दास  क्या  रसायन  a  उबर क
 wat मात्रा 2693.  ह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  थी  समिति  की  सिफारिश के  विपरीत  विदेशी  औषधि  कंपनियों  को

 ऋण  लाइसेंस  प्रदान  किए  गए  हैं

 यदि  तो  ऐसे  ऋण  लाइसेंसों  की  संख्या  क्या  और

 उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 रसायन  श्योर  मंत्री  बसंत  से  1978  की  औषध  नीति

 में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  व्यवस्था  है  कि  ओषधों  के  क्षेत्र  में  कार्य  करने  के  लिए  किसी  भी

 विदेशी  कम्पनी  को  ऋण  लाइसेंस  नहीं  दिया  जायेगा  ।  इस  संबंध  में  नीति  का कार्यान्वय  सुनिश्चित

 करने  की  दृष्टि  से  सभी  भाषा  नियंत्रकों  को  एक  परिचय-पत्र  भी  जारी  किया  गया  है  ।

 तत्कालਂ  निर्यातित  आंध्र  को  पुरा  करने  की  आवश्यकता  की  दृष्टि  से  केवल  दो  विदेशी  कंपनियों  के

 संबंध  में  कुछ  तदर्थ  अनुमोदन  प्रदान  किए  गए  थे  |

 क्षमता  का  क्  उपयोग  करने  बाले  तबरक  कारखानों  का  पता  लगाना

 2694.  श्री  रेणपंद  दस  :  क्या  रसायन  WIT  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कौन-कौन  से  उर्वरक  कारख।ने  अभी  तक  घाटे  में  चल  रहे

 (74)  इन्हें  सामान्य  स्थित  में  लाने  के  लिए  क्या  sara  किए  गए  हैं

 1  ऐसे  कारखानों  के  नाम  क्या  जिनके  द्वारा  विशेष  रूप-से  क्षमता  का  उस  उपयोग

 किये  जाने  का  पता  चना  हैं

 3 ST  कारण  कया  हैं

 a i)  उबरना (  उद्योग  कों  दी  जाने  वाली  atta  राज  सहायता  में  भारी  वृद्धि  देखते

 हुए  क्या  इन  यूनिटों  को  उनके  निराशा  जनक  कार्यनिष्पादन  के  लिए  चेतावनी  दी  गई  है  ;  और

 यदि  तो  उस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?
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 13  मैच  1984 लिखित
 उत्तर

 ar  i  +  wfrateaT  wrot रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  बसन्त  116०8  दे  द  Mi]  रेश शन  आफ

 हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर  कार्पोरेशन  एवं  फर्टिलाइजर  एण्ड  केमिकल्स  ट्रावनकोर  लि  ०,  ऐसी  तीन

 सरकारी  क्षत्र  की  कम्पनियाँ
 ह

 जो  हानि  में  चल  रही  हैं  ।

 (a)  से  इन  तीन  उर्वरक  कम्पनियों  के  स्वामित्व  वाले  विभिन्‍न  ए  करो  में  होने

 वाली  हानि  के  लिए  उतरदायी  मुख्य  पहलू  कम  क्षमता  उपयोगिता  विशेष  रूप  से  कम
 क्षमता

 उपयोगिता  करने  वाले  एकक  निम्नलिखित  हैं  :

 1.  फर्टिलाइजर  कार्पोरेशन  आफ  इडिया  रामागुण्डम

 और  |

 2,  हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर  कार्पोरेशन  बरौनी  आर  |

 3.  फटिलाइजसं  एण्ड  केमिकल्स  ट्रावनकोर  लि
 ०  एवं  |

 इसके  इन  संयंत्रों  के  कम  क्षमता  उपयोगिता  विभिन्‍न  पहलुओं  के  परिणामस्वरूप

 जेसे  कि  संयंत्रों  और  उपस्करों  का  पुराना  हो  अस्थिर  पावर  aTghe.  उपस्कर  में

 कमियां  और  संयंत्रों  में  अन्य  असंतुलन  आदि  ।  इन  एककों  वी  समस्याओं  की  शिनाख्त  की  गई  है

 और  उपचारी  जसे  कि  नवीकरण  को  कैटिच  पावर  सुविधाओं  की

 स्थापना  जहाँ  कहीं  आवश्यक  समझे  गए  या  तो  आरम्भ  किए  गए  था  आरम्भ  करने

 की
 योजना  है  |  कार्यान्वित  होने  पर  ईन  उपायों  से  संयंत्रों  के  निष्पादन  में  काफी  सुघार  होने  की

 आशा है  ।

 क्षमता  उपयोगिता  वाले  संयंत्रों  समिति  सभी  उर्वरकों  gust  में  उत्पादन  परे  सतत

 आधार  पर  निगरानी  रखी  जाती  है  और  उत्पादन  में  होने  वाले  सामयिक  अवरोधों
 को  हटाने

 के  लिए  सतत
 आधार

 पर  उपचारी  उपाय  भी  किए  जाते  हैं  ।

 प्रतिधारित  मुल्य  तथा  पर  पथिक  सहायता  सम्बन्धी  स्कीम  उपयुक्त  लाभ  की

 स्वीकृति  प्रदान  करती  है  बचतें  कि  उत्पादक  क्षमता  के  निर्धारित  स्तरों  पर  प्रचालन  करें  ।  इसमें

 उत्पादकों  के  लिए  प्रोत्साहन  निहित  हे  जो  दक्षता  के  बहुत  उच्च  स्तर  पर  प्रचालन  करते  हैं  और

 उनके  लिए  दण्ड  निहित  है  जो  प्रचलित  का  संतोषजनक  स्तर  प्त  करने  में  असमर्थ  हैं

 धारण  मूल्य  स्कीम *  के  अधीन  आधिक  सहायता  न  तो  किसी  उर्वरक  कार  के  प्रचालन

 परिणामों  से  प्रभावित  होती  है  औंर  न  ही  वह  निम्न  स्तर  पर  चलने  वाले  एककों  की  हानियों  को

 पुरा  करने  के  लिए  हैं  ।

 ॥  | मेरठ  में  उबर  कारखाना
 ' लग  कि  |  क

 2695.  श्री  जनूल  कया  रसायन  शौर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 TR:
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 23  फागुन  1905
 लिखित  उत्तर

 उत्तर  प्रदेश  में  प्रस्तावित  उब रक  कारखानों  में  काम  आरम्भ  किए  जाने  के  संबंध  में

 क्या  प्रगति  हुई

 ay  1984-85  के  दौरान  फ्लिन-किन  स्थानों  पर  इन  कारखानों  को  से

 संबंधित  कार्य  आरम्भ  किया  और

 क्या  मेरठ  में  पांचवें  उर्वरक  कारखाने  की  स्थापना  से  संबंधित  मामला  भी

 धीन  है
 |

 रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  (  श्री  वसन्त  साठे  मैसर्स  प्रदेश य  इण्डस्ट्रियल  एण्ड

 इन्हें  कमेन्ट  कार्पोरेशन  आफ
 यू०पी

 » fet  (  सीआईसी  oqodyo)
 को  जिला

 उत्तरप्रदेश  में  गसਂ  पर  आधारित  एक  उर्वरक  परियोजना  की  स्थापना  करने  के  लिए  एक

 आश  पत्र  जारी  किया  है  ।  आशथपत्र  जारी  करने  के  लिए  मैसेज  इंडियन  फामंसं  फर्टिलाइजर्स

 मैसर्स  जुआरी  एग्रो  केमिकल्स  मैं०  श्रीराम  फर्टिलाइजर्स  fete

 औ  sat  टाटा  केमिकल्स  लि०  के  आवेदनपत्रों  पर  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 (4)  1.4.84  के  पश्चात  अगले  82  महीनों  के  दौरान  यह  आशा  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में

 तथा  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  संयंत्रों  में  से  आँवला  और  जगदीशपुर  में  परियोजना  कार्य

 प्रकार  हो  जाएगा  ।

 नहीं  ।

 गाजीपुर  उत्तर
 प्रदेश  में  इलेक्ट्रानिक  टेलिफोन

 एक्सचेंज
 लगाना

 2696.  श्री  जनूल  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तर

 प्रदेश  गे  इल  क्रॉनिक  टेलीफोन  जिसको  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्दर  ही
 प्रा

 करने

 का  प्रस्ताव  को  लगाने  का  काय  कब  शुरू  होने  की  आशा  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  विजय  एन०  :  कंटेनराइज्ड  इलैक्ट्रानिक

 फोन  एक्सचेंज  उपस्कर  प्राप्त  करने  के  लिये  विश्वव्यापी  टेंडर  आमंत्रित  किए  गए  उनका

 मुल्यांकन  किया  जा  रहा  इस  fey  के  एक्सचेंज  की  स्थापना  के  लिए  जिन  स्थानों  का  चयन

 किया  गया  गाजीपुर  उनमें  से  एक  है  ।  इस  स्थल  पर  उपस्कर  प्राप्त  होने  के  तुरन्त  बाद

 स्थापना  of  शुरू  कर  दिया  जाएगा  ;  जिसके  लिए  आदेश  1984-85  के  दौरान  दिए  जाने  की

 है  |

 देश  में  बेरोजगार  मेडिकल  तथा  esftfaafen
 स्नातक

 eo  «'.
 2697.  श्री  भ्रमर  सिह  घना  aa  ate  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 उन  बेरोजगार  मेडिकल  तथा  इंजीनियरिंग  caret  की  Ha  संख्या  कितनी  है  जिन
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 लिखित  उत्तर  13  1984

 ee  -

 के  नाम  31  1983  को  विभिन्‍न  राज्यों  और  संघननासी  क्षेत्रों  के  रोजगार  के  पैरों  में  पंजीकृत

 और

 खग 1.0  उनको  च  द  ॥  पगो aie  pays गार  ड के  faa  नश  में  FAT  विद TUN  नम  mE  nya ala ज  नाचा  शुरू  किये  जाने  का

 विचार
 है

 ?

 श्रम  ्र  पुनर्वास  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  (at  AT  ATT):  संगत  सुचना  संग्लन  विवरण

 में  निर्दिष्ट है  ।

 छठी  योजना  में  नीरो  मत्स्य  :  जाँ  सिचाई  और  पावर

 घ  तथा  बड़े  उद्योगों  और  स्वास्थ्य  के  क्षेत्रो  में  अनेक  कार्यक्रम  शामिल  जो  शिक्षित

 व्यक्तियों  के  लिये  मेडिकल  स्नात  और  स्नातकोत्तर  शामिल  रोजगार  सृजित

 करते  इसका  उद्देश्य  उच्च  वृद्धिकर  पर  औद्योगिक  विकास  करना  जो  वैज्ञानिक  और

 तकनीकी  कार्मिकों  को  सच्च  स्तर  पर  खाने  से  सम्बद्ध  है  ।  समुद्री  मरुभूमि  विकास  और

 पर्यावरण  नियन्त्रण  और  ऊर्जा  के  वैक्रत्पिक  स्रोतों क ेके  विकास  पर  जोर  देने  कके  कारण  ay  वैज्ञानिक

 और  तकनीकी  कार्मिकों
 को  रोजगार  प्राप्त  रहे  हैं  ।

 2.  वाणिज्य  बैंकों  ग्रामीण
 अर्घ-शहरी  क्षेत्रों  में  प्रेक्टिस  वीलीनीव  स्थापित  करने  के

 इच्छुक  मेडिकल  प्र॑
 |

 वि टशन रों  को  उदार  ऋण  सुविधाएं
 ए  प्रदान  करने  के  fete  एक  विशेष  योजना  शुरू

 की  है  ।  इसके  अतिरिक्त  बड़ी  संख्या  में  इजीनियरों  को  अग्रता-प्राप्त  सेक्टरों  के  अन्तरगत  लाये  जाने

 की  संभावना  क्योंकि  अब  बैंकों  द्वारा  उन्हें  अग्रिम  राशियां  प्रदान  की  जा रही  हैं  ।

 3.  अनुसंधान  और  विकास  कार्य  करने  और  प्रायोगिक  प्लांटों  में  निवेश  और  ऊर्जा  की  बचत

 रने  संबंधी  उपाय  करने  के  far  उद्योग  को  प्रोत्साहित  करने  हेतु  कई  कदम  उठाए  गये  हैं  ।  इनसे

 वैज्ञानिकों  और  टेक्नालॉजिस्टों  को  बेहतर  रोजगार  अवसर  प्राप्त  होने  की  आशा  है  ।

 4.  सरकार  ने  हाल  ही  में  बेरोजगार  युवकों  के  लिये  स्व:रोंजगार  प्रदान  करने

 संबंधी  एक  योजना  शरू  की  है  ।  इस  योजना  में  मेडिकल  कौर  इंजीनियरी  स्नातकों  को  भी  लाभ

 पहुंचेगा  ।

 विवरण

 31-12-1983  को  रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टर  पर  इंजीनियरी  और

 चिनत्ती  स्नातकों  की  संख्या

 राज्य  जूनियर  स्नातक  चिकित्सा  स्नातक

 |

 1  आन्ध्र  प्रदेश  4462 33844

 2.  असम  158  153

 3.  बिहार  1234  1044
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 me

 1

 गुजरात  1281  348

 374 हरियाणा  238

 हिमाचल  प्रदेश  306  106

 जम्मू
 व  काशमीर  630

 2856  1628

 1915  836

 10  मध्य  1553  645

 11  1203  1414 महाराष्ट

 12  मणिपुर  244

 13  मेघालय

 14  ना गाल जज ड

 15  448  342

 408 16  पंजाब  397

 [7  971

 18  सिक्किम *

 19  तमिलनाडु  2101  1906

 20  17 त्रिपुरा

 884 21  उत्तर  प्रदेश  1383

 22  पश्चिम  बंगाल  1287
 4313

 संघ  हरित  क्षत्र

 अण्डमान  निकोबार

 द्वीप  समूह

 2'  अशीष चल
 प्रदेशों

 3.  202  -243

 4  दादर  व
 नागर

 हवेली रैं  केक

 153.
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 5,  दिल्‍ली  1364.  2300

 6.  गोवा  196  38

 7.  लक्षद्वीप

 8.  मिजोरम

 9.  पॉंडिचेरी  267  138

 अखिल  भारत  जोड़  24239  19777

 —

 नोट  *
 राज्य  में

 कोई
 रोजगार  कार्यालय  कार्य  नहीं  कर  रहा है

 2  wee  कोई  पूर्ण  रोजगार  कार्यालय  कायें  नहीं  कर  रहा  है  ।  कुछ  रोजगार  रौल

 किये  कर  रहे  जिनके  बारे  में  आंकड़े  अभी  प्राप्त  होने  हैं  ।

 #*#
 इस  संघ  शासित  क्षत्र  में  एक  रोजगार  कार्यालय  कार्य कर  रहा  है  परन्तु

 आंकड़े अभी  प्राप्त  होने  हैं  ।  *

 यह  आवश्यक  नहीं  रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टर  पर  रोजगार  चाहने

 बाले  सभी  इंजीनियरिंग  और  चिकित्सा  स्नातक  बेरोजगार  हों  ।

 ही  समाचार-पत्रों  को  प्रोत्साहन

 2698.  श्री  अब्दुल  रशीद  काबुली  :  क्या  सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा

 करेंगे  कि  देश  में  आमतौर  पर  और  विशेषकर  जम्मू  और  काश्मीर  में  जहां  लगभग  सभी  sire

 पत्रिकायें  उई  में  ही  छपती  हैं  और  लोगों  >  लिये  सुचना  के  .  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  स्रोत

 उर्दू  समाचार-पत्रों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  क्या  विशेष
 '

 उपाय  किये  हैं  ?

 सुचना ate  प्रसारण  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग मे  राज्य  मं  श्री

 (  भी  एच०  के०  एल०  भगत  )  :  देश  के  उर्दू  समाचार-पत्रों  का  बाहुल्य  तथा  विशेषकर  जम्मू  व

 काश मीर  से  प्रकाशित  होने  वाले  इस  प्रकार  के  सभी  समाचार-पत्र  और  mataਂ  श्रेणियों

 के  अन्तर्गत  आते  ्रीय  लंघ  और  भोले  समाचार-पत्रों  के  रां वर्धन  में  सहायता  देने

 की  सरकार  की  समान्य  नीति  के  सरका री  अखबारी  कागज  का  इत्यादि

 दिये  जाने  के  मामले  में  अनेक  सुविधाओं  के  लिये  पात्र  इसके  पत्र  सूचना  कार्यालय  में

 उर्दू  के  समाचार-पत्रों  को  उर्दू  में  प्रस  सामग्री  की  सप्लाई  करने  के  लियेਂ  विशेष  व्यवस्था  एं  हैं  ।  पत्र
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 mpeg  ot? सुचना  कार्यालय  उदू  के  समाचार-पत्रों  को  चबवा  षा  ण  ma
 aft  fafaa  स्प तय  से

 सप्लाई  करता  है  जिससे

 फोटों  के  बलाक  बनाने  का  उनका  बचता है

 तारघरों  द्वारा  स्वीकार  किए  जाने
 कौर

 भेजे  जाने  वालो  भाषाएं

 2699.  शी  श्रष्बुल  रशीद  काबुली  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  कौ
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 अंग्रेजी  और  हिन्दी  के  अलावा  तारघरों  द्वारा'किन-किने-भाषाओं  में  तार  स्वीकार

 किए  तथा  भेजे  जाते

 क्या  संविधान  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  सभी  14  भाषाओं  में  तार  स्वीकार  करने  और

 भेजने  की  व्यवस्था  करने  के  कोई  प्रयत्न  किया  गया

 क्या  ऐसा  करने  में  कोई  तकनीकी  अड़चने  और

 यदि  तो  उन्हें  दूर  करेने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  गए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  विजय  एन०  :  सभी  तारघरों में  किसी  भी

 भारतीय  भाषा  के  अंतर्देशीय  तारों  को  यदि  ये  रोमन  लिपि  में  लिखे  गए  स्वीकार  व  वितरित

 किया  जाता  है  और  देवनागरी  लिपि  में  लिखे  गए  तारों  को  निर्धारित  तारघरों  में  ही  स्वीकार  किया

 जाता है

 जैसा  कि  ऊपर  में  बताया है  कि  संविधान  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  सभी  14  भाषाओं

 में  तार  स्वीकार  व  वितरित  करने  की  व्यवस्था  विद्यमान  है  ।.

 और  प्रशन  ही  नहीं  उठते  ।

 डाक  धौर  तार  सिविल  विंग  में  विभागीय  कर्मचारियों  के  लिए  vat

 2700.  श्री  कार  एन०  राकेश
 :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 \ ्  गया  1983  के  अखिल  भारतीय  डाक-तार  इंजीनियर  संघ  ने  अपने

 प्रतिनिधियों  के  साथ  मिलकर  डाक  तार  सिविल  विंग  में  विभागीय  कर्मचारियों  के  भर्ती  के  कोटे  के

 संबंध  में  विभिन्‍न  समस्याओं  पर  विचार  करने  के  लिए  मंत्री  महोदय  के  साथ  एक  बैठक  करने  का

 अनुरोध  किया

 (a)  यदि  तो  उक्त  बैठक  के
 क्या  परिणाम

 उत  संघ  की  मुख्य  शिकायतें  क्या  और
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 उस  समस्या  का  निकालने  और  aa  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  सिलकर  समझौता

 पूर्ण  समाधान  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जान  का  विचार  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  eat  विजय  एन०
 जी

 हाँ  ।  परन्तु  बठक  नहीं

 हुई  ।

 उपरोक्त  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 (7)  इस  संघ  कीं  मुख्य  शिकायतें  विभागीय  उम्मीदवारों  की  पदोन्नति के  _  लिये  भर्ती

 नियमों  में  निर्धारित  पर्याप्त
 कोटा  और  विविध  ग्रेडों  में  सीधे  भर्ती  किये  गए  उम्मीदवारों  की

 तुलना
 में  उनकी  cheat  से  संबंधित  हैंः  ।

 कुछ  विभागीय  अधिकारियों  इसी  विषय  पर  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  एक

 लिखित  याचिका  दायर  की  है  ।  विभाग  का  यह  प्रस्ताव  है  कि  इस  लिखित  याचिका  पर  न्यायालय

 के  निर्णय  के  आधार  पर  ही  इस  मामले  में  विचार  किया  are  ।

 भारतीय  तेल  निगम  ढारा  अधिकारियों  wie  क्यारियों  के  स्थानांतरण

 के  लिए
 बनाए

 गए  नियम

 2701.  श्री
 रामावतार

 शास्त्री  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह
 बताने

 की  कूप गा  करेंगे
 किः

 नया  ग़ार तीस  तेल  निगम  ने  अपने  अधिकारियों  और  क
 चोरियों  के  स्थानान्तरण  के

 संबंघ में  कोई  नियम  प्रनाए हैं हैं

 यदि  तो  उसका  व्यौरा  बया  है

 क्या  40.  व्यक्तियों  के  मामले  में  निर्धारित  नियमों  का  उल्लंघन  किये  जोने  की  और

 उनका  ध्यान  दिलाया  गया

 व  ei,  तो  ब्यौरा  क्या  है

 निर्धारित  नियमों  का
 उल्लंघन

 किये  जाने  के  बया  कारण  हैं  ;  और

 नियमों  का  उत्तान  करने  वाले  कर्मचारियों  के  विरूद्ध  क्या  कार्यवाही  की  at  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  fata  में  राज्य  मंत्रो  att  दाकार  जी

 et

 इंडियन  आयल  कार्पोरेशन  के  मण्डल  ने  प्रबन्ध  की  सुविधा  के  लिए  कुछ
 मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  को  स्वीकृति  दी  है  जिसके  अन्तर्गत  oferta / eran eay  का
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 युक्ति  त
 रूप  से  किया  जा  सके  ।  मार्गदर्शी  सिद्ध द्वारों  में

 मोटे  तौर  पर  ae  व्यवस्था  है  कि

 इंडियन  आयल  कार्पोरेशन  के  रिफाइनरी  और  पाइपलाइन  प्रभाग  के  अधिकारियों  के  स्थान  —

 पर  5  वर्षों  के  बाद  और  विपणन  | प्रभाग  के  अधिकारियों  के  स्थानान्तरण  पर
 4-5  वर्षो ंके  बाद

 बिचार  किया  जाए  ।  इन  माग  सिद्धातों  के  ant  यह  परिकल्पना  है  कि  ऐसे  स्थानान्तरण  करने

 के  समय
 संबंधित  अधिकारी  के  कार्य  के  स्वरूप

 और
 उसकी  विशेष

 समस्याओं
 को  ध्यान  में  रखा

 जाए ।

 हां

 श्री  राम  संसद  सदस्य ने  ऊर्जा  को  लिखा  था  जिसके  साथ

 उन्होंने  आई०ओ०सी ०  के  प्रभाग  के  41.  अधिका  रियों  की  एक  सुची  दी  थी  जिनके  बारे  में

 बताया  wat  है  कि  उन्होंने  एक  ही  स्थान  पर  चार  वर्षों  से  अधिक  सेवा-कर  ली  है  ।.  उनका

 यह  आरोप  है  कि  समान  स्थानान्तरण  नीति  को  नहीं  किया  गया  है  |

 -
 (3)  निर्धारित  नियमों  का  कोई  उल्लंघन  नहीं  हुआ है  ।  मार्गदर्शी  प्रबन्ध  की

 सुविधा  लिए  तैयार  क्य  गये हैं
 ताकि  अधिकारियों  का  स्थानान्तरण  अधिक  युक्तिसंगत  रूप  से

 किया  प  सके  ।  पहले  तो  इन  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  को  उच्च  तकनीकी  किस्म  के
 कुछ

 पद  के  संबंध

 में  सख्ती  से  लाम  नहीं  fen  जा  सकता है  ।  एक  बड़े  संगठन  में  सभी  स्थानान्तरण ों  को

 किसी  एक  वर्ष  में  नहीं  किया  जा  सकता  ।  चूंकि  स्थानान्तरण  नीति  को  कंवल  हाल  ही  में  लागू  किया

 गया  है  इसलिए  स्थानान्तरण  को  चरणों  में  किया  जाना  होगा  ।  इसके  इंडियन  आयल

 कॉर्पोरेशन  द्वारा  स्थानान्तरण  का  अगला  दौर  अवसर  ल-मई  1984  में  लागू  frat  तब

 औरਂ  उल्लिखित  मामलों  की  भ्र  जांच
 की  जायेगी  ।  उपरोक्त  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 श्रमिक  बाजार  कमर  तिलैया  में  टेलेक्स  लगाया  जाना

 2702  श्री  रोत  लाल  प्रसाद  वर्मा  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उन्होंने  विश्व  प्रसिद्ध  अश्क  तिलैया

 में  1083  वा  लगाने  का  अश्वासन  किया  था  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  निदेशी  व्यापार  को  बढ़ावा  देने  और  भारतीय  अश्क  व्यापार

 और
 निगम  ate  अन्य  निर्यातकों  के  बीच  बातचीत  में  टेलेक्स  की

 महत्वपूर्ण  भूमिका
 रहती

 ह

 2
 उपर्युक्त  और  (: त्र  के के  उत्तर .  स्वीकारात्मक  24  इमारत  का

 निर्माण  कार्य
 पूरा  हो  जाने  और

 मशीनों
 और  उपज  रणों  के  उपलब्ध  हो  जाने  के  संबंधित

 ania  के व्यापारिक  को  टैक्स  न  देने  के  क्या  कारण हैं  और  इस्मे
 fi lacleq  लिए  जिम्मेदार  अधि  कारियों

 के  विरुद्ध  कया  की  जा  रही  है
 ?
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 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  विजय

 एन
 :  भारी  तिलेया  में  tae

 एक्सचेंज  चालू  कने  के  बारे  में  1-12-1980 को  लोकसभा में  संचार  राज्य  मन्त्री  द्धारा  यह

 बताया  गया  था  कि  यह  एक्सचेंज  1982-83  के के  दौरान  चालू  किए  जाने  की  सम्भावना

 जी

 भारी  तिलैया  के  लिये  उपस्कर  1982-83  की  तिमाही  में  सप्लाई  किया

 गया  था  परन्तु  भवन  तैयार  न  होने के  कारण  यह  स्थापित  नहीं  किया  जा  सका  यह

 उपस्कर  बिहार  में  अन्य  स्टेशन पर  भेज  दिया  गया  था  ।  भारी  तिलेया  टेबलेट्स  एक्सचेंज के

 प्रतिस्थापन  के  लिये  उपस्कर  अब  मसस  आई०  टी०  के  पास  तैयार  है  और  उसको  भेजा  जा

 रहा  संस्थापन  कार्य  के  लिए  भवन  भी  तयार  हैं  और  इसे  कलकत्ता  slaw  टैक्स  के  साथ

 जोड़ने  के  लिये  एक  स्थाई  संचारण  माध्यम  की  स्थापना  को  जा  रही  है  ।  पर  तु  दूरसंचार  afar

 में  केवल  दो  स्थाई  माँग  रजिस्टर  की  गई  है  जबकि  म
 से

 कम  8  स्थाई  मांग  होने
 पर

 ही  एक

 टेलेक्स  एक्सचेंज  आर्थिक  दृष्टि  से  व्यवहार्य  होता  और  तभी  उसे  चालू  किया  जाता  है  ।

 तेल  तथा  प्रकट तिक  गेस  योग  द्वारा  दक्षिण  era  पर  तेल  के  भंडारों  के  बारे  में  सर्वेक्षण

 270  at  ईठ  बाला नंदन  :  व्या  उर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  का  विचार  दक्षिण  ea  पर  कुछ

 तेल  भण्डार  की  सुनिश्चितता के  लिये  एक  सर्वेक्षण  करने  का  है

 यदि  तो  तेल  का  उत्पादन  बढ़ाने  में  इस  सर्वोक्षण  a  किस  प्रकार  का  लाभ

 दक्षिण  धव  पर  इसी  प्रकार  के  सर्वेक्षण  करने  वाले  अन्य  देशों  के  नाम  क्या  और

 तेल  तथा  प्रकृतिक  गेस  आयोग  द्वारा  किये  जाने  वाले  इस  सर्वक्षण  पर  कितनी  धनराशी

 खर्च  होने  की  संभावना  और  सर्वोक्षण  कब  तक  पुरा  हो  जायेगा  |

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  set  और

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  तैयार  नहीं  किया  गया  है  |

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  नावें  जमन  संघीय  सोवियत  फ्रांस

 arte  लिया  तथा  जापान  ने  विभिनन  प्रयोजनों  के  लिये  दक्षिण-कर व  में  सर्वेक्षण  कार्य  किये  हैं  ।

 wat  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।
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 ला

 बायोगैस  कार्यक्रम

 704.  oft  हरिहर  सोरन  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 %)  क्या  बायो-गैस  जो  कार्यक्रम  का  एक  अंग  एक

 परियोजनाਂ  के  रूप  में  चल  रहा  है

 यदि  तो  कंब  से  और  बायो-गस  कार्यक्रम  का  छठी  योजना  का  लक्ष्य

 कितना
 है

 विभिन्‍न  राज्यों में  बायो-गैस  संयंत्रों  की  स्थापना के  संबंध में  अब  तक  की  उपलब्धि

 क्या  और

 उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 ऊर्जा  stay  थी  पी०  दिव  जी  :  हाँ  ।

 से  बायोगैस  की  राष्ट्रीय  परियोजना के  अनुसार  छठी  योजना के  लिये

 केवल  1981  में  400,000  बायो-गैस  संयंत्रों  का  लक्ष्य  che  हुआ  था  ।  अस्थायी  तोर

 से  उर  स्तर  पर  लिये  गये  राज्यवार  लक्ष्य  बाद  में  वार्षिक  आधार  पर  स्थायी बन  गये  ।  उनकी

 राज्यवार  एवं  उपलब्धि  के  साथ-साथ  लक्ष्य  सहित  एक  विवरण  संलग्न हैं  ।

 1.59
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 केरल  में  कंपरोलेक्टम  cits  को  स्थापना

 2705.  श्री  बी०  एस०  विनय  राघवन  दै  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 श्री  पी०  जे कुरियन  J

 क्या
 केरल  में

 एक  कपरोलेक्टम  संयंत्र  की  स्थापना  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  स  यंत्र  का  कुल  परिव्यय  क्या  है  और  इसकी  वर्षीय  क्षमता  कितनी

 और

 यह  कब  तक  पुरा  हो  जायेगा  ।

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (  गार्गी  हॉकर  मिश्र ) : (क

 जी  ef  i

 प्रायोजना  की  अनुमति  लागत  :  लगभग  148  करोड़

 संयंत्र  की  :  50,000  मी०  टन  प्रति  ay

 लगभग  चार  व  at  a  ॥ ("OT

 arr erst  क  ६६६  |  |  लिए  नसों
 की  भर्ती

 पर  रोक

 2706.  प्रो ०  पी०  जे०  कुरियन
 :

 क्यां  श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे

 कि

 कपा  सरकार  ने  खाड़ी  देवों  में  काम  करने  के  लिये  नसों  और  arel-Pafincdta  कमेर

 चोरियों  की  भर्ती  पर  नये  प्रतिबन्ध  लगा  दिये

 यदि  तो  ये  प्रतिबन्ध  किस  किस्म  के

 क्या  इन  प्रतिबन्धों  से
 उन्नत  देशों  में  रोजगार  प्राप्त  करने  के  अवसर  बहुत  कम

 ओर

 ear  सरकार  अपने  निर्णय  पर  पुनर्विचार  करेगी
 ?

 अम  site  grata  मंत्री  ata
 :  जी  नही ं।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
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 सरकारी
 उपक्रमों  द्वारा  प्रतिबंधित  mraay  का  उत्पादन

 2707.  श्री  सुशील  भट्टा चा यें  :  क्या  रसायन  कौर  sawn  सना  टु  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  भी  स्वास्थ्य  मंत्रालय  द्वारा  1981  में

 प्रतिबंधित  की  गई  औषधियों  का  उत्पादन  और  बिकी  करते  और

 क्षय-रोग
 निरोधी

 ATT ET  के  उत्पादन  के  लिए  सरकार  द्वारा  बया  कदम  उठाए

 गए

 रसायन  और  उर्वरक  वसन्त  :  सार्वजनिक  क्षेत्र
 के

 औषध  उपक्रमों
 hast

 ने  सुचित  किया  है  कि  स्वास्थ्य  मंत्रालय  द्वारा  1981  में  प्रतिबन्धित  किसी  भी  औषध  का  उनके

 द्वारा  निर्माण  अथवा  विक्रय  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 आईएनएस ०,
 पाइराजिनामाइड  और

 सिटाजोन  dat  क्षय-रोग  निरोधी  बत्क  औषधों  का  देश  में  पहले  से  ही  निर्माण  जिया  जा  रहा  है  ।

 सरकार  ने  रिफाम्पसिन बल्क  औषध  के  निर्माण  के  लिए  सात  औद्योगिक  अनुमोदन  भी  जारी  किए

 सरकार  की  नीति-के  मानदण्डों  से  अनुरूप पाए गए
 विदेशी  सहयोग  के  प्रस्तावों को

 मोहित  किया  गया  था  ।

 पोलियेस्टर
 स्टेपल  फाइबर  उद्योग  के  समक्ष

 विपणन  की  समस्या

 2708.  श्री  सुशील  मट्टाचायं  :
 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह

 बताने
 की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  पो लिये स्टर  स्टेपल  फाइबर  उद्योग  को  इस  समय  विपणन  की  गम्भीर  समस्या

 का  सामना  करना  पड़  रहा  और

 क्या  यह  समस्या  सिंथेटिक  कपड़े  का  भारी  मात्रा  में  आयात  किये  जाने  के  कारण

 पेदा
 हुई  है

 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम
 fa ॥  |  भाग  राज्य  में  मंत्री  गार्गी  बैंकर  :  जी

 नहीं  ॥

 प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 थीन  ate  प  fern} Ray  ना

 2709.  at  अब्दुल  रशीद  काबुली  कया  ऊर्जा  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 |

 थीन  पन-बिजली-परियाँ  जना
 रावी  नदी  जिसके

 द्वारा  जम्मू
 तथा  कश्मीर
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 में  रावी  सिचाई  योजना  को  काफी  पानी  दिया  जायेगा  तथा  राज्य  में  हरित  क्रांति  के  निर्माण

 कार्य  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं

 हिमाचल  जम्मू  कश्मीर  और  केन्द्र  के  बीच  हुए  समझौते  के  अनुसार

 राज्य  को  जल  की  कितनी  मात्रा  के  दिए  जाने  की  संभावना  और

 परियोजना  के  कब  तक  प्रारम्भ  होने  की  संभावना  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तारीफ  मोहम्मद  खां )  थीन  जल  विद्युत  परियोजना

 पर  कार्य  में  विलम्ब  मुख्य  रूप  से  राज्य  सरकार  के  पास  निधियों  की  कठिनाई  के  कारण  हो

 रहा है  ।

 विभाजन  से  पुर्व  इसके  0.04  मिलियन  एकड़  के  उपयोग  के  अतिरिक्त  जम्मू

 और  कश्मीर  राज्य  को  रावी-ब्यास  के  फालतू  जल  का  0.65  मिलियन  एकड़  Ge  स्थाई  भाग

 आबंटित  किया  गया

 राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  1983-84  के  वार्षिक  योजना  प्रस्ताव  के  अनुसार  धीन

 बांध  1989-90  में  परा  करने  का  कार्यक्रम  है  ।

 जनवरी  1983  से  जनवरी  198d  तक  महाराष्ट्र को  मिट्टी  के  तेल  शौर

 डीजल  का  मासिक  आबंटन

 2710.  श्री  जगन्नाथ  पाटिल  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  1983  से  1984  तक  प्रत्येक  महीने  के  लिए

 केन्द्रिय  सरकार  से  कितनी  मात्रा  में  fac  के  तेल  और  डी  जल॑  के  आबंटन  की  मांग  की  थी

 )  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्रत्येक  में  महाराष्ट्र  सरकार  को  उपयुक्त  वस्तुओं  का

 कितना  tier  आबंटित  और

 महाराष्ट्र  सरकार  -
 ने  प्रत्येक  महीने  के  दौरान  वास्तव  में  कितना  उपर्युक्त  वस्तुओं

 की  कितनी  मात्रा  उठाई

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  कंकर
 :

 (F  )
 से

 तदर्थ  अनुरोधों  के  किसी  विशिष्ठ
 मासिक

 आबंटन  के  लिए  कोई  अनुरोध  नही ंहै  ।  तथापि

 राज्यों  और  क्षेत्रों  की  मिट्टी  के  तैल  उनके
 विगत

 के  aaa  तथा  उस

 पर  5
 प्रतिशत

 वृद्धि दर  के  आधार  पर
 निर्धारित

 की  जाती है  और  उसी के  अनुसार  आबंटन

 किये  जाते हैं  |  नियमित  आवंटनों  के  तरनी  कर  azif  लियम  गैस  की  आदि

 wHnTaA war  विशेष
 alata

 का
 मर्क  बला  ध *. ने  के  लिए  जब  उचित  समझा  जाता  तथा  आबंटन

 भी  faa  जाते हैं
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 हाई  स्पीड  डीजल  तेल  ०  }  के  आबंटन  केवल  विभिन्‍न  स्थानों  को  उत्पाद

 भेजे  जाने  की  करने  के  उदेश्य  से  किये  जाते  एचएस डी  की  बिक्री  पर  कोई

 प्रतिबन्ध  नहीं  है  और  मांग  को  पूरा  किया
 जा  रहा  है

 ॥ 1983  से  1984  की  oafey  के  दौरान  महाराष्ट्र  को  मि  |  है  al  के  तेल  और

 हाई  स्पीड  डीजल  तेल  के  महीने-वार  आबंटन  तथा  बिक्री  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 1983  से  1984  को  अवधि  के  दौरान
 महाराष्ट्र  राज्य  को  मिट्टी

 के  तेल  अर  हाई  स्पीड  डोजल  तेल  मासिक  आबंटन  तथा  बिकनी

 दर्शाने  बाला
 विवरण

 आंकड़े  मी०  टनों  में
 om  लिक en  पण  केट  ee ss  न  बा

 माह/वष॑  मिट्टी  का  तेल
 एएए एए  एल्‍एल्‍तल्‍ए  लए  स्‍ुल्‍एयल्‍यस्‍ुएय हाई

 स्पीड  डीजल  तेल

 आबंटन  तदर्थ  आधार  बिक्री  आबंटन  बिक्री

 qe  जारी

 क  ि क  क  फ्र  अ  कि  कल  नट  द  अ

 83250.  83093  138200  115558 83

 83  83520  76965  129000
 113321

 74879  140100  136329 83  78100

 83  78100  2000  76609  130400  124938

 83  78100  72608  138500
 121946

 78100  72156  123200  113225 83

 75929 83°  76700  108050  94904

 83
 81210

 80710  99700  91403

 83  81210  1556  82265  107050  92223

 81210  1000  82662  104532
 83  115000

 88000  87126  118000  117022 83

 88000  88121  136900 83  130222

 $8128  126112 84
 88000  135800
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 योजना के  दं दौरान  उड़ीसा  में  क  है =  yer  मजदूरों  का  पता

 लगाया  जाना  अ्रौर  उनका  पुनर्वास

 2711.  श्री  हरिहर  सोरेन  व्या  श्रस और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 बंधुआ  मजदूरों का  पह on  | ता  ara  और  उनके क  पुन निवास निवास  के  लिए  विभिनन  राज्यों  ने  क्या

 उपाय  किए  हैं

 नेपा पाान्स्न्ग
 द उदेश्य

 के  लिए  उत  राज्यों  में  कौन-कौ  न  सी  योजनाएं
 कार्यान्वय ना धीन

 (7)
 छठी  योजनावधि  के  दौरान  अब  तक  उड़ीसा  राज्य  में  कितने  बंधुआ  मजदूरों  का

 पता  लगाया  गया हूं  ;  और है  और  उनका
 ra

 किया है

 तत्संबंधी  ब्यौरा  art
 ?

 श्रम  शौर  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धम  और  बंघित

 श्रम  पद्धति  1976  के  अधीन  बंधुआ  श्रमिकों  का  पता
 oe

 मुक्त

 कराने  तथा  उनके  पुनर्वास  का  उत्तरदायित्व  संबंधित  राज्य  सरकारों  का  है  राज्य

 सरकारें  बंधुआ  श्रमिकों  का  पता  लगाने  के  लिए  अपनी  विमान  एजेंसियों  द्वारा  सामयिक

 सर्वेक्षण  करती हैं  और  इस  के  qa  बंधुआ  श्रमिकों  को  मुक्त  कराने  और  उन्हें हूं  पुनर्वासित  करने

 के  लिए  आवश्यक  कार्यवाही  की  जाती  है  ।  इस  प्रयोजन  राज्य  जिला  और  उप

 मंडलीय  स्तरों  पर  सतरकंता-समितियां  पहले  ही  गठित  कर  चकी  हैं  ।  गठित  करने  की  कार्यवाही  कर

 रही है
 ।  इन  सतकंता  समितियों  में  बंधुआ  श्रमिकों  पता  लगाना  और  उन्हें  मुक्त  कराना  तथा

 मुत  कराए  गए  बंधुआ  श्रमिकों  का  पुनर्वास  शामिल  ।  सरकारों  से  पर

 अनुरोध  किया  गया है है  कि ंवे  तुरन्त  और  कारगर  कार्यवाही  करें  ।  वे  अर्ति  संवेदनशील  क्षेत्रों
 में

 गहन  सर्वेक्षण  भी  करें  ताकि  बंधुआ  श्रमिकों  को  जहां  कहीं  भी  वे  शीघ्र  मुक्त  कराया

 जा  सके  और  उनके  पुनर्वास  को  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।  राज्य  सरकारें  एरिया  विकास  और

 पिछड़े  वर्गों  के  विकास  से  संबंधित  अपनी  वर्तमान  और  1978-79  से  लाग  केन्द्र  द्वारा

 संचालित  योजना  के  अंतर्गत  भी  बंधुआ  श्रमिकों  को  पुनर्वासित  कर  रही  हैं  जिसके  अंतर्गत  बंधुआ

 श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  बराबर-बराबर  (50  :  50)  के  आधार  पर  केन्द्रीय

 वित्तीय  प्रदान  की  जाती  है  ।  इस  योजना  के  अंतरंग  प्रत्येक  agar  श्रमिक  के  लिए  4,000

 रुपये  की  अधिकतम  सीमा  तक  पुनर्वास  देने  की  परिकल्पना  की  गई  जिस  में  से  आधी

 राशि  केन्द्रीय  हिस्से  के  रूप  में  दी  जाती  हैं  ।  इस  योजना  में  भूमि  पर  गैर-भूमि

 पर  आधारित  ओर  कौशल  पर  आधारित  योजना  के  अंतर्गत  बंधुआं  श्रमिकों  के

 पुनर्वास  की  व्यवस्था  जो  ला भानु भोगियों  के  उनकी  अभिरुचि  और  पसन्द  पर  faye

 a  |  कुछ  राज्य  सरकारों  दूबारा  संचालित  योजना  का  आईआरडीपी ०,

 एनआरई पी  ०,  अनुसूचित  जाति  के  लिए  विशेष  संघटक  प्लान  और  आदिवासी  उप-प्लान
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 ग SEUNT  नवनी जना  ary तथा  राज्य  सरकार  की  अन्य  के  साथ  समाकलन/सामंजस्य  स्थापित  किया  हैं  ताकि

 बंधा  श्रमिकों  का  प्रभावी  तथा  carat  पुनर्वास  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।

 और  (7)  '
 उड़ीसा  सरकार  से  प्राप्त  रिसोटो  के  पहली  1980

 से  15-2-1984  तक  की  अवधि  के  दौरान  कुल  28,945  बंधा  श्रमिकों  का  पता  गया  और  उन्हें

 मुक्त
 कराया  गया  ।  इनमें  से  इस  अवधि  के  दौरान  16,984  बंधुआ  श्रमिकों  को  पुनर्वासित  किया

 गया  जिन  -  जिलों  मे ंमें इन  बंधुआ  श्रमिकों  का  पता  लगाया  गया  और  उन्हें  पुनर्वासित  किया

 या
 वे  कोरापुट

 मनी  बोसा  और  सम्बलपुर
 gl

 उड़ीसा  सरकार  बंधुआ  श्रमिकों  को  मुख्यतः
 राज्य  के  निर्धनों  का  आर्थिक  पुनर्वासਂ  (  नामक  कार्यक्रम  के  विभिन्न

 खण्डीय  कार्यक्रमों  के  भूमिपर  मछली  पालन  और  गैर  कृषि  रोजगार  योजनाओं

 अंतर्गत  प्रवासित  कर  रही  है  ।

 श्रौषघियों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  भारत  द्वारा  मत  चेमकानप्लक्स  ट्रेंडिंग

 कंपनी  से  मांगी  गई  सहायता

 2712,  श्री  रेण  पद  दास  :  क्या  रसायन  कौर  उवंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  भारत  सरकार  ने  भारत  हंगरी  आधिक  वैज्ञानिक  तथा  तकनीकी  सहायता
 — संभवत  आयोग  की  qn]  के  दौरान  हंगरी  की  सरकार  से  यह  पता

 किया  है
 कि  मैथ्स

 प्राप्त  टैपिंग  कं  azteca  बलों  राम फेनी कोल के  अतिरि क  े  द  ि  वि  है  ह  है  दि  क  त  कलकत्ता  के  जैसी  ०  चैन  संयंत्र  में

 कुछ  उपयोगी  ओप  frit  को  तैयार  करने  में  प्रौद्योगिकी  सहायता  कीं  पेशकश  करने  की  स्थिति  में  है

 और

 यदि  at,  तो  क्या  परिणाम  रहा

 रसायन  र  उर्वरक  मंत्री  aaa  साठे  आर  मस  डण्डों  चेम के

 कलकत्ता  संयंत्र  में  क्लॉोरमफेनीकोल के  sicker अतिरिक्त  उपयुक्त  पादित  करने  के  लिए  हूं गरो

 द्वारा  प्रौद्योगिकी  राहायता  प्रदान  के  प्रश्न  को  भारत  हंगरी  संयुक्त  आयोग  की  बुडापेस्ट  में

 1982  में  हु  ई  बैक  में  उठाया  गया  था  |  में  मामले  पर
 aaa

 हंगरी  के  साथ  और  विचार-विमर्श  किया  गया  ।  हंगरी  की  ओर  से  आगे  की  प्र
 तिक्रिया  की

 अभी  प्रतीक्षा  की
 जा

 रही है

 हीदिया  पेट्रो-परि  योजना  प्राधिकारियों  के  साथ  चर्चा

 2713.  रूप  चन्द  पाल  सि  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  हमीदिया  Gz 1-GFa TAT
 .  प्राधिकारियों  से  अन्य  बातों  के  साथ-साथ
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 परियोजना  के  उत्पाद  मिश्रण  के  संबंध  में  बातचीत  की  है

 ्तो  बहे पा fz  पती  ate
 a  मौत  के  क्या ब  ae  नन  परिणाम  और

 तो  सरकार  का  विचार  जना  प्राधिकारियों यदि  कोई  बातचीत  नहीं  हुई

 से  बातचीत  करने  का

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  इंकर  जी

 al  |

 एक  संशोधित  सम्भाव्यता  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  ।

 प्रशन  ही  उत्पन्न  नहीं  होताਂ  ।

 मतदाताओं  को  पहचान-पत्र  जारी  करना

 2714.  श्री  कमर  रोयप्रधान  १
 श्री  राम  प्यारे  :  कया  न्याय  कौर  कम्पनी कार्य  मंत्री  यह  बताने

 शी  नवल  किशोर  शर्मा

 की कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच है  कि  देश  में  संसंद  के  आगामी  साधारण  निर्वाचनों  के  दौरान

 दाताओं
 की  फोटो  पहचान-पत्र  जारी  किए

 oer
 )  यदि  तो  तत् सं  sal  व्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  कारण  हैं

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  साधारण  निर्वाचनों  में  कुछ  राज्यों  में
 मतदाताओं

 कॉ

 फोटों  पहचान-पत्र  दिए
 गए  थे  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  घौरा  कया  है  और  कया  परिणाम  निकले  '?

 sara  झर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  जगन्नथ  कोश  जी  नहीं  ।

 (  मतदाताओं  को  फोटो  पहचान-पत्र  जारी  करने  की  सकी  व  fargny  ,

 लैंड  राज्यों  और  मेघालय  राज्य  के  कुछ  निर्वाचक  में  लागू  की  गई  थी  ।

 निर्वाचक  आयोग  ने  सुचित  किया  है  कि  उसके  द्वारा  भेजे  गए  अध्ययन  दल  द्वारा  प्रस्तुत

 गई  रिपोर्ट  के  आधार  पर  आयोग  ने  विनिश्चय  कियां है  र  अभी  हम  स्कीम  को  अन्य  राज्यों

 संघ  राज्य  dat  में  तव  तक  लाग  न  किया  जाए  जब  तक्र  क  यह  सुनिश्चित  न  हो  जाए  कि
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 नागा सिद  गौर  सिक्किम  में  इसे  qt  तरह  लागू  करने  के  लिए  उठाए  गए  कानों  से

 प्रद  परिणा  प्रापत  होंगे  ।  आयोग  के  अनुसार  कई  at  जेसे  व्यावहारिक  और  प्रशासनिक

 पर्याप्त  रूप  से  लागू  करने  में  कार्यान्वयन  का  प्रतिषेधात्मक  निर्वाचकों  की

 उदासीनता
 ऐसी

 बातें  हैं  जिनका  इस  विनिश्चय  पर
 पहुंचों

 में  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 कोयले  के  नृत्यों  में  वृद्धि

 2715,  थ्री  कमर  राय  प्रधान  :  क्या  र्जर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  कोयले  के  मूल्य  में  की  गई  वृद्धि  का  feat  तथा  इस्पात

 जैसे  अनेक  सार्वजानिक  उपक्रमों  पर  प्रभाव

 यदि
 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 सरकार  द्वारा  इस  विषय
 में  कया  कार्रवाई  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के
 कोयला

 विभाग  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  और  (a)
 कोयले  की  कीमतों  में  8-1-1984  से  हाल  ही  में  किए  गए  संशोधन  के  कारण

 इस्पात  जैसे  प्रमुख  उपभोक्ता  उद्योगों  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ।  बिजली  और  इस्पात  पर  पड़ने

 वाले  प्रभाव  का  अनुमान  निम्नलिखित  है  :

 उद्योग  कुल  लागत  के  प्रतिशत

 के  रूप  में  भार

 ८८
 रेलवे  1.00%,

 इस्पात  35%

 fos  1.50,  से
 1.7%

 कोयले  की  alae  में  हाल  ही  A  किया  गया  संशोधन  पर  विचार  करते  समय

 प्रमुख  उप  भोक्ता  उद्योगों  पर  और  हमतुम  अर्थव्यवस्था  पर  इसके  भार  को  ध्यान  में  रखा  गया  था  |

 मल्टी  विटामिन  का  मृत्य  द
 नया  करना

 2716.  श्री
 बनवारी

 लाल  कया  रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृप

 करेंगे  कि  :

 मल्टी  विटामिन  के  मूल्यों  के  बारे  में  कितनी  कम्पनियां  न्यायालय  में  गई  और

 इस  मामले  में  न्यायालय  में  क्या  निर्णय
 लिया  है  ?

 रसायन  कौर
 उर्वरक  at

 बसंत
 और  मल्टिविटामिन  मूल्यों

 विषय  पर  छः  औषध  उत्पादक  कंपनियों  ने  न्यायालयों  में  मामले  दायर  किए  ।  तीन  कम्पनियों  के

 मामले  में  न्यायालय  ने  निर्णय  दिए  हैं  जिनके  अन्तर्गत
 संबंधित  कम्पनियों  से  कहा गया  कि  वे  निर्णय
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 मा

 देने  से  एक  महीने  की  ata  के अ'्दर सभी  वास्तविक  तथ्य  सरकार  के  TAA  रखें  और  सरकार

 को  यह  स्वतंत्रता  प्रदान की  गई  है  कि  कम्पनियों  को  सुनवाई  प्रदान  करने  के  बाद  नए  आदेश  जारी

 करें  |  शप  तीन  कम्पनियों  मामले  अन्तरिम  स्थगन  स्वीकृत  किए  गए  हैँ  परन्तु  निर्णय  अभी

 दिए  जाने  हैं  ।

 मल्टी  विटामिन  उत्पादकों  को  प्रतीक  समय

 नका  गाउं  1  ह  बौर सय 2717.  श्री द ह |  AVAL  लाल  बैरवा  क्या  रसायन  बिक  मंत्री  as  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  क्या  सरकार  का  विचार  न्यायालयों  द्वारा  दिए  गए  प्रतिकूल  निर्णय  को  ध्यान  में  रखकर

 मंदी-विटामिन  उत्पादों  के  मृतकों  वारे  में  पनर्चचार  करने  और  इन  उत्पादों  का  मलय  बढ़ाने

 की  अनुमति  देने  का  है
 ?

 न्यायालय  ने  मल्टि विटामिन  फार्म  पेशनों  के रसायन  शौर  उर्वरक  मंत्री  aaa  साठ )

 के  प्रश्न  पर  कोई  निर्णय  नहीं  दिया है  ।  केवल  उन  मामलों  को  छोड़कर  जिन  में

 कों  की  लाभत्रदत्ता  के  आधार  पर  उच्चतर  प्रदान  करता  उचित  मल्टि विटामिन

 तथा  अन्य  चह-संकट  काम  पेशनों  के  कारखाने  से  बाहर  लागत  पर  ss  स्वीकृत

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 तपेदिक  निवारक  तथा  कुष्ठ  निरोधी  औषधियों  के  मूल्यों  में  कटौती  को  माँग  ।

 2718  श्री  चिन्तामणि  जेना
 \  बया  रसायन  सनौर  उबंरक  मंत्री  बताने  की  कृपा

 श्री  मिश्र

 करेंगे  कि

 कार  ने  प्रमुख क्या  सर  तपेदिक  निवारक  तथा
 कुष्ठ

 निरोधी  औषधियों  के  मूल्यों  में

 कटौती  की  है

 ग  यो  a  ofS
 (@)  यदि  हां  |  at  |  |  कितने  ति  शत त  कटौती  की  गई  कौर

 क्या  मस्तिष्क  फोड़ा  आदि  अन्य  अचानक  बीमारियों  की '
 अन्य  प्रमुख

 के
 म नृत्यों  में  भी  कमी  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव है

 रसायन  शोर  उर्वरक  मंत्रो  बसंत  साठ )
 और  रिफाम्पसिन  पर

 रित  क्षय-रोग  और  कुष्ठ  निरोधी  महत्वपूर्ण  फार्मुलेशनों  के  मूल्यों  में  दिनाक  13

 pie  ee oF
 A  लगा  नों  के  विभिनन  लीडर 1984  से  कमी  की  गई  है  ।  अग्र लिखित  तालिका  में  रिफेम्यिसिन  फ

 ark  ट  तथा पैरों  के
 पहले

 के  मू
 प्र  आर स

 यति
 मूल्य  तथा  कमा  की |  प्रतिशतता  दर्शाई  गई  है
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 —————————————

 क्लम  स०  विष समान  संशोधित  प्रतिशत शक्ति  सहित |  (ana  पेक

 का  नाम  झा कार  मलय  ard  कसो
 ब

 एग  ए  एएए  एएए  ए  '  एफए  एकएक  कलश  कप  आय  आए  आणक  आय  क

 1  रिफाम्पसिन  कप  2  OF  4.98  14.72

 पक
 150  मिग्रा

 12  का  पैक  15.34  12.76  16,82

 fcéfrafat  कैप्स  100  का  121.14  96.68  17.71

 150  मिग्रा

 10.00  8.28  18.98
 4

 का

 डब्बा 300
 मिग्रा

 —agI—  226.02  183-10  18.98
 100  का

 डब्बा

 10:10  8.16  19.20

 450  मिग्रा  पैक

 ee  व  पक  et  नाधना एक  एएए  ——t  एकएक  एश  ााएएब  a  ह  ee  कक  ए  व कन

 सरकार  उपभोक्ताओं  को  उचित  और  तर्कसंगत  मूल्यों  पर  दवाईयां  उपलब्ध  करने  के

 ह  आयातों  की  अवतरित  लागत लिए  वचनबद्ध  है  ।  मूल्यों में  कमी  तभी  की  सकती  है  जब  4

 अथवा  स्वदेशी  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  लागत  अध्ययन  आधार  पर  न्यायसंगत  हो  ॥

 नई  श्रौषघ  नीतिਂ

 2720.  श्री  चिन्तामणि  जेना )
 रसायन  site  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 श्री  मोहन  ट्ड च् भक्  :  |

 करेंगे कि
 :

 क्या  सरकार  देश  के |  लिए  नई  औषध  नीति  की  घोषणा  करने  पर  विचार  कर  रही

 और

 (@)  qh  कब  तक  घोषणा  किए  जाने  की  संभावना  है  तथा  उक्त  नीति  की  क्या  मुख्य

 बातें

 रसायन  ale  उर्वरक  मंत्री  बसंत  साठ  )  और  राष्ट्रीय  औषध  ओर

 मेसज  विकास  परिषद  offost otto )  इस  समय  1978  की  औषध  नीति  के  प्रावधानों  की

 पुनरीक्षा  कर  रही  है  ।  सरकार  एन  ०डी  ०पी  ०डी०सी ०  की  सिफारिशें  प्राप्त  हो  जाने  और  उन  पर

 विचार  करने  के  पश्चात  ही  उक्त  नीति  में  आवश्यक  यदि  कोई  की  घोषना  करने

 wr  विचार  रखती  है  ।  यह  अगले  कुछ  महीनों  में  किए  जाने
 कीं

 आशा  है  ।
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 —

 छोटे  तवरक  संयत्रों  को  स्थापना

 2721.  at  मोहन  लाल  पटेल
 :

 कया  रसायन  कौर  ट्रक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 भारत  में  कितने  छोटे  vara  ae  और  इन  एककों  का  उर्वरक  का  वार्षिक

 उत्पादन  कितना  है

 देश  में  छोटे  संयंत्र  स्थापित  करने  में  लगभग  कितनी  धनराशि  at
 होती  है  और

 इसकी  उत्पादन  क्षमता  कितनी  होती

 (7)  et  aaa  स्थापित  करने  के  लिए  कितने  आवे  पत्र  सरकार  के  पासे  स्वीकृति  के

 और लिए  लंबित  पड़े  हैं  और  सरकार  ने  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की

 देश  में  उर्वरक  की  बढ़ती  मांग  को
 पुरा  करने  के  लिए  ah  1984-85 के  दौरान

 कारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  और  अधिक  उर्वरक  सन्न  स्थापित  करने  के  बारे  में  सरकार  के

 1984-85  की  नीति  क्या  है
 ?

 रसायन  कौर  उधर  मंत्री  वसन्त  से  यह  सम  जाता है  कि

 aq  अमोनिया  संयंत्रों  का  हवाला  दिया  गया  है  |

 कुछ  पुराने  लघु  अमोनिया  संयंत्र  गन्नौर  उद्योग  मण्डल  और  वाराणसी  में  चानू  हैं  |

 1982-83  में  उनका  कुल  उत्पादन  41,000  टन  नाइट्रोजन  था  ।  ऐसेਂ  लघु  संयंत्रों  की  स्थापना  करने

 के  लिए  सरकार  के  पास  कोई  भी  आवेदन  पत्र  लम्बित  नहीं  है  ।  अलाभप्रद  आकार  के  कारण  ऐसे

 अमोनिया  संयंत्रों  पर  कोई  विचार  करने  का  भी  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  इसलिए  नए  लघ  उर्वरक  संयंत्रों

 की  क्षमता  और  उत्पादन  का  प्रश्न
 नहीं

 उठता  |

 उर्वरकों  की  बढ़ी  हुई  मांग  को
 पूरा

 करने  की  दृष्टि  इस  समय  पर्याप्त  अतिरिक्त

 रक  क्षमता  की  स्थापना की  जा  रही  है  गैस  पर  आधारित  6  उर्वरक  संयंत्रों

 पर  1984-85  से  आगे  चरणबद्ध  तरीके  से  कार्य  प्रारम्भ  होना  निर्धारित है  |  इन  संयंत्रों  में  से

 एक  संयंत्र  सहकारी  भर  राज्य-सहायता  प्राप्त  क्षेत्र  में  तथा  तीन  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में

 स्थापित  किए  जाएंगे  ।

 बल्क  ्रौषधों  तथा  फीस  सेशन  के  कम  क्षमता  उपयोग  के  संबंध  में  राष्ट्रीय
 व आकी  ह

 व्यवाहारिक  श्नाधिक
 श्ननुसंधान  परिषद्‌  ल  ध् ॥  कि  या  गया  अध्ययन

 2722.  श्री  एन०  के०  शेजवलकर |
 6:  बचा  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  HIT

 श्री  पल  चन्द्र  वसा  ह

 करेंगे  कि
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 क्या  राष्ट्रीय  व्यवहारिक
 आर्थिक  अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  के

 सार  बल्क
 aaa

 ता  फार्मूले शत ों  पद् तीनों  के  मामले  में  क्ष  मता  का  कम  उपयोग  किया  गया  है

 और

 यदि  तो  क्षमताओं  का  पूरा  उपयोग  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  का

 विचार  sar  कार्यवाही  करने  का  है
 ?

 हां  ।  क्षमता संसाधन  श्योर  उर्वरक  मंजी  बसन्त  साठ )

 योगिता  पर  के  अध्ययन  व्यापक  नहीं  हैं  और  54  बल्क  औषधियों  तथा  देश  में

 निदा  कम्पनियों  दरा  निमित  फार्मूलेशनों  तक  ही  सीमित  हैं  ।

 भाषा  उद्योग  में  क्षमता  औषधियों  का  औषध  के

 औद्योगिक  सम्बन्धों  आदि  जैसे  अनेक  पहलुओं  पर
 fat  करता  है  ।  इन  अनिवार्य  पहलुओं  की

 राष्ट्रीय  औषध  विकास  परिषद्‌  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  ।  सरकार  पहले  ही  कई  उपाय  कर  चुकी

 है  जैसे  कि

 |  आयात  नीति  में  खामियों  को  दूर  करना  |

 2  ace  औषधियों  और  फार्म लेश नों  की  मुख्य  निर्धारण  पद्धति  को  rage  सीमा  तक

 सुव्यवस्थित  करना  |

 3  सुधरी  हुई  प्रौद्योगिकी  प्रारम्भ  करने  के  लिए  अनुमोदन  देना  ।

 4  निदा  मामलों  में  मध्य र्व तियों  पर  सीमा  शुल्क  में  परिवर्तित  ।

 चालू  मदि  आवश्यक  gat
 राष्ट्रीय  औषध  विकास  की  सिफारिशें  प्राप्त  होने

 तो  सरकार  नीति  में  और  परिवर्तन  करने  पर  विचार  करेगी  ।

 अनावश्यक  झ्रौषधियों  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  अधिक  लाभांतर

 देना

 बया  रसायन  कौर  हज उब रक  मंत्री यह  बताने  की  पा 2723.  श्री  एन०  के ७  दा जवल कर

 रेंगे  कि

 क्या  औषध  मूल्य  निर्माण  1979  के  अन्तर्गत  अत्यावश्यक  औषधियों  के  लिए

 लाभांश  नेशनल  काउन्सिल  फार  एप्लाईड  इकानामिक  feast  दारा  अंकित

 हानि  रहित  स्तर  के  लिए  लाभांतर  से  भी  काफी  कम  नर

 यों  उत्पादन  को  बढ़ाने  कें
 यदि  तो  सरकार  का  विचार  अस्पावश्यर्क

 लिए  लाभांतर  में  और  वृद्धि  करने  का  है
 ?

 रसायन  प्रो  - wath  मंत्री च  लवे  ५  \  श्री  वसत  और  श्रेणी  1  और  |  में
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 निर्दिष्ट  फार्मलेशनों  पर  कारखानों  से  बाहर  लागत  पर  40  प्रतिशत  और  55  प्रतिशत  मार्क

 अप  की  अनुमति  है  जो  कि  एन  ०सी  oToxo RCo  द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  में  सुझाव  दिए  गए  62  प्रतिशत

 के  ब्रेक  इबन  माक  अप  से  कम  है  ।  श्रेणी  111  के  फार्मलेशनों  पर  100  प्रतिशत  तक  माक  अप  की

 अ

 ा

 है  और  शेष  फार्मलेशनों  पर  कोई  मूल्य  नियंत्रण  नहीं  है  ।  इसलिए  समग्र  आधार  पर  माक

 अप निर्माताओं के  उत्पाद  मिश्रण  पर  निसार  करता  है  ।  राष्ट्रीय  औषध  और  भेषज  विकास

 च  द्वारा  गठित  कार्यकारी  दल  ने  मार्क  अप  के  सुव्यवस्थीकरण .  के  लिए  कुछ  सुझाव  दिए हैं  और

 इन  सुझावों  पर  अब  राष्ट्रीय  औषध  और  भेषज  विकास  परिषद  द्वारा  विचार  किया  जायेगा

 दिल्‍ली  स्वर्णकार  द्वारा  गये  सोने  का  रास्ते  में  गायब  होना

 124  थ्रो  एन  ०  के०

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्री  निहाल  fae

 (*)  कया  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  12  1984  के  नवभारत  टाइम्स  में  प्रकट

 शित  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  कि  दिल्‍ली  के  स्वर्णकारों  तथा  जौहरियों  द्वारा

 आभूषण  बनाने  के  लिए  डाक-घरों  के  जरिए  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  भेजा  जाने  वाला  सोना  रास्ते

 में  ही  गायब  हो  जाता  है

 यदि  तो  ऐसे  मामलों  की  संख्या  कितनी  और

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बिजय  एन ०  जी  at

 कुल  मिलाकर  1982  में  ऐसे  15  मामले  ध्यान  में  आए  हैं

 इन  मामलों  की  पुलिस  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जाँच  की  जा  हादिसे है  ।-
 इस  प्रकार

 की  घटनाओं  की  रोकने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।

 चंस्पावत  जिला  पिथौरागढ़  उत्तर  प्रदेश  के  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  कार्यकरण

 2725.  श्री  हरीश  रावत  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  संच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  जिला  fry  रामगढ़  में  हाल  ही  में  खोला

 गया  टेलीफोन  एक्सचेंज  संतोषजनक  कार्य  नहीं  केर  रहा

 यदि  तो  इस  एक्सचेंज  पर  कुल  कितनी  एस०  ato
 ०

 सी  ०  कालें  बुक  की
 गई

 और  कितनी  कालें  मिल  पाई ;

 क्या  उनके  मंत्रालय  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  कायेवाही  करने  का
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 विचार
 है  जितनी  कालें  बुक  कराई  जायें  वे  मिल  और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विजय  एन०  जी  नहीं  ।

 बुक  की  गई  एस०  टी०  डी०  कालों  और  एस०  टी०  डी०  काल  मिल

 उनका  विवरण  नीचे  दिया  गया  है  :

 वि  ननि

 माहू  बक  को  गई  कालों  मिलने  वालो  कालों

 को  संख्या  की  संख्या

 83  150  134.

 83  75  63

 83
 153

 118

 83  123  117

 200  156 83

 84  134  126
 2

 जी  क्योंकि  प्रणाली  संतोषजनक  st  कायें  कर  रही  है  यह  निर्धारित

 सीमाओं  के  अन्तर्गत  ही  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पिथौरागढ़  के  सीसा वर्त ों  क्षेत्र  में  एक  टो०ਂ  ato

 WE
 स्थापित  करना

 2726.  श्री  हरोश  रावत  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  मालूम  है  कि  चीन  का  विचार  भारत  सीमा  की  से  लगे  क्षेत्र  में  एक

 महत्वपूर्ण  स्थान  पर  एक  टी
 ०

 वी
 ०  टावर  केन्द्र  खोलने  का

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  यह  भी  मालूम है
 कि  उपरोक्त  प्रस्तावित  स्थान  उत्तर

 प्रदेश  में  पिथौरागढ़  के  सीमावर्ती  जिले  से
 लगे  सीमा  क्षेत्र  में

 यदि  तो  क्या  उनका  मंत्रालय  विदेशी  प्रचार  का  प्रभावी  ढंग  से  मुकाबला  करने

 की
 दृष्टि

 से  इस  सीमावर्ती  जिले  में  भी  एक  टी०  ato  रिले  सेंटर  खोलना
 मानता

 और

 यदि  तो  यह  केन्द्र  कब  तक  खोला  जाएगा
 .

 और

 यदि  तो  यह  केन्द्र  स्थापित  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  और  क्या  राष्ट्रीय
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 a

 हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  सम्बन्ध  में
 उपचरात्मक

 उपाय  किए  जाना
 आवश्यक  है  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रा
 ee ro ्य  य  में  राज्य  मंत्री  संसदीय  कार्य  दिमाग  में  राज्य  मंत्री

 एच०  के०  एल०  जी  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठत े।

 a  में  दूरदर्शन  सेवा  का  विस्तार
 चरणबद्ध  ढंग  से  किया  जा  रहा  सरकार

 देश  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों
 में

 दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  करने  की  आवश्यकता  से  सजग  है  |  पिथौरागढ़

 जिले  में  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  करने  के  बारे  से  विचार  किया
 जा  रहा  है  ।

 रिहाई  aig  का  विलम्ब  सें  पूर्ण  होना

 2727.  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिह  )

 श्री  मोतीभाई  कार  चौधरी  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 att  भोम  fag  J

 क्या  यह  सच  है  कि  रिहाई  बांध  का  निर्माण  कार्य  विलम्ब  से  पूर्ण  होने  का  कारण
 पके  ा  न ७ ०  इंजीनियरिंग  इन्डस्ट्रीजਂ  और  राष्ट्रीय  ताप  fa  S a  मि  ed  ह fai  दि | ah dt  म  पन  द  मिंज स्प

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्यो  है  और  इसके  कारण  कितनी  वित्तीय  हानि

 भीर

 इस  मामले  में  दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों
 के  विरुद्ध

 क्या  कार्यवाही  की  गई  और  उसके

 क्या परिणाम  रहे  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत

 निगम  लि०  यू०के०  की  सहायता  से  रिहाई  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना
 के  प्रथम  चरण

 का

 कार्यान्वयन  कर  रहा  है  ।  परियोजना  का  पहलों  चरण  1988  में  पूरा  का  कार्यक्रम है  ।

 स्तर  की  सप्लाई  भौर  उत्थापन  के  लिए  प्रमुख  ठेकेदार  यू०  Ho  के  मैसर्ज  नान  इञ्जीनियरी

 cara  है  ।  राष्ट्रीय  ताप  बिद्युत  निगम  और  मैसर्ज  नादते  इञ्जीनियरी  इंडस्ट्रीज  के  बीच  इस

 प्रयोजन  हेतु  एक  ठ  के  पर  हस्ताक्षर  1982  में  किए  गए  करे  ।  नार्दर्न  इन्ही  नियरी

 स्ट्रीट  द्वारा  डिजाइनों  और  ड्राइंगों  के  प्रस्तुत  करने  में  प्रारम्भ  में  विलम्ब  हुआ  था  ।  इब

 मामलों  के  सम्बन्ध  में  विचार-विमर्श  किया  था  और  राष्ट्रीय ताप  विद्युत  निगम  और  नार्दन  wail

 fara  इण्डस्ट्री  aa  बचे  मामलों  को  सहयोग  के  साथ  अन्तिम  रूप  देने  पर  सहमत  हो  गए  हैं

 ताकि  परियोजना  को  समग्र  पर  पूरा  करना  सुनिश्चित  किया  जा  सके  |

 \ और  ्  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
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 पेट ूगेल  पम्पों  द्वारा  पेट्रोल  का  कम  मापा  जाना

 2728,  श्री  लक प्पा  ग

 +  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्रि  धर्मं दास

 क्या  सरकार  की  जानकारी  में  यह  बात
 *

 आ  र्
 ह  क  ा
 >  fF  re

 एकांश  पेट्रोल  पम्पों  पर

 भो कता ओं  को  सप्लाई  किया  जाने  वाला  पेट्रोल  कम  मापने  का  आरोप

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  कारण  कितने  पेट्रोल  पम्पों  के  लाइसेंस  रह  कर  गए  और

 सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  कया  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  बंकर  :  और

 हां  ।  तेल  कम्पनी  के  अधिकारियों  व्यक्तिगत  और  संयुक्त  रूप  से  निरीक्षण  किए

 जाने  के  ag  देखा  गया  है  कि  पेट्रोल  पेट्रोल  और  डीजल  की  कम  मात्रा  दे  रहे

 अप्रैल  से  1983  की  अवधि  के  लगभग  120  ऐसे  मामलों का
 पता  चला  है  ।

 विपणन  अनुशासन  मार्ग  निर्देशक  सिद्धान्तों  के  इन  पापों  को  सप्लाई  15  दिनों  के  लिए

 रोक  दी  गई  है
 और  बाट  और  माप  विभाग  को  दोषों  को  टूर  करने

 का  अनुरोध  भी  किंया

 गया है  |

 इस  कारण  किसी  पेट्रोल  पम्प
 की

 डीलर  शिप  को  रहना  नहीं  कियां  गया

 (a)  बाट  और  माप  विभागों  पेट्रोल  पम्पों
 में

 सप्लाई  करते  की  इकाइयों  के

 व्यास माप नों  की  समय-समय  पर  जांच  करने  के
 लिए  अनुरोध  किया  गया  है  ।  तेल  कंपनियों  द्वारा  भी

 कड़ी  सतकंता  बरती  जा  रही  है  ।

 बिहार  में  खेतिहर  मजदूरों  के  लिए  न्यूनतम  मंजूरी  अधिनियम  का  उल्लंघन

 करने  के  मामलों  का  निपटान

 2729.  श्री  भोगेन्द्र  का  :  कया  श्रम  शौर  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बीतने  की  छपा  करेंगे  कि
 :

 बिहार  खेतिहर  मजदूरों  के  लिए  न्यूनतम  मंजूरी  अधिनियम  का  उल्लंघन  करने

 के  विरुद्ध  जिलावार  कुल  कितने  मामले  दायर  किए  गए  और  कितनों  क़ा  निपटान  किया  गया

 क्या  मधुबनी  जिले  के  नेकुईवपट्टी  और  जय  नगर  और  अन्य  खण्डों  के

 निपटाये  गए  कई  मामलों  को  अभी  तक  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  और

 re
 यदि  तो  कया  इसके  लिए  किसी  की  जिम्मेदारी  निश्चित  की  गयी  है  और  तदनुरूप प

 कार्यवाही
 की  गई  है  ?
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 श्रम  शौर  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन्द्र
 :

 से  यह  मामला  बिहार

 कार  के  क्षेत्राधिकार  में  आता  है  ।  अपेक्षित  सुचना  राज्य  सरकार  से  एकत्र  की  रही  हैं  आर

 प्राप्त  होने  पर  सदन  क़ी  मैप्पर  रख  दी  जाएगी  |

 पेट्रोलियम  बकस
 युनियन  at  कौर  से  ज्ञापन

 2730,  श्री  भोगेन्द्र  क्यां  ऊर्ज  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जपा  उन्हें  पेट्रोलियम  वैसे  यूनियन  कामगर  दिल्‍ली  की  ऑर

 से  26  1983  का  ज्ञापन  मिला

 क्या  श्रम  कानूनों  आदि  के  अन्तर्गत  सुरक्षा  की
 माँग  करते  हुए  कामगार  3

 1983  थे  धरने  पर  बैठे  और

 यदि  तों  उनकी  शिकायतों  को  टूर  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर  :  जी

 पेट्रोलियम  sat  यूनियन  कामगार  दिल्‍ली  से  दिनांक  26
 1983

 का  एक  मुद्रित  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  ।

 यह  पता  चला  है  कि  गैर-सरकारी  एजेंटों  तथा  पेट्रोलियम  उत्पादकों  के

 सरकारी  परिवहन  ठेकेदारों  द्वारा  लगाये  गये  श्रमिक  3  1983  से  श्रम  कानूनों
 के  अन्तर्गत

 सुरक्षा  दिये  जाने की  मांग  के  लिए  आन्दोलन  पर

 (77)  क्योंकि  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  एजेंटों/डीलरों  तथा  परिवहन  ठेकेदारों  द्वारा  काम  पर

 लगाये  गये  जौ  अन्य  ग्राहकों  के  लिए  भी  कार्य  करते  तेन  कम्पनियों  के  कर्मचारी  नहीं

 हैं  बल्कि  वे  गैर  सरकारी  कामगार  इसलिए  तेल  कम्पनी  द्वारा  उनकी  शिकायतें  टूर  करने  का

 प्रश्न  उत्पन्न  ही  नहीं  होता  ।  फिर  भी  दिल्‍ली  प्रशासन  को  इस  समस्या  को
 जानकारी

 गेस  एजेंसी  मालिक  संघ  कौर  गस  सिलेंडर  उपक्रमों  के  बीच  समझौता

 2731.  श्री  बिजय  कुमार  यादव  :  क्या  अर्जी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गैस  एजेंसी  मालिक  संघ  और  गैस  सिलेंडर  उपक्रमों  के  बीच  इस

 अन्य
 का  समझौता  हुआ  है  कि  उपभोक्ता  गैस  सिलेंडरों  को  स्वयं  अपने  घर  ले

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उपभोक्ता  के  लिए  गैस  सिलेंडर  को  उठा  कर  a  जाना  और

 स्वयं  चूल्हे  के  साथ  जोड़ना  खतरेंनांक  और
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 $s

 यदि द  क  ay  सुरक्षा  व कौ  दुष्टि  से  इस  नयी  प्रण  lal के  बारे  में | uxnut  सरकार  की  क्या

 क्रिया है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  कें  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर  :

 नहीं  ।  तेल  उद्योग  द्वारा  कुछ  वितरकों  के  माध्यम  से  कुछ  बाजारों  में  करो  और

 ज़े  जाओंਂ  की  एक  पद्धति  शुरू  की  गई  जिसके  अन्तर्गत  ग्राहक  को  डीलर  के  से  सिलेंडर

 लेने/एकत्र  करने  की  स्वतंत्रता  होती  है  भर  उसे  मृत्य  में  एक  रुपये  की  छूट  दी  जाती  है  ।

 जी  यदि  उपभोक्ता  निर्धारित  सुरक्षा  संबंधी  आवश्यकता  का  ध्यानਂ  रखता

 है  ।

 इस  योजना  के  सुरक्षा  पहलू
 सहित  सभी  पट्ट रन  हलूओं  का  ध्यानपूर्वक  अध्ययन  क्या  जा a

 रहा है

 उर्दू  सेवा  के  विस्तार  हेतु  कदम

 2732.  श्री  जल  बशर  FAT  सुचना  प्यार
 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  के  किन-किन  केन्द्रों  पर  उर्दू  सेवा  के  लिए  समय

 टित  किया  है

 और

 उर्दू  सेवा  के  और  विस्तार  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जातें  का  विचार  है  ?

 सूचना  शौर  प्रसारण  उप  मंत्रो  गुलाम  नबी  आजाद  )  :  और  आकाशवाणी

 आकाशवाणी  के  विभिन्‍न  से  उदू  में  होने  वाले  कार्यक्रमों  की  आवर्ती  और

 अवधि  के  बारे  में  सुचना  संलग्न  विवरण  में  दी
 गई

 है  ।  यह  _
 स्पष्ट  किया

 जाता  है  उर्दू
 के  इन

 विशिष्ट
 कार्यक्रमों  के  ऐसे  भी  बहुत  से  अन्य  कार्य  क्रम  होंगे  जिनमें  सेवा  क्षेत्र  की

 ताओं
 के  अनुसार  हिन्दुस्तानी  या  सरल  हिन्दी  का  प्रयोग  किया '  जाता  है  और  जो  उर्द  भाषी

 लोगों
 द
 द्वारा  समझे  जाते  होंगे  ।  इस  प्रकार  का  ब्यौरा  संकलित  किए  जाने  योग्य  नहीं  है  ।

 दरवान

 दूरदर्शन  केन्द्र  एकल  चैनल  पर  काम  करते  हैं  प्राण  समय  भी  सीमित  दूर

 दर्शन  केन्द्र  प्रत्येक  केन्द्र  के  सेवा  क्षेत्र  की  प्रमख  भाषा  में  कार्यक्रम  टेलीकास्ट  करते  हैं  और  प्रत्येक  केन्द्र

 की  इस  प्रकार  की  भाषा  से  ज़ीनत  भाषाओं  के  विशिष्ट  अवधि  के  कार्यक्रमों  को  स्थान  देने  की  न
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 तो  गुंजाइश  है  और  न  हीं  समय  ।  तथापि  दूरदर्शन  केन्द्र  श्रोताओं  की  प्राण  और  अपने

 सम्बद्ध  पौधों  में  प्रतिभा  की  उपलब्धता  के  अन्य  भाषाओं  के  यक्रमों  को  समय-समय  पर

 स्थान  देने  का  प्रयास  करते  हैं  ।  यद्यपि  कोई  नियत  आवर्ती  नहीं  फिर  भी  लगभग  सभी  दूरबीन

 केन्द्र  उर्दू  में  कुछ  कार्यक्रम  अवश्य  टेलीकास्ट  करते  हैं  ।

 आकाशवाणी

 विदेश  सेवाओं  में  उर्द  जो  व्यापक  रूप  से  सूनी  जाती  है  के  उर्द  में  इस  समय

 आकाशवाणी  के  40  केन्द्रों  से  प्रसारित  कार्यक्रमों  को  पर्याप्त  |  और  विस्तार  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं है

 हरदन

 एकल  चेनल  और  प्रेषण  के  लिए  उपलब्ध  सीमित  समय  को  देखते  उर्द  के  टेलीकास्ट

 में  और  वृद्धि  करने  की  इस  समय  कोई  गुंजाइश  नहीं
 है

 वियर

 आकाशवाणी  केन्द्रों  से  उर्दू  नियमित  रूप  से  प्रसारित  होने  वाले  कार्यक्रमों

 का  विवरण

 तीन  प्रेपणों  में  विभाजित  उर्द  में  प्रतिदिन  12  घंटे  15  मिनट  की  सेवा  उच्च  शक्ति  वाले

 मीडियम  वेव  और  शाट  वेव  ट्रॉसमी  टरों  पर  प्रसारित  की  जाती है  ।  इस  सेवा  के  सीमा  पौर

 श्रोता हैं और  यह  उत्तर  विहार  और  कुछ  हद  तक  मध्य  प्रदेश  तथा

 महाराष्ट्र  के  राज्यों  में  काफी  श्रोताओं  की  आवश्यकताओं  को  भी  पर्याप्त  रूप  से  पूरा  कर  रही
 हैं  ।

 उपरोक्त  के  विभिनन  राज्यों  में  स्थित  आकाशवाणी  के  विभिनन  केन्द्रों  से  उर्द  के

 कार्यक्रम  प्रसारित  करिए  जाते  नका  ब्यौरा  निम्नतः  है

 oat दिल्ली  व  में  40  मिनट  का  काय  क्रम  हर  रोज  मूल  रूप  से

 जता ANTON  रत  करता  है  ।

 sar)? 5  मिनट के  (6:  1  ना  Ml  सहित  sq  में  तीन  केन्द्रीय  समाचार  बुलेटिन

 मल'-रूप  से  प्रसारित  करता

 उत्तर  प्रदेश

 लखनऊ  रोज  20  मिनट  का  कार्यक्रम  मल  रूप  से  प्रसारित  हैं  ।  हर  रोज

 5  मिनट  को  प्रादेशिक  बुलेटिन  मूल  रूप  से  प्रसारित  .  करता  हैं  ।

 8.50  बजे  और  रात्रि  9.15  बजे  के  केन्द्रीय  बुलेटिनों  को  रिले

 करता  हूं
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 इलाहाबाद  यह  हर  रोज  लखनऊ  से  प्रसारित  होने  वाले  20  मिनट  के  कांयेंक्रमों  को

 रिले  करता  है  और  प्रखवाड़े  में  एक  बार  इन  कार्यक्रमों  में  से  एक  को  मूल
 रूप  से  प्रसारित  करता  है

 प्रात  8.50  बजे  और  रात्रि  9.15  बजे के  केन्द्रीय  बुलेटिनों  को  रिले

 करत  द्

 बनारसी  हर  रोज  लखनऊ  से  प्रसारित  होने  वाले  20  मिनट  के  कार्यक्रम  को  रिले

 करता है  |

 लखनऊ  से
 प्रसारित

 होने  वाला  प्रादेशिक  बुलेटिन  रिले  करता  है  ।

 प्रात  8.1  5  ay  और  रात्रि  9.15  बजे  के  केन्द्रीय  बुलेटिनों  को  fixer

 करता

 गोरखपुर  यह  शुक्रवार  को  छोड़कर  शेष  सभी  दिन  लखनऊ  से  प्रसारित  होने  वाले

 के  कार्यक्रम  को  रिले  करता  है  ।  शुक्रवार  को
 a

 मिनट  का

 कार्यक्रम  मूल  रूप  से  प्रसारित  करता है  ।  इसके  मही  में एक  बार

 30  मिनट  का  साहित्यक  पत्रिका  कार्यक्रम  प्रसारित  करता  ।

 8.50  बजे  और  रात्रि
 9.15  बजे  के  केन्द्रीय  बुलेटिनों  को  रिले

 करता  है  |

 यह  शुक्रवार को  छोड़कर  शेष  सभी  दिन  लखनऊ  से  प्रसारित  होने  वाले रामपुर

 20  मिनट  के  कार्यक्रम  को  रिले  करता
 है

 ।

 शुक्रवार  को  20  मिनट  का  कार्यक्रम  मूल  रूप  से  प्रसारित  करता  है  ।  इसके

 मिनट  का  .  साप्ताहिक  कार्यक्रम  मूल  रूप  से  प्रसारित  करता

 लखनऊ
 से  प्रसारित  होने  वाला  प्रादेशिक  बुलेटिन  रिले  करता  है  ।

 8.50  बजे  a तथा  रात्रि  9.15
 अम्  fi.

 बजे  कें
 न

 केन्द्रीय  बलेटिनों  को  रिले

 करता है  ।

 मथुरा  प्रति  मास  औसतन  30  मिनट  का  कार्यक्रम  प्रसारित  करता

 बिहार

 पटना  हर  रोज  उर्द  में  55  मिनट  का  कार्यक्रम  मूल  रूप  सें  प्रसारित  करता  है  ।
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 8.50  aa  तथा  रात्रि  9.15  बजे  के  केन्द्रीय  बुलेटिनों  को  रिले

 करता  है+

 दरभंगा  यह  हर  रोज  पटना  से  प्रसारित  होने  वाले  55  मिनट  के  को  रिले

 करता है  ।

 8.50  बजे  तथा  रात  9.15  बजे  के  केन्द्रीय  बुलेटिनों  को  रिले

 करता है

 8.50  बजे  तथा  रात्रि  9.15  बजे  के  केन्द्रीय  बुलेटिनों  को  रिले
 पागल  पुर

 करता है  |

 रांची  रात्रि  9.15  बजे  का  केन्द्रीय  बुलेटिन  रिले  करता  है  ।

 कर्नाटक

 बंगलौर  हर  सप्ताह  30  मिनट  का  कार्यक्रम  प्रसारित  करता  है  ।  इसके  उर्दू

 पाठ  प्रसारित  करता है
 ।

 धारवाड़  गुलबर्गा
 के  साथ  वैकल्पिक  रूप  से.आधे  घंटे  का  साप्ताहिक  कार्यक्रम  मूल

 से  प्रसारित  करता  है  ।

 गुलबर्गा  धारवाड़  के  साथ  वैकल्पिक  रूप  से  आधे  घंटे  का  साप्ताहिक  कार्यक्रम  मूल

 रूप  से
 करता है

 ।  ये  एक  दूसरे  के  कार्यक्रम  रिले  करते  हैं  ।

 मैसुर  और  भावती  :  सप्ताह  में  बंगलौर  से  प्रसारित  होने  वाला  30  मिनट  का  कार्यक्रम  तथा

 उर्दू पाठ  रिले  करता है  ।

 महाराष्ट्र

 बम्बई  हर  रोज  30  मिनट  का  कार्यक्रम
 प्रसारित  करता है

 ।

 औरंगाबाद  हर  रोज  30  मिनट  का  कार्यक्रम  प्रसारित  करता  अपराह्न  1-50  aa

 a तथा  रात्रि  9.15  बजे  के  केन्द्रीय  बुलेट  नों  को  रिले  करता

 पानी  अपराह्न  1.50  बजे
 तथा

 रात्रि  9.15  बजे  के  केन्द्रीय  बुलेटिनों  को  रिले

 करता

 नागपुर  30  मिनट  का
 साप्ताहिक

 कार्यक्रम  |

 औसतन  10  मिनट  ay  मासिक
 कार्य  क्रम

 ।
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 औसतन  30  मिनट का  मासिक  कार्यक्रम  प्रसारित  करता  है  ।

 व  कठोर

 श्रीनगर  नाक उदू  में  लगभग  2  घंटे  के  लिये  रोजा  विक्रम  प्रसारित  करता  है  ।

 उदू  में  3  प्रादेशिक  बुलेटिन  तथा  30  मिनट  क्  धीमी  गति  वाला  बुलेटिन

 मूल  रूप  से  प्रसारित  करता  है  ।

 सभी  तीनों  केन्द्रीय
 बुलेटिनों

 को  रिले  करता

 जम्म कभ  उर्दू  में
 घंटा

 45  मिनट  की  औसत  अवधि  के  लिए  नियमित

 कार्य  क्रम  प्रसारित
 करता  है  ।

 श्रीनगर  से  सायं  7.45  बजे  प्रसारित
 होने

 बाला  प्रादेशिक  बुलेटिन  रिले

 करती  हैं  ।

 8.50  बजे  तथा  रात्रि  9.25  बजे  के  केन्द्रीय  बुलेटिनों  को  रिले

 करता  है  |

 लेह  8.50  —  1.50  बजे  तथा  रात्रि  9.15  बजे के
 केन्द्रीय

 बुलेटिनों  को  रिले  करता  है  ।

 श्रीनगर  से  सांय  7.45  बजे  प्रसारित  होने  वाला  प्रादेशिक  बुलेटिन  रिले

 करता

 द्यान्घ्न  प्रदे  श

 हैदराबाद  रात्रि  9.30  बजे  से  रात्रि  10.30  बजे  तक  एक  घंटे  की  सेवा  रोजाना

 रित  करता  हैं  ।

 चैनल  में  हिन्दी  नाटकों
 तथा  रूपकों  के  राष्ट्रीय  कार्यक्रमों  को  भी

 स्थान  दिया  जाता  है  ।

 युबवाणी  सेवा  में  नियत  बिन्दु  आधार  पर  उर्दू  किया

 जाता  है  ।

 औद्योगिक  कम  महिलाओं  तथा  बच्चों  के  लिए  कार्यक्रम  में  उदू  मदे

 भी  प्रसारित  की  जाती  है  ।

 10  मिनट  का  प्रादेशिक  बुलेटिन  मूल  रूप  से
 प्रसारित

 करता

 सभी  तीनों  केन्द्रीय  बुलेटिनों  कों
 रल

 करता  है  ।
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 विजयवाड़ा  15  fare  का  साप्ताहिक  कालक
 प्रभारित

 करता
 है

 ।

 विशाखापत्तनम  मास  में  औसतन  15  मिनट  का  कार्यक्रम  marie
 करता  है  ।

 गुजरात  :

 :

 अहमदाबाद  30.  मिनट  सात
 [
 Nem

 ao  कार्यक्रम  प्रसारित  करता  है  ।

 मध्य
 प्रदेश

 30  1-15  मिनट  का  साप्ताहिक  कार्यक्रम
 प्रसारित

 करता  है  ।

 भोपाल  30-415
 मिनट  को  साप्ताहिक  कार्यक्रम  प्रसारित

 करता  है
 ।

 रात्रि  9.15  का  केन्द्रीय  बुलेटिन  रिले  करता  है  |

 उदयपुर  मास  में  औसतन  30
 मिनट  की  कार्यक्रम  प्रसारित  करता  है  ।

 पश्चिम  बंगाल

 कलकत्ता  30  मिनट  का  साप्ताहिक  कार्यक  प्रसारित  करता  है  ।

 पंजाब

 20  मिनट  का  साप्ताहिक  कार्य  क्रम
 प्रसारित  दोपहर  1.50  बजे

 और  रात्रि  9.15  बजे  के  केन  बुलेटिनों  को  रिले  करतीं  है  ।

 हिमाचल
 प्रदेश

 शिमला
 मात  में  औसतन  150  मिनट  के  कार्यक्रम  प्रसारित  wear है  ।  8:50

 बजे  का  केन्द्रीय  बुलेटिन  रिले  करता
 है

 राजस्थान  a

 जयपुर  15  मिनट  का  साप्ताहिक  arta  तथा  तिमाही में  ana  प्रसारित

 करता

 15  मिनट  साप्ताहिक  कार्यक्रम  तथा  तिमाही  में
 उदयपुर  मुशायरा  प्रसारित

 करता  है  ।

 जोधपुर  15  मिनट  का साप्ताहिक  कार्यक्रम  तिमाही  में  मुशायरा  प्रसारित

 करता  है  ।.

 बीकानेर  मांस  में  औसतन  80  मिनट  का  कार्यक्रम  प्रसारित  करता है
 ।

 हरियाणा

 रोहतक  मास  में  औसतन  45  मिनट  का  कार्यक्र  प्रस  रित  है

 ad
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 सरकारी  क्षेत्र  के - उपक्रमों  सप्लाई  किए  गए  कोयले  की  मात्रा  शर

 किस्म  के  संबंध में  को  मिली  शिकायतें

 2733.  श्री  ए  राय  कया  उर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्षेत्र  के  विभिनन  उपक्रमों  को  सप्लाई  किए  गए  कोयले  की  मात्रा  और

 किस्म  के  संबंध  में  भारत  कोकिंग 1११1  कोल  लि०  को  गत ‘E  |  एक  वर्ष  के  दौरान  प्राप्त  शिकायतों
 का

 पौरा  बया

 क्या  सप्लाई  किए  गए  कोयले  की  मात्रा  में  कमी  और  किस्म
 मं

 खराबी
 के  लिए

 कोई  कटौती  की  गई  ¢

 यदि  तो  उक्त  अवधि  के  लिए  तथ्यों  का  ब्यौरा  बया  है

 (7)  व्या  इनमें  से  किसी  की  कोई  जांच  की  गई  और

 (=)  यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  है
 ?

 उर्जा  संत्र।/लय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 (at

 दलबीर  fag) :  से  (=)

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही है  और  सभा  पलट  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उडीसा  में  उद्योगों  को  बिजली  को  सप्लाई  में  कटौती

 2734.  श्री  मनमोहन  पड  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  हाल  ही  में  उड़ीसा  में  उद्योगों  को  बिजली  की  सप्लाई  में

 किये  जाने  से  उत्पन्न  गम्भीर  स्थिति  की  जानकारी

 यदि  तो  सरकार  स्पिनर  सुधारने  के  लिए  क्या  प्रयत्न  किए  गए हैं  ;  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  wiles  मोहम्मद  से  सा  में  चित्रित

 की  कमी है
 और  राज्य  प्राधिकारियों  उद्योग  समेत  उपभोक्ताओं  पर  कटौतियां

 {a

 तव  लागू

 की  हैं a  उड़ीसा  में  विद्युत  कमी  का  मूख्य  कारण  यह  है  कि  तल चेर  में  ताप  िद्यत भ्छ् |
 चन्द्र  को  विद्युत

 उत्पादन  करने  में  विभिन्न  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  हा  पिछने  कुछ  वषों  के  दौरान

 जलग्रहण  क्षेत्र  में  कमजोर  मानसून  होने  के  कारण  जलाशय  में  .  जल  का  स्तर  कम  हों  गया  है

 । जिसका  कुप्रभाव  राज्य  में  विद्युत  उत्पादन  पर  भी  पड़ा

 तलचेर  ताप  बीघा  केन्द्र  के  कार्यनिष्पादन  में
 सुधार  करने  के  लिए  अनेक  उपाय  किये  गए

 a on
 प्नाधिक  रण केन्द्रिय  विद्युत  के  इंजीनियरों  के  भ्रमणशील  दलों  ने  विद्युत  केन्द्र  का  दौरा  किया  है
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 i  es  अ  क  नन

 ओर  भेल  द्वारा  निर्मित  110  मेगावाट  के  यूनिटों  में  आशोधन  करने  के  लिए  एक  कार्यवाही  योजना

 तयार  की  है  ।  भेल  के  साथ  पारस्परिक  कार्रवाई  से  इन  यूनिटों  के  कार्यनिष्पादन  में  सुधार  हुआ

 तल चेर  में  जी०  ई०  द्वारा  निर्मित  चार  आयातित  यूनिटों  की  पुनः  पुरी  मरम्मत  करने  के  लिए

 Te  >|
 मुख्य  सप्लाईकर्ताओ ंके

 परामर्श  से  एक  कार्यवाही  योजना  भी  तैयार  की  ि  द  |  आवश्यक

 रिक्त  पुर्जों  का
 आयात  करने  के  लिए  भी  प्रबंध  किया  जा  रहा

 है  |

 तारों  का  वितरण

 2735.  श्री  मूल मल  चन्द  डागा :  क्या  संचार  मंत्री
 यह

 बताने  की  SIT  करेंगे  कि

 तारों  के  शीघ्र  वितरण  .  के  लिए  टेलीग्राफ  सीटों  का  सीधे  ही  संप्रेषित  करने  के

 बजाए  उन्हें  वाहनों  द्वारा  स्थानीय  तार-घरों  में  भेजे  जाने  के  क्या  कारण हैं
 ;

 1983  से  1583  तक  की  अधि  में  बम्बई  नई  दिल्‍ली

 लखनऊ  जयपुर  में  स्थानीय  टेलीग्राफ  यात्रियों  को  संदेशवाहकों  द्वारा

 कितनी  तारें  स्थानांतरण  की  और

 तारों  के  सन्देशवाहक  द्वारा  स्थानांतरण  को  रोकने  के  लिये  बया  कदम  उठाये  गये

 संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विजय  एन०  :  जव  भी  किसी  तार  के

 प्रिंटर  सीटों  पर  भेजने  की  बजाय  हाथ  से  भेजने/हस्तांत रित  करने  से
 स्थानीय

 तारघर  में  शीघ्र

 पहुंचने  की  संभावना  तो  निम्नलिखित
 परिस्थितियों

 में  ऐसी  पद्धति ही  अपनाई  जाती  है  :

 (1)  तार  परियात  का  व्यस्त  समय  1700  एवं  21.00  बजे  बीच  पड़ना  जिसके  कारण

 डाक  एकत्र  हो  जाती  है  ।

 (2)  स्थानीय
 तार घरों  में  बिजली  की  कटौती  और  पावर  फेल  हो  जाना  ॥

 (3)  प्रचालन  स्टाफ  की  अनुपस्थिति  ।

 में  Tah Deal
 (4)  उतार  लाइनों  में  भी  अवरोधक  उत्पन्न  होना  ।

 अपेक्षित  आँकड़े  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं
 ।

 तारों  के  ga:  संचारण  में  होने  वाले  विलंब  में  पर्याप्त  कमी  करने  के  लिए  माइक्रो

 प्रोसेसर  का  प्रयोग  करते  हुए  तार  परिचय-जाल  को  आधुनिक  बनाते  के  लिए  कुछ  प्रस्तावों  पर

 विचार  किया  जा  रहा  है  ।
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 1983
 से  free x,  1983  तक

 eer  fi

 |

 तारघरों  में

 he

 अंतरित
 तार  शे

 मामा
 oa

 दे  सवर

 ला  विवरण

 —

 AW  स०  केन्द्रिय
 in

 fae
 द

 अक्तूबर
 प  ब

 1983
 तक

 नाम  are
 थीं

 लस संदेशों
 की

 संख्या

 = eg

 बम्बई  18  6,14,789

 11  2,65,499 कलकत्ता

 तई  दिल्ली  18  4,67,506

 मद्रास  14  1,33,466

 हैदराबाद  11  87,700

 लखनऊ  1,058

 32,384 जयपुर

 राष्ट्रीय  फिल्म  विक svar
 निगम  द्वारा  फिल्म  उद्योग  को  दिए  गए  ऋण  को

 वसली के  लिए  कदम

 थ

 2736.
 श्री मूलचन्द डागा  :

 क्या  सुचना  we  प्रसारण  मंत्र  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 ह

 wie
 crseyy.  फिल्‍म  विकास ए  a  दर  अपारा

 रा
 अपने  स्थापन से  अब  तक  फिल्म  उद्योग  को

 रया  गया  तथा  इसमें  से  कितनी  धनराशि
 गा ¢

 कितना  ऋण  दि  जे
 re  फिल्म  निर्मित

 ओं  को
 वितरित

 की  गई
 व

 1.0  ऋण  की  कितनी  धनराशि  को  अब  बटे
 ae ज

 खाते  में  हाला  है
 डला

 पों  के

 तक  कितनी
 धनराशि  की  वसूल  शी  कर  ली  जानी  चाहिए  थी  +  लेकिन  अब  वसूली  नहीं

 सैल

 कोर

 वसूली  = लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  जा  रही  है  और  यह

 वादी  कब  से  की  जा  रही  है
 ?
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 न  अ  on

 सुचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  wal  तथा  संसदीय  कार्य  साग  में  राज्य  मंत्री

 (ait
 एच०  क ०  एल०  ANT)  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  ने  फिल्म  यत  निगम  की

 स्थापना  से  लेकर  1984  तक  ऋण  के  में  496.84  लाख  रुपये  की  राशि  मंजर  की  है

 इसमें  से
 420.43  लाख  रुपये  राशि  फिल्म  निर्माताओं  में  वितरित  की  गई

 125.37  लाख  रुपये  की  राशि  ऋणों स्प  मदद  खाते
 में

 डाली  गयी है  ।

 1983  की  स्थिति  के  अनुसार  वसूली
 के  लिए  बकाया  राशि

 मूलधन
 तथा  कीं  बाबत

 93.07  लाख  रुपये
 तथा

 33.97
 लाख  रुपये है  ।

 ऋण  की  बसूली  भारत  तथा  विदेशों  के  विभिनन  क्षेत्रों  में  फिल्मों  के  प्रदर्शन

 तथा  उपयोग  से  की  जाती  है  ।  ऋण  वापस  न  करने  वालों  से  कण  बसूली  करने  के  लिए  कानूनी

 कार्रवाई  भी  शरू  की  जाती  है  ।

 दिल्ली  में  1963  सें  प्रायोजित  wa  मंत्री  सम्मेलन

 2737.  शी  मूल  चन्द  डाग  नया  श्रम  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  ag  बताने  कृपा  कि

 )  क्या  राज्यों  के  श्रम  मंत्रियों  का  सम्मेलन  24  सितम्बर  83  को  नई  दिल्‍ली

 में  आ्ञायोजित  किया  गया  यदि  तो  उस  सम्मेलन  में  क्या  महत्वपूर्ण  निर्णय  लिए  गए  और

 क्या  उन  नियों  को  सभा  पटल  पर  खा  जाएगा

 क्या  सरकार  ने  उत्पादन  में  गिरावट  को
 घ्यान  में  रखते  हुए  राज्यों  को  इसे इस  बात

 का  संकेत  दिया  है  कि  वे  श्रमिक  तालाबन्दी  जवान  छुट्टी  और  छंटनी  तथा  श्रम

 और  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  में  संशोधन  करे

 तो  छंटनी  और  मजदूरों  की  जबरन  छुट्टी  को  रोकने  के  लिए

 उठाये  गये  कदमों  राज्यवार  ब्यौरा  नया  और

 5  oy यदि  इस  प्रकार  के  कोई  कदम  नहीं  उठाये  गए  a  Td  उसके  क्या  कारण हैं  ः

 है  जिसमें  24 श्रम  शौर  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन्द्र  पाटिल )  एक
 '  विवरण

 a
 लग्न है

 1983  को  हुए  श्रम  संतरी  सम्मेलन  के  मुख्य  निष्कर्ष/सुझाव:  दिए  गए  हैं  ।

 श्रम  मंत्री  सम्मेलन  के  राज्य  सरकारों  को  परामर्श  दिया  गया  कि  त  जबरी

 छुट्टी  और  छटनी  थे  सम्बन्धित  पन  संशोधन  कर  |

 और  अब  तक  मध्य  राजस्थान  और  उत्तर  प्रदेश
 foro a4 राज्य  सरकारों  ने  काम बन्दी  से  meaty  औद्योगिक  fears  अवधि  के  अंशों  में  संशोधन  किए

 केन्द्रीय  सरकार  बन  प्रस्ताव  है  कि  औद्योगिक  विवाद  '  गी  By ta  )  1982  द्वारा

 संशोधित  कोव  से  सम्बन्धित  मर  अधिनियम  की  धारा  25-7  के  उपबन्धों  की  तर

 वाद  अधिनियम  की  25-3  ओर जबरी-छुट्टी  और  छंटनी  से  सम्बन्धित  औद्योगिक

 में  संशोधन  करने  के  लिए  विधान  लाया  जाए  |
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 विवरण

 ,  Sper  के काय  सु  ची  को  विभिनन  मदों  के  बारे  में  श्रम  मंत्री  सम्  acre  न

 मुख्य  निष्कष/सुभाव

 (1)  सम्बन्ध  तंत्र  को  और  मजबूत  बनाने  की  आवश्यकता  औद्योगिक

 सम्बन्ध  और  प्रवर्तन  तंत्र  को  और  मजबूत  बनाने  और  औद्योगिक  कार्यों  के  लिए

 दस्तकारों  के  प्रशिक्षण  लिए  योजना  आयोग  द्वारों  और  अधिक  धन  आबंटित

 की  कौर

 (2)  entire  न्यायालयों  औद्योगिक  त्पायघिकरणों  में  अभिवृद्धि  at  जानी  चाहिए  ।

 (3)  राजग  एककों  के  प्रश्न  के  संबंध  में  दिए  विभिन्‍न  सुझावों  में  सरकार  द्वारा

 ष्ठानों  के  को  सीधे  अपने  नियंत्रण  में  लेना  और  किसी  एकक  के  रुग्ण  होने

 से  qa  समुचित  वित्तीय  सहायता  तथा  अन्य  सहायता  देता  शामिल  है  |  यह  महसूस

 किया  गया  कि  यदि  रुग्ण  प्रतिष्ठानों  को  पिछली
 देनदारी  से  मुक्त  कर  दिया  जाएं

 और  पर्याप्त  वित्तीय  तथा  अनप  प्रकार  को
 सहायता  उपलब्ध

 हो  तो  श्रमिकों

 सहकारी  समिति  उन्हें  चलाने  के  विरुद्ध  नहीं  होगी  ।

 (4)  विभिनन  श्रम  कानूनों  की  परिधि  में  आने  के  सम्बन्ध  में  निर्धारण  करने  वाली

 मजदूरी  की  उच्चतम  सीमा  को  बढ़ाया  जाना  ।

 (5)  जहां  तक  प्रक्रिया  का  संबंध  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  म  उपयुक्त  संशोधन

 किया  जाना  चाहिए  और  दण्ड  संबंधी  प्रावधानों  को  निवारक  बनाया  जाना

 चाहिए  ।  सरकार  के  निरीक्षण  तंत्र  कों  यह  अधिकार  प्रधान  किया  जाना  चाहिए

 कि
 wag

 री  भूगतान  न  किए  जाने  के  मामलों
 में

 वे  सीधे  अभियोजन  दायर  कर

 सकें ।

 सभी  टेड  यूनियनों  के  लिए  आदेश  दिया  जाना  चाहिए  कि  वे  पदाधिकारी  गुप्त (6)

 मतदान  द्वारा  चन  |

 (7)  राष्ट्रीय  मजदूरी  नीति  के  निर्माण  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  गया

 (8)  उपदान  भुगतान  की  व्यवस्था  पांच  या  अधिक  श्रमिकों  को  करने  वाले

 सभी  प्रतिष्ठानों  पर  लागू  की  जानी  चाहिए  और  साथ  ही  सभी  को

 उपदान  लाभ  प्राप्त  करबे  का  होना  भले  ही  उनकी  परिलब्धियां  कुछ

 भी  क्यों  हों  परन्तु  इन  लाभों  को  अधिनियम  निर्धारित  राशि  की  उच्चतम

 सीमा  तक  सीमित  किया  जा  सकता  है  ।  जिन  .  मामलों  '  में  -  नियोजकों  ने  कानन  के
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 1 नी

 स  fen, =  aratea  रा  धियां अधीन  अपेक्षित  भुगतान  न  iIM4]  हो  यां |  ay  क्षत  NLU दि  जमा
 न  उनमें

 उपदान  के के  लिए  दावे  करने  पर  कोई  अभि सीमा  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 (3)

 gi

 इस  विचार  का  समर्थन  किया  गया  कि  उच्च  न्यायालयों  आदि  में  विलम्ब  को  कम

 ने  के  लिए  श्रम  अपील  अधिकरण  को  पुनर्जीवित  किया  ज़ाए  ।  औद्योगिक  विवाद

 अ pr b afataat  के के  अधीन  अधिकरणों  न्यायालयों के  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध

 निर्धारित  की  गई  अहं ताओं  ्  उदार  बनाने  का  समधन  किया  nary  ऐसे

 न्यायाधीशों  के  पृथक  कार  को  गूंथती  करने  का  भी  सुझाव  था  |

 (10)  इस  बात  की  आवश्यकता  पर  बल  गया  कि  राज्य  स्तरों  पर  श्रम  स्थिति  के

 बारे  में  की  गई  व्यवस्थाओं  को  gas  किया  जाना  चाहिए  ।

 (11)  राज्य  सरकारों  की  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्डों  की  स्थापना  करने  के  बारे  में  विचार

 करना  चाहिए  |

 (12)  जहां  तक  बाल  श्रम  की  सम्बन्ध  यह  तय  गया  कि  राज्य  श्रम  मंत्रियों  का

 एक  उपदेश  गठित  किया  जो  रोजगार  में  प्रवेश  करने  के  लिए

 उच्चतर  न्यूनतम  आय  निर्धारित  कर  सकने  की  संभावना  के  सम्बन्ध  में  इस  समस्या

 का  गहराई  से  अध्ययन  करें  और  केन्द्रीय  सरकार  को  सिफारिशें  प्रस्तुत  करें  ।

 (13)  dar  श्रमिकों  को  नियमित  कार्यों  में  खपाने  के  मामले  में  ठेका  श्रम

 और  उत्पादन )  अधिनियम  में  औद्योगिक  विकास  afafaaa  की  धारा  25

 जेसा  कोई  उपबन्ध  बनाया  जाना  चाहिए  ।  वहीं  कार्य  या  समान  प्रकार  के  कार्य

 करने  के  लिए  set  श्रमिकों  को  नियमित  श्रमिकों  के  बराबर  का  पारिश्रमिक

 चाहिए  ।

 (14)  बंधुआ  श्रमिकों
 का  पता  लगाते  रहना  एक  सतत  प्रक्रिया  यह  बात  उनके  पुनर्वास

 के  सम्बन्ध  में  भी  सही  है  ।  जहां  कहीं  जांच  समितियां  गठित

 नहीं  की  गईः  वहां  उन्हें  गठित  करने  के  लिए  तत्काल  कदम  उ  जाने  चाहिए  ।

 बंधुआ  श्रमिकों  को  मुक्त  कराने  के  साथ-साथ  ही  उनका  पुनर्वास  करने  के  लिए

 कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।

 ष  1983-84  के  दौरान  राज्य वर  fag  a  ae

 के  भ्रांत  घंटे

 2738.  श्री  राम  विलास  पासवान  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बर्ष  1983-९4  के  दौरान  राज्य-वार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कितने  आदत  घंटे  विद्युत
 .  सप्लाई  की  और
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 उपयु  भिवानी  दौरान  राज्य-वार  शहरी  क्षेत्रो ंमें  कितने  औसत  घंटे  विद्य त

 सप्लाई  की  जाती  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  waite  मोहम्मद  और  कृषि

 उत्पादन न  के  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कृषकों  को  विद्युत  सप्लाई  के  मामले में  उच्चतम

 मिलता  दी  जाती  है  ।  कृषि  कार्यों  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विद्युत  सप्लाई  की  अवधि  देश  के

 विभिन्‍न  भागों  में  तथा  एक  मौसम  से  दूसरे  मौसम  कृषि  के  चल  रहे  कार्यों  पर  निर्भर  करते  हुए

 अलग-अलग  होती  ।  राज्यों  द्वारा दी  गई  सुचना  के  अनसार  कृषि  उपभोक्ताओं  को  fara

 सप्लाई  की  वर्तमान  औसतन  अवधि  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 ष्  त
 की  कमी  की  अवधि  के  दौरान  fara  कटौतियाँ  प्रतिबन्ध  शहरी  क्षेत्रों  में  भी

 लगाए  जात ेहैं  ।  शह  दी  क्षेत्रों  में  लोड  ate  की  अवधि
 विभिन्न

 स्थानों  पर  अलग-अलग  होती  |

 अलग  तथा  ऐसे  प्रत्येक  शहरी  क्षेत्र  के  लिए  से  मानीटरिंग  नहीं  की  जाती  ।

 विवरण

 विभिन्‍न  राज्यों  में  कृषि  को  विजय  त  सप्लाई

 प्रति  दिन  घंटों  को  सस्य राज्य  का  नाम
 I

 TN

 1  2
 i  ु  नि

 हरियाणा  8/10  घंटे/प्रतिदिन

 पजाब  8  घंटे/प्रतिदिन

 जम्म  और  कश्मीर  11'  घंटे/प्रतिदिन

 उत्तर  प्रदेश  7  प्रतिदिन

 कोई  प्रतिबन्ध  नहीं
 हिमाचल  प्रदेश

 राजस्थान  9  घंटे/प्रतिदिन

 फेज  3  में  15  फेज  1  में  9  घंटे मध्य  प्रदेश

 कोई  प्रतिबन्ध  नहीं
 महाराष्ट्र

 11/16  घं  टे/प्रतिदिन
 गुजरात

 14  घंट  प्रतिदिन तमिलनाडु

 कोई  प्रतिबद्ध  नहीं आंध्र  प्रदेश

 191



 लिखित  उत्तर
 13

 1985

 केरल  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं

 कर्नाटक  15  घंटे
 पितृदिन

 बिहार
 ः  8  घंटे/प्रतिदिन

 कोई  प्रतिबन्ध  नहीं

 पश्चिम
 बंगाल  12  घंटे/प्रतिदिन

 असम  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं

 मणिपुर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं

 त्रिपुरा  प्रतिबन्ध  नहीं

 मेघालय  कोई  afaaes  नहीं

 नागालैण्ड
 कोई  प्रतिबन्ध

 नहीं  A  ह

 इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्पुटिकह्स  लि०  बिहार  यूनिट  में  विस्फोट

 की  जाँच

 2739.  at  राम  बिलास  पासवान  :  क्या  रसायनिक  शौर  उबर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  बिहार  में  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड
 ह

 फार्मास्यूटिकल्स  लि०  मुजफ्फरपुर  में  हुए  एक

 विस्फोट  की  जाँच  पुरी  कर  ली  ग  ्  है  जिसमें  अ  एक  करोड़  रुपये  से
 अधिक की  हानि  हुई

 और

 यदि  तो  जांच  का  ब्यौरा  बया  ALS

 कयों  दोषी  पाये  गए व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही
 की  गई  है  और  यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  eater  at

 Ly ave  |  हट  है
 कि

 रसायन  नागौर  उ  बदलव  (  श्री  बसंत  :  इण्डियन  ड्रग्स  फार्मास्यूटिकल्स  लि  ०'

 द्वारा  गठित  जांच  समिति  ने  लगभग  115  लाख  ho  की  हानि  होने  का  अनुमान  लगाया  है  ।
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 a>
 समिति  मे  किसी  ais  की  सम्भावना  से  इन्कार  और  पाया  कि  संचालन

 मानदण्डों  का  अनुसरण  नहीं  किया  गया  हैं

 जाँच  समिति  की  उपलब्धियों  के  आधार  पर  कम्पनी  प्रबुद्ध  ने

 न्य
 तीन  कर्मचारियों  के  विरुद्ध स्थापित  कार्य  उप  अधीक्षक  और  संयंत्र  के  अ

 विभागीय  प्रारम्भ  की  है  |

 सूचना  कौर  मंत्रालय  में  अनुसूचित  प्रनुसुचित  :  जनजाति  के  लिए

 आरक्षित  स्थानों  को  भरा  जाना

 2740.  थी  राम  बिलास  पासवान  :  क्या  सुचना  घौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए

 आरक्षित  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  श्रेणी  1  से  4  तक  के  पदों  में  पिछले  रावत  स्थानों  को  अभी
 तक  नहीं

 भरा  गया  er

 क्या  अनुसूचित  जाति,/अनुसुंचित  जनजाति  के  लिए  आरक्षित  इन  पदों  को  भरने

 लिए  कोई  प्रयास  लिये  गए  और

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  पहले  से  भरे  और  आरक्षित  रिक्त

 स्थान  कब  तक  भर
 लिए

 जाने

 सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य
 मंत्री  गुलाम  नबी

 से  सूचना  एकत्न  -
 की  जा  रही  है  और  उसको  दन  की  मेज  पर  रख  fzay

 जायेगा  |

 बाल  फिल्म  सोसाइटी  निर्मित  फिल्में

 2741.  श्री  रास  प्यारे  पत्रिका  सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  यंह  बताने  की  क्षा

 करेंगे

 फीस  सोसाइटी  का  एक  तिहाई  इसके  कर्मचारियों क्या  यह  सच
 है  कि

 पर  ad  tat  है

 यदि  तो
 बच्चों

 के के  सर्वागीण  विकास  के  लिए  बद
 cit  की  फिल्में  बनाने  हेतु

 कार  द्वारा  कुल  कितनी  धनराशि  आबंटित  की

 क्या  सोसाइटी  द्वारा  बनाई  जा  रही  बच्चों  fant  की  संख्या  कुल  फ़िल्मों  पर

 होने  वाले  व्यय  की  दृष्टि  से  संतोष
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  सोसाइटी  में  परिवर्तन  करने  का  विचार  है  ताकि

 इसकी  कार्य  की  गति  को  किया  जा  सके  पौर

 तो  कब  तक्क  और  यदि  तू  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  संत्र।/लघ  के  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  काय
 il

 में  राज्य  मंत्री

 एच  Fo  एल०  नही ं|

 विभिन्‍न  भाषाओं  में  बाल  फिल्मों  को  निर्माण  उन्हें  प्राप्त  करने  और  उनको

 डब  करने के  लिए
 ian

 योजना  के  दौरान  वाल  फिल्म  सोसाइटी  के  लिए  2  करोड़  रुपये  के

 परिव्यय  का  प्राव  धान  किया  गय  छाप
 at.

 हां
 ।

 और  :  प्रशन ही  नहीं

 नाल  fuer  सोसाइटी  द्वारा  निमित  फिल्में

 2742.  श्री  राम  प्यारे  पत्रिका  :  बया  सुचना  WIT  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 बाल  फिल्म  सोसाइटी  द्वारा  एक  ष  में  कितनी  फ़िल्मों
 का

 निर्माण  किया  जाता है

 कया  यह  संख्या बच्चों  समग्र  विकास  के  लिए  पर्याप्त

 यदि  तो  क्या  सरकार  बाल  फिल्मों  न  सर
 ante  नग

 या  बढ़ाने  के  लिए  कोई  उपाय

 और

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं
 ?

 मचना  शौर  प्रसारण  मंत्रालय  दे  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  के  राज्य  मुन्नी

 (Gil
 एच०  Ho  एल०  ANT)  1982-83  के  दौरान  बाल  फिल्‍म  सोसाइटी  हिन्दी  तथा

 अन्य  प्रादेशिक  भाषाओं  में  4  फीचर  फिल्‍मों  तथा  2  लघ  फिल्‍मों  का  निर्माण  कार्य  म  कम्मल  किया  ।

 औसतन  3  फीचर  फिल्में  बताई  जाती  हैं  ।

 जी  नहीं  ।  फिल्में  स्वयं  बनाने  के  सोसाइटी  विदेशी  फिल्में  भी  प्राप्त

 करती  है  और  उनको  विभिनन  प्रादेशिक  भाषाओं  में  ड्  करती  इसके  निजी  निर्माता

 भी  बाल  फिल्में  बनाते  हैं  ।

 और  अगली  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  यह  प्रस्ताव  है  कि  बाल

 फिल्म  सोसाइटी  हिन्दी  तथा  विभिन्‍न  प्रादेशिक  भाषाओं  में  और  फिल्में  बनाएगी  ।
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 बाल  फिल्म  सोसाइटी  का  कार्यक्रम

 चुनु 2743,  थी  दि  क  प्यारे  पत्रिका  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  बाल  फिल्म  सोसाइटी  सन्तोषजनक
 ढंग  से  नहीं  चल  रही

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  उसके  कार्यचालन  को  तेज  करने  के  लिए  कोई  उपाय  कर

 रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  कौर  भप्रतारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 एच०
 के०  एल०  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न ही  नहीं  उठते  ।

 पत्रकारों  झर  सम्पादकों  को  सुरक्षा

 2744.  श्री  बी०  बी०  देसाई  थि
 war  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 शी सती  किशोरी  सिन्हा  J

 करेंगे

 क्या  यह  सच
 है

 कि  बम्बई  और  नाटक  में  अनेक  पत्रकारों  की  हत्याएं  की

 गई  हैं  और  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  भी  बड़ी  संख्या  में  पत्रकारों  की  हत्याएं  की  गई  हैं  और

 उन
 पर  हमले  किए  गए

 यदि  तो  सम्पादकों  और  पत्रकारों  हत्याओं  के  कारण  पत्रकारों  में  भारी

 रोष  व्याप्त

 यदि  तो  व्या  सरकार  का  विचार  पत्रकारों  और  सम्पादकों  को  सुरक्षा  प्रदान

 करने  का

 यदि  तो  कन्नड़  सम्पादक  और  पंजाब  में  पत्रकारों की  हत्या  के  कया  कारण

 कया  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  जांच  रिपोर्ट  प्राप्त
 हुई

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 एच०  के०  एल०  :  से  (A)  सुचना  एकत्र  की  जा
 रही  है  और  उसको  यथा  समय

 सदन [  की  मेज
 पर

 रख  दियां  जायेगा
 |
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 a

 गर-सरकारों
 क्षत्र  द्वारा  तेल  की  खोज  कौर  उत्पादन

 2745.  1.0
 बो०

 ato  देसाई
 \.

 क्या
 ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  करेंगे  कि

 Fo  भिरानी

 क्या  यह  सच  है  कि  ऊर्जा  मंत्रालय  ने  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  लिए  देश  में  तेल  की

 खोज  और  उत्पादन  के  प्रयास  में  विशिष्ट  की  परिकल्पना  की

 यदि  हा 1,  तो  क्या  मंत्रालय  महसुस  करता है  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  इस  व्यापक

 कार्यक्रम  में  लाने  से  उसे  दोनों  दृष्टियों  से  मंत्रालय  द्वारा  अनुमोदित  सत्य  निर्धारित  करने

 और  उन्हें  दिये  जा  रहे  fox  के  अनेक  ठेके  से  लाभ  होगा

 यदि  हां  तो  क्या  सरकार  तेल  की  खोज  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  अधिक  विशिष्ट

 भूमिका  देने  पर  विचार कर  रही  है

 यदि  at,  तो  सरकार  इसे  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कहां  तक  सहमत

 देश  में  तेल  की  खोज  में  सदारत  के  लिए  अगे  आते  बाज़ी  गैर-सरकारी  कम्पनियों

 के  नाम  क्या  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बपा  है  और  इस  क्षेत्र  में  उनकी  क्षमता  को  कसे

 सुनिधि बचत  किया  गया

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मार्गों  शंकर  )  से

 (4)  समय  तेल  की  खोज  के  कार्य  में  निजी  कम्पनियों  को  लगाने  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।  सरकार  की  नीति  तेल  तथा  संबद्ध  उपकरणों  के  निर्माण  में  स्वदेशी  क्षमताओं  के  विकास

 को
 प्रोत्साहन

 देने  की  तथा  तेल  की  खोज  तथा  उत्पादन  से  सम्बन्ध  विभिन्न  कार्यों  में  सेवाएं  उपलब्ध

 कराने  की  है  ।  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  लथा  आयल  इण्डियन  लिमिटेड  उनको  संविदा

 के  आधार  पर  देगे  ।  बड़ी  संख्या  में  भारतीय  कम्पनियों  ने  इस  संबन्ध  में  रुचि  दिखाएंगी

 तथा
 वे  इस  निर्माण  के  क्षेत्र  तथा  सेवा  उद्योग  में  प्रवेश  के  लिए  अपने  आप

 को
 संगठित

 नारे  रहे

 देश  में  बिजली  को  सप्लाई  संबंधी  स्थिति

 2746.  थी  बाण  वीं  ०  देसाई  :  बया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि

 क्या  देश  के  कई  भागों  में  बिजली  सप्लाई  संबंधी  स्थिति  लगातार  गम्भीर  बनी

 रहती

 यदि  तो  क्या  दिनांक  4
 फरवरी

 1984  के  इकानामिक  टाइम्स  ford

 हारा  किए  गए .  अध्ययन से  पता  चलता है  कि  बिजली  sara में  कमी  की
 निश्चित  प्रस्तुति

 दिखाई  देती
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 तगर

 क्या  यह
 ba  सच

 है  कि  बिजली
 rene

 की  विकास
 दर  1981-

 82  में  1.02  ©:

 और  कम  होकर  5  प्रतिशत  रह  गई  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  चालू  वित्त  ag  के  दौरान  आवश्यकता  की  तुलना  में  बिजली

 की  सप्लाई  सम्बन्धी  स्थिति  बदतर  हो  गई  है

 )  यदि  तो  सरकार  ने  इस  रिपोर्ट  की  जांच  कहां  तक  की  है  और  तत्संबंधी  यथार्थ

 स्थिति  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  जा  हैं

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तारीफ  मोहम्मद  इस  समय  देश  के  विभिन्‍न

 भागों  में  विद्युत  की  कमी  भिन्न-भिन्न  है  ।

 1982-83  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में  1983  से  फरवरी  1984  की  अवधि

 के  दौरान  देश में  विद्युत उत्पादन  में  77;  की  वृद्धि  2  ब्र

 और  जी

 सरकार  ने  14  1984  के  इकनॉमिक  टाइम्स  में  प्रकाशित  अध्ययन  रिपोर्ट

 देखी  है  |  वास्तविक  स्थिति  नीचे  दिये  अनसार

 विद्युत  कें
 उत्पादन

 और  उपपलब्धता  में
 सुधार  लाने

 के  लिए  कई  कदम  उठाये  जा  रहे

 इनमें  ये  ) ta ata  ह

 170)  जछ  Ped TQR  4095
 (1)  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  को  शीघ्र  चाल  करना  |  में  4156  मेंगा ०

 रिक्त  उत्पादन  क्षमता  प्रतिष्ठापित  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  3600  मेगावाट  से

 अधिक  अतिरिक्त  क्षमता  चालू  की  गई  है  तथा  लक्ष्य  को  पूरा  कर  लिए  जाने

 की  आशा  है  ।

 (2)  संयंत्र  सुधार  कार्यक्रम  तैयार  करने  और  उन्हें  हाय  में  लेने
 के  लिए  रा  offo  बोर्डो / स

 faa  केन्द्रों  को  सहायता  दी  जा  रही
 है

 (3)  विद्युत  की  बन्दी  की  अवधियों  को  कम  करने  के  लिए  बेहतर  निवारक

 अनुरक्षण  तकनीक  अपनायी  जा  रही  है  ।

 विद्युत
 केन्द्रों  की  शीघ्र  मरम्मत  करने  के  लिए  स्वदेशी  तथा  विदेशी  स्रोतों  से  हिस्से

 पुर्जों की
 व्यवस्था  की

 जा  रही  है
 ।

 (5)  अपेक्षित  गुणवत्ता  तथा  मात्रा  में  कोयले  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।
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 (6)  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  और  भेट  के  इंजीनियरों  को  मिला  कर  बनाए  गए  कुलिक
 ७

 बल  frat
 wort क  tal  विशेष  रूप से  110/120  में  त pe  Al  अबी  ann  ii ||  220  मेगा ०  के

 यूनिटों  का  दौरा  कर  रहे  हैं
 तथा

 उनका  शीघ्र  स्थिरोंकरण  करने  के  लिए  उपायों  का

 परामर्श  दे  रहे  हैं  ।

 (7)  अपनायी  गई  भांग  सम्बन्धी  प्रक्रियाओं  की  मानीर्टारंग  करने  तथा  रा  की

 बोर्डों  को  परामश  देने  के  लिए  के ०  fo  करा  के  प्रचालन  विशेषज्ञों  के  ways

 दल  विद्युत  केन्द्रों  का  दौरा  कर  रहे  हैं  |

 (8)  बिद्युत  केन्द्रों
 के  इंजीनियरों  प्रचालन  और  अनुरक्षण  कार्मिकों  के  लिए  एक

 व्यापक  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  है  ।

 (9)  विद्युत  केन्द्रों
 के

 स्टाफ  को  प्रोत्साहित  करने  तथा  पहले  से  उपलब्ध  क्षमता  का  बेहतर

 समुपयोंजन  करने  के  लिए  एक  प्रोत्साहन  स्कीम  आरम्भ  की  गई  है  ।

 विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  निवेश  सम्बन्धी  झ्रनुमोदनों  का  चार  परियोजनाओं

 के  कार्यनिष्पादन  कौर  उनके  समय  से  पुरा  होने  के  साथ  जोड़ा  जाना

 2747.  श्री  बी०  ato  देसाई  :
 क्या

 ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  ar  का  विस्तार  विद्युत  परियोजनाओं  में  निवेश  संम्बन्धी
 अनुमोदनों

 को  चार  परियोजनाओं  के  कार्य  उनमें  समय  से  पूरा  होने  और  बोर्डों  के  कुशल  कार्यचालन

 के  साथ  जोड़ने  का

 क्या  आयोग  ने  यहं  कहां  है  कि  कुछ  बोर्डो  ने  विद्युत  की  मांग  को  पूरा  करने

 के  लिए  पर्याप्त  क्षमता
 सुनिश्चित

 करने  उद्देश्य  बहुत  सी  परियोजनाएं  हाथ  में  ले  ली

 यदि  तो  क्या  आयोग  ने  कहा  है  कि  ऊर्जा  विभाग  और  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण

 क्षेत्रीय  और  राष्ट्रीय  ग्रिड  से  विद्युत  की  पर्याप्त  सप्लाई  सुनिश्चित  साम्य  से  अधिक

 फरिंयोजनाएਂ  हाथ  में  लेने  की  प्रवृत्ति  पर  अंकुश  लगाने  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  करनी

 यदि  तो  योजना  आयोग  द्वारा  अन्य  कया  सुझाव  दिए  गए

 सरकार  द्वारा  कितने  सुझावों  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  और

 (*)  इन  सुझावों  को  कार्यान्वित
 करने

 के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  कार्रवाई  करने

 are ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  र  नं  ates  मोहम्मद  :  से  fara

 परियोजनाओं  को  समय  पर  पूरा  करने  के  लिए  भारत  सरकार  बहुत  अधिक  इच्छुक  है  तथा

 198



 लिखित  उत्तर

 क

 इनकी  विस्तृत  मानीटरिंग  के  लिए  उपायों  को  गहन  fear  गया  युटिलिटीज  के  बेहतर

 कार्यकरण  के  लिए  भी  पर्याप्त  जोर  दिया  जा  रहा  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  निवेश

 परियोजना  की  तकनीकी-आ्थिक  प्रणाली  की  विद्युत  संसाधन

 परियोजना  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  संगठन  क्ष  मता  आदि  जैसे  कई  तथ्यों  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  दी  जाती  है  ।  जेसा  कि  संसाधनों  का  वितरण  कुछ  हृद  तक  एक  समान  नहीं

 इसलिए  कुछ  युटिलिटीज  की  प्रणाली  आवश्यकता  को  पुरा  के  लिए  अपेक्षतया  बड़े  कार्यक्रम

 हाथ  में  लेने  होंगे  |  संसाधनों  के  इष्ट तम  समायोजन  तथा  सम्बद्ध  क्षेत्रों  में  सभी:राज्यों  की  आवश्यक
 -

 ताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  बड़े  साइज  की  परियोजनाएं  भी
 प्रतिस्थापित

 की

 ज  रही  हैं  एक  राज्य  तथा  क्षेत्र  से  zac  राज्य  और  क्षेत्र  को  विद्य/त  का  अन्तरण  करने  की  सुविधा

 के  लिए  क्षेत्रीय  fast  की
 at

 स्थापना  क्रो  जा  रही

 पत्रकारों  को
 हत्या/छुरा  घोंपना

 2748.  staat  प्रमिला  दण्डवते  ग

 श्रीमती  किशोरों  सिन्हा
 ~_ मे

 ;  क्या  सुचना  गौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने

 श्री To  ना  लालोहितदसन  नाडार

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैकि  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में
 पत्रकारों

 पर  अनेक  हमले  किए  गए

 यदि  तो  पिछले  महीनों  के  दौरान  (1983  के  पत्रकारों  की

 हत्या  छुरा  घोंपना  और  हमला/मार-पीट  का  ब्यौरा  क्या  और

 पत्रकारों  की  सुरक्षा  के  लिए  कदम  garg  गए  हैं  ?

 सुचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  ब्रिटिश  में  राज्य  मंत्री

 एचके एल  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उसको  यथा  समय  सदन

 की  मेज  पर  रख  दिया  जायेगाਂ  |

 सरकारी  क्षेत्र  श्रोत-गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  बिजली  संयंत्रों  में  पिछले  तीन  वर्षों  केਂ

 दौरान  क्षमता  का  उपयोग

 2749.  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  *)

 +  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  सुरज  भान  :  J

 देश  में  केन्द्रीय  सरकार/रा
 ve  |  सरकार  के  नियंत्रणाधीन  पन  बिजली  घरों  के  नाम

 कया  हैं  तथा  पिछले  तीन  वर्षो ंके  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  और  चालू  वर्ष  में  कितनी  क्षमता  का
 उपयोग

 गया  और  इस  अवधि  के  टाटा  पन  बिजली  घर  के  तुलनात्मक  आंकड़े  क्या
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 देग
 में  केन्द्रीय

 सरकार
 सरकारों  के  नियंत्रणाधीन

 -  तपिश  बिजली-घरों  के

 नाम  क्या  हैं  तथा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  बर्ष  में  और  वर्ष  में  कितनी  क्षमता  का

 किया  गया  और  इस  अवधि  में  गर-सरकारी  क्षेत्र  के  सबसे  बड़े  पाच  तापीय  बिजली-घरों

 के  तुलनात्मक  आकड़े  क्या  और

 क्या  क्षमता
 उपयोग  का  कोई  विचार  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 बया  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्रो
 :

 श्नारिफ  मोहम्मद  जल  विद्युत  केन्द्र

 सामान्य  रूप  से  रन-आफ--दी  रिवर  freq  के  या  स्टोरेज  पर  अधारित
 परियोजनाएं

 रन-आफ-दी  रिवर  किस्म  के  जल  चिद्यू/त  केन्द्रों  से  ar  उत्पादन होती  हैं  ।

 मुख्य
 रूप  से  दिन-प्रतिदिन  के  अत्तर्वाह  और  स्थल  पर  शीर्ष  उपलब्धता  पर  निर्भर

 करता  है  ।  स्टोरेज  आधारित  जल  विद्युत  केन्द्र  के  मामले  में  विद्या  उत्पादन

 उपलब्ध  अन्तर्जाल  के  अतिरिक्त  स्टोरेज  की  परिस्थितियों  विभिन्न  प्रयोजनों  के  लिए

 पानी  को  ज  ला शब  प्रचालन  सिचाई  के  लिए  पानी  छोड़ते  आदि  पर  निसार

 करता  है  ।  स्टोरेज  पर  आधारित  केन्द्र  व्यस्ततकालीन  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के

 लिए  तेयार  किए  जाते  हैं  तथा  इस  प्रकार  से  इनका  कम  भार  अनजान  पर  प्रचालन  किया  जाता  है  ।

 जल  विद्युत  केन्द्रों
 का

 काय-निष्पादन  ऊर्जा  के  वार्षिक  लक्ष्य  की
 तुलना

 में  वास्तविक

 उत्पादन  से  आंका
 जाता है

 ।  तदनुसार  जल  विद्युत  केन्द्रों  के  कार्य  निष्पादन  को  आंकने  के  लिए

 क्षमता  समायोजन  कोई  पैरामीटर  नहीं है  ।  Ziz1
 सहित

 जल  विद्युत  केन्द्रों  के

 तथा  1980-81
 ~

 से  1983-84  तक  के  दौरान  उनका  संयंत्र  भार  aaa  में  दिया

 गया है  |

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  Tato  टी  ०--7913/84

 री  क्षेत्र  कौर  प्राइवेट  क्षेत्र  में  पांच-पांच  ताप  जिच्च त  केन्द्रों  के  नाम  तथा

 1980-81  से  19:3.84  aw  के  लिए  इनका  क्षमता  समायोजन  नीचे  feat  गया
 *

 सरकारी  aa  के  ताप  विजय त  केन्द्र  सय पत्र  भार  रात

 a  es ct  a  गएुएस्‍ध ग  एल्‍थााणाणल  tg  et  ee  es  i

 1980-81  1981-82  1982-83  1983-84

 (tat  TT )

 1  2  3  4  5

 EY SS  SS  Pee  Ee  Sr

 1.  नेवेली  60.0  64.0  73.0  73.7

 2.  45.0  72.0  87.9  81.4

 34.  74.0  70.3  84,4
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 वि  ne  क िए गल्‍तल्‍एल्‍एल्‍एगएएल्‍एल्‍एल्‍एल्‍ एल आआ. स वयस वन्

 क  rg  ee ee  ee

 3.  सिंगरौली  64.2  84.6

 4,  पारली  1--2  85.0  81.0  86.0  91.9

 71.0 5.  15.0  15.3  66.0

 प्राइवेट  क्षत्र

 69,7  77.0  75.1  74.0 टाटा  इलेक्ट्रिक  कंपनी

 2  कलकत्ता  इलेक्ट्रिक  सप्लाई  57.0  57.0  37.6  50.5

 कम्पनी

 3  अहमदाबाद  इलेक्ट्रिक  कम्पनी  55.0  57.0  17.7
 63.7

 4  साबरमती  59.0  67.0  77.0  77.0

 95.0  93.4  Joo 5.  रेण सागर  92.0.

 SG  किन

 केन्द्रीय/राज्य  सरकार  के  वामित्व  ताप  faa  केन्द्रों  तथा  निजी  क्षेत्र  में  5  बड़े

 ताप  चित्त  केन्द्रों  के  लिए  1980-81  से  1983-84  की  अवधि  के  क्षमता  समायोजन  के  आंकड़े

 में  दिए  गए  हैं  ।

 में
 रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०--7923-84]

 ताप  विद्युत  केन्द्रों  के  क्षमता  समुपय्रोजन  में  सुधार  करने  के  लिए  बहुत  से  उपाय

 आरम्भ  किए  गए  हैं  ।  इन  उपायों  में  ये  शमिल  हैं

 (1)  संयंत्र  सुधार  कार्यक्र  तैयार  करने  .  और  इन  हाथ  में  लेने  के  लिए  रा०  बि०  बोर्डों

 faa a  केन्द्रों  को  सहायता  दी  जा  रही

 (2)  ताप  विद्युत  केन्द्रों  की
 बन्दी  की  अवधियों  को  कम  करने  के  लिए  बेहतर  निवारक

 अनुरक्षण  तकनीक  अपनायी  जा  रही  है  ।

 (3)  विद्युत  केन्द्रों  की  शीघ्र  मरम्मत  करने  के  लिए  स्वदेशी  तथा  विदेशी  स्रोतों  से  हिस्से

 पुर्जों  की
 व्यवस्था

 की  जा  रही  हैं

 (१)  अपेक्षित
 गुणवत्ता

 तथा  मात्रा में  कोयले  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।

 (5)  केन्द्रीय  निद्य त  प्राधिकरण  और  भेल
 के  नियमों  को  मिलाकर  बनाए  गए  कतिपय
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 बल  |  aa
 ost  का THY  TV  ह  विशेष  रूप  से  110/120  तथा  200/210  मेगा०  के

 यूनिटों  का  दौरा  कर  रहे  हैं  तथा  उनके  शीघ्र  स्थिरीकरण  करने  के  लिए  उपायों  का

 परामर्श  दे  रहे  हैं  ।

 (6)  अपनायी  गई  प्रचालन  सम्बन्धी  प्रक्रियाओं  की  मानीटरिंग  करने  तथा  रा ०  वि०  बोर्डो

 के  इंजीनियरों  को  परामर्श  देने  के  लिए  के ०  बि०  प्रा०  के  प्रचालन  विशेषज्ञों  के

 pet भ्रमणशील  दल  विद्युत  केन्द्रों  का  frat  त  रूप  से  दौरा  कर  रहे  हैं  ।

 (7)  विद्युत  केन्द्रों
 के  इंजीनियरों

 प्रचालन  और  अनुरक्षण  क्रार्मिकों  के  लिए  एक

 पक  प्रशिक्षण ण  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  है  ।

 (8)  विद्युत
 केन्द्रों

 के
 स्टाफ  को  प्रोत्साहित  करने  तथा  पहले  से  उपलब्ध  क्षमता  का  बेहतर

 समायोजन  करने  के  लिए  एक  प्रोत्साहन  स्कीम
 आरम्भ

 की  गई  है  ।

 विदेशी  कम्पनियों  को  परिसम्पत्तियों  tt  लाभ

 2750.  श्री  भ्र जय  विश्वास  ;  कया  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  अब  कितनी  विदेशी  कम्पनियां  कार्य  कर  रही  हैं  तथा  उन  कम्पनियों  की

 पूंजी  परिसम्पत्तियों  और  लाभ  क्या  और

 बक व  पय विदेशी  कम्पनियों  की  भारतीय  सह  an  PEs  दे  क  | et I
 are  ary  gran  अपनी  मूल

 कम्पनियों  को  1980,  1981,  198  और  1983  के  दौरान  लाभ  और  रायल्टी  की  कुल  कितनी

 राशि  विदेश  भेजी  है  ?

 न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  जगन्नथ  भारत  में  31-3-1982

 तक  विदेशी  कम्पनियों  की  311  शाखायें  तथा  101  सहायक  कम्पनियां  कार्यरत  थीं  ।  देशवार  उनके

 परिसम्पत्तियों  तथा  लाभों  के  विवरण  को  ata  आफ  फारेन  कम्पनी  इन  इण्डिया

 एज  ऑन  31-3-1962  तथा  इन्डियन  सब्सिडी  आफ  फारेन  एज  ऑन  31-3-1982

 > नामक  कम्पनी  कार्य  द्वारा  प्रकाशित  पुस्तिकाओं  में  उपलब्ध  हैं। इ  न
 प्रकाशनों

 की  प्रतियां

 संसद  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 31  1980,  1981  और  1982  को  समाप्त  तीन  वर्षों  के  विदेशी  कम्पनियों  की

 तथा तना  रायल्टी  1  or  घोषित  लाभ
 ory
 श  घी पना  भेजी  गई  राशि  और भारतीय  सहायकों  द्वारा  लाभों

 चना नवीनतम  जिसकी  सू  उपलब्ध  के  सम्बन्ध  में  देशवार  व्यारा  संलग्न  विवरण
 दें  दिया

 गया है  ।
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 विवरण

 लाभांश  तथा  रायल्टी  का  भेजना

 रुपयों r
 —

 लाभांश  रायल्टी

 नए
 एएए

 ए
 —  एएए  ee  ee

 1979-80  1980-81  198  1-82  1979-80  1980-81  1981-82  ;

 ns es  नव  a  a  a  कन  FS, ee  गणा

 1.  कनाड़ा  334.45  131.29  196.28

 2  डन मा कं  0.31  ,  1.46  1.52

 इटली  18.54

 पनामा  0.72  124.74  105.48

 ह  स्वीडन  91:14  6735
 82.09  14.85  11.96

 6  .  स्विट्जरलैण्ड  95.69  116.70

 7  1457.36  29.98  40.87  72.00 ि  Ao  के ०  1486.46  1488.58

 LA  eI
 8.  यू ०  एस०  To  3  OFfe71  362.91  343.65  _

 9.  पश्चिमी  जर्मनी  181.38  6.22 165.30
 159.58  1.18

 oka  i  14 i  3  fel  85.14

 np  i  ne एमएस  एएए  स

 2647.00
 ete’

 2492.36
 63.46  नाथ

 भारत  को  तेल  में  आत्मनिर्भर  बनाने  के  लिए  तेल  शौर  प्राकृतिक  गस

 श्रीधाम  को  योजना

 2751.
 भी

 अजय  विश्वास  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत को
 तेल  में  आत्मनिर्भर  बनाने  के  लिए  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग

 की  कोई  दीर्घावधि

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरों

 क्या  तैयार  प्राकृतिक  गैस  का विचार इस इस  सम्बन्ध  में  विदेशी  कंपनियों
 से

 सहायता  लेने  का  और
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 ee

 यदि  तो  तत्संबंधी  शर्तों  ब्यौरा  गया  ह

 ऊर्जा  मंत्रालय  क
 पेट्रोलियम  विभाग

 में  राज्य  मंत्री  (att  गार्गी  शंकर  और

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग  ने  हाईड्रो कार्बन ों  की  खोज  तथा  दोहन  के  लिए  बीस  वर्षीय

 योजना  (1985-2005)  का  छक  प्रारूप  तैयार  किया  इसके  आधार  5  वर्षों  की  योजना

 तैयार  की  जाती  है  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  हाइड्रोकार्बन ों  का  अन्तिम  ag  का

 faa  उत्पादन  36.93  मि०  मी०  टन  है  ।  प्रस्तावित  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  विशेष  बातों

 में  एक  यह  कि  तेल  अन्वेषण  उद्यमों  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  भाग  लिए  जाने  बी  संभावना

 (7)  और  (4)  हां  ।  योजना  लक्ष्यों  को  पुरा  करने  केਂ  लिए  तथा  प्रौद्योगिकी

 अन्तराल  को  पाटने  के  लिए  गुणा व  गुणों  के  आधार  पर  विशिष्ट  क्षेत्रों  में  विदेशी  कम्पनियों  से

 वाणिज्यिक  शर्तों  पर  सहायता  प्राप्त  करने  की  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की  योजना  है  ऐसी

 सहायता  के
 ब्यौरे  बताना  सम्भव

 नहीं है
 क्योंकि  सामान्य  रूप  से  इन  पर  निर्णय  कार्यान्वयन  के

 समय
 किया  जाना  है  ।

 कोरिया
 में  होने  वालेਂ  प्रसारण  पाठ्यक्रम  में  भाग  लेने  वाले

 व्यक्तियों  क  चयन  का  मान  दण्ड

 2752,  श्री  कार  एस०  राकेश  :  नया  सुन्ना  te  प्रसरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 किः

 (*)  ay  1984-85  के  दौरान  कोरिया  में  आयोजित  किये
 जाने

 बाले  प्रसारण  पाठ्यक्रम

 में  भाग  लेने  वाले  व्यक्तियों  के  चयन  की  क्या
 मानदंड

 उपरोक्त  पाठ्यक्रम  के  लिए  यदि  किसी  व्यवित/किन्हीं  व्यक्तियों  का  चयन  कर  लिया

 गया  तो  उनका  ब्यौरा  बया

 यदि  अब  तक  कोई  निर्णय  नहीं  गया  तो  यह  निर्णय  कब  तक  ले  लिया

 और

 सरकार  द्वारा  चुने  गए  व्यक्तियों  पर  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च  की  जाएगी  ?

 सुखना  भोर  प्रसारण  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  गुलाम  नबी

 मंत्रालय  के  माध्यम  से  1983  में  प्राप्त  यूनेस्को  के  एक  परिपत्र  कें  कोरिया

 राज्य  की  सरकार  अन्तर्राष्ट्रीय  संचार  विकास  कार्यक्रम  के  ढांचे  के  अन्दर  तथा  कोरियन

 कास्टिंग  सिस्टम  के  प्रशिक्षण  और  अनुसंधान  संस्थान  की  प्रायोंजकत्ता  के  सिओल  में

 2  अप्रैल  से  31  1984  तक  नीचे  निर्दिष्ट
 क्षेत्रों

 में  दो-दो  महीने  की  अवधि  के  चार

 क्रमों  का  आयोजन  करेगी  च्
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 पाठद्यत्रम  टेलीविजन  कार्य कम  निर्माण

 पाठ्यक्रम  '  ''  रेडियो  कार्यक्रम  निर्माण

 पाठ्यक्रम  टेलीविजन  इञ्जीनियरी .

 पाठ्यक्रम  ड़ी  रेडियो  इञ्जीनियरी

 अपेक्षित  अहंता एं  निम्नानुसार  हैं  :

 (1)  प्रसारण  से  aeafeert  विशिष्ट  क्षेत्रों  में  कम  से  कम  तीन  वर्ष  का

 (2)  धाराप्रवाह  अंग्रेजी
 गति

 और  लिखने  की  योग्यता

 (3)  अधिक  से  अधिक  40  ay  की

 (4)  अच्छा  स्वास्थ्य  शारीरिक  और  मानसिक  दोनों  रूप  से
 (fate  जांच  रिपोर्ट

 द्वारा  विधिवत्‌  सिद्ध  जिसे  मुख्यालय  में  यूनेस्को  कीਂ  चिकित्सा  सेवा  से  स्वीकृत
 a

 कराना  ।

 और  अन्तिम  चयन  यूनेस्को  द्वारा  किया  जाना है  ।  इस  प्रकार  के  अन्तिम  चयन

 के  बारे  में  कोई  सुचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  यह  बताना  भी  संभव  नहीं  है  कि  यूनेस्को  अन्तिम  चयन

 कब  तक  कर  पाएगा  |

 यदि  किसी  उम्मीदवार  का
 चयन  हुआ

 तो  उसके  लिंग  भारत  सरकार  grapes  व्यय

 वहन  नहीं  किया  जाएगा  |

 समाचा
 कौर  समाचार  एजंसियों  के  कर्मचारियों के  सिए

 वेतन  आयोग  का  गठन

 2753.  श्री  राजा  नाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  श्रस  कौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  समाचार  पत्रों  में  स्वचालन  शुरू  करने  से  समाचार-पत्रों  और

 समाचार  एजेंसियों  के  कर्मचारियों  को  गंभीर  खतरा  seta  हो  गया

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  समाचार-पत्रों  और  समाचार
 एजेंसियों के

 चोरियों  के  लिए  एक  नया  वेतन  आयोग  गठित  करने  का  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की
 कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 ary  भ्रांत  पुनर्वास  मन्त्रों  बिरेन्द्र  :  नहीं  ।

 तथा
 प्रश्न

 ही  नहीं  उठते  ।
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 वाराणसी  शौर  मुगलसराय  रेलवे  डाक  सेवा  में  पागलों  की  चोरी

 2754.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  कपा  सवार  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मुगलसराय  और  वाराणसी  रेलवे  डाक  सेवा  के  कार्यालयों  के

 कुछ  कर्मचारियों  द्वारा  जनरल  रेलवे  पुलिस  के  कुछ  कर्मचारियों  की  सांठगांठ  प्रतिदिन  गम्भीर

 किस्म  की  चोरियां  को  जाती  हैं

 क्या  हाल  ही  4  डाउन  बम्बई  मेल  द्वारा  वाराणसी  भेजी  गई  12  किलोग्राम  चांदी

 5  1983  को  रेलवे  डाक  सेवा  के  इन  कर्मचारियों  द्वारा  चोरी  कर  ली  गई  थी

 क्या  रेलवे  पुलिस  द्वारा  इस  सम्बन्ध  29-30  1984  को  रेल  डाक  सेवा

 के  कुछ  कामना  रियों
 को  गिरफ्तार  कर  गया  जिसके  परिणामस्वरूप  दो  दलों

 के
 बीच

 भीषण  लड़ाई  हुई  और

 क्या  वाराणसी  और  मुगलसराय  के  रेल  डाक  सेवा  के  कुछ  रियों  की

 इस  अराजकता  और  आपराधिक  प्रवृति  को  रोकने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  बिजय  एन०  नहीं

 मुगलसराय  में  25/26-11-83  को  11050  गाम  चांदी  वाले  एक  पार्सल  के  गुम  हो

 जाने  का  मामला  ध्यान  में  आया है  ।

 जी०आर०पी०  मुगलसराय  द्वारा  मुगलसराय  रेल  डाक  सेवा
 -  के  चार  कर्मचारी

 गिरफ्तार  किए  गए  ।  इस  सम्बन्ध  में  दो  दलों  के  बीच  झगड़ा  होने  की  कोई  खबर  नहीं  है  ।

 पर्यवेक्षण  में  सख्ती  लाने  के  अतिरिकत  दोषी  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  उचित  FCA

 की  जा  रही  है  ।

 बारासात  और  मुगलसराय  रेलवे  डाक  सेवा  में

 पासलों  को  चोरो

 2755,  ध  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  कया  संचार  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वाराणसी  और  मुगलसराय  रेलवे  डाक  सेवा  में  गोमती  बीमा कृत

 पागलों
 आदि  की  चोरी  और  गायब  होने  की  घटनाओं  में  दिनों-दिल  काफी  वृद्धि  हुई

 क्या  पिछले  तीन  act  के  दौरान  रेलवे  डाक  सेवा  के  बहुत  से  कर्मचारियों  को

 वाराणसी  और  मुगलसराय  रेलवे  स्टेशनों  पर  चोरी  करते  हुए  रंगे  हाथों  पकड़ा  गया  और

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  प्रकार  की  कुल  कितनी  घटनाओं

 eiartr चा  रि का  समाचार  मिला  कितने घ  कम  AU  %  पों  को  पकड़ा  wars  और  कितनों  के  विरुद्ध  कार्रवाई  को

 गई  है
 ?
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 संचार  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  विलय  एन०  :  नहीं  ।

 और  अभी  तक  ऐसे  दो  मामले  ध्यान  में  आए  हैं  :  मुगलसराय  आ”०  एम०

 एस०  में.एक  बीमा कृत  पार्सन  सरो  जाने  के  मामले  में  मुगलसराय  रेल  डाक  सेवा  के  घार

 चारियों  को  गिरफ्तार  गया  था  ।  दूसरे  मामले  में  जी०  आर०  पी०  मुगलसराय  द्वारा  रेल

 डाक  सेवा  डिवीजन  लखनऊ  का  ग्रुप  प्र  कर्मचारी  गिरफ्तार  किया  गया  था  थर  उससे

 19  बीमा कृत  पत्र  बरामद  हुए  ।  पुलिस  द्वारा
 इन

 मामलों  की  जांच  की  जा  रही

 उड़ीसा  को  मिनी  पन-बिजली  परियोजना  को  स्थापना  के  लिए

 केन्द्रीय  सहायता

 2756.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  कुछ
 राज्यों  में  मिनी  पन-बिजली  परियोजनाओं  लगाने  के

 प्रयास  किये

 तो यदि  हां  SUT  उक्त  परियोजनायें  लगाने  के  लिए  किन  राज्यों
 में  प्रयास  कि.ए  गए

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  उड़ीसा  में  कितनी  पन-बिजली '  परियोजनाओं  जगाने  का

 विचार  2;

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  उड़ीसा  में  मिनी  बिजली  परियोजनाओं  लगाते  के  लिए

 कितनी  धनराशि  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  दी  गई  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहम्मद  और
 a

 कार्यात्वयनाधीन  तथा  अन्वेषणाधीन  माइक्रो/मिनी/लघु_  जल  विद्युत  रोमों  का

 राज्यवार  ब्यौरा  विवरण  एक  दो  कौर  तीन  में  गया  है  इसके  केन्द्रीय  विद्युत

 प्राधिकरण  द्वारा  स्वीकृत  स्कीमों  का  ब्यौरा  विवरण  चार  भ्र ौर  पांच  में  दिया  है  ।

 भर  उड़ीसा  की  पोट्रेट  मिनी  जल  विद्युत  स्कीम  (2:(3  मेगा ०)  केन्द्रीय

 विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  स्वीकृत  कर  दी  गई  है  तथा  राज्य  योजना  में  शामिल  करने  के  लिए  योजना

 आयोग  पा  11.0  बारिश  कर  दी  गई
 है  ।

 इस  समय  मिनी/लघघु  जल  विद्युत  परियोजनाओं  की
 स्थापना  के

 लिए  कोई  केन्द्रीय  सहायता

 नहीं  दी  जा  रही  है  ।
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 विवरण-एक

 प्रचालनाधीन  माइक्रो/लघु/मिन्ती  जल
 बिद्युत

 परियोजना
 यें

 ध  गए  गए  एक  लय  es  एएए  ए  नानक  एकल  ए  एक  एचपएएएपएयनाएएसएए

 क्रम  संख्या  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र
 का

 नाम  केन्द्रों  की  कुल  प्रतिष्ठापित

 संख्याਂ  क्षमता

 किलोवाट

 «नव i  pe  न्यवयनणणवय

 यति ण  ा  ooo  Sey  आ  ee  pe  pe

 उत्तरी  क्षत्र

 I.  हरियाणा

 9 हिमाचल  प्रदेश  6,520

 जम्मू  और  कश्मीर  26,280

 4,  पंजाब

 5.  राजस्थान

 6  उत्तर  प्रदेश  23  32,530

 पश्चिमी  क्षेत्र  :

 गुज  रात

 2  मध्य  प्रदेश

 3  महाराष्ट्र  13,800

 4  at ar  द्वि

 दक्षिणी  क्षेत्र  :

 आन्ध्र  प्रदेश  10,000

 कर्नाटक
 ——

 केरल

 तमिलनाडू
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 2  3  4

 पुर्जों  क्षेत्र  :

 |  बिहार

 2  दा०  साठ  नि०  4,000

 उड़ीसा

 3,296

 पश्चिम  बंगाल  19,908

 उत्तर-पर्वों  क्षत्र

 असम  1,000

 मणिपुर
 900

 मेघालय  12,710

 नागालैण्ड  1,500

 त्रिपुरा
 15,000

 अरुणाचल  प्रदेश  18  10,320

 7  मिजोरम

 8  चिपको

 य  a  in  te  गिए  गए  आणक  णणयकाध  श  अ  ाातल्‍तयतयएतल्‍एयगएएएएल्‍यबस्‍यए”एतए।यल्‍तगल्‍एएल्‍ए

 जोड़  78  1,57,770

 ry  ey  न  ——

 विवरण-दो

 फार्यास्वयनाधोन  माइक्रो/मिनी/लघु
 जल

 विद्युत  परियोजनाओं
 i

 केन्द्रों  की क्रम  संख्या  राज्य  केन्द्र  शासित  क्षेत्र  का  नाम  कुल  प्रतिष्ठापित

 संख्या  :  क्षमता

 ee ee  en  ee  ल a  एड्

 न  3

 खतरों  क्षेत्र  :

 द हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश
 42,750

 पंजाब  1,575
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 2

 जम्मू  और  कश्मीर  10,175

 5  राजस्थान  9,000

 6  उत्तर  प्रदेश  2,670

 क्षेत्र  :

 1,  गुज  रात  5,000

 2  मध्य  प्रदेश

 3.  महाराष्ट्र  1,000

 4  दमन  और  दिय

 दक्षिणी  क्षेत्र  :

 1,
 जार  प्रदेश

 2  कर्नाटक  9,000

 3  केरल

 4  तमिल  नाडु  17,000

 पर्वो  क्षेत्र
 :

 बिहार  15,000

 2  दा०  घी  नि०

 3  उड़ीसा
 का

 4  सीपीएम  न्

 5,  पश्चिम  बंगाल  2,000

 उत्तर
 प्राण  क्षेत्र :

 असम  1,000

 मणिपुर  6,400

 मेघालय

 11000 नागालैण्ड

 1010
 त्रिपुरा

 अरुणाचल  प्रदेश  12  4,  105

 मिजोरम  1,000

 चिपको  6
 8,

 ee  ton  यश  ााएयतल्‍तयएईतल्‍ए।एलइत  ee

 00.  1,29,691 जोड़

 ey अ  el ee  eee  |
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 पीवरी-तोंद

 झन्वेषणाधीन  माइक्रो/मिनी/लघु  जल  विद्युत  परियोजनाओं

 जन्म  संख्या  स्कीमों  की  संख्या राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  का  नाम  कुल  सम्भावित

 )  क्षमता

 )

 लॉ  थ  य  आगणन  a  ee  re  —_————  ——
 co.

 1  2  3  4

 उत्तरी  क्षेत्र  :

 ]  हिमाचल  300

 2  जम्मू  और  कश्मी र  29  58,375

 3  ||  10  61,725

 4.  उत्तर  प्रदेश  9,750

 पश्चिमी  क्षेत्र

 ]  मध्य  प्रदेश  16,600

 2.  11 महाराष्ट्र  26,000

 3  गुजरात  5,400

 afer  क्षत्र  :

 कर्नाटक  9,000

 2.  केरल  11,000

 3.  18 तमिलनाडु  29,550

 आन्ध्र  प्रदेश  1,000

 gat  क्षेत्र
 :

 बिहार  27  78,555

 उड़ीसा  27,715

 उ  दा०  घी  नि०  1,200

 aut
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 ि

 1  2  4
 ह

 उत्तर-पूर्वी  दौर  :

 1.  असम  6,500

 2  10,450 मणिपुर

 3.  तागालैन्ड  4,000

 4  त्रिपुरा  2  15,500

 5  6  2,650 भष्णाचल
 देश

 ee  हनन गा  व

 जोड़  148  3,72,270

 a  rg  eq  ee  et  ee  —_——_———
 \

 विवरण  कलार

 के०  वि०  प्रा०/कि०  स०  झा०  में  जांच  को  जा  रही  माइक्रो/लघु/  मिनी
 wer  विद्युत  परियोजनाओं

 —————  ta  —w  rg  सिपाह  pe  ध  sei  ieee  नाव धाणणयणय  ए

 क्षम  संख्या  राज्य  का  नाम  स्कीमों  की  संख्या  प्रतिष्ठा  पित

 में  )

 2
 सिटी oe

 l.  आन्ध्र  25,090

 2.  3,300 बिहार

 3.  8,200 गुजरात

 हरियाणा  6,500

 5.
 हिमाचल  प्रदेश  11,250

 15  65,760 जम्मू  व  कश्मी र

 2,500 केरल

 25,050
 मध्य  प्रदेश

 17,000 महाराष्ट्र

 10  8,100 म
 के

 11  मेघालय  1,000

 12  12,44)

 13  राजस्थान  26,300

 डे



 23  1905  . (7)  fated  उत्तर

 2

 14,  सिक्किम  10,050

 15  तमिलनाडु  3,000

 16.  To  बंगाल  9,000

 17  गोआ  2,200

 |  1,500
 ee

 अरुणाचल  प्रदेश
 a  ee  -  -  -“---

 67
 ee  जोड़  —_—<—<—$$ 2,38,290

 विवरण

 माइक्रो  /मिनी/लघु  जल  बिद्युत  स्कीमें  जो  क  ०  बड़ी  प्रा०  द्वारा  तकनोंको-श्राथिक

 दुष्टि  से  श्रनमोदित  की  जा  चूकों  हैं  तथा  योजना  ध्यानयोग  की  स्वीकृति

 को  प्रतीक्षा  है

 a  ey  a नन  ed ee  a  ि

 क्रम  संख्या  प्रतिष्ठापित  क्षमता राज्य  का  नाम  स्कीम की  संख्या

 निगाल
 में

 cm  ee  oo  ey ee  es  fee

 1  आन्ड्  प्रदेश  1  1,500

 2  असम  |  1,995

 3
 बिहार

 6,600

 4  हरियाणा  ||  6,000

 5  जम्मू  व  कश्मीर
 5,750

 6  कर्नाटक  1,150

 7  केरल  4,500

 8  13,000
 मध्य  प्रदेश

 मणिपुर  1,000

 10  उड़ीसा  6,000

 11  राजस्थान  12,000

 12  सिक्किम  3,500

 13  अरुणाचल
 प्रदेश

 4,500

 21  67,495
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 लिखित  sat  13  1985

 चारे  में  चल  रहो  कोयला  खानें

 2757.  stra सती  जयन्ती  पटनायक  क्या  ऊर्जा  मंत्रीं  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  घाटे  में  चल  रही  कोयला  खानों  की  संख्या  और  ब्यौरा  क्या

 ये  कोयला  खानें  किस  वर्ष  से  घाटे  में  चल  रही

 घाटी  होने के  कारण

 उन  कोयला  खानों  के  कांयं-निष्पादन  में  सुधार  लाने  हेतु  क्यां  कदम  उठाने  को

 विचार  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  से  लाभ

 और  हानि  खाते  पुरी  कम्पनी  के  लिए  बनाए  जाने  हैं  ।  कोयले  की  उत्पादन  और  लाभकारिता  हर

 खान  में  अलग-अलग  होती  है  और  जिन  बातीं  पर  निर्भर  करती  हैं  वह  हैं  भू-वैज्ञानिक  और  भू-खंडन

 खान  Tass  है  या  उत्पादित  कोप्ले  की  आदि  ।  कुछ  किला  खानें

 विशेष  रुप  से  ईस्टर्न  कोड्लफील्स  लि०  और  भारत  कोकिंग  कोल  लि०  की  खानें  घाटे  पर  चल  रही

 1982-83 में  और  को  3.64  करोड़  और

 55.32  करोड़  को  घाटा  हुआ  ।

 कोल  इंडिया  लिं०और  उसकी  सहायक  कम्पनियों  के  1982-83  के  कुल  कार्यकारी  परिणामों

 से  कीमत  विनिमय  खाते  को  अंशदान  के  समंजन  से  37.45  करोड़  मना

 का  पता  लगता  है  ।

 (4):  कोल  लि०  में  उत्पादन  बढ़ाने  और  उत्पादकता  agra  के  लिए  जी  उपाय

 किए  जा  रहे  हैं  उनमें  यह  बातें  शामिल  हैं  :  नई  खानों  में  पहले  ही  बना  ली

 गई  खनन  क्षमता  का  पूर्णतः  समान्तर  तकनोलॉजी  को  शीघ्रता  से  लागू  उपकरणों

 की  अधिक  कुशल  प्रयोग  और  बेहतर  सामग्री  सुची  पर  अधिक  कड़ा  नियंत्रण  और

 भंडारों  का  किफायती  जनशक्ति  के  बेहतर  उपयोग  के  लिए  अनुपस्थितियों  की  प्रवृत्ति

 पर  नियंत्रण  करना  ओर  अनुशासन  कड़ाई  से  लागू  करना  और  बेशी  कामगारों  का  पता

 कर  उन्हें  उपयुक्त  प्रशिक्षण  के  बाद  fae  काम  पर  बिजली  विस्फोटक  पदार्थ  '  लकड़ी

 आदि  सुलभ  उत्पादन  सामग्रियों  की  बेहतर  कोयले  की  अधिक  तेज  ढुलाई  और  आधिक

 सही  वितरण  के  जरिए  खान  मुहाना  स्टाक  नई  परियोजनाओं  को  तेजी  से  और  समय  पर

 पूरा  करना  तथा  बंगाल  बिहार  कोयला  क्षेत्रों  में  कानून  और  अव्यवस्था  स्थिति  में  सुधार  तथा

 माफिया  गिरोह  की  गतिविधियों  पर  नियंत्रण  |

 उड़ीसा  में  तालमेल  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  को  वार्षिक  उत्पादन  क्षमता

 2758.  गोमती  जयन्ती  :  कपा  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  ;
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 BleTA .

 ।

 ह

 (#)  उड़ीसा  में  तालचेर  के  fattest  कोयला  क्षेत्रों  की  वार्षिक  उत्पादन  क्षीण  क्या

 .  नेशनल  अल्यूमिनियम  कंपनी  सुपर  ताप  परियोजना  के  रक्षित  विद्युत  संयंत्र  तथा

 अन्य  ऐसी  ही  मांगों  की  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सातवीं  योजना  के  दौरा  कोयले  के

 उत्पादन  की  कितनी  आवश्यकता  होगी  ;

 उपरोक्त  मांग  की  प्रति  के  लिए  विमान  क्षमता  को  बढ़ाने  हेतु  क्या  उपाय  किए  गए

 कौर

 क्यां  उड़ीसा  में  तालमेल  कोयला  क्षेत्रों  की  उत्पादन  क्षमता  को  बड़े  पैमा  पर  बढ़ाने

 तथा  इब  ब  कोयला  क्षेत्रों  में  विकास  के  ऐसे  ही  कार्यक्रमों  को  देखते  हुए  सरकार  का  विचार

 उड़ीसा  के  विभिनन  कोयल  क्षेत्रों  को  सम्मिलित  करते  हुए  एक  स्वतंत्र  कम्पनी
 गठित  करने  का

 जैसा  कि
 राज्य  सरकार

 ने  समय-समय  पर  अनुरोध  किया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय के  कोयला  विभाग  में
 राज्य  मंत्री  दलबीर  :  सेंट्रल

 कोल फील्ड्स  fato  के  तालचेर  कोयला
 क्षेत्र

 की
 वर्तमान  विधिक  उत्पादन  क्षमता  2.70  मिलियन  टन

 oa

 तालचेर  कोयला  क्षेत्र
 से

 संयोजित  विभिन्‍न  उपभोक्ता ओं
 की  सात थीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  वर्ष-वार  जरुरत  का  अनुमान  नीचे  दिया  गया  हैं  —_—

 टनों  में  )

 ag  ज़रूरत

 4.62. 1985-86

 1986-87  6.04

 1.15 1987-88

 1988-89  7.80

 1989-90  8.€6

 विभिन्‍न  —  की  उपर्युक्त  जरूरतों को  पूरा  करने
 की  दृष्टि  से  उत्पादन

 बढ़ाने  के  लिए
 उठाए  गये  विभिन्‍न

 कदमों  में  निम्नलिखित  बातें  शामिल  हैं  :

 (1)  भरतपुर  ओपेन कास्ट  खान  का  विकास  ।

 (2)  जगन्नाथ  arise
 खान  का  विस्तार  |
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 (3)  तालचेर  कोलियरी  की  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  नये  वैज्ञानिक  अध्ययन  we

 करना  |

 (4)  नादिरा  कोलियरी  की  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने
 के  लिए  फ्रांस  का  विशिष्ट

 तकनीकी  तात  प्राप्त  करना  |

 (5)  उपयुक्त  के  और  कलिंग  की  नयी  खानें  खोलने  ale  साउथ  बलं डा

 पेनकास्ट  खान  पुनर्गठन  करने  के  प्रस्ताव  भी  विचाराधीन  हैं
 ?

 (  इस  समय  ऐसा  कोई  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 गर-सरकारो  आद्योगिक  संस्थानों  द्वारा  बिजली  उत्पादन  दि  जाना

 2759,  श्रीमती  किशोरी  सिन्हा  >
 डा०  सुब्रह्माण्यम  स्वामी  +  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्री  मनोहर  लाल  सेनी  J

 क्या  और  दिल्‍ली  के  आफ  चेम्बर  आफ  एण्ड

 बिजली  पैदा  करने  की  अनुमति  देने इन्डस्ट्रीਂ  ने  सरकार  से  गैर-सरकारी  औद्योगिक
 प्रतिष्ठानों

 को

 का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  उनके  अनुरोध  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर
 सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया है

 और  इस  मांग  को  मानने  में  उनको  क्यां

 नाई  हो  रही  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  श्री  श्रारिफमोहम्मद  खां  मंत्री  और  भारतीय  वाणी

 क  तथा  उद्योग  मण्डल  संघ  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  ये  सुझाव  दिए  है

 (1)  निजी  उद्योगों  को  अपनी  आवश्यकताओं  को  लगभग  10°  पकी  पूरी  करने के के  लिए

 कैटिच  fea  उत्पादन  सुविधाओं  की  tA (TTT  करने  के  लिए  sailed  किया  जानां  चाहिए  ।

 (2).  सार्वजनिक  यूटिलिटी  ग्रिड  को  सहायता  के  लिए  विद्युत  केन्द्रों
 को  स्थापना

 के  लिए  निजी  उद्यमियों  की  अनुमति  देने  के  निजी  क्षेत्र  द्वारा  या  तो  सहकारिता  के

 आधार  पर  या  समुदायिक  आधार  पर  मुख्य  रूप  से  केप्टिव  खपत  के  लिए  बड़े  आकार  के  विद्वत

 केन्द्रों  की  स्थापना  के  बारे  में  विशेष  ध्यान  देना  चाहिए  |

 (3)  उन  स्थलों  के  पास  जहां  पर  मिनी  जल  बिद्युत  संयंत्रों  की  स्थापना  की  जा

 सकती  औद्योगिक  यूनिटों  के  ऐसे  जल  बिद्युत  केन्द्रों  की  स्थापना के  लिए  प्रोत्साहित  करना

 चाहिए  |

 औद्यौगिक  नीति  1956  के  अन्तंगेंत॑  विद्युत  का  उत्पादन  और  वितरण
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 नन  फाल्गुन
 1905  लिखित  उत्तर

 जनिक  क्षेत्र
 के  लिए  आरक्षित  रखा  गया  तथापि  यदि  राष्ट्रहित  में  आवश्यक  हो  तो  मौजूदा

 निजी  स्वामित्व  वाली  मौजूदा  युटिलिटीज  विस्तार  पर  अथवा  नई  यूनिटों  की  स्थापना  पर  रोक

 नहीं  है  ।  उपयु क्त  नीति  के  अनुसार  निजी  क्षेत्र  में  युटिलिटीज  के  अलावा  कैटिच  विद्युत  संयंत्रों  के

 लिए  अनुमति  उन  मामलों  में  दी  जाती  जहाँ  विद्युत  की  आवश्यकता  बहुत  अधिक  होती  है  तथा

 विद्युत  वी  सतत  और  विश्वसनीय  सप्लाई  आवश्यक  होती  निजी  क्षेत्र  में  विद्युत  के  उत्पादन  से

 संबंधित  अन्य  प्रस्तावों  का  तकनी  की-आधिक  दृष्टि  से  तथा  सृजित  किए  जाने  के  लिए

 प्रस्तावित  कुल  अतिरिकत  साधनों  और  राष्ट्रीय  विद्युत  योजना  के  अन्तरगत  उनकी  उपयुक्त  और

 अनिवार्यता  के  संदर्भ  में  किया  जाना  अपेक्षित  होता  है  ।

 er  र  करना कोयला  क्षेत्र  में  विदेशी  निवेश  की  अनुमति  देने  क  प्रस्ताव  को  इन्यू

 2760.  श्रीमती  किशोरी  सिन्हा  >)
 डा०  सुबहाण्यम  स्वामी  $s  क्या  ऊर्जा  मंत्री यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 oft  मनोहर
 लाल  सैनी  J

 (%)
 कया  कोयले  का  उत्पादन  a  के  लिए  कोयला  क्षेत्र  में  विदेशी  निवेश  की  अनुमति

 देने  के  प्रस्ताव को  स्वीकार  कर  लिया  '  गया

 यदि  at;  तो  प्रस्ताव  का  ब्यौरा

 क्या  ऐसे
 ही  एक

 प्रस्ताव  को  पहले  नामंजूर  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  तथ्य  कया  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  सिंह) : (क)  कोयला  क्षेत्र  में

 विदेशी  पूंजीनिवेश  की
 अनुमति

 देने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं है  |

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 भ्रंकलेदवर  में  eat  संख्या  15  में  भाग  लगते  की  घटना  क  बारे  में
 Heit

 जांच

 ब्यूरो  द्वारा  जाँच

 2861,  श्री  दया  राम  शाक्य :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  a  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  26  1982  को  अंकलेश्वर  में  कुआं  संख्या  15  में  आग

 लगने  की  की  केन्द्रीय  जांच
 ब्यूरो

 द्वारो  जाँच  कराई

 यदि
 तो  क्या  जांच  रिपोर्ट  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी

 उसके  fan  जिम्मेदार  अधिकारों  के
 विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 11.0
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 (4)  इस  retry  की  orsarary क  ae  el  ह  के  |  n की  पुनरावृति  न  होने  देने  के  लि लए  क्या व्यवस्था  की

 गई

 at  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर  से

 (7)  केन्द्रीय  जाँच  st  ने  26  सितम्बर  1982  को  अं कलेश्वर  में  कप  संख्या  15  में  लगी  आग

 दुर्घटना  के  बारे  में  जांच  की  है  ।  इसके  निष्कर्षों  के  आधार  पर  12  के  विरुद्ध  जिनमें

 तेल  एवं  कृतिक गेस  आयोग  के  5  अधिकारी  शामिल हैं  /  अतिरिकत  मुख्य  न्यायिक  दण्डाधिकारी

 पइमदाबाद  की  अदालत  में  अभियोग  पत्र  दायर  कर
 दिये  गये  |  मामला

 अदालत  में

 ट

 तेल  एवं  orafaa  गैस  आयोग  के  पांच  अधिकारियों  को

 म्बित  कर  गया  है  ।

 (7)  उठाये  गये  कुछ  करम  इस  प्रकार  हैं

 (1)  अलग-थलग  पड़े  संक्रिय  कुओं  को  बन्द  कर  देना/कम  करना  |

 (2)  ऐसे  कुओं  के  वाल्वों  के  पहिये  हटा  लेना  ।

 (3)  ट्रंक  पाइपलाइनों  के  वाष्प  स्थलों  में  प्लग  लगाना  |

 (4)  पुलिस  की  गश्त  तेज  करना

 (5)  ग्राम  रक्षक  दल  द्वारा
 गश्त

 लगाना

 (6)  गांव  के  सरपंचों  के  माध्यम  से  स्थानीय  निवासियों  द्वारा  सुरक्षा  प्रबन्ध  करना  |

 (7)  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  कार्य-संचालन  क्षत्र  में  Alo  एस०  एफ०

 को  नियत  करना  |

 रु  खाबाद  में  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेंज

 27672.  दया  राम  शाक्य  :  क्या  संचार  :  मंत्री  यह  बताने
 की

 कपा  कि

 (*)  क्या  यह  संच
 है

 वर्ष  1982  को  शीतकालीन  सत्र  के  दौरान  संसद  में  सरकार  ने

 यह  आश्ना  तन  दिया  था  कि  1983  के  अस्त  तक  फिर  खा बाद  में  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेंज

 स्थापित जाएगा

 क्या यह  भी  सच  है  कि  इस  दिशा  में
 अब

 तक  कोई
 नहीं

 की
 गई

 और

 (1)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  तथा  वहां  स्वचालित  एक्सचेंज  की

 स्थापना  कब  तक  हो  जाएगी
 ?
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 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (at  विजय  एन०  इस  प्रकार  के  आश्वासन  का

 हमारे  पास  कोई  रिकार्ड  नहीं  है  ।

 जी  नहीं

 aad Aa  ना
 इस  एव

 योजना  के  दौरान  चालू  होने
 की  संभावना है

 ।

 सिंगापुर  सरकार  की  नई  भत्तों  होती  का  भारतीय

 शोम का  पर  बरा  प्रभाव

 2763.  श्री  बज
 .  मोहन  महान्ति  कया  श्रम  कौर  प्रवास  मं  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  सिंगापुर  द्वारा  परम्परागत  स्रोतों  से  कुशल  और

 भ  दोनों  प्रकार  के  कर्मचारियों  की  भर्ती  करने  की  नई  से  भारतीय  श्रमिकों  के  feat

 पर  गंभीर  प्रभाव

 यदि  तो  उक्त  नई  नीति के  परिणामस्वरूप  क्विनी  gear  में  भारतीय

 चोरियों को  नौकरी  से  निकाल  दिया  कौर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है

 क्या  सरकार  ने  भारतीयों  के  लिए  परम्परागत  स्रोतों  को  बन्द  करने  के  बारे  में

 सिंगापुर  सरकार  से  बातचीत  और

 (7)  यदि  तो  इस  पर  सिंगापुर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 श्रम  alc  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन्द्र  (®)  सिंगापुर  श्रम  मंत्रालय  ने  31-1-1984

 को  जारी  किए  गए  वक्तव्य  में  घोषित  किया  कि  मकाऊ  थौर  दक्षिणी  कोरिया

 को  1-2  1984  से  पारम्परिक  श्रमिक  स्त्रोतों  के  रूप  में  पुनः  वर्गीकृत  अभी e  तक

 केवल  मलेशिया  को  ही  पारम्परिक  श्रमिक  स्रोतों  के  रूप  में  समझा  जाता  था  ।  इसके
 afifes

 इन  आदेशों  से  पोत  कारखानों  निर्माण  और  घरेलू  सेवाओं  में  श्रमिक

 प्रभावित  नहीं  होंगे  ।  इसलिए  सिंगापुर  सरकार  की  नीति  भारतीय  श्रमिकों  के  हितों  को  गंभीर

 रूप  से  प्रभावित  करने  वाली  नहीं  ।-

 हीं  डालेगी  । (@)-  यह  नई  नीति  विद्यमान  भारतीय  श्रमिकों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव नहं

 यंह  मामला  सिंगापुर सरकार
 के |  साथ  नहीं  उठाया  गया है  क्योंकि  यह  सिंगापुर

 सरकार  का  आन्तरिक  मामला  है  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |
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 क  ि ————

 रायगढ़  जूट  fara  के  मजदूरों  द्वारा  हड़ताल

 2764.  श्री  के०  ए०  राजन  :  क्या  जन्म  श्यो  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  रायगढ़  जूट  मिल  के  wae  16  1984  से  हड़ताल  पर

 वही  तो  उनकी  माँगे  कया

 उनकी  शिकायतों  को  दुर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  और

 नाव rerst  मे
 Q क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जान  कि  मजदूरों  को  श्रम  सम्मेलन

 के  मंजूरी  नहीं  दी  जा  रही है
 और  अनेक  म  wast

 ry  को  केवल  5-6  रुपये

 प्रतिदिन  अदा  किए  जाते  हैं  और  प्रशिक्षायों  के  रूप  में  कार्य  कर  रहे  मजदूरों  से  3-4  वर्षों  तक

 मित  कार्य  जाता  हैं
 ?

 श्रम  झोर  पुनर्वास  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  (at  धर्मवीर  भौर  जी  हां

 उपलब्ध  सूचना  के  झन तन सार  रायगढ़  जूट  मिल्स  के  श्रमिक  एक  माँग-पत्र  के  संबंध  में  पटसन  उद्योग

 की  केन्द्रीय  ट्रेड  यूनियनों  द्वारा  दिए  गए  सामान्य  इताल  के  आह्वान  पर  16-1-1984  से  हड़ताल

 पर  हैं  ।  इस  माँग  पत्र  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  मजदूरी  में  और  आगे  ग्रेडों  और

 मानों  तथा  के  पुनरीक्षण  के  के  बारे  में  पश्चिम  बंगाल  श्रम  मंत्री  के  निर्णयों  का

 परिवर्ती  मंहगाई  भत्ते  की  वधित  दर  तथा  पटसन  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  की  मांगेशामिल

 1947  के  अधीन पश्चिम  बंगाल  जो  कि  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम

 उपयुक्त  सरकार  है  विश्वास  को  निपटाने  तथा  हड़ताल  को  समाप्त  कराने  के  लिए  इंडियन  जट  मिल्स

 एसोसिएशन  तथा  श्रमिक  यूनियनों  के  साथ  त्रिपक्षीय  विचार:विमश  कर  रही  है  ।

 उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  मध्य  प्रदेश  सरकर  जो  कि  पटसन  उद्योग  के  मामले

 में  न्यूनतम
 AAG raty >

 द्र  निर्धारित  करने  के  लिए  न्यूनतम  मजदूरी  1948  के

 सरकार  है  ,  पटसन  उद्योग  में  रोजगार  न्यूनतम  मजदूरी  1948  की

 द  में
 में  शमिल  नहीं  किया है  ।  इन  परिस्थितियों  में  भारतीय

 शम  सम्मेलन  के  अधिवेशन

 दारा
 निर्धारित  मानकों  को  लागू  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 महाराष्ट्र  क  थाने  ale  रायगढ़  जिलों  सें  टेलीफोन  सुविधायें

 2765.  श्री  जगन्नाथ  पाटिल  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (  )  पाल घर  बदलाव  बोए सर  दुहाना  faaey  तारावती
 ५

 दोभ्चीवली  मकबरा  महाराष्ट  ary  जिने  और  पनव बल

 के  रायगढ़  जिने  में  किस  प्रकार  के  टेलीफोन  केन्द्र  हैं  ौर  उनकी  नी-कितनी  हैं

 24
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 उपर्युक्त  स्थानों  पर  इस  समय  अलग-अलग  टेलीफोन
 कनेक्शन

 दिये  गये
 है

 AV  कितने  लोग  प्रती  ar-qat  में

 उक्त  स्थानों  पर  आधुनिक  और  पर्याप्त  टेलीफोन  सुविधाएं  प्रदान  करने  की  क्या

 योजना  और

 न  से  a
 rar न्र  a उक्त  स्थानों  पर  और  उसके  आसपास  तेजी  औद्योगिक  वृद्धि  और

 संख्या  में  भारी  बढ़ोतरी  को  देखते  ह्य  क्या  1९५१. सरल  रि  उक्त  स्थानों  प्र  बत  सुविधाएं  प्रदान  करने

 को  प्राथमिकता  देगी  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  विजय  एन०  जानकारी  विवरण  एक

 में  दी  गई  है

 गई  है जानकारी  विवरण-दो  में  दी  गई

 और  जानकारी  विवरण-तीन में  दी  गई  है  ।

 विवरण-एक

 टिप्पणी एक्सचेंज  का  नाम  टाइ  क्षमता

 )

 1

 1.  मर बाद  100

 2.  पाल घर  सीबीएम  600

 शाहपुर  सीबीएन एम  100

 4.  100

 5.  बायसार  एक्सचेंज  नहीं  तारापुर  एक्सचेंज  से  फिलहाल

 पुरा  किया  जा  रहा  है  ।

 500 तारापुर  1

 7.  दाह नू  700

 भिवांडी  2000

 9!  सारा वाली  एक्सचेंज  नहीं  कल्याण  एक्सचेंज  से  फिलहाल

 पुरा  किया  जा  रहा  है

 10.  कल्याण  2700

 11.  दोम्बीवांली  1400
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 दोम्वीवाली

 600 )

 100 12.  दुबारा

 13.  तिलोरा  11  400

 14.  पनवेल  1200

 संक्षिप्त

 :  ea  ऑटोमेटिक  एक्सचेंज

 सीबीएम  >  सेंट्रल  बैट्री  मल्टीपल

 सीबीएन एम  :  सेंट्रल  बैट्री  नॉन  मल्टीपल

 विवरण  दो

 ि  व शाल  वन  SS,  i

 टिप्पणी एक्सचेंज  का  नाम  दिए  गए  कनेक्शन  प्रतीक्षा  सूची

 की  संख्या

 a  a  rt  ne  ए  ि य अ अ अ अ ि ् ि

 1  2  3  4

 1.  मुरबाद  44  84

 2.  पाल घर  357  60

 75  74 3  शाहपुर

 88  111 4  बदलपुर

 §  बायसार  एक्सचेंज  नहीं

 6  459  256
 तारापुर

 670  96 7  दाह नू

 1883  1297 8  भिवंडी

 9  सारा वली  एक्सचेंज  नहीं

 10.  कल्याण
 1883  1821

 11.  दोम्वीवाली  1304  1443

 222



 23  1905  लिखित  उत्तर

 कए  बक  en  ee

 दोम्वीवाली

 535  113 सी  )

 12.  मम्बारां  365  113

 13.  तिलोरा  295  08

 14.  पनवेल  1156  472

 विवरण-तीन

 1.  मुराद  1985-86  के  लिए  200  लाइनों  के  एम०  To  का  आवंटन  किया

 है  |

 पालेकर  1984-85  के  कार्यक्रम  में  600  से  729  लाइनों  तक  इसा  एक्सचेंज  का

 विस्तार  करना  शामिल  है
 |

 शाहपुर  1983-84  के  कार्यक्रम में {100-150  लाईनों  तक  इस  एक्स वें  ज
 का  विस्तार

 करना  शामिल  है  ।

 बदल पर  983-84  के  लिए  300  का  एम०ए  आवंटित  किया

 गया  है  ।

 बाय सर  कोई
 एवं सचेंज

 नहीं  ।

 तारापुर  1984-85  के  क्य क्रम  में  500  लाइनों  तक  इस  एक्सचेंज  का  विस्तार

 करना  शामिल

 1982-83  में दाहने  100  लाइनों  के
 उपकरण

 का  आबंटन  किया  गया है  |

 भावों  (1)  1980-81  में  580  लाइनों  के  उपकरण  का  आवंटन  किया  गया  है  |

 (2)  1983-84  के  सप्लाई  कार्यक्रम  में  45.0  लाइनों  के  क्रास वार

 चेंज  उपकरण  का  आवंटन  किया  गया  हे  तथा  एक्सचेंज  के  1986-87

 तक  चालू  होने  की  संभावना  है  |

 साराघाली  कोई  एक्सचेंज  नहीं  ।

 10  कल्याण

 1981-82  में  जीता  के  जिए  3d)  लाइनों  के  gree  का  आवंटन

 किया  गया  है  |

 (a)  1982-83  में
 विस्तार  के  लिए  303  लाइनों  उपस्कर  का  आबंटन  किया

 गया है  ।
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 1983-84  में  विस्तार  के  लिए  600  लाइनों  के  उपस्कर  का  आबंटन

 किया  गया  है  ।

 1984-85  में  विस्तार  के  लिए  600  लाइनों  के  उपस्कर  का  आबंटन  किया

 गया  है

 ll.
 दोम्बीवाली

 1978-79  में  faeaizt  के  लिए  200  लाइनों  के  उपस्कर  का  आबंटन  कियां

 गया है  ।

 1979-80  a  200  प (a1)

 19४0-81  गो  400  गी

 1983-84  200 ”  ॥ 4 2

 12.  डॉम्बीवाली

 1983-84  में  विस्तार  के  लिए  3500  लाइनों  के  क्रास बार  उपकरण  का

 आबंटन  किया  गया  है  |

 1984-85  प  1500
 "  1.0

 1985-86  पी  2000  ‘tr  0.0

 13,  ater  1983-84
 q  इन  एक्वबेंब  में  10)  से  200  लाइनों  के  विस्तार  करना

 शामिल है

 :  1984-85  में  100  लाइनों  के  एक्सचेंज  उपस्कर  आबंटन  किया  गया  है  । 14,
 तिलोरा

 15.  पनवेल  1980-81  मैं  बिस्तार  के  लिए  200  लाइनों  के  एक्सचेंज  उपस्कर  को

 टन  किया  गया  है  ।

 (a1)  1980-81
 में

 faerie  ल  लिए  200  लाइनों  के
 एक्स  बेंज

 उपस्कर  का  a

 टन  किया  गया  है  ।

 1982-83  के  लिए  2000  लाइनों  का  कनटेनराइज्ड  एक्सचेंज  का  आबंटन

 किया  गया  है  ।

 1985-86  के
 सप्लाई  कार्यक्रम  में  3000

 लाइनों  का  क्लास बार  उपस्कर

 का  आबंटन  किया  गया  है  तथा  एक्सचेंज  के  1987-88  तक  चालू  होनें  की

 संभावना  है  ।
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 लिखित  उत्तर

 विधवा झों /्नुसू चित  जातियों/जनजातियों  क  व्यक्तियों पु
 सैनिकों  को

 पेट्रोल  पम्प/डीजल  ale  seq  मिटटी  के  तेल  की  एजेंसियों  का  श्राबंटन

 2766.  श्री  जगरनाथ  पाटिल  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  at  नीति  के  अनुसार  खाना  बनाने  की  डीजल

 और  पेट्रोल  पम्प  एजेंसियों  का  कुछ  प्रतिशत  विधवाओं  जातियों /  जनजातियों  के  व्यक्तियो ं/

 ए  सैनिकों  को  आबंटन  करने  हेतु  आरक्षित  रखा  जाता  है

 यदि  तो  इस  प्रकार  इसका  कितना  प्रतिशत  आरक्षित  किया  जाता

 हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  भारत  पेट्रोलियम  कार्पोरेशन  और  इंडियन  आयल

 कार्पोरेशन  द्वारा  1  1983  के  बाद  से  महाराष्ट्र  राज्य
 में  भावंटित

 विज्ञापित

 खाना  बनाने  की  पेट्रोल  डीजल  मिटटी  का
 ते  ate  करने  की  एजेंसियों  की

 संख्या  कितनी  है

 उल्लिखित  श्रेणियों  के  उक्त  आरक्षित  एजंसियों  की  संख्या

 कितनी

 (=)  कया  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी है
 कि  अनेक  मामलों  में  उपरोक्त  विशिष्ट

 श्रेणियों  के  व्यक्तियों  को  अन्य  व्यक्तियों  द्वारा  मात्र  माध्यम  के  स्प  में  इस्तेमाल  fear  जाता  है

 क्योंकि  गरीब  व्यक्तियों  के  पास  अपेक्षित  धनराशि  का  होता  और

 सरकार  का  विचार  इस  कभी  को  किस  तरह  टूर
 कंरने  का  है

 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर
 :

 )  और

 हां  ।  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  लिए  पेट्रोलियम  उत्पादों  को  डीलरशिप/डिस्ट्री-व्यूटरशिपों

 के  आबंटन  में  आरक्षण  प्रतिशत  निम्न  प्रकार है

 250,
 (1)  अनुसूचित  जाति/अनुसूुचित  जनजातियां

 25°
 (2)  बेरोजगार  इंजीनियरी  स्नातक  सहित  ब्रेरोजगार  स्नातक

 (3)  शारीरिक  रूप  से  ate  हुए  जिनमें  कार्य  करते  समय  असमथ  हुए

 कारी  कामिक  और  कार्य  के  दौरान  मारे  गये  सरकारी  कार्मिकों  की  विधवाएं

 शामिल  हैं
 15",

 ao?
 (4)  स्वतन्त्रता  सेनानी  (1

 (5)  अन्य  30%
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 ललित  उत्तर  13  1985

 i ए  कतल्‍एआएययएएएटशएएटएएतल्‍यएल्‍एल्‍एएएस्‍ल्‍एतस्‍अफययटल

 1-1-1983 से  2:  9-2-1984  तक  महाराष्ट्र  राज्य  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  आबंटित

 पन्न  जारी  क्या  विज्ञापित  की  गई  डीलरशिपों/डिस्ट्री
 रटरशिपों  की  संख्या  इस

 प्रकार हैं

 i  ing
 आबंटित  जारी  किया
 a

 विज्ञ  पित

 तेल  कंपनी  पी  रिटेल  आउटलेट  पा  स्टिल

 का  नाम  जॉ  ओ  जी  आउटलेट /

 पेट्रोल  पम्प  एल.डी
 ध ण  थ  नया व  ा  आणक नएयकय ब गाए गाव एक  न  एए  गाध  ———  oe  कक नाथ त नथ

 ओं  पेट्रोल

 सी  158  21  41

 40  22  29 सी

 सी  3  5  50  23  27

 योग  )  8  13  108  66  98
 ne  क

 स्थान-वार  ब्यौरे  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 (=)  और  यद्यपि  अभी  तक  ऐसा  कोई  मामला  प्रमाणित  नहीं  हुआ  है  परन्तु

 जिक
 उद्देश्य

 श्रेणियों  के  उम्मीदवारों  के  पास  वित्त  को  संभावित  अपर्याप्तता  की  कमी  को
 द्र

 करने

 के  उद्देश्य  से  सरकार  ने  चुने  गये  डिस्ट्रीब्यूटरों  को  उनकी  आवश्यकता  कार्य-चीलत

 पूंजी  तथा  सावधिक  को  750/  सीमा  तक  देश  के  सभी  राष्ट्रीयकृत  बैकों  के  माध्यम  से  ऋण

 के  रूप  में  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  के  अभी  हाल  ही  एक  योजना  आर्म  की  है  ।

 एफ०ए०सो०्टी०  की  कंप्रोलेकटम  परियोजना

 2767.  श्री  ए०  नीलालोहितदसन  न  दार  |
 ह  द  "  ज

 la  क्या  प्रसार  कौर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने

 शन  Toh  ०  Ics गन्ना
 ्

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (a)  क्या  सरकार  ने  एफ  की  केप्रोलेक्टम  परियोजना  को  मंजर  करने  के

 बारे  में  कोई  फैसला  किया  है  और

 ह  यदि  हां  तो  किए  गए  निर्णय  मंजूरशूदा  परियोजना  का  ब्यौरा  क्या  है  और  निर्णय

 को  कब  तक  सार्यास्थित  किया

 रसायन  शौर  उर्वरक  मंत्री  बसन्त  साठे )  हां  |

 फैट  के  कोचीन  प्रभाग  में  32-4  करोड़  रुपये  के  विदेशी  मुद्रा  अंश  सहित  147.94
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 mn  लाए  तप

 करोड़  रुपये  की  लागत  पर  एक  के  प्रोजेक्ट  परियोजना  की  स्थापना  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 अप्रैल  1982  में  अनुमोदन  दिया  गया  था  ।  विदेशी  परामर्शदाताओं  के  साथ  विदेशी  करार

 मोहित  fem  जा  चुका  है  और  का  कार्यान्वयन  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  है  ।

 बिहार  के  जिलों  में  शाखा  डाकघरों  का  खोलना

 2768.  रीत  लाल  प्रसाद  वर्मा  :  नया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्र  सरकार  की  नीति  के  अनुसार  गिरडीह  जिले  के  प्रेतपुर  डी  ,

 जानदार  खाजमुन्डा  चिकनाडीह  मरवाडीह  सारी

 और  हजारी  बाग  जिले  के  हमारा  काठा  में  शाखा

 डाक-घर  खोले  जाने  और

 नया  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थित  इनमें  से  प्रत्येक  गांव  की  जनसंख्या  2000  से  4000  के

 बीच  है  और  इनमें  संचार  सुविधायें  अपर्याप्त  हैं  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  एन०  डाकघर  खोलने  के

 निर्धारित  मानदण्डों  पर्वत पुर
 जानदार  और  मंशा डीह

 में  डाकघर  खोलने  का  औचित्य  बनता
 है

 परन्तु  खाज मुंडा  पिंडा टा ंड

 और  मनैया
 )

 में  डाकघर  खोलने  का  औचित्य  नहीं  ठहरता  ।

 चिकना डीह  में  पहले  से  ही  डाकघर  हैं
 |

 इनमें  से  किसी  भी  स्थान  की  जनसंख्या  2000  से  4000  नहीं  ये  स्थान  पिछड़े

 क्षेत्र  के  अन्तर्गत  आते  हैं  और  यहां  पर्याप्त  डाक
 हैं

 ।

 हजारीबाग  जिले  में  टासासिन  कोयला

 पोज

 2769.  श्री  रोत  लाल  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  ६.  ,  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  fa  aa  कोल  फील्ड्स  के  अधीन  बी०  एण्ड  Ho  क्षेत्र  में

 हजारीबाग  जिले  में  ब्लाक  में  zrarfaa  कोयला  जहां  उच्च  ग्रेड  के  कोयले  का

 विशाल  भंडार  बन्द  पड़ी  हुई
 और

 क्या  कोयले  की  कमी  दुर
 करने  और  स्थानीय  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  रोजगार

 प्रदानਂ  करने  की  दुष्टि  से  टामासिन  कोला  क्षेत्र  में  एक  आरम्भ  की  जाएगी  और

 तो
 कब  तक  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय के  कोयला  विभाग  में  राज्य  स्त्री  दलबीर  :  और

 टामासिन  कोयला  खान  का  नाम  न  तो  बन्द  खानों  की  सूची  में  है  और  न  ही  अधिग्रहण  की  गई

 ने  ।  परत  ai
 खानों  की  सुची  में  1  vo

 ु  टल  कोल  फील्ड्स  fro  का  इट खोरी  कोयला  ब्लाक  हजारीबाग
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 +

 ufzT में  हैं  किन्तु  यह  बी०  एण्ड  Fo  कि  1  के  अधिकार  क्षेत्र  में  नहीं  आता है  |  चूँकि  इटखोली

 इलाज ज  भ-जर्मनिक  समत्वेषण  अभी  तक  नहीं  किया  गया
 a  ।  इसलिए  इस  ब्लाक  मे  कोयले  की

 किस्म  और  भंडारों  का  पता  नहीं  लगाया  जा  सकता  और  इम  ब्लाक  में  एक  परियोजना  शुरू  करने

 की  बात  अभी  तक  नहीं  सोची  गई  है  ।

 वो  क
 देश  के  सभी  भागों  में

 काश्मीर  के के  प्रसंग  त  fF,  न्य  का  1  रावण

 2770.  प्रो०  सैफुद्दीन  सोज  व्या  श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (*)  क्या  उन्हें  इस  बात  बी  जानकार  कि  काश्मीर  वे  श्रमिक  सच्चे  देश के  fic

 सरकारी  क्षेत्र  मे ंकाम  कर  रहे

 व्या  उन्हें
 इस  बात  की  भी  जानकारी  है  कि  ये  aaa  असंगठित हैं  तथा  इनमें

 मोलतोल  करे  की  शकित  महीं  और

 (7)  बया  सरकार  का  विचार  उन  श्रमिकों  की  कठिनाइयों  के  सम्बन्ध  में  सर्वेक्षण  कराने

 श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धर्म  से  सुचना  एकत्र

 की  जा  रद्दी  है  और  सदन  मेज पर  रख  दी  जायेगी

 संसद  सदस्यों  को  सीधी  ट्रक  डायल  टेलीफोन  सुविधा

 2771.  प्रो०  सरीन  सोज  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्हें  मालूम है  कि  कई  संसद  सदस्यों  ने  उनके  विभाग  को  कहा  है  कि  उनके

 टेलीफोनों  पर  डायल  सुविधा  समाप्त
 कर  दी  जाए

 क्यों  कि
 उसके  काफी  गलत  बिल  बनते

 हैं  जिनकी  अदायगी  कि  लिए  संभव  नहीं

 क्या  उन्हें  यह  भी  मालूम  है  कि  टेलीफोनों  पर  सीधी  ट्रंक  डायल  taal  संमाप्त  करने

 पर  संसद  सदस्यों  को  अपने  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  सम्पर्क  में  रहन  के  लिए  साधारण  साथ-साथ

 तत्काल  काल  बक  करानी  पड़ती  है  लेकिन  थे  काल  भी  आवश्यक  समावधि  के  भीतर  नहीं  मिल

 पातों  .
 £

 कुछ  सदस्यों संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्रीं  विजय  एन०

 यह

 जी  हाँ

 ने  अपने  टेली  फोनों  से  एस०  टी  डी०  सुधि  ॥  हवा  ay नै ला  a  |  ध  प उन्लेखनीय्र  ह ैनै  7  प्रत्येक  मामले

 में  टेलीफोन  से  एस०  Ato  डी०  सुविधा  तभी  काटी  जाती  जव  ऐसा  करने  का ane  किया

 जाता  है  ।  जब  कभी  भी  राशि  के  गलत  बिल  प्राप्त  होने  की  शिकायत  मिलती  तो

 उनकी  सावधानी  से  जांच  की  जाती
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 गि

 जी  हां  ट्रंक  कॉल  में  तभी  विलंब  होता  है  जब  किसी  विशेष  मार्ग  पर  परियात  काफी

 अधिक  होता है
 i  जिन  स्थानों  के  लिए  ट्रंक  कॉल  दो  या  उससे  अधिक  सम्पर्क ों  के  मार्फत

 लगाई  जाती  उसमें  कभी-कभी  विलम्ब  हो  जाता  है  ।

 डा०
 भोम राव  अम्बेडकर  कों  स्मृति  में  डाक  टिकट

 2772.  श्री  सत्य  नारायण  जटिया  :  कया  संचार  मन्त्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  भारत  के  संविधान  के  निर्माता  डा०  भीमराव  अम्बेडकर  की  स्मृति
 में  एक  डाक  टिकट  जारी  करने  के  लिए  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ;

 यदि  तो  यह  टिकट  कब  तक  जारी  किए  जाने
 को  संभावना  और

 (7)  उन  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  हैं  जिनकी  स्मृति  में  अब  तक  डाक  टिकट  जारी  किए

 गए  हैं
 ?

 संचार  मन्त्रालय  में  उप  मंत्री  (at  विजय  एन  :  जी
 हां

 ।

 स्वर्गीय  डा०  अम्बेडकर  पर  पहले  ही  दो  स्मारक  डाक-टिकट  14-4-66  और  14-4-73

 को  जारी  किए  जा  चुके  हैं  ।  इस  विशिष्ट  व्यक्ति  के  सम्मान  में  कोई  और  डाक-टिकट  जारी  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 जिन  विशिष्ट  व्यक्तियों  पर  अब  तक  स्मारक  डाक-टिकट  जारी  किए  गए  उनके

 नामों  की  सुची  अनुबंध  में  दी  गई  |  में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल ०
 टी  ०--7924/84 ]

 गुजरात  के  खम्बात  बेसिन में  तट  पर  विशाल  तेल  को  खोज  को  वहुत

 परियोजना  लिए  fara  बेक  से  ऋण

 2773.  श्री  ata  भाई  नामित  कया  ऊर्जा  मन्त्री यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 ने  गुजरात  के  खम्बात  बेसिन  के  तट  पर  तेल  की  खोज  बृहत

 परियोजना  के  वित्त  पोषण  हेतु  विश्व  बैंक  से  एक  बहुत  बड़ी  राशि  का  ऋण  देने  का  अनुरोध

 किया  और

 यदि  तो  योजना  का  ब्पौरा  तथा  कुल  लागत  क्या  और  इस  सम्बन्ध में  विश्व

 बैंक  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर  :

 सरकार
 ने  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  वैम्बे  बेसिन  qatar  परियोजना  को  वित्त  व्यवस्था

 रीठा  3 च्प्ज्य  bcd  | के  लिए  विश्व  बैंक  के
 सामने
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 r  व  SS

 इस  परियोजना  मं  उत्तरी  गुजरात  क्षेत्रों  में  लगभग
 530  विकास  4  प्र चली

 4  अन्वेषी  कूओं  का  पिछले क्षेत्रों  में  लगभग  1750  किलों  मीटर  क्षेत्र  का

 क्षण  तथा  केम्बे  बेसिन  के  कुछ  क्षेत्रों  में  तेल  प्राप्त  करते  की  योजनाओं  में  वृद्धि  करने  की  परिकल्पना

 है  ।  परियोजना  जिसे  1985-90  के  दौरान  कार्यान्वित  किया  503  करोड़  रुपये  के

 विदेशी  मुद्रा  घटक  सहित  920  करोड़  रुपये के  परिव्यय  की  परिकल्पना  की  गयी है  ।

 योजना  का  आंशिक  रूप  से  वित्त  पोषण  रने  लिए  विश्व  बंक  से  इस  समय  बातचीत  चल

 रही  है  ।

 way  में  जोराजन  क्षेत्र  में  तेल  का  पता  चलना

 2774.  श्री  सन्तोष  मोहन  देव
 :  बया  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है  कि
 अपर  असम

 के  जोराजन  क्षेत्र  में  तेल  होने  का  पता  चला

 और

 यदि
 हं

 तो  दस  ars  में At  थ  चग  तेल  कितना  भंडार  होने  का  अनुमान  है  और  उसे

 निकालने  के  लिए  क्या  कार्यक्रम  बनाया  गया  है
 ?

 weal जनों ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभंग  में  रा  (ott  गार्गी  देखकर
 जी

 at

 अ  नुमा  नित 111  सूली  योग्य  भण्डारों  के  बारे  में  सूचना .  देना  जनहित  मे ंन  होगा  ।

 रिक्त  विकास  क  ओं  की  खुदाई  करके  तथा  सतही  सुविधाएं  स्थापित  करके  0.55  एम टी ०पी  ०ए०

 के  उत्पादन  के  वर्तमान  स्तर  1986-87  तक  धीरे-धीरे  बढ़ाकर  1.22  एमं०टी०पी०ए०  कर

 दिया  जाएगा  |

 डब्लू सी  ०एल०  कौर  सी  ०  सी  ०एल०  के  वोन  सभी  कोयल ना  खानों  का  एक

 संगठन  सें  विलय-करने  का  प्रस्ताव

 2775.  थी  दल बोर  सिंह  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वेस्टर्न  कोल फील्ड्स  लि०
 और

 सेन्ट्रल  कोल tater  awed va  mics  a  fao  के  अधीन  सभी

 के  बारे
 नने

 कोयला  खानों  का
 एक

 संगठन  में  विलय  करने के  ध  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  उस  पर  कब  तक  निर्णय  लिए  जाने  की  संभावना  है  और  इसका

 लय  कहां  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  और
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 यदि  तो  कया  इस  प्रस्ताव  पर  मध्य  प्रदेश  के  हितों  को  टशन  में  रखते  हुए
 विचार  किया  जा  गया  ?

 stu

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  fa  भाग  में
 ४  दी  ह  ॥  ॥  राज्य  मंत्री  दलबीर  fag) :  नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 है

 ।

 ऊर्जा  मंत्रालय  हारा  बोर  डी०  एस०  टी  ०  का  हयात

 स्वीकृति  न  दिए  जाने  के  कारण  तेल
 शौर  प्राकृतिक  गेंस

 आयोग  को  हु  घाटा

 2776.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  बया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 होंने  4  फरवरी  984  के  नवभारत  टाइम्स  में  चार  करोड़  रुपये  डब क्या

 पाए  भिषेक  से  प्रकाशित  समाचार  को  देखा  है  जिसमें  यह  अ+रोप  लगाया  है  fe  ऊर्जा  मंत्रालय

 के  कार्यालय  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  3  करोड़  70  लाख  डालर

 का  घाटा  उठाना  पड़ा  क्योकि  उनका  मंत्रालय  तेल  के  कुओं  में  उपलब्ध  तेल  की  किस्म  और  मात्रा

 का  पता  लगाने  वाले  उपकरण  alae  बोर  एस०  ao  कल  को  आयात  के  लिए

 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  स्वीकृति  नहीं  दे  सका

 सम्बन्ध  में  तथ्य  क्या  हैं  और  क्या  इस
 बीच

 उपरोक्त  स्व ्य  द  द  दिग  अज  | विकृति  दे  दी  गई

 और

 इंस  विलम्ब  और  घाटे  के  लिए  कौन  उत्तरदायी है  और  उसके  विरुद्ध  कया  कार्यवाही

 की  गई

 ऊर्जा  मंत्रालय  क  पेट्रोलियम  विभाग  में  जप  मंत्री  मार्गो  set

 हां ।

 और  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  प्रस्तुत  की  जायेंगी  ।

 हीदिया  तेल  कारखाने  का  विस्तार

 2777.  श्री  सत्य  गोपाल  मि  थ

 *  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं

 थी  असर  राय  प्रधान  डी

 कया  यह
 सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  ने  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  हल्दिया  तेल

 शोधक  कारखाने  के  विस्तार  को  विचार  छोड़  दिया  @!
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 अ  अअ  1.

 यदि  तो  तत्संबंधी  कारण  क्या

 यदि
 न  ,  तो  हल्दिया  तेल  शोधक  कारखाने  के  विस्तार  क  लिए  निर्णय  लेने  में

 बिलम्ब  के  क्या  कारण  हैं

 गम  यूनिट  के  लिए  उनके  मंत्रालय  को  क्या  योजना
 हल्दिया  को  भारतीय  तेल

 और  कार्य कम  हैं
 और

 (  )  तत्संबंधी  नन ब्यौरा  क्या है

 ऊर्जा  मंत्रा  ्  नाग सय  क
 ट्रेलिया  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मार्गो  डाकर  जी

 नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 प्रायोजनाओं  at  तुलनात्मक  प्राथमिकताओं  की  माँग  प्रक्षेपणों  तथा  वित्तीय  साधनों

 को  ध्यान  में  सभी  क्षा
 श

 जा  wer  हैं  ।

 और  (=)  प्रस्ताव  मौजूदा  रिफाइनरी  की  2.5  मि०  मी०  टन  प्रतिवर्ष  की  वर्तमान
 नथिया

 क्षमता  का  विस्तार  करके  5.5  मिली  मीटर  प्र  TIT  कर्म ने  के  बार ेमें  है  और  gay  लोग  साधन

 सुविधाएं  भी  शामिल  है  ।

 कोयली  रिफाइनरी  द्वारा  गत  सिलेंडरों  उत्तर  भारत  में  भेज कण 1  जाना

 mar 2778.  At  शरार ०  पी  ०  गायकवाड़  :  क्या  ऊर्जा मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सव है  कि  गुजरात  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  को  कड़ा  अभ्यावेदन  दिया

 कि  कोयली  रिफाइनरी  उत्तर
 भारत

 को  गैस  सिलेण्डर  भेजने  की  अतिथि  न  दी  जाए  कयोंकि

 इसके  कारण  गुजरात  में  गैस  सिलैण्डरों  की  कमी  हो

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  हाल  में  कोयाली  रिफाइनरी  में  मध्य  प्रदेश  और

 अन्य  उत्तरी  राज्यों  को  गस  सिलेण्डर  भेजना  शरू  किया

 क्या  सरकार  को  पता
 है

 कि  गप  सिलैण्डरों  को  अन्यत्र  भेजने  के  परिणामस्वरूप

 गुजरात  के  कई  भागों  में  प्रयोक्ताओं  के  लिए  सिलेण्डर  प्राप्त  करने  की  प्रतीक्षा  अवधि  बढ़कर  20

 दिन  या  इससे  भी  अधिक  हो  गई  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हूँ
 ?

 232



 1905  लिखित  उत्तर

 ied
 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  SING  मं  at  ait  शंकर

 प्रत्येक  रिफाइनरी  arefat  संयंत्र  अपनी  समीपवर्ती  राज्यों  की  आवश्यकताओं  को

 पुरा  करते  हैं  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  कोयाली  स्थित  बॉटलिंग  संयंत्र

 की  क्षमता  गुजरात  राज्य  की  की  मांग
 से  अधिक  यह  समीपवर्ती  मध्यप्रदेश  तथा

 राजस्थान  राज्यों  की  आवश्यकताओं  को  भी  पुरा  कर  रहा

 और  गुजरात  के  कुछ  शहरों  में  कुछ  बैकलॉग जिन  शहरों में

 बैकलॉग  हैं  उनमें  सामान्य
 स्थिति  लाने  के  लिए  पहले  गुजरात  को  सप्लाई  वृद्धि  कर  दी

 गयी

 गुजरात  शोधक  कारखाने  में  खाना  पकाने  को  गेस  के

 सिलैण्डरों  का  भरा  जाना

 2779.  श्री  कार  पी०  गायकवाड़  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 गुजरात  शोधक  कारखाने  में  गीत  वर्ष  जनवरी  की  तुलना  में  1984  के  दौरान

 प्रतिदिन  खाना  पकाने  की  गैस  के  कितने  सिलेण्डर  भरे  और

 क्या  उपभोक्ताओं  को  खाना  पकाने  की  गैस  के  सिलैण्डरों  की  सप्लाई  के  लिए  प्रती  क्षा

 अवधि  को  कम  करने  हेतु  अधिक  गैस  सिलेण्डर  भरने  का  ब्रिटिश  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (sit  मार्गों
 इंकर

 गुजरात  रिफाइनरी  में  1984  महीने  तथा  पिछले  वर्ष  के  इसी  महीने  के  दौरान  प्रतिदिन

 भरे  गए  सिलैण्डरों  को  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :

 a  a  वि पय अय व व ण अधववव्वस् वण्

 1983

 अ  क  oe  a  i  एएए

 16,496  प्रतिदिन  11,047  प्रतिदिन

 गिलए  एएए ट

 हाँ  ।

 लंबित  मामलों  को  समस्या  को  समीक्षा  के  लिए  समिति

 2780.  श्री  नवीन  रावणों

 ५  :  क्या  न्याय  ate  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 श्री  जून

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  लंबित  मामलों  की  समीक्षा
 के  लिए  किसी  समिति  का  गठन

 है
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 इस  समिति
 के  सदस्यों

 का  व्याख्या  क्या  और

 क्या  इस  समिति  ने  अपना  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  है
 ?

 न्याय
 ate  कम्पनी  कार्य  मंत्री  जगन्नाथ  सरकार  ने  उच्च

 न्यायालयों  वं काया  मामलों  की  समस्या  की  समीक्षा  करने  र  उसके  समाघान  के  उपाय  सुझाने  के

 लिए  तीन  मुख्य  न्या यम तियों  की  एक  अनौपचारिक  समिति  गठित  की  है  ।

 समिति  में  निम्नलिखित  हैं
 :

 श्री  न्यायमर्ति  सतीश  माप  न्यायमर्ति  अध्यक्ष (1)

 सत्ता  उच्च  स्पांयलय  ।

 (2)  श्री  न्यायमर्ति  सस्घावालिया

 मुख्य  घटना  उच्च  न्यायालय  |  सदस्य

 (3)  श्री
 न्याय पूति  मुख्य  स्यायरमूर्ट  1,

 उड़ी  ग  उच्च  स्पा सा लय  ।  सदस्य

 नही ं।

 ग  pa े  व्य राजकोट  घौर  श्नमरल it  में  प्रदर्शन  केन्द्र  को  स्थापना

 2781  श्री  नबीन  रावण  :  नया  सुचना  कौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 बया  ag  सच  है  कि  गुजरात  राज्य
 के

 सौरा  क्षेत्र  में  राजकोट  में  एक  recto

 केन्द्र  स्थापित  करने  का  ्  त्  चार  जेਂ 441%  gr
 i

 यदि  at,  तो  इस  सम्बन्ध  में
 अब

 तक  क्या
 matte

 उत्तर  दूरदर्शन  केन्द्र  के  अस्तगत  कितना  क्षेत्र

 कया  सरकार  को  यह  जानकारी
 है

 कि  इस  दूरदर्शन  केन्द्र
 से  गुजरात  के  अमरेली

 जिले  को  दूरदर्शन की  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  होगी
 ;

 और

 i Ss
 (  )  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  क्षेत्र  के

 WATT mrs?

 और  पिछड़े  लोगों  को

 अमरेली  में  एक  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  करने  का  है लाभ  पहुंचाने  के  लिए 1.0

 सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 एच०  Fo  एल०  भगत  )  और  हां  ।  राजकोट  में  कार्यक्रम  निर्माण  सुविधाओं
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 सहित  उच्च  शक्ति  वाले  एक  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  की  स्थापना  की  जा  रही  हैं  ।  केन्द्र  के  लिए

 स्थान  का  अधिग्रहण  कर  लिया  है  तथा  भवन  निर्माण  कार्य  हाथ  में  ले  गया  है  ट्रांसमीटर

 तथा  अन्य  आवश्यक  उपकरणों  की  सप्लाई  के  लिए  आडर  दे  दिए  गए  कुछ  उपकरण  प्राप्त  हो

 गए  हैं  ।  150  मीटर  ऊंचे  स्टील  टावर  के  निर्माण  का  काम  भी  हाथ  में  ले  लिया  गया  है  |  केन्द्र  के

 1984  के  दौरान  चालू  हो  जाने  की  उम्मीद  है  ।

 राजकोट  के  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  की  सेवा  परिधि  लगभग  120  किलोमीटर  होने  की

 उम्मीद  है  ।

 और  (
 व

 )  राजकोट  में  लगाए  रहे  दूरदर्शन  ट्रांससीटर  से  अमेरेली  जिले  के  बड़े

 भाग  में  सेवा  उपलब्ध  होने  की  उम्मीद  अमरेली  में  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  स्थापित  करने

 फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 mien  टेल  संबंध  के  बारे  में
 श्रसरी को  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  द्वारा  चेतावनी

 2782.  थी  Fo  प्रधानी  :  कया  ऊर्जा  मंदी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  तेल  स्थिति  के  वारे  में  लगभग  यथा  निर्धारण  के  लिए  सुप्रसिद्ध

 अमरीकी  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  द्वारा  आसन्न  तेल  के  बारे  में  विश्व  को  चेतावनी  दी  गई

 क्या  प्रतिवेदन  के  अनुसार  नये  तट  दुर  क्षेत्रों  से  भारत  के  लिए  अधिक  तेल  मिलने

 की  संभावना  नहीं  है  तथा  भविष्य  में  भारत  को  तेल  केवल  गुजरात  तथा  बम्बई  तट  दूर

 जेसे  सुविख्यात  तेल  प्रदेशों से  ही  प्राप्त  होगा  न  कि  पश्चिम  बंगाल  तथा

 स्थान  जैसे  क्षेत्रों  जहाँ  कि  भारत  की  तेल  उत्पादक  एजेंसियां  अत्यधिक  केन्द्रित  होने  जा  रही

 और

 अमरीकी  विशेषज्ञों  के  उपयु कत
 प्रतिवेदन  पर  सरकार  की  वय  प्रतिक्रिया  है

 और

 क्या  नये  तट  दूर  क्षेत्रों  के  तेल  खोज  कार्यक्रम  की
 समी  क्षा

 करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर  :

 और  एक  अंग्रेजी  दैनिक  में  इस  संबंध  में  अभी  हाल  में  एक  समाचार  प्रकाशित  gar है  ।.

 एजेंसी  के  विचारों  को  नोट  कर  लिया  गया  कावेरी

 अंडमान  अपतटीय  तथां  राजस्थान  में  हाइड्रोकार्बन  के  संकेत  पहले  से  ही  प्राप्त  हो  चुके  इन

 क्षेत्रों  में  तेल  की  और  अधिक  खोज  के  कार्य  को  जारी  रखा  जा  रहा  है  ।

 पेट्रोलियम  तथा  भ्रंशोधित  तेल  का  श्रष्पयन  करने  के  लिए  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस

 आयोग  द्वारा  गठित  संस्थायें

 2783.  att  बाला  साहिब  fae  पाटिल  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  :

 क्या  तेल  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  पेट्रोलियम  तथा
 अशोधित  तेल  का
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 क

 Cera अध्ययन  करने  तथा  सम्ब  ि  a  मशीनों  तथा  उपकरण  के  रख-रखाव  के  लिए  कोई  संश्थान  गठित

 की  गई
 मौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर

 और  खेलें एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  पेट्रोलियम  व्यसन  औद्योगिक  तथा

 रिजर्वायर  इञ्जीनियरी  के  लिए  पहले  हो  तीन  संस्थानों  की  स्थापना  की  है  |

 केवल  पेट्रोलियम  तथा  कच्चे  तेल  का  अध्ययन  करने  तथा  सम्बन्धित  मशीनों  तथा  उपकरणों

 के
 रख-रखाव

 के  लित  अलग  से  कोई  संस्थान  नहीं  है  ।

 तेल  sic  प्राकृतिक  गेस  आयोग  का  सातवों  योजना  के  लि ए  योजना  रिव्यू

 2784,  श्री  चाला  साहिब  बिरवे  प्राचीन  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (*)  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  का  सातवीं  योजना  के  लिए  योजना  परिव्यय

 कया

 क्या  तेल  के  नए  क्षेत्रों  की  खोज  के  लिए  कोई  व्यापक  योजना  बनाई  गई  थी

 क्या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  के  अनुसंधान  के  लिए

 कोई  योजना  चालू की  आई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 wot  {
 उर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  \  श्री  गार्गी  शंकर  से

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  ain  के  खोज  कार्यक्रम

 के  बारे  में  सही  परिव्यय  तथा  अन्य  ब्यौरे  सातवीं  योजना  को  म्तिपत  रूप  दे  दिए  जाने  के  बाद

 ही  उपलब्ध  होंगे  ।

 के  लिए स
 निर्वाचन  श्रायोध  दरा  1985  में  होने  at  ले  निर्वाचन q  rye चा  पा  लि  कटु  ु  भाए  गंएं  मां गंद शंक

 Certo दप्

 2785,  श्री  चित  महिला  :  क्या  ema  कौर  कंपनी कार्य
 मंत्री  यह  बताने  की  ao

 करेंगे  कि

 का  यह  सच  है  कि  निर्वाचन  आयोग  ने  1985  में  होने  वाले  लोक  सभा  और

 निर्धन  सभा  साधारण  निर्वाचनों  के  संबंध  में
 कुछ  मार्गेदशंक  सिद्धातों  का

 सुझाव
 दिया

 और
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 यदि  at,  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  पर  क्या  निर्णय  लिए  गए  हैं
 ?

 न्याय  शोर  कम्पनी  काय  मंत्री  जगन्नाथ  :  निर्वाचन  आयोग  ने

 जिससे  स्थिति  का  पता  लगाया  गया  इस  बात  की  पुष्टि  की  है  कि  उसने  ऐसे  मागं दशक  सिद्धांतों

 के  बारे  में  कोई  सुझाव  नहीं  दिया

 vat  ही  नहीं  उठता  ।

 तेल  निकालने  के  ara  का  विस्तार  करने  ole  शोधन  क्षमता  बढ़ाने  क  लिए

 देश  में  क्षमता

 2786.  1०  कपा  सिन्ध  भोई  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  तेल  निकालने  के  कार्य  विस्तार  करने
 और  तेल  शोधक  कारख़ानों  की

 शोधन  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  देश  में  क्षमता  का  विकास  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  art  शंकर  मिश्र

 हां  ।

 तेल  को  खोज

 :

 कुछ  महत्त्पूर्ण  क्षेत्र  जिनमें  स्वदेशी  क्षमता  विकसित  की  गयी  है/विकसित  .  की  जा  रही

 इस  प्रकार  है
 :

 रिणों  का  निर्माण (1)  तटीय  व्यधन  के  लिए  ड्रिलिंग  सींगों  तथा  वक  ओ

 (2)  पिंग  यूनिट  जिनमें  सकर  रॉड  कप-शीर्ष  तथा  एक्स  मास  केसिंग  पाइप

 और  ड्रिलिंग  बिट्स  इत्यादि  शामिल

 (3)  प्रतिष्ठापन  तथा  अपत्तटीय  अपत  ala  जैक-अप  रिंग  aT

 तथा  और

 (4)
 ल  तथा  गैस  के  परिवहन  के  लिए  पाइप  लाइन  पाइपों  की  कोटिंग  तथा

 that  इत्यादि  ।

 तेल  शोधन  क्षमता

 परामर्शदात्री  मत  इन्ही  नियम  इण्डिया  लिमिटेड  थ नें नपे  तेल  शोधक  कारखानों

 के  डिजाइन  तथा  निर्माण  के  लिए  और  मौजूदा  तेल  शोधक  कारखानों  के  विस्तार  के  लिए  आवश्यक

 क्षमताओं  को  विकास  किया  है  ।  लाइसेंसशदा  जैसे  फ्लुइड  कैटेलिटिक  क्रेकर

 सी
 ०  सी  के  सम्बन्ध  प्रक्रिया  जानकारी  का  आयात  करना  पड़ता है  |
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 लिग्नाइट  फा  भंडार  शौर  उसका  उत्पादन

 यह 2787  डा०  कपा  संघ  भोई  :  बया  जजों  मंत्र  od €)  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 देश  में  लिग्नाइट  का  कुल  कितना  भंडार  है

 ae  के  दौरान  का  कुल  कितना  उत्पादन  और

 लिग्नाइट  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  क  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  faz)  देश  में

 लिग्नाइट  के  भंडार  लगभग  3570  मिलियन  टन  होने  का  अनुमान  है  ।

 नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  ने  1983-54  (29.2.  1984  6.25  मिलियन  टन

 लिग्नाइट  का  उत्पादन  किया  है  ।  गुजरात  में  दिसम्बर  1983  तक  कच्छ  जिले  में  0.472  मिलियन

 टन  लिग्नाइट  का  उत्पादन  हुआ  था  ।

 लिग्नाइट  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  उपाय  किए  जा  रहे
 हैं  उनमें  यह  बातें

 शामिल  हैं  ।  खानीं  का  वर्तमान  खानों  का  विस्तार  और  नई  खानें  खोलना  ।

 दिल्‍ली  में  टेली फोन  खराब
 होने

 की  शिकायतें

 2788.  डा०  कपा  सिधु  भोई
 :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा

 करेंगे  कि :

 दिल्‍ली  में  पिछले  तीन  महीनों  के  दौरान  टेलीफोन  खराब  होने  की  कितनी  शिकायतें

 करने  में  कितना  समय  लगता है
 ? शिकायतों  को

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  faa  एन०  देट्लीटेंलीफोन  में  पिछलें

 तीन  महीनों  के  दौरान  प्राप्त  टेलीफोन  के  दोषों से  सम्बन्धित  शिकायतों  की  कुल  संख्या
 इस

 प्रकार  है  :

 1983  1,39,791

 1983  1,47,261

 1984  1,43,667

 शिकायतों  को  दूर  करने  में  लगा  औसत  समय  नीचे  दिया  गया  है

 1984  7.3  घन्टे

 1983  7.3  घन्टे

 1984  6.3  घन्टे
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 भ्रत्यावश्यक
 झ्ौषाधियों  के  नृत्यों  में  बद्ध

 2789.  डा०  कपा  सिन्धु  भोई
 :

 रसायन
 कौर  उर्वरक

 मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे  कि  a

 नया  औषधि
 निर्माता

 आवश्यक  दवाओं  के  मूल्यों  में  बार-बार  बृद्धि  कर  रहे

 और

 यदि  तो  मूल्यों  में  बृद्धि  को  रकबे रोकते  के at  तारा BINT  कदम  उठाए

 गए

 रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  बसन्त  और  औषध
 x

 1986  रक  अधीन  उत्पादकों  के  ag  अपेक्षित  .  है  कि
 वे  अपने  मूल्य  नियंत्रण

 मामूं
 जिनमें  आवश्यक  औषध  भी  शामिल  के  मूल्यों  को  संशोधित  करने  से  पव  सरकार

 का  अनुमोदन  प्राप्त  करें  ।  अनुमति  प्राप्त  किए  बिना  कुछ  ATA  पेशनों  के  मूल्यों को  बढ़ाने  के

 सम्बन्ध  में  कठ  कृतियों  Prag द्  शिकार दें  प्राप्त  हुई  हैं  ।  wy Y  araay  wed  बताओ  नोटिस

 जारी  किए  गए  हैं  या  मूल्यों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 एस्बेस्टास  सी मेंट  रोरो  को  बन्द  किया

 कौर  छंटनी  किए  गए  क्संचा  रियों  को  प्रतिभूति

 (2790.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :
 घौर

 पुनर्वास  मंत्री  यह
 '

 बताने  की  कपा  करेंगे
 कि

 क्या  बिहार  के  सिंहभूम  जिले  में  रोरो  में  बिड़ला  दया  qa  वाली  हैदराबाद

 स्टोर  सीमेंट  प्रोडक्ट्स  के  बन्द  होने  के  कारणों  का  पता  लगा  लिया  गया

 रोरो  एस्बेस्टास  खानों  में  नियुक्त  1500  आदिवासी  मजदूरों  का  बया
 हुआ

 क्या  वे  छंटनी  tau  जाते  atc  सर्वाधित  रूप  के  स्वास्थ्य  फे  निए  खतरनाक  wey.

 स्टोर  डस्ट  में  कार्य  करने  पर  प्रतिभूति  के
 हकदार

 और

 इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हूँ  ?

 श्रम  पौर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  हं. ।|  धर्म  (#)  से  के

 सिंहभूम  जिले  में  स्थित  रोरो  एस्बेस्टास  माइन्स  को  वित्तीय  हानियों  और  अधिकारिता  के  कारण

 दो  वर्ष  पहले  बन्द  किया  गया  था  ।  हू  बताया  गया  है  कि  उक्त  खानों में  नियोजित  सभी

 कारों  को  देय  छंटनी
 मुआवजा

 आदि  की  अदायगी  कर  दी  गई  है  |

 सिलिकोसिस  को  खान  1952  की  घारा  25  के  अधीन  व्यावसायिक  बीमारी

 bit  41  सन  और  जो  wuts क  भ्  > के  में  afaghac चिर
 था  गया

 है  व  क  आ  ब्य पब साय  थ  al  रान  इस  बीमारी  से
 प्रभावित
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 होते  हैं  वे  कर्मकार  1923  के
 अधीन  प्रतिकर  के  हकदार  बशर्ते

 अधीन  fraifta  —
 1A कि  वे  अधिनियम  रित  शर्तें  पुरी  करते  1.0

 स्व नियोजन  के  लिए  केन्द्रीय  ata

 791.  के  सालना  :  क्या  श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारी  को  निर्देश  दिए  हैं  कि

 देने  के  लिए  केन्द्रीय  योजना गौर  कार्यालयों में  कर्मचारियों  की  सिन्हा  बढ़ाकर  स्वरोजगार  को  बढ़ा

 लाग  करने  हेतु  कुछ  जिलों  का  चयन  अर

 यदि  तो  देश
 में

 ग्रामीण  क्षेत्रों  शुरू  की  गई  केन्द्रीय  योजनाओं  का  ब्यौरा

 क्या  है

 पम शोर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 धर्म  स्व

 रोजगार  बड़ावा  at  के  लिए  रोजगार  oe i  यों/विदवविद्यालय  रोजगार  सूचना

 मार्गदर्शक  केन्द्रों  का  सुदृढ़ीकरण  करने  सम्बन्धी  योजना  के  24  राज्यों/संघ  शासित

 क्षेत्रों  कों  30  जिलों  का  चयन  करते  का  fade  दिया  गया  जहां  1983-85  की  अवधि  के  .

 गत  प्रायोगिक  चरण  में  रोजगार  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  रोजगार  कार्यालयों  का  संदीप  करण

 किया  जाना  है  छठी  योजना  के  अन्त  में  इस  स्कीम  के  मूल्यांकन  के  पश्चात  ही  स्कीम  के

 और  अन्य  क्षेत्रों  पर  विस्तार  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 ्
 उपर्युक्त  में  निर्दिष्ट  योजना  के  सभी  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को

 परिचालित  किए  गए  मार्गदर्शक  सिद्धान्तों  के  अनसार  रोजगार  कार्यालय  स्व-रोजगार  कार्यकलापों

 के  लिए  शहरी  तथा  ग्रामीण  दोनों  क्षेत्रों  में  रोजगार  चाहने  वाले  व्यक्तियों  को  प्रेरित

 दर्शन  देंगे  और  उनको  पंजीकरण  करेंगे  ।  रोजगार  कार्यालयों  के  कुछ  कर्मचारी  श्व-रोजगार  क्र

 बढ़ावा  देने  के  अभिप्राय  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  का  दौरा  भी  करेंगे  ।

 (2)  शिक्षित  बेरोजगार  युवाओं  को  स्व-रोजगार  प्रदान  करने  सम्बन्धी  एक  अन्य  योजना

 उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  जिसके  अंतगर्त  10  लाख  से  अधिक  जन  संख्या

 शहरों  को  छोड़कर  शहरी  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  लाया  रहा  है  ।  इस  योजना  के  अन्तरगत

 18-35  ag  के  अबू-मुय  के  शिक्षित  युवकों  को  उद्योग  सेवा  या  व्यापार  क्षेत्रों  में  स्व-रोजगार

 सम्बन्धी  कार्यकलापों  शुरू  करने  के  लिए  का  पैकेज  प्रदान  किया  जाएगा  जिसमें  वित्तीय

 सहायता  शामिल है  ।  इस  योजना  से  प्रति  वर्ष  2.5  लाख  शिक्षित
 युवकों

 को  लाभ  पहुंचने

 आशा  है  ।

 (3)  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्व-रोजगार  प्रदान  करने  ar | 1 ह  सें

 एकीकृत  ग्रामीण  विकास ना कायर  पव्य पग यक्रम
 )  और  st

 रो
 जगार  हेतु  ग्रामीण  युवकों  के

 प्रशिक्षण
 )  सम्बन्धी  योजनाओं  को  1979  से  कार्यान्वित  कर  रहा  है  ।  2  1980

 240



 द्
 )

 23  1905  |  च1 र  लिखित  उत्तर

 =  ee

 से  और  टाइसेम  को  एक  संयुक्त  योजना  में  feat  गया  है  और  यह  अब

 देश  के  सभी  ब्लॉकों  परं  लाग  होती  है  ।

 औद्योगिक  कौर  वाणिज्यिक  क्षत्र  में  धन  संकेन्द्रण  को  रोकने  हेतु  एकाधिकार

 तथा  श्रबरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  को  अधिक

 प्रभावी  बताने  के  लिए  उसमें  संशोधन

 2792.  श्री  बज  मोहन  महन्तों  :  कया  विधिਂ  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रो  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अर्थव्यवस्था  के  औदुप्रोगिक  और  वाणिज्यिक  क्षेत्र  में  धन

 संकेंद्रण  को  रोकने के  लिए  एफ
 नव श्यान  rerrr ‘aT  ॥ reraarat  तथा  अवरोधक च  ्  ज  व्यापारिक नव  नव  लर  नाना नट १५  अधिनियम  पर्याप्त

 नहीं
 है

 क्या  एकाधिकारी  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  के  बावजूद

 कार  बढ़ता  जाता  है

 एक  समतावादी  सामाजिक  और  आर्थिक  व्यवस्था  के  निर्माण  के  लिए  सरकार  का

 >  ध विचार  क्या  कदम  उठाने  का  है  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  | एक

 क्या  इसे  आर्थिक  प्रभावी  बनाने  के  लिए  उक्त  कानून  को  बदलने  सम्बन्धी  कोई

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 न्याय  ate  कम्पनी  काय  मंत्री  जगन्नाथ  से  उच्चाधिकारी

 विशेषज्ञ  समिति  जिसने  एकाधिकारी  तथा  अवरोध  व्यापारिक  व्यवहार

 अधिनियम  की  काब  प्रणाली  का  परीक्षण  किया  ने  आर्थिक  प्रणाली  औद्योगिक  तथा

 पारिक  क्षेत्र  में  सम्पत्ती  के  संकेन्द्रण  पर  अंकुश  की  दृष्टि  से  उसे  अधिक  प्रभावशाली  तंत्र  बनाने

 की  दिशा  में  अनेक  सुझाव  दिये  करे  ।  इन  सुझावों  की  दृष्टिगत  करते  हुए  अधिनियम  के  काय

 व्यवहार  के  दौरान  प्राप्त  अनुभवों  को  भी  दुष्टि गत  करते  हुए  सरकार  के  सामाजिक*  तथा  आधिक

 तर  पर  सम्प्रति  स्थापित  रन  पर  दी  जा  रही  प्रमुखता  को  ध्यान  रखकर  सरकार  ने  पहले  ही

 एकाधिकारिक  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1983  राज्य  सभा  में  प्रस्तुत

 कर  दिया  है  जिस  पर  संसद  में  चर्चा  किए  जाने  की  प्रतीक्षा  की  जा
 रही है

 |  एकाधिकार  तथा

 अव  नेक  दर वारिक  व्यवहार  आ ंविनियम
 कै

 संचालन  ने  निश्चित  रूप  से  एकाधिकार  की  विधि  पर

 तथा  आधिक  शक्ति  के  संकेन्द्रण  रोक  काय  fe  |  बड़े  औद्योगिक  घरानों  की

 परिसम्पत्तियों  aia  की  दर  में  एकाधिकार  ती  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  के

 लाग  होने  के  पश्चात्‌  से  कमी

 उद्योग  में  जबरन  छटी
 तथा  उनका cu  |  कि  |  ह  |  बंद  fear  जाना

 2793.  को  अजय  विश्वास  क्या  श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
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 ह  a ee

 उन
 कारखानों  क

 संख्या
 फ़ितनों

 ह  जिनमें  वर्ष  1982-83  तथा  1983-84  के  दौरान

 जबरन न  छुट्टी  बन्द  किये ज  ननकी की  घोषणा  की

 उपयुक्त  अवधि  के  दौरान  जबरन  छुट्टी  तथा  बन्द  किए  जाने  के  कारण

 बेरोजगार  हुए  श्रमिकों  की  संख्या  कितनी  है  आर

 इन  कारखानों  को  चाल  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे
 हैं  ?

 श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 धनवीर )  तथा

 जबरी  छुट्टियों  काम  बन्दियों  संबंधी  सुचना  केवल  कल डर  वर्षो ंके  किए  रखीਂ  जाती

 है  ।  श्रम  ब्यूरो  तथा  राज्य  सरकारों से  प्राप्त  सूचना  के  आधार  वर्ष  1982  तथा  ay  1983

 के  दौरान  हुई  जबरी-छुट्टियों  तथा  कामबान्दियों  और  उनसे  प्रभावित  हुए  श्रमिकों

 की  संख्या  सम्बन्धी  एक  विवरण  संलग्न  है  |

 औद्योगिक  विवाद  1947  के  राज्य  सरकारें  अपने-अपने

 शिकार  में  आने  वाले  के  सम्बन्ध  में  ताला बंदियों  को  समाप्त  कराने  तथा  बन्द  पड़े  हुए

 कारवानों  को  चालू  कराने  के  लिए  प्राधिकर ण
 हैं  तथा  आवश्यक  कदम  उठाने  के  लिए  समुचित

 केन्द्रीय  क्षेत्र के  प्राणी-ठानो  के  संबंध  इस  प्रकार की  क RTI  rr
 यंवाहीं  समुचित  सरकार  होने  के  नाते

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  की  जाती  है  ।

 विवरण

 1982-83  के  दौरान  ताला बन्दियों  संख्या  जबरी-छुट्टी  काम बन्दी  करने

 ae  एककों  की .  संख्या  और  उनके  कारण  प्रभावित  हुए  श्रमिकों  की
 संख्या

 दर्शाने

 वाला  ग

 ——_——  टसर  टटटणटााटटटाएएिितयल्‍यल्‍ल्‍यस्‍एएतएसशए  क

 ag  ताला  जबरी  निम्नलिखित  के  रण  प्रभावित

 बंदियों  छुट्टियों  बंदियों  होने  बाले  श्रमिकों  की  संख्या

 नी  सख्या  की  संख्या  ताला  wavtT  pl yA—

 सख्या  बंदियां  alec  al  बंदियां

 य  अ  ee  sa

 1982  (4)  454  1521  307  278,475  306,400  16,871

 1156  192  226,424  231,086  42,822 1983  374

 a  शव  ee  ाणणणणथयणणणणणणाााणणथय  ऋण

 अनंतिम
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 उपभोक्ता  शार तर  थोक
 जला सजा  सरकार

 ios  तय  ya

 1794.  st  सतीश  अग्रवाल  क्या  कौर  grata  मंत्री  यह  बताने

 करेंਂ  कि

 दिनांक  10  1980  को  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  कितना  था  और  यह  10

 जनब  1982,  10  1983  और  10  1984  तक  कितने-कितने  अंक  बढ़ा/घटा ;

 उल्लिखित  तारीखों  को  उपभोक्ता  yea  सूचकांक में
 विभिन्‍न

 उपभोक्ता  वस्तुओं
 व

 ati  मूल्य  सूचकांक  कैसे  प्रतिबिम्बित  और

 दिनांक  10  1980  को  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  किन-किन  वस्तुओं  का

 संया  तन  शामिल  किया  गया  तथा  उनका  भार  कितना  उत्पादों का  भार  सहित  संयोजन  और

 क्या  इस  बीच  उक्त  संयोजन में  परिवहन  किया  गया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 कया है  ?

 श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धर्म  अनिल  भारतीय

 उपभ  कता  मुल्य  सूचकांक  प्रति  माह  1960  100  आधार  '  पर  संकलित  किए  जाते  हैं  न  कि

 किसी  ब्रिगिटा  तारीख के  आधार  पर 1  1979  ar  10

 [980 के  निकटस्थ  374  था  ।  इसमें  34  प्वाइंट्स  की  वृद्धि  होने  पर  1980
 में  यह  408  हो  गया  52  प्वाइंट्स  की  और  वृद्धि  होने  पर  दिसम्बर  1981  में  यह  460  हो

 गया  ।  इसमें  37  प्वाइंट्स  की  वृद्धि होने  पर  दीवार  1981  में  यह  497  त्या  62  प्वाइंटस  की

 द्धि  होने  पर  1983  में  यह  559  हो  गया ।

 चूंकि  थोक  सूचकांकों  के  लिए  sare  वस्तुओं  की  बास्केट  की  मुद्दों  के  घटक  तथा
 उनके  वेटिंग  dat  उपभोक्ता  सूचकांकों  के  लिए  प्र  युक्त  वस्तुओं  की  बास्केट  से  fart  it  इन

 ग  aaa ों  की  परस्पर  तुलना  नहीं  की  जा  सकती  |  इस  कारण  इन  दो  सीरीज  में  समान  मुद्दों
 के  सम्बन्ध

 में  अलग-अलग  सु  काँक  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  शामिल  की  गई  वस्तुओं  तथा  सेवाओं की प  निम्नानुसार
 वर्गीकृत  किया  गया

 वग  भार

 (1)  खाद्य  पदारथ  60.92

 (2)  सुपारी  तथा  नशीले  पदार्थ  4.79

 (1)  इंधन  तथा  प्रकाश  3.77

 (4)  बिस्तर  तथा
 जूते  8.54

 (5)  आवास  6.26

 (7)  विविध  13.72

 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  की  पूरी  अवधि  के  दौरान  मुद्दों  का  संघटन  वही  रहता  है  ।
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 12.00

 प्र् यक्ष  महोदय  पो०  के०
 के  ०.  तिवारी

 )

 प्रो ०  के०  के ०  तिवारी  मापकों  याद होगा किः  पिछले
 सप्ताह  gay  कर्नाटक  में

 हो  रहे  भाषायी  दंगों  पर  चर्चा  का  नोटिस दिया  था  ।  भाषायी दगें  रहे  हैं  और  व्यापकं  रूप से
 फल  गए

 हैं
 ।  10  व्यक्ति मारे  गए  हैं  ।  हम  इस  विषय पर  चर्चा  was  आपने

 आसाम

 तथा  गुजरात ;  पर  भी  चर्चा
 करने  की  अनुमति  दें  है

 अतः  मैं
 आपसे  अनुरोध  करता  हू

 कि  आप

 बढ़  रहे  भाषायी  दंगों  और  भाषायी  अल्पसंख्यकों  परे  हो  रहे  अत्याचारों  तथा
 राज्य  सरकार  द्वारा

 कानून  और  यवस्था  की  स्थिति  बनाए  रखने  में  असफलता  पर  चर्चा  करने  की  अनुमति दें  !

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  मैं
 पहले

 ही  स्थगन  प्रस्ताव  नोटिस  दे  चका  हूं  ।

 )

 oe  लेक प्पा
 मैंने

 आंको
 बोलने  की  अनुमति  नहीं  दी  है  मैने  प्रो०  के  ०

 कै८
 तिवारी  को  बुलाया था  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  वे  सब  लोग  बिना  प्रस्ताव  रखे  निवेदन  कर  रहे  ।

 mean  महोदय  :  मेरी  बात  सुनिए  ।  यह  क्या  हो  रहा
 ?

 व्यवधान )

 झष्यक्ष  महोदय  :  श्री  लकप्पा  ,  आपको  क्या  हो  गयाहै
 ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय
 :  आप

 सुनते
 क्यों  नही  ।

 मैं  जानता  कि,.आंप॑.सब  कयों  चिल्ला  ka  ,
 मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?  कया  मेरे  पास  सबकी  बात  सुनने  के  लिए  बहुत  से  कान  हैं

 ?

 मेरी  आपसे  अर्ज  यह  है  कि  कले  बिजनस  usaaatt  कमेटी  में  हमने  इस
 पर  डिस्कशन

 किया था  और  वहां  यह  फैसला हुआ  था  अभी  नहीं
 कल

 के  हालात  देख
 लें  ।

 मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।

 थो  राम  विलास  पासवान  :  हम  उत्तर
 प्रदेश

 और
 बिहार

 का  मामला
 '
 उठाते

 हैं
 जिसको

 आप  स्टेट  सबजेक्ट  हैं  ।
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 प्रो०
 हि ७  की  तिवारी  इस  पर  चर्चा  होनी  चाहिए  |  चर्चा  आवश्यक  है

 ।
 आपने  गुजरात

 पर
 चर्चा  करने

 की
 अनुमति  दी  ।  कर्नाटक  पर  क्यों  नहीं  ?

 meat  महोदय  :  श्री  आप
 गलत

 निष्कर्ष  क्यों  निकाल  रहे  हैं  ।  पूरे  सदन  ने  मुझसे

 पूछा  है  कि  क्या  हमें  भाषायी  अल्पसंख्यकों  पर  चर्चा  करनी  चाहिए  अथवा  vet  ।  पूरे  सदन  ने  कहा

 था
 मैंने  सदन  में  वचन  दिया

 था  कि
 मैं  यह  मामला  कार्य  मंत्रणा  समिति के  समक्ष  रहूंगा  ।  कल

 हमारी चर्चा  हुई  थी  ।

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  आप  सुनते  कयों  नहीं
 ?

 यह  क्या है
 ?

 आप  बैठ  जाइये  ।  प्लीज  faz  डाऊन  | wert  महोदय

 रोके के  ०  के०  तिवारी  :  हमने  नोटिस दिया  है  ।

 meat  महोदय  :  आप  बैठ  जाइये ।  अगर  शाप  में  से  बीस  इधर से  और  बीस  उधर

 से  बोलने  लगेंगे  तो  उससे  क्या  फायदा  होगा  ।  इससे  किसी  के  कुछ  पतले  नहीं  पढता दै  ।  मैंने

 तो  आपको  इजाजत  दी  थी  ,  लेकिन  मैं  क्या  करू  ।  मैं  तो  सब  की  बात  सुनना  चाहता  लेकिन इस

 तरह  से  किसी  की  बात  सुने  सकता  हैं  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  हमें  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  के  सम्बन्ध  में  कहना है

 श्री  के०  :  यह  कर्नाटक के  संबंध में  है  ।  स्थिति  बहुत  गंभीर है  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  बिहार में  कया  हुआ है
 ?

 उत्तर  प्रदेश में  क्या  हुआ  है  ?

 श्री  हरिके दा  बहादुर  :  उत्तर  प्रदेश  में  कई  लोगों  को  मारा  जा  रहा  है  और

 विपक्षी  नेता  श्री  मुलायम  सिंह  पर  भी  हमला  किया  गया  ।

 थी  अबदुल  रशीद  काबुली  :  हमारी
 कोई

 नहीं  सुनता
 ।  अभी  प्राइम  मिनिस्टर

 ने  एम०पीज०  और  एमएलए  की  मीटिंग
 में

 कश्मीर  और
 हमारी

 गवर्नमैंट  को  मेलाईन

 किया  हमारी  बात  नहीं  सुनी  जा  रही  हमारी  जबान  दबाई जा  रही  है  ।

 झ्रच्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ  जाइए  |

 श्रेय  महोदय  :  आउट  करने  से  क्या  फायदा  मिलता है  ।  मेंने  कहा  है  कि  मैं  किसी

 स्टेट  सबजेक्ट  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  और  ना  ही  की  है  ।
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 ——— —— ee

 दि  कि  bl  | array
 area  महोदय  आपने  उसी की  .  बात  कर  रहा  हुं  qh  यह  करने का

 निर्दोश दिया  था  ।  आप  समझने  की  कोशश  माप  इसतरह  से
 काम  करते हैं

 जैसे  कोई

 तूफान  आ  रहा  हो  ।

 /  झाध्यका महोदय ag  एक-एक  से  बात  '  करिए  उससे  मुक्के  भी  सुनाईं  देगा  ।

 कने  THA  किया  है  कि  लिपिस्टिक  मामलों  पर  कुछ  झगड़ा  उसके  लिए  हाउस ने  मुझ

 से  कहा  था  मैंने  बिजनेस  एडवाइजरी  कमेटी  में  रखा  था  ।  फिर  wrest  gat  है  ।  फिर  आपसे

 सलाह  कर  लूंगा  ।  यही  कहा  और  कुछ  नहीं  कहा  है  |

 Sto  के०  के ०  तिवारी  :  कर्नाटक  पर  क्यों  नहीं  ।

 wera  महोदय  :  यह  कर्नाटक  का  प्रशन  नहींहै  ।

 मैंने  सुन  लिया  है'।कंर्ताटक  की  कोई  बातਂ  नहीं  हैं

 कार्यवाही  वृतांत  में  कुछ  सहीं  किया  जाएगा  ।

 (saat) *

 wea  आप  भी  मौजूद  थे  ।

 *  *

 संसदीय  खैल  निर्माण  कौर  (att  बूस  fag):  were  महोदय  हम

 आपके  डायरेक्शंस  से  और  रूलिंग  से  बिल्कुल  सहमत  आप  कहते  हैं  कि  प्यार  रे  बात  करनी

 इनको पहले  प्यार  करना  तो  सिखाइए  वे  तो  प्यार  करना  नहीं  ata  ।

 ara  कहा  हैं  कि  बिजनेस
 एडवाइजरी

 कमेटी  में  ये  मसला  रखेंग े1:  आप  अथवा
 कार्यों  मंत्रणा

 समिति जो  भी  ota  हम  उस  को  पालन  करेंगे  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय
 :  एक  बात  आप  लोग

 TAB  क्यों नहीं  जेत  हमने  बारबार  यह  कह  है

 और  रोज  कहता  हूं  और  हाथ  जोड़  कर  बताना  चाहता  जो  कुछ  भी  आप
 डिसकस

 करना

 चाहते  हैं
 ,  उसके  लिए  सारे  खुले  हैं  ।

 श्री  बिहारी
 .  वाजपेयी  ए ढजने मेंट  मोशन  छोडकर

 महोदय :  एंडजनेमेंट
 सोशन  जब  होता

 है
 तो  वह  भी  आता  बाकी  काम  मैं

 आपकी  सलाह  से  करता  हूं  ।

 Mo  मधु  वहां  केवल  आपके  और  .  हमारे  बीच  स्थगन-प्रस्ताव  पर  चर्चा

 हुई  है
 ।

 **कार्यवाही-वर्तात  में  सम्मिलित  fear  गया
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 wet  महोदय
 :

 मे  पाद  मादा  हं  ave  साह  करते  के  वाद  काम  करता  हूं  ।

 भग  आप
 लोग  इस  तरीके  से  रगे

 तो  बाहर  लोग
 क्या  सोचेंगे  ।

 (eatin)
 **

 महोदय  :  बुताँ  में  कुछ  सम्मिलित  नहीं  कियां जा  रहा

 (errata)

 sits  तिबारी  नहीं  जानते  कि  कार्य  मंत्रणा  समिति
 थी  इन्द्रजीत  गुप्त

 समय  निर्धारित  करने  के  अतिरिकत  प्रत्येक  सप्ताह  यह  निर्णय  भी  लेती  है  कि  किस  विषय  पर

 चर्चा
 की

 जायेगी
 ?

 कया  वह  यह  नहीं  जानते
 ?

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  यह  बताना  अध्यक्ष  महोदय  का  काम  है
 ।

 काय  मंत्रणा  समिति  के  निर्णय  की  धोषणा  सदन
 शो  सतो

 era
 (ag%)

 में  की  जाती  है

 भो  दार  विशाल  wren.  बिजनेस  एडवाइजरी कमेटी  के  मेम्बर  को  यह  राइट  नहीं  कि

 १७  ०.
 यह  यहां  पर

 मामला  उठाए

 *

 बी  मनी  राम  बागड़ी
 :  अध्यक्ष  आप  उनको  रॉकिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनकी  नुवान  तो  रुकती
 a  रुकी हुई  है  ।.

 r
 ह

 af  हरीश  रावत  कर्नाटक में  पहले  भी  इसी  प्रकार  की
 स्थिति  weet  हुई

 ree  ree
 जैमी  अब

 हुई  है
 ।

 श्री  मसी  रास  बागड़ी  :
 हरियाणा  में  रेल

 की  पटरियां  बंद  से  उखाड़ी जा  रही  हैं  और

 वहाँ के  स्पीकर  पर  हमला  हुआ  है

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  अभी विचाराधीन है  ।  इसमें  एडजार्नमेंट  को
 कोई  बात  नहीं  हैं  ।

 इस  पर  डिस्कस  करवा  दूंगा  ।

 i

 eft  सनी  रॉस  बागडोर  :  हमारे  बच्चों  की  हालत
 वहां

 या  ent  wt
 हमले

 हो  रहे  हैं
 ।

 ee  कार्येवाही-वतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 श्रेय  महोदय  :  मैं  देखेगा  ।  हम  इस  पर  चर्चा  करेंगे  ।

 श्री  सनो  राम  बागड़ी  रेल  गाड़ी  की  पटरी  उखाड़  दी  क्या  यह  गंभीर  बात

 नहीं
 है

 थी  wea  बिहारी  वाजपेयी
 :

 क्या  पंजाब के  उग्रवादियों  की  गतिविधियां  हरियाणा
 तक  नहीं  फेल  हैं

 ?  क  ०  ०  ०
 जल  )

 wae  महोदय  :  मैं  कुछ
 न  कुछ  तरीका  निकालूंगा |  बाद  में  बता  दंगा

 प्रो०
 wy  दंडवते कल  आपने  इस  सदन  में  आश्वाप्तन  दिया  था  कि  हमने  कल  जो  मामला

 उठाया
 पा  भाप  उस  संबंध  में  जानकारी  और  स्पष्टीकरण प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।  कृपया  इसे  पूरा

 करने  की  अनुमति  दीजिए i  हम  आपका  आदर  करते  हैं  तथा  आपको  भी  हमारा  आदर  करना

 चाहिए ।  आपका  विनिर्णय  उद्धत  कर  रहा  हूं  ।  आपने  कहा  है  पी  सरकार से  जानकारी  तथा

 स्पष्टीकरण  प्राप्त  कर  रहा  हूं  और  तब  इसे  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ।  केवल  तभी  मैं  विचार  करु  गा

 कि  इस  मामले  में  gay  किया  जाना  है  ॥

 यह  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  बीच  सदन  के  समक्ष  लंबित  पड़े  मामले  के  सम्बन्ध  में

 है प्रधान  मन्त्री  की  ओर  से  श्री  राजीव  गांधी  हारा  स्पष्टीकरण  दिया  मया  था

 सीलिए  मैंने  प्रधान  मंत्री  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  का  नोटिस  दिया  है  ।  सिफ  एव

 सका  क  १  ४  मैंने  प्रधान  मंत्री  तथा  श्री  राजीव  गांधी  के  विरुद्ध  संसद  की  उपेक्षा  करने  पर  घिंशेषा

 शिकार  प्रस्ताव  रखा है
 i  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  मैंने  प्रधान  we  a

 विरुद्ध  जो  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  उसका  क्या  हुआ  ।  मैं  आपका  विनिर्णय

 चाहता ह  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 आप  बेठ  जाइये  और  मेरी  बात  सुन  लीजिए  ।  इसमें  आपकों  कोई  बेस

 नहीं  बनता  ।  होम  मिनिस्टर  अगर  कुछ  कहें

 क  #  क  ७  ७ ७  ०  ०  न

 माप  बैठ  क्यों  नहीं  सकते
 ?
 मापकों aa  हो  गया  है  ?

 प्रो०  मधु  दण्डवत  :  हमने  आपकी  बात  नहीं  सुनी  है  ।  हम  आपकी  बात

 सन  सकें  ।
 क  का  ॥  क  %

 अध्यक्ष
 महोदय

 :
 विशेषाधिकार  का  प्रश्न

 ही
 नहीं  है

 वाही  वतांत  में  सम्मी कि  ake 2
 द व् त जाट  नहीं  किया  गया  ।
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 थी  weer  एज पे वी  मेरा  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  नहीं  मैं  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  बया  गह  मन्त्री
 '

 महोदय  या
 विधि

 मन्त्री  महोदय  कई  वक्तव्य  देने  वाले  हैं
 |

 घायल  सहोबंय  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  ।  मैंने  इसकी  अनुमति  दो

 सरकार  का  इसमें  कभी  भी  हाथ  नहीं  था  ।  यदि  सरकार  का  इसमें  हाथ  होता  तों  वे  ऐसा

 करने  में  सक्षम  थे
 और

 यह  अलग  दंग  से  ही  परन्तु  उसका  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  है  एक

 दल
 का  निर्णय  था  ।  श्री  राजीव  गांधी  पार्टी  के  सचिव  हैं  ।

 lo  दावते  :

 सहारा  के  दुका  भामी  सें  सैनिक
 सोर

 पर
 बताया कि  प्रधान  जघी

 लाने  संशोधन  लाने  के  लिए  कह  रही
 were

 उसका-प्रनन ही नहीं उठता है | ही  नहीं  उठता  है  ।
 १  ७७  क  क

 प्रो०
 मथ  बण्डवते  :  मेरे  मरहले  के  नोटिस  का  eat  हुआ  ?

 पक्ष
 इसकी  अनुमति  नहीं

 डड

 12.14  म०  प्‌

 सभा-पटसन  पर  रखे  गये  पत्र

 हेल  उद्योग  विकास  बोड़  कर्मचारी  एवं  सेवा  उपबावनियम  1983,

 हेल  उद्योग  विकास  थोड  ६  fara  के  चे  1982-83  का  विधिक  प्रतिवेदन  शालि

 कर्जा  मन्त्री  पो
 ०

 दिव
 मैं  निम्नलिखित पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  है

 (1)
 तेल  उद्योग  (farts)  अधिनियम  1974  की  घारा  3।  की  उप पारा  (3)  के  अन्त  गीत
 तेल  उघोग  frat  ala

 कमेंट्री  एवं  उत्पादन  1983,

 की  एक  जति
 बया  was  जो  26  1983  के

 भारत  gary में  अधिसूचना  संख्या  ato  का०  नि०  919  (a)  में
 प्रकाशित

 हुए  थे  ।  [ weerreaa  में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल ०

 (2)  तेल  उद्योग  विकास  '  नई  के  वर्ष  1982-83  के  वधिक

 oferta  '  की  ऐक प्रति  तथा  तथा  लेखा-परी गीत

 |

 (at)  तेन  उद्योग  feere  बोड़े  नई  के  rg  1982-83  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा की  एक  प्रति  तथा  अप्रजा  ।
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 (3)  जप यु बत  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा-पटल पर  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 बताने  वाला  एक  विवरण  तथां  अ  ग्रेजी

 में  रखे  गये  ।  देखिए  ।.  संख्या  एल०
 /84)

 झंध्यदा  महोदय  गवर्नमैंट  ने  कुछ  नहीं  कहा

 )

 were  महोदय  :  गवर्नमैंट  करती  कुछ  तो  मैं  देख  सकता  था  |

 प्रो०  wy  बंच्डवते  :  उन्होंने  जो  कुछ  बाहर  किया है है  उसे  सभा  में  करके  देखें  ।

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  कोई  रन ही  नहीं  है  ।

 थ्रो ०  नथ  बण्डवते  :  वे  आप  की  और  संसद  दोनों  की  उपेक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  आपको  कहा  था
 कि

 मैं  पता  करूंगा
 |  Tal  कुछ  लगता  तो  करवा  देता  |

 यहां  हिसकशन  करवा
 देता

 ।

 )

 धन्य  महोदय :  गवर्नमेंट  ने
 बाहर  कुछ  नद्दी

 ह्  |

 (wae

 प्रत्यक्ष  महोदय  आप  अपनी  पार्टी  में  कास  करते  यह  भी  कहते  अगर  सरकार

 करती तो  मैं  करता  |

 अब  पत्र  सभा-पटल  पर  रखे  जायेंगे  ।  श्री  जगन्नाथ  कौशल  |

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  श्रधिनियस  1969  को  घारा

 62  के  weta  विधिक  प्रतिवेदन

 न्याय  कौर  weed  कार्य  मन्त्र  जगन्नाथ  :  मैं  निम्नलिखित पत्र

 पटल  पर  रखता  हूं

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  1969  कौ  धारा  62  के

 1  1982  से  31  1982  तक  की  अवधि  के  लिए

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1969  के  उपबन्धों

 के  निष्पादन  से  संबंधित  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  हिन्दी  तथा  अ  गरजी

 |
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 (2)  उप्र युँ क्त  (1)  में  उल्लिखित  प्रतिवेदन  को  सभा-पटल पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के

 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  ्  जी  |

 में  रखे  गये  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7891/84]

 भारतीय  तार  1984

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  वी०  एन०  भारतीय  तार  अधि

 fac म  1884  की  धारा  7  की  उपधारा  (5)  के  भारतीय  तार  1984

 जो  18  फरवरी  1984  के  भारत  के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  190  में

 ट्रक  शित  हुए  थे  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्र  जी  सभा-पटल  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7892/84]

 )

 श्री  अटल  बनिहारी  वाजपेयी  )  कोई  पार्टी  एटर्नी  जनरल को  क्या

 बुला  सकता  हे

 श्रेय  महोदय  :  पहली  बात  तो  यह  है  कि  यह  कनक रट  सबजेक्ट  गवर्नमेंट  चाहती

 तो  कानून  बना  सक्ती  उसको  यहां  ला  सकती  थी  और  उस  पर  एतराज  कर  सकतें  थे  ।

 ayer  सिम्पल  है  ।  वे  नहीं  लाना  चाहते  |  नहीं  लाते  तो  मैं  क्या  कर  सकता  हूँ
 ।

 इसका  जश्न  ही  नहीं  है  ।

 अब  मन्त्री  महोदय  बोलेंगे

 mat नटी
 गृहमंत्री  (  को  प्रकाशन  चन्द्र  ऐसा  कोई  संशोधन  यहाँ  नहीं  लया जा  रहा

 gare  मद् दा राष्ट  में  भी  नहीं  ।

 चलचित्र  न  )  1934

 चल  चित्र
 सुचना  कौर

 मन्त्रालय
 में  :  भरी  गुलाब  नवी

 «

 1952  की  घारा  8  को  उपधारा  (3)  के  चलचित्र  परत

 (  संशोधन  )  1984  जो  28  1984  के  भारत के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 सा०  सा०  fro  83  में  प्रकाशित  हुए  थे  की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  सभा

 पट  पर  रखता  हूं
 ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०
 ]

 ह

 थो  रतन  सिह  राजदां  (  बम्बई  दक्षिण  :
 मैंने  एक  विशेषाधिकार  की  सूचना

 भेजी है  ।
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 mae
 महोदय  :  यह  मेरे  वि  बाराधघीन है  ।

 थी  रतन  fag  creat  यह  कि  एक  पुलिस  शिकारी  ने  एक  के  साथ

 दुर्व्यवहार  किया  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय :  मैं  कह  चुका  हैं  कि  we  सुचना  मिल  गई  है  और  मेरे
 फोन  है  ।  मैंने  जांच-पड़ताल  पहले ही  आरंभ कर  दी  मैंने  आपकी  शिकायत  पर  पहले  ही

 कार्यवाही आरम्भ  कर  दी  है

 श्री  रतन  सिह  Cha  केवल  बात यह  है

 *  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।  मैंने  कार्यवाही  करनी  पहले  ही  आरंभ

 कर दी

 t  रतन  fag  राजद  :  उसके  लिए  मैं  आपको  बहुत  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  get  मेरा  आपने  यह ह  निवेदन  है  कि  यहां  मामले  आपकी

 अनुमति  से  उठाए  गये  हैं  ऑर  इनको  निपटारा  अधर  में  नहीं  छोड़  जाने  चाहिएं  ।

 उस  टेपਂ  के  बारे  में  जो  कि  मैंने  अपको  दिया  मु  प्रतिदिन  बहुत  से  पत्र  और

 दूरभाष  भी  मिल  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सभा  को  वचन  दे  चुहा  हूं  कि  ya  पता  चल  जाने  के  बाद  ही--मैंने
 पूर्ण  ब्यौरा  भेजने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  लिखा  है  मैं  आपको  बताऊं

 श्री  इस् जीत  गुप्त  :  मैंने  आपको  जो  वीडियों  फिल्‍म  दी  है  अप  उसे  अन्य  सदस्यों  को

 क्यों  नहीं  देखने  देते हैं
 ?  इसमें  संकोच  की  नया  बात  है

 ?

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  आपका  हर  समय  स्वागत  है  |

 ल्  सरों  को  इसके  लिए  क्यों  मना  कर
 शी  गुप्त  आपने  इसे  देखा  है

 ।  आप

 हैं ?

 to  सथ  वण्डव्ति  :  राजापुर  आप  हमें  भी  विडियो  फिल्म  क्यों  नहीं  देखने  देते
 फिर

 चाहे वह  फिल्म  ही  क्यों  न  हो
 ?

 झष्यक्ष  महोदय  :  मैं  भला  इंकार  क्यों  करूंगा
 ?  आप  कुछ  भी  देखने  के  लिए  सक्षम हैं  ।

 बाज  कल  नथ  चाहे  देखे  ।  आओ  देखो
 ।
 मैंने

 कब
 इंकार  किया  है

 ?

 इवेंट ह द sit  इन्द्रजीत  गुप्त :  यह  मेरा  पानी  THAT  नहीं  प्रा  एयर  नहीं  हैं  ।

 weer  बाहर  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 monet  महोदय
 :

 मैं  इंकार  नहीं  करता  हूं
 ।

 जरूर  देखिये
 |

 राज्य  सभा  से  प्राप्त  सन्देश  पढ़ा  महा  सचिव  |

 राज्य-सभा  से  सन्देशा

 महासचिव :  मुझे  राज़्य-सभा के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्ने  संदेश  की  सूचना  सभा  को

 देनी है  .

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  संख्या  127

 के  gqaelt  के  अनुसरण  में  ge  लोक  सभा  को  यह  बताने  का  निर्देश  हुआ  है
 कि  को  12  1984  को  अपनी  बैठक  में  लोक-सभा  हारा

 3  1984  को  पारित  किये  गये  उद्योग  तथा  संशोधन

 1984  से
 बिना  किसी  संशोधन  के

 सहमत
 हुई  है  1.0

 मध्य  महोदय  :  अब  ध्यानाकर्षण  पर  किया  जायेगा  ।  करो  अजित  कुमार

 मेहता  |" (Saar)

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  उत्तर
 :  मैंने  मंहगाई  भत्ते  की  देय  are

 किश्तों  के  बारे  में  स्थगन  प्रस्थाव  की  सूचना  दी  है  ।  वित्त  मन्त्री  महोदय  को  एक  वक्तव्य  देना

 चाहिये  ।

 meu  महोदय :  बजट  आ  रहा  है  आपका  |  डीलक्स  कर  लेना

 )  **

 meat  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।

 श्री  अबदुल  रशीद  काबुली  खड़े  हुए  ।

 (  व्यवधान  )**

 mae  महोदय
 :  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।

 उन्हे  बोलने  की  अनुमति  नहीं  है  ।  कुछ  भी  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 ला  रहा है

 (  व्यवधान  y**

 भी  wage  रशीद  काबुली  :  मैं  विरो  में  सदन  त्याग  करता  हूं  ।

 **कार्यवाही-वृतान्त में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया
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 तत्पषचात्‌ भी भी  रोकर  काबुलो  सभा  भवन  मे  बाहर  चले  गये  ।

 था०  बसन्त  कुमार  पंडित  (  राजगढ़  )  :  महोदय  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  विरूद्ध

 गत  कुछ  समय  से  लम्बित
 विशेषाधिकार  सूचना

 की  स्थिति  है  ?

 क  महोदय  :  इसकी  अनुमति  जाती है  |

 प्रो०  पी०  ज०  करियर  (  मवेलीकारा  )  :  कोचीन  तेल-शोधनशाला  का  मामला

 बहुत  TAYE,  मामला  है  ।  इसकी  चर्चा  में  से  सदस्य  भाग  लेना  चाहते  हैं  ।.  हमारा

 आपसे  निवेदन  यह  है  कि  आए  इस  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  को  नियम  163  के  अधीन  चर्चा

 में  बदले दें  ।

 भ्रध्यस
 महोदय

 :  मैं  नहीं  कर  हूं  ।  यह  मेरी  ८
 क्ति  से  नाट

 2.0  ्
 र्‌  है  ।  केवल  नियम

 समिति  ही  इसे  बदल  सकती  fram  तो  नियम है  |

 )

 ef  wen  बिहारी  वाजपेयी  :  अध्यक्ष  इसकी  cit  डिस्कशन

 में  बदल  दीजिये  ।  इंस  हफ्ते  में  और  कोई  विषय  नहीं ले  रहे  हैं  ।  केरन  में  जो  आग  लगी  है  उसके

 बारे  में  काल  अटेंशन  के  बजाय  अगर  शाप  को  अल्पकालिक  चर्चा  कर  लें  तो  मंत्री  जी  को  कोई

 एतराज़  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  शिव  देखकर )  :  GR  कोई  एतराज  नहीं है  ।

 अध्यक्ष
 महोदय

 :  हाउस  की  से  हो  सकता है  ।  अगर  aq

 ठीक  ह ै।
 रोग

 ama  हूँ  त

 थी  पी०  शिव  शंकर  :  आप  उस  पर  कैसी  भी  चर्चा  Ae  कोई  अपत्ति  नहीं  है  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  हमें  यह  पता  नही ंहै  कि  हो  कया  रहा  हैं  ।  आपके

 ध्यान  कारण  प्रस्ताव  पर  विचार  शुरू  किया  और  उसी  के  साथ  ही  साथ  आपने  चर्चा  शुरू  कर  दी

 और  मेरे  माननीय  fies  कहते  हैं  कि  आप  इसमे  अल्पावधि  चर्चा  में  बदल  दें  ag  अल्पावधि  चर्चा

 न्या  जिसके
 लिए

 आप
 सहमत  हो  गये  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  तो  केवल  यह  कह  रहा  था  यदि  समस्त  का  ag  विचार  हो
 तो  मुझ  तो  सदन  की  स्वेसम्मति  के  अनुसार  चलना  है  ।

 प्रो०  एन०  सी ०  रंगा  :  आपने  बारे  में  स्वीकृति  प्रदान  की  है  ?

 wea  इसे  सदन  के  रदा  हूं  ।  यदि  सदन  इसे  स्वीकार कर  लेता
 है  तो  तभी  ag  किया  जायेगा  ।  मैं  तभी  सहमति  हूंगा  जबकि

 समग्र  सदन  का  मत
 हो

 इसे

 अल्पकालीन  चर्चा  में  बदल  दिया  जाए  |
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 23  1905

 ,  ैवितस्वनीय  सोक  महत्व  के  विषय  की  ओर
 ध्यान  दिलाना

 चम

 ato  बच्चो  (RIATTT  महोदय  प्रोफेसर  रंगा  को  बता  दीजिए  कि  मन्त्री  महोदय  ने
 इसकी  स्वीकृति दे  दी  है  ।  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  लाने  की  बजाय  हमारा  यह  विचार  है  कि  इसे

 were  wat  में  बदल  दिया  जाए  |

 कोण
 पी०  शिव  शंकर

 :  मैं
 संसदीय

 कायें  मंत्री  को  विवशताओं को  नहीं  जानता हूं  ।  उस
 स्थिति  जहां  तक  मेरा  संबंध  अपनी  और  से  gab  कोई  आपत्ति  नहीं  यदि  आप  earn
 कर्ण

 प्रस्ताव  की  बजाय *  आधा  घण्टे  की  चर्चा आदि  चाहते  हैं  तो  उस  पर  ०.  कोई  आपत्ति

 Te है

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  विबदाता  यही  है  कि  यदि  सारा  सदन  मानता  है  तो  ऐसा  किया  जा

 सबता  है  और  वह  as  स्वीकार्य  है  परन्तु  यदि  सहमति  नहीं  है  तो  मैं  नहीं  होऊ  गा  पह ्

 agar  सरल  सी  बात  है  |

 घो ०  लघु  :  प्रो०  रंगा  ने  अपनी  उचित  कठिनाई  व्यक्त कर  दी  इंस  विषय से

 सम्बद्ध  दक्षिण  के  कुछ  सदस्यों  ने  यह  अनुभव  किया  है  कि  यदि  यह  कवन  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव

 है  तो  उन्हें  बोलने  अवसर  नहीं  मलेगा  |  सभा में  दोनों  ही  ओर  के  सदस्य हैं  जो  कि  चर्चा

 में  भाग  लेने  के  इच्छुक  हैं  और  यह  निवेदन  किया  गया  है  कि  इसे  अल्प काल ोन  चर्चा  में  बदल  दि

 मंत्री  महोदय  तैयार  हैं  ।  मेरा  प्रो०  रंगा  से  निवेदन है  कि  वे  इसमें  रोड़ा  न  अटका कर  इसे

 चलने द  ।

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  रात  में  डिस्कशन  करने  से  कोई  फायदा  नहीं  अगर

 बरना  तो  अभी  करो

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 श्री  एच०  के०  एल०
 क्त *°  :  यदि  आप  कोई  ख़र्चा  करना  चाहते  हैं  तो  यह  बजे  के  बाद  होनी

 चाहिये  ak  बोई  आपत्ति  नहीं  rs  ।

 1.2.26  स०  प

 श्रविलस्बनीय  लोक  महत्त्व  के  विषय  को  घोर  tara  दिलाना

 कोचीन  तेलशोधक  कारखाने  में  विनाशकारी  भाग  जिसके  परिणाम  स्वरूप  भारों

 नुकसान  gar  कौर  कुछ  व्यक्तियों  की  मृत्यु  का  समाचार

 श्री  जायफल  wafer  महोदय  मैं  ऊर्जा  मन्त्री  का  ध्यान  अविलम्बनीय  लोक

 महत्व  के  निम्नलिखित  विषय  की  ओर  आकर्षित  करता  और  अनुरोध  रता  हूं  कि  वह  इस

 पर  वक्तव्य  द
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 13  1984

 aixreai
 लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान

 दिलाना ध्  eee

 तेल  siters  कारखाने  में  लगी  विनाशकारी  आग  के  जिसके

 परिणाम-स्वरूप  भारी  नुकसान  हुआ  कुछ  व्यक्तियों  की  मृत्यु  का  समाचार  तथा  इस

 मामले  में  सरकार द्वारा  की  गई  कार्यवाही  14.0

 ऊर्जा  मन्त्री  पी  ०  :  aria  रिफाइनरीज  लिमिटेड  के

 कोचीन  स्थित  रिफाइनरी  पैकेज  में  एक  विस्फोट  और  आग  लगने  की  रिपोर्ट  8

 19८4  को  मिली  थी  ।  आग 8  1984  वीरवार  को प्रातः  5.45  बजे  लगी  थी  ।  प्रभावित

 क्षेत्र  विमान  टर्बाइन  ईंधन  टेंक  तथा  उपयोगिता  क्षेत्र  थे  ।  वायलर  नियंत्रण  कक्ष  में  काम  करने  वाले

 चार  श्रमिक  बुरी  तरह  जल  गये  थे  और  इनमे ंसे  अब  तीन  की  मृत्यु  हों  चुकी  बायलर  हाउस  के

 साथ  टर्बो-जनरेटर  भवन  में  नियुक्त  एक  ठेकेदार  के  एक  की  सदमे  से  मृत्यु  हो  गई  ।  एक

 कर्मचारी  अभी  भी  हस्पताल  में  है  और  उसकी  हालत  सुधर  रही  दो  अन्य  व्यक्तियों  को  भी

 मामूली  चोटें  आई  एक  और  दैनिक  को  जो  आग  बुलाने  के  काम  में  लगा  हुआ

 बाद  में  चोट  गई  है  और  उसे  हस्पताल  में  दाख़िल
 करा

 दिया  गया  है  ।

 मुख्य  यूनिट  तथा  निर्माणाधीन  sags  कैटेलिटिक  इससे  प्रभावित  नहीं  हुआ  है  ।

 परन्तु  पुराने  यूनिटों  के  उपयोगिता  सेवा  अनुभाग  और  एफ०  सी०  सी ०  भु०  के  लिये  निर्माणाधीन

 उपयोगिता  सेवा  अनुभाग  को  भी  व्यापक  क्षति  पहुंची है  ।  प्रशासनिक  भवन  की  कच्चीਂ

 दरवाजों  आदि  को  भी  बड़े  पैमाने  पर  नुकसान  हुआ  है  ।  परन्तु  कोई  संरचनात्मक  क्षति

 पहुंचने  का  पता  नहीं  चला  है  ।  सामग्री  और  उत्पादों  की  हानि  सहित  9  से  12  करोड़
 रुपये  की  हानि  होने  का  प्रारम्भिक  अनुमान  लगाया  गया  है  ।

 मुख्य  आग  को
 अलग-प्लग  कर  दिया  था  और  भाग  बुताने  की  कार्यवाही  को

 दिल्ली  और  उसके  पास  वाले  टेको  में  केन्द्रित  रखा  गया  था  i  आग  पर  दा निवार

 अपराह्न  तक  पूरी  तरह  काबू  पा  लिपा  गया  था  ।  कई  नागरिक  नौसेना  के

 अग्निशमन  यूनिटों  को  प्रयोग  में  लाया  गया  था  और  आग  को  निर्यात  करने  के  उनके  प्रयास

 प्रशंसनीय  थे  ।

 आठ  तारीख  के  पूर्वाह्न  को  घटना  की  जानकारी  प्राप्त  होने  के  तत्काल  बाद  भारत  सरकार

 ने  पेट्रोलियम  विभाग  के  परामर्श  और  इंडियन  आयल  कार्पोरेशन  लिमिटेड  के

 प्रधान  महाप्रबंधक  तकनीकी  को  स्थिति  का  ats  पर  जायजा  आग  के  कारणों

 का  पता  लगाने  और  आग  पर  नियंत्रण  पाने  के  लिये  किये  जाने  वाले  उपाय  आदि  सुस्ताने  के  लिये

 नियुक्त  किया  था  ।

 तेल  शोधक  कारखाने  को  बन्द  कर  दिया  गया है  ।  यहां  इस  बात  का  उल्लेख  कर

 दिया  जाता  है  कि  कोचीन  रिफाइनरी  को  15  1984  से  लगभग  75  दिनों  की  अवधि  के

 लिये  विस्तार  कार्यों  को  पुरा  करने  के  लिए  बन्द  किये  जाने  का  कार्यक्रम  था  ।  उस  क्षेत्र  में

 पेट्रोलियम  उत्पादों  की  कोई  तात्कालीन  कमी  नहीं  होगी  ।  फिर  कोचीन  रिफाइनरी  लिमिटेड

 ने  टैंक  वैगनों  और  टेंक  ट्रकों  में  लदान  का  कायें  निवार  10  1984  को  फिर  से  चालू  कर
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 23  1005  )  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  शोर  ध्यान  दिलाना
 ग एएए ल्‍

 दिया था  ।  आसपास  के  क्षेत्रों  से  आवश्यक  उत्पादों  को  ले  जाने  के  लिये  झावश्यक कदम भी कदम  भी  उठाये

 हैं
 ।

 पेट्रोलियम  उत्पादों  के  परिवहन  और  उपलब्धि  को  बनाए  रखने  के  कार्य  की  सुनिश्चित
 व्यवस्था  करने  के  सभी  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 मरने  वाले  और  क्षतिग्रस्त  व्यक्तियों  के  परिवारों  के  साथ  मेरी  हार्दिक  सहानुभुति  है  ।

 सरकर  ने  एक  जाँच
 समिति

 गठित  कर  दी  है  ज़िसमें  तेल  उद्योग  और  भारत  सरकार  का  मुख्य
 लिस्प  टक  नियंत्रण  शामिल  है  og  समिति  इस  घटना  के  कारणों  और  स्वरूप  पर  विचार  करेगी

 कौर  इससे  बचने  के  लिये  किये  जाने  वाले  उपायों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  रिपोर्ट देगी  ।  मैं  सदन

 को  3.  श्वसन  देता  हूं  कि  न  केवल  उन  क्षेत्रों  जिन्हें  कोचीन  रिफाइनरी  लि०  gra  सप्लाई  की

 जाती  उत्पादों  की  सामान्य  उपलब्धता  को  सुनिश्चित  रखने  के  सभी  प्रयास  किए  जायेंगे  बल्कि

 संयंत्र  कों  यथा  सम्भव  जल्दी  से  जल्द  चालू  कर  दिया  जायेगा

 जायनल  अबेदीन
 :

 अध्यक्ष  कोचीन  तेलशोधक  कारखाने  में  जसे  आग  लगी  है  क

 वैसी  केरल  में  कभी  नहीं  लगी
 ।  300  से

 अधिक
 अग्निशमन  कर्मचारियों  को  लगभग  24  घण्टे  तक

 आग  पर  काब  पाने  के  लिए  लपटों  के  साथ  जना  पड़ा  थां  ।  इसके  परिणामस्वरूप  जन  धन  की

 ahi  हानि  हुई  है  ।

 प्रस  रिपोर्टों  से  पता  चलता  है  कि  इस  विनाशकारी  आग  से  बचा  जा  सकता  शा  अथवा

 कम  | कम  काफी  हद  तक  नुकसान  को  कम  किया  जासकता  था  बशर्तें  समुचित  सुरक्षा  के  उपाय

 किए  गए  होते  ।  समाचार-पत्रों  में  प्रकाशित  अधिकारी  के  ब्यान  के  .  अनसार  ale

 क्रश  टेंडर  और  तेलशोधक  कारखानों  में  आमतौर  पर  पाया  जाने  वालों  पाउडर  तत्काल

 उपलध  हो  जाते  तो  आज  आंग  पर  30  मिनटों  में  काबू  जा  सकता  था  परन्तु

 शाम  के  समय  और  फोम  पाउडरਂ  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  हुआ  |

 ’ eT  32  प

 महोदय  पीठासीन

 कोचीन तेलशोधक  कारखाने  को  पिछले  कुछ  वर्षों  से  सर्वोत्तम  सुरक्षा  उपायों  के  लिए

 पुरस्कार  मिलते  रहे  हैं  ।  परन्तु  आग  बुताने  वाली  इसकी  अपनी  कोई  युनिट  नहीं  है  ।  यदि  सर्वोत्तम

 उपायों  के  लिए  पुरस्कार  प्रप्त  करने  वाले  तेलशोधक  कारखाने  की  पह  स्थिति  है  तो  अन्य

 PPC co  कारखानों  में  आग  बुने  की  सुविधाओं  की  कमी  की  कल्पना  आसानी से  की
 जा

 सकती है

 सरकार  ने  दुर्घटना  के  कारणों  को  पता  लगाने  के  लिए  जांच  समिति  नियुच्त  की  है  ।  पह

 कहा  जाता  है  कि  यह  समिति  भविष्य  में  इस  प्रकार  कीं  घटनाओं  की  रोकने  हेतु  उठाये  जाने  वाले

 उपायों  के  बारे  में  सरकार  को  प्रतिवेदन  देगी  ।  इससे  तेलशोधक  कारखानों  में  काम  करने  बाले  तथा

 उनके  आस-पास  रहने  वाले  लोगों  की  सुरक्षा  के  प्रति  सरकार  की  लाप्ररवाही  का  स्पष्ट  पता  चलता

 है  ।  केवल  तीन  महीने  पहले  इसी  क्षेत्र  में  एक  छोटी  सी  घटना  हुई  थी  उसके  बाद  सरकार  ने
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 कोई  भी
 एहतियाती

 उपाय  करने  की  आवश्यकता  नहीं  सभी  केवल  इतना  ही  नहीं

 सरकार  ने  प्रारम्भ  में  लोंगों  की  सुरक्षा  हेतु
 कोई  व्यवस्था  की  ।  सरकार  ने  ये  उपाय  पहले

 mad  किए  ?  इतनी  देर  बाद  इस  प्रकार  की  विपदाओं  को  रोकने  हेतु  समिति  द्वारा  उपाय

 qa  पर  सरकार  क्यों  निर्भर  है  ?  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  तेलशोधक

 कारखाने  के  निकट  एल०  पी०  जी०  afr
 के  आस-पास  आवश्यक

 सुरक्षात्मक
 उपाय  किए  हैं  ?  मैं

 माननीय  मन्त्री  महोदय  से  यह  भी  जातना  चाहता  हूँ  कि  इस  दुर्घटना  के  कारण  पेट्रोलियम  उत्पादों

 के  नुकसान  को  पूरा  करने  हेतु  वह  कौन  से  ठोस  कदम  उठायेंगे  अर्थात्‌  क्या  वह  इनकी  कमी  आयात

 से  पूरी  करेंगे  अथवा  देश  में  अधिक  उत्पादन  करेंगे  ।

 मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  ag  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  देश  के  सभी  तेलशोधक

 कारखानों  में  सुरक्षा  के  पर्याप्त  उपाय  किए  हैं
 ?  कोचीन  तेलशोधन  कारखाने  की  दुर्घटना  हम

 सभी  के  लिए  आँखें  खोल  देने  वाली  है  ।  माननीय  मन्त्री  महोदय  को  सभा
 को

 पर्याप्त  सुरक्षा
 उपायों

 के  बारे  में  अवश्य  ही  आश्वासन  देना  चाहिए  ।

 देश  के  तेलशोधक  कारखानों  में  विस्फोट  की  सम्भावनाएं  रहती
 है  ।  मैं  यह  जानना

 चाहता  हं  कि  क्या  सरकार  अंन्त॑र्राष्टींय  समुदाय  द्वारा  निर्धारित  सुरक्षा  उपायों  का  पालन  कर

 रही है  ।

 सरकार  को
 दुर्घटना

 के  कारण  जानने  में  अधिक
 समय

 क्यों  लगता  है
 ?

 यह  देखा  गया  है  कि  अधिकाँश टेंक  तेलशोधक  कारखाने  के  निकट  हैं  ।  इन  टैंकों
 सुरक्षा

 को  खतरा  रहता  है  ।  क्यां  सरकार  इस  को  अन्य  स्थानों  पर  ले  जानें  के  लिए  कदम  उठाएंगी  ।

 मन्त्री  महोदय  के  वक्तव्य  के  पैरा  6  में  शोक सन्तप्त  परिवारों  के  प्रति  अत्याधिक  सहानुभूति

 प्रकट  की  गई  है  परन्तु  उन्होंने  यह  स्व  कट  नहीं  क्या  कि  क्या  इन  परिवारों  को  कोई  मुआवजा  दिया

 जाएगा  ?  यदि  इन  परिवारों  को  कोई  मुआवजा  दिया  जाना  है  तो  उसका  स्वरूप  क्या  है  और

 कितना  दिया  जाएगा
 ?  स्पष्ट  उत्तर  की  अपेक्षा  की  जाती  है  ।

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  माननीय  सदस्य  ने  दुर्घटना  के  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  प्रशन  पूछे

 हैं  ।  वास्तव  में  मैंने  अपनें  वक्तव्य  में  उन  सभी  विशिष्ट  मुद्दों  को  सम्मिलित  किया  है  जिन्हें  किया

 जाना  चाहिए  था  ।

 जहां  तक  पो  का  सम्बन्ध  है  मैं  यह  निवेदन  करूंगा  कि  इन  टैको  की  सभी  छतों

 पर  फोम  पोरस  थे  परन्तु  इस  दुर्घटना  समय  उन्हें  नहीं  चलाया  जा  सका  क्योंकि  टेंक  तक  नहीं

 पहुचा  जा  सकता  था  क्योंकि  यह  में  था  |

 जहां  तक  आग  बुलाने  वाली  युनिट  का  सम्बन्ध  है  मैं  अवश्य  ही  ag  निवेदन  करूंगा  कि

 कोचीन  तेलशोधक  कारखाने  में  अपने  कर्मचारियों  में  से  ही  प्रशिक्षण  देकर  आग  बुताने  वाले

 दस्ते  निर्माण  किया  है  ।  इसके  अतिरिक्त  उनकी  साप्ताहिक  fee  भी  होती  है  ।
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 श्री  नीलालोदितादसन नाडार  :  इस  घटना  के  बाद
 ?

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  इससे  पहले  इस  घटना  के  बाद  किसी  को  भी  प्रशिक्षण  नहीं  दिया

 गया  मैं  कह  रहा  था  इससे  पहले  |

 कोचीन  तेलशोधक  कारखाने  के  प्राधिकारियों  द्वारा  यह  पर्याप्त  सभी  जाती  है  ।

 जहां  तक  जांच  समिति  का  सम्बन्ध  वह  नियुक्त कर  दी  गई  मैं  इस  बात  से  इन्कार

 नहीं  करता  कि  इस  तेलशोधक  कारखाने  के  बारे  में  कुछ  रिपोर्टों  मिली  .  इस  प्रकार  की

 घटन
 ओं

 को  रोकने  के  लिए  कार्यवाही  की  गई  थी  ।  परन्तु  इस  घटना  के  अपने  आयाम  हैं  ।  नियुक्त

 की  जांच  समिति  को  बिस्तार  में  छानबीन  करने  का  निदेश  दिया  गयाहै  इस  समय  मैं

 यह  नहीं  कह  सकता  कि  हम  क्या  कदम  क्योंकि  यह  सब  उस  प्रतिवेदन  पर  मिरे
 करता

 है  जो  इस  जांच  समिति  द्वारा  प्रस्तुत  किया  जाएगा  ।

 माननीय  सदस्य  ने  एक  टिप्पणी  और  भी  की  है  और  यह  पुछा  है  कि  क्या  हम  सभी  तेल

 शोधक  कारखानों  की  सुरक्षा  ्  कदम  उठाने  जा  रहे  हैं  ।  वास्तव  तेलशोधक  scare

 में ऐसे  कदम  उठाये  aes  |  यह  आपके  दृष्टिकोण  पर  निर्भर  करता  है  ।  मैं  इसमें कुछ  नहीं  कर

 सकता  |  पर  ऐसे  सभी  मामलों  में  इनसे  नहीं  बचा  जा  सकता  ।

 माननीय  सदस्य  ने  टैंकों  के  स्थित  बारे  में  भी  प्रीत  पूछा  है  ।  मैं  यह  निवेदन  करता  '  हु

 कि  ब्रिटेन  तेलशोधक  कारखाने  के  प्राधिकारियों  द्वारा  इस  पर  पहले  विचार  किया  गया  था  ।  निसंदेह

 सांविधिक  दूरी  रखी  गई  है  ।
 सम्बन्धित  प्राधिकारियों  द्वारा  इस  मामले  को  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  ।

 परन्तु  इस  सम्बन्ध  में  मैं  पहले  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  विस्तार  में
 जाने  के  बाद  मैं  यह  अनुभव

 हूं  कि  सांविधिक  प्राधिकारियों  द्वारा  इन-टैंकों  के  स्थान  का  मामला  निपटा  दिये
 जाने

 के

 बाद  किसी  को  भी  उनके  तकनीकी  पहलुओं
 पर  नहीं  अपना  चाहिए  ।  वास्तव  में  जांच  के

 परिणाम  की  फरत  क्षा  कर  रहा  परन्तु  मैंने  प्राधिकारियों  को  चेतावनी  दे  दी  है  कि  इस  तकनीकी

 आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  साथ-साथ  यदि  यह  आवश्यक  हुआ  कि  हमें  विभिन्‍न  स्थानों  पर  स्थित

 इन  टैंकों  का  ध्यान  रखना  पड़ा  तो  हम  रखेंगे  ।  यह  इस  पर  निर्भर  करता  है  कि  तकनीकी

 कि  यों  ay  इस  सारी  स्थिति  के  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  होती  यद्यपिਂ  इस

 और  समझदारी  की  दृष्टि  देख  रहा हूं
 ।  और  परन्तु  इ  म

 पर  तकनीकी  प्राधिकारियों

 द्वारा  विचार  किया  जाएगा  और  fora  लिया  जाएगा  ।

 जहां  तक  उत्पादों  की  हानि  से  सम्बन्धित  प्रश्न  का  सम्बन्ध  अपने  वक्तव्य  में  यह  कह

 कर  इस  दुर्घटना  .  के  परिणामस्वरूप  विभिन्‍न  उत्पादों  की  पूति  के  मामले  में  लोगों  को  कोई

 कष्ट  नहीं  होने  fear  जाएगा  मैं  स्थिति  पहले  ही  स्पष्ट  कर  चुका  हुं  ।  वास्तव  में  इस  क्षत्र  का

 अन्य  स्थानों  से  चाहे  वह  विशाखापत्तनम  बम्बई  क्यों  न  हो  ।  ध्यान  रखने  के  लिए  आदेश

 पहले  ही  जारी  किए  जा  चके  हैं  ।  चाहे  कहीं से  भी  क्यों  करनी  पड़े-हम  किसी  उत्पाद  विशेष  की

 सप्लाई  इस  क्षत्र  को  करते  रहेंगे  |  इसका  अवश्य  ही  ध्यान  रखा  जायेगा  ।
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 [ait  पी०  शिवशंकर ]

 मेरे  विचार  में  इस  घटना  के
 कारण

 उत्पादों  की
 जो  कभी  हो  जायेगी  उनकी  पूर्ति  हेतु

 वर्तमान  अनुमान  के  अनुसार  आयात  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  होंगी  ।  परन्तु  यदि  आवश्यक  हुआ

 तो  उस  पर  उसी  समय  विचार  किया  जाएगा  |  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  इस  स्थिति  से  निपटने
 के

 लिए  सहायता  हेतु  अन्य  कई  स्रोतों  को  सावधान  किया  गया  है  ।

 माननीय  सदस्य  ने  मुआवजे  के  बारे  में  भी  पुछा  है  ।  वास्तव  में  सभी  व्यक्तियों का  बीमा

 होता  है  ।  वास्तव  में  पता  चला  है  कि  इन  सभी  लोगों  का  बीमा  था  |

 भी  जेवियर  झंराकल  :  अन्य  नुकसान  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है
 ?

 ait  पी०  दिवशधंकर  :  कृपया  प्रतीक्षा  कीजिए  |

 ६  जेवियर  ध्रराकल  :  यह  मेरा  निर्वाचन  क्षत्र  है

 श्री  पी०  दिवाकर  :
 यह

 पका  निर्वाचन  क्षत्र  परन्तु  मैं  पर  सभा  को  तथा  सम्पूर्ण

 राष्ट
 को  जवाब  दे  रहा  हूं  ।

 मुआवजे  के  थारे  में  मेरे  मन्त्रालय  ने  प्राधिकारियों  के  साथ  इस  मामले  को  उठाया  कि

 सके  कारण  चाहे  जन
 की

 चाहे  धन
 की  हानि  हुई  हो  चाहे  कुछ  लोग  घायल  हुए  उन  सब  का

 ध्यान  रखा  जाना
 चाहिए

 और  प्राधिकारियों  को  इस  सम्बन्ध  में  जो  कुछ हो
 करना

 चाहिए  ।
 मुआवजे  देने  के  सम्बन्ध  चाहे  वह  बीमा  के  माध्यम  से  चाहे  कम्पनी  द्वारा

 दिया  जाए  मुक्के
 कोई

 शंका  नजर  नहीं  आती
 है  ।

 मेरे  लिए  इस  समय
 यह

 बताना  संभव  नहीं
 कि

 नष्ट  हुई  सम्पत्ति  के  लिए  ठीक  कितना  मुआवजा  दिया  जाएबा

 थी हु०  के०  सालस  :  750  रुपये  ।  मैं  स्पष्ट कर  चका

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  सरकार  के  पास  WNT  अधिक  जानकारी  होगी  ।  वह  क्यो  है  ?  बह

 सरकार  की  ओर  से  बोल  रहे  है ं।

 )
 *

 उपाध्यक्ष  महोदय :  ध्यानचंद  प्रस्ताव  के  दौरान  कृपया  किसी  भी  हस्तक्षेप
 को

 कार्यवाही

 वृतान्त में  सम्मिलित  न  कीजिए  ।

 *
 *ै

 श्री  पी०  franz
 में  अपनी

 बात
 स्पष्ट  नहीं  कह  पाया  ह  कहने  का

 प्रयास  वार  रहा  था  कि  इस  नुकसान  अनुमान  लगाया  जायेगा  और  मुआवजा  दिया  जाएगा  |

 ्य

 कार्यवाही  बिताने  में में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 759
 के  हिसाब  से  या  इसी  प्रकार  से  जो  कुछ  दिया  गया  है  वह  तदर्थ  आधार  पर  दिया  जाता  है  ।

 मैं  इस  समय  इसके  विस्तार
 में

 नहीं  जाऊंगा
 ।

 मैं  जैसा
 कि

 कह  चुका  हूं  इस  मामले पर  बाद  में

 निर्णय  लिया  जाएगा
 ।
 मैं  जैसा

 कि
 कह  चुका  हूं  यह  एक  दुर्भाग्यपूर्ण  घटना  है  i  वास्तव  में  मैं  स्वयं

 यह  नहीं  प्रथम  पा  रहा  हूं  कि  हुआ  क्या  है  ।

 (era)  है  है

 उपाध्यक्ष  महोदय :  कृपया  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  कुछ  भी  सम्मिलित  न  का  जए  1 कीजिए  |

 *  *

 श्री  पी०  शिवशंकर :  क्या  आप  कारण  समान  पाए  हैं  ?  आप  उसी  क्षेत्र  से  हैं  ।  आपने  ऐसा

 प्रशन  नयों  पूछा  ?  मैं  बता  रहा  हूं  कि  मैं  तकनीकी  विशेषज्ञ  नवदीं  हूं  और  इसी  .  कारण  एक  जांच
 स्पिति  की  नियुक्ति  की  गई  है

 ।  हमें  वास्तव  में  दुःख  है  ।  क्या  हमें  इस  प्रकार  की  दुर्घटनाओं  से

 कोई  फायदा  उठाना  इस  प्रकार  की  दुर्घटना  से  कोई  भी  किसी  प्रकार  का  फायदा  नहीं

 उठाएगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  आपको  कारणों  का  पता  है  तो  आप  उन्हें  लिखिए  ।

 श्री  पी०  शिवशंकर  :
 कारणों  का  पता  चल  जाने  के  बाद  यदि  मैं  आवश्यक

 कदम  नहीं  उठाता

 हूं  तब  आप  7H  दोष द दीजिए  ॥

 *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  रहा

 *  *

 पी०  शिव  शंकर  :
 मैं  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  मेरे  विपक्षी  मित्र  इस  मामले  को

 राजनीतिक  रंग  न  दें  ।  यदि  कोई  ale  है  तो  उन्हें  आश्वस्त  रहना  चाहिए  कि  मैं  इतना  ईमानदार

 ह  कि
 मैं  टि  को

 मान  लूंगा
 यदि  कोई  है  कौर  यदि  किसी का  पता  चलता  है  तो  मैं  अपना

 अनुचित  बनाव  भी  नही  करूंगा  ।  मैं  सभा  को  सब  कुछ  के  लिए  तयार  रहूंगा  ।  लेकिन  कुछ

 ऐसी  शत  भी  और  मैं  उन्हें  बताने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  ।  स्थिति यह  है  कि  इस

 जो
 प्रश्न  पूछे  जा  रहे  हैं  ,  मैं  अवश्य ही  उनका  उत्तर  दूंगा  चाहे  ,  वे  मेरे  लिए  रूचिकर  न  भी

 मैंने  इस  सभा  से  कुछ  भी  नहीं  छिपाया  यहां  तक  fe  पहले  भी  मैंने  उन  मामलो  क  संबंध

 में  सभा  कुछ  नही  छिपाया  है  जो  मेर  .  विचार  में  संभा  को  और  राष्ट  को  बताने  लायक

 रहे  हैं  ।  इस  समय  तक  मुत  भी  सूचना  प्राप्त  मेरे  अधिकारी  मु  बताने  का

 प्रयास  कर  रहे  कि  उपयोगिता  के  भरा मले  में  उत्पन्न  हो  गए  मैंने  जब  उनसे

 विस्तार  में  बताने  के  लिए  तो  मैं  स्वयं  नही  समय  क्योंकि  मैं  कभी  भी  विज्ञान  का

 i

 भचेकारयवा ही  भें  सम्मिलित  नहीं  कि कया  गया  | ITT  गय  T
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 वि

 पी०  दिव्य कर  ]

 विद्यार्थी  नहीं  रहा  मैं  नहीं  समय  सका  -।  wa  तक  वादे  आग  के

 कारण  तथा
 क्षति  के  अनुमान के  बारे  में  अपनी  राय  दें  यह  बताएं कि

 भविष्य
 में

 ऐसी

 घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  हमें  क्या  करने  मैं  प्रतीक्षा  करूगा  ताकि  भविष्य  में  सरकार

 कार्यवाही  कर  सके  |

 थो  राम  विलास  पासवान  :
 उपाध्यक्ष  यह  एक  बहुत  ही  दुखद  और

 गम्भीर  घटना  है  और  माननीय मंत्री  जी  काफी  गम्भीरता से  इसको  ले  रहे  हैं  और
 लेंगे  ऐसी

 मुक्के
 आदा

 है  ।  लेकिन  उपाध्यक्ष  महोदय  होता  यह  है  कि  मैं  पिछले  सात-आठ वर्षों  से  जब  से  मैं

 इस  सदन  में  आया हूं  कि  सरकार  द्वारा  जो  आश्वासन  दिया  जाता  है  कि  एक् दान  लिया

 जा  रहा  फिर  वह  एक्शन  sar  लियां  ग्या  यह  हम  लोगों  को  मालूम  नहीं  पड़ता

 है
 ।  आपको  याद  आपने ही  अपने  मंत्रालय में  आज  से  तीन  साल  पहले  ७ 1 श्ड्सू  के  बारे

 में  इस  सदन  को  आश्वासन  टिया  लेनी  अभी  तक  वह  जाँच  चल  रही  है  .  एक्शन

 जा  रहा  क्या  परिणाम  निकला  हमें  कुछ  मालूम  नहीं  इन  लिये  मेरा  आग्रह

 है  कि  जब  भी  इस  तरह  की  घटनायें हों  तो  क्या  एक्शन  लिया  गया  या  लिया  जा  रहा  वह  सभा

 के  पटल
 पर  देना  इस  से  यह  होता है  कि  बिना  मांगे  सब  जानकारी  मिल

 जाती
 है

 ।
 अगली  बार  हम  मेम्बर  रहें या  न  आप  मिनिस्टर  रहें या  न

 कम  से  कम

 सदन  को  तो  जानकारी  मिल  जाएगी  कि  फलाँ  एक्शन  लिया  गया  ।  कुछ  दिनों  के  बाद  लोग  उस

 घटना  को  भल  जायेंगे  लेकिन  जांच  रिपोर्ट  निश्चित  रूप  से  सदन  के  पटल  पर  रखी  जाप  |

 मापने अपने  जवाब  में  दो  तीन  बातें  कही  हैं  ।  उस  घटना  में  चार  व्यक्तियों की  मृत्यु हुई

 9-10  करोड़  रुपये  की  क्षति हुई  वहाँ  जो  संगठन थे  जिन्होंने  आग  बा  में  मदद

 को  आपने  उनको  धन्यवाद  देने  का  काम  किया  मरने  वालों  के  परिवारों  के  प्रति  हार्दिक

 सहानुभूति  प्रकट  क्रि  है  ।  यह  तो  ठीक  है--जो  लोग  मर  गये  उन  को  फिर  से  जिंदा  तो  नहीं  किया

 जा  उनके  परिवारों  के  प्रति  सहानुभूति  ही  प्रकट  को  जा  सकती  है  ।  उपाध्यक्ष

 महोदय  हमारे  देश  की  जो  are  रिफाइनरीज  ये  हमार देश  के  fae  ढांचे  वी  सब  से

 प्रमुख  स्तम्भ  चाहे  कोचीन  की  आयल  रिफाइनरी हो  मद्रास  की  असम  वीही

 बरौनी  की  मथुरा की  हीदिया की  या  जो  हरियाणा में  बन  रही  हैं  -  ये  सब  के  सब

 हमारे  स्तम्भ  हैं  ।  आप  इंस  बात  को  भी  जानते  होंगे--जब  भी  कहीं  युद्ध  होता  चाहे  हिन्दुस्तान

 के  साथ  हो  या  कहीं  भी  कोई  विदेशी  आक्रमण  होता  है  तो  उनका  पहला  eee  यह  होता है  कि

 सब  से  पहले  एअरपोर्ट  को  खत्म  करो  उसके  बाद  आयल  रिफाइनरी  को  उड़ा  जिस  से

 उस  देश  की  सारी  अर्थ-व्यवस्था  चौपट  हो  जाय  बम्पन्क्शिन  का  साधन  बन्द  ह  जाय |

 मैं  मंत्री  महोदय  से  सब  पहले  यह  जानना  चाहता  हूं--आपने  अपने  बयान  में  जो  कुछ  बतलाया

 है  उससे  यह  जाहिर  नहीं  होता है  कि  इनके  पास  अपनी  सेफ्टी  की  कोई  व्यवस्था
 है  या  नहीं है  ?

 जैसे  रेलवे  में  रेलवे  प्रोटेक्शन  फोर्स  होती  है  आप  के  पाम  इतना  बड़ा  साधन  है  जो  देश  के

 बधिक  बुनियाद  की  नींव  तो  क्या  उसकी  सुरक्षा  के  लिए  आपके  पास  उस  तरह  की  कोई

 परा  मिली  mad  है  जो  उसकी  सुरक्षा  की  व्यवस्था  कर  सके  |
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 गण

 हमें
 यह

 भी
 नही  मालूम  है

 कि
 इस  में  स्टेट  गवर्नमेंट  का  क्या  सम्बन्ध  अगर  कोई

 आदमी  मिसरी  करेगा  शरारत  कर  के  बाहर  निकल  तो  आपकी  जों  भोतर  की  फोर्स  है  बह

 बाहर  जाकर  कल् प्रिट  को  पकड़ने  में  कितनी  सक्षम  है  ?
 इसी  तरह  से  यदि  काई  शरारत कर  रहा

 हैं  भर  अन्दर  है  तो  स्टेट  फोर्स  को  अन्दर जाकर
 उसको  पकड़ने  की  कितनी  पावर  जहां  तक

 मैं  समझ  पा  रहा  g  उन  में  कोई  कोऑर्डिनेशन नहीं  न  की  फोर्स  अन्दर  आकर  अपनी

 पावर को  इस्तेमाल  कर  सकती है  और  न  अन्दर की  फोर्स
 बाहर  जाकर  उनको  पकड़  सकती

 है
 इसलिये  सबसे  पहले  मैं  यह  जानना  चाहता  हं  कि  आपके  पास  इनकी  सिक्योरिटी की  क्या

 व्यवस्था
 है

 ?  आपके  पास  आयल-डवलपमेन्ट-फन्ड  है  जिस  में  500  करोड़  रुपये  ज्यादा
 झा कके  पास  है--क्या  आप  उसका  इस्तेमाल  आर्गेनाइजेशन  डवलप  करने  में  नहीं
 कर  सकते हैं  ?

 आपने  अपने
 जवाब  में  ग्रह  भी  नहीं  बतलाया  कि  वहां  पर  फायर

 -  फाइटिंग  फैसिलिटी
 frat  जो  जाँच  कमेटी

 जाँच  करने  के  लिये  वहाँ गई  है  क्या वह  इस  बात  का  भी

 पता  लगायेगी  कि  वहाँ  पर  जो  फायर-फाइटिंग  फैसेलिटीज  थी  उनका  उपयोंग  हुआ  नहीं
 वे  सक्षम  या  नहीं  थी ,

 यदि  सक्षम  थी
 तों

 कितनी  दूरी  तक  उनका  उपयोग  हुआ  ?

 यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है--पिछले  दिनों  शक्र बस्ती की  घटना  घटीं  यद्यपि  वह
 fred  से  सम्बन्धित  लेकिन  अन्ततोगत्वा  उसका  स्वरूप  भी  किसी  हद  तक  इस  घटना
 से

 है  ।  भविष्य में  इस  तरड़ की  घटना  न  इसके  लिये  सरकार  को  सचेष्ट

 रहना  चाहिये  ।  sof ry  मैं  कहना  चाहता  हूं  —HATTt  ज व [ औए अ ||  जो  जांच  अधिकारी  भेज
 उन  वहां  इण्डियन  आयल  कारपोरेशन  के  जनरल  मैनेजर या  गये  मिनिस्टर ने
 भी  दौरा  किया  लेपन  वहां  पर  जो  हमारी  पार्टी  के  लोग  पब्लिक  वर्क्स  थे  आपकी

 पार्टी  के  भी  वर्क्स  उन  लोगों  की  राय है  कि  इसकी  जाँच  जो  सम्बन्धित  विभागीय

 अधिकारी  हैं  उन  पर  मत  छोड़िये  ।

 मेरा  य  कहना  है  कि  इसकी  आप  जुडिशियल  इंक्वायरी  करवाइए  क्योंकि
 जो  डिपार्टमेंटल

 इंक्वायरी  होती  उस  में  नीचे  से  लेकर  ऊपर  तक  एक  चेन  रहती है  और  लोगों  को  अचाने

 की  कोशिश  होती  है
 ।
 मैं  ब्योरोक्रेटस पर  कोई  उगली  नहीं  उठाना  चाहता  और  न  कोई

 शिकायत  करना  चाहता  हूं  लेकिन  यह  स्वाभाविक  हो  जाता  है  कि  यहं  Sadiay  कोशिश  होती

 है  कि  अधिकारियों  का  बचाव  किया  जाए  भर  अपनी  जवाबदेही  से  निकला  इस

 लिए  आपको  इम  के  लिए  जुडिशियल  इंक्वायरी  करानी  चाहिए  ।

 मेरा  लिस्ट  प्वाइन्ट  यह है
 कि  आपने  adder  देने  की  बात  कही  है  और  इसके  लिए

 कितनी  क्षति  हुई  है  ,  उसके  आँकडे  आप  बाद  में  लेंगें  लेकिन  अभी  जो  कम्पेसेशन  के  रूप  में  कुछ

 मदद  देने  की  ara  तो  जो  अखबारों  में  वह  750  रुपया है  लेकिन  इसके

 साथ  ही  साथ  पेपरों  में  यह  भी  निकला है
 कि  जो  अगल-बगल

 में  और  बाहर  के  लोग

 उनकी  प्रोटींस  को  क्षति  पहुंची  और  लोग  जरूरी भी  हुए  मैं  जानना  चाहता  हूँ
 कि

 उन  लोगों  के  सम्बन्ध
 में

 भी  क्या  आपके  पास  कोई  आकड़
 हैं

 ओर
 उन  लोगों

 को
 आप
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 लीर

 eat

 राम.विलास  पासवान |

 सहायता  देने
 जा  रहे  हैं  और  यदि  कोई  कम्सेपेंशन दिया  गया  है  तो  वह  कितना  दिया

 गया  है  ?

 क  ७  ७  कि  के  के
 श्री

 पी०
 शिव  शंकर  :  उपाध्यक्ष  महोदय  ,  माननीय  सदस्य

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  आप  तो  अच्छी  हिन्दी  बोल  लेते  हैं  ।

 श्री  पी०  शिव  शंकर  :  आप  अनुवाद  सुन  रहे  हैं
 ।

 इसलिए
 अंग्रेजी

 में  बोल  रहा  हूं
 ।

 थी  मनी  राम  बागडोर  मैं  अनुवाद  महीं  सुन  रहा

 प्रो०  पी०  ज्जञ०  कुरियन
 :  सदस्य  को  यह  जिद  नहीं  करनी  चाहिए  मंत्री

 किसी  भाषा  विशेष  में  बोलें
 ।

 यह  बात  मंत्री
 पर

 छोड  देनी
 कि

 वे  हिन्दी  में  उत्तर  दें  या

 अंग्रजी  में  ।  वास्तक  मैं  उनके  हिन्दी  में  बोलने  का  स्वागत  करता  हूं  ।  वह  हिन्दी
 में

 उत्तर  देना  चाहें  तो  gH  कोई  आपत्ति  महीं  है  ।  उन्हें  उसी  भाषा  में  उत्तर  देने  दें  जिसमें

 उन्होंने  उत्तर  देना
 आरम्भ

 किया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  भाषा  का  मामला  नहीं  है
 ।  वह

 आग्रह  नहीं
 कर

 रहे  हैं
 ।

 श्री  मनी  राम  बडी  :  यह  बात  सही  नहीं  है  अगर  feet  मंत्री  को  हिन्दी  न

 आती  हो  और  सवाल  हिन्दी  में  पूछा  जाए ,
 तो  जो  भाषा  उसे  आती  वह  उसमें  बोले

 लेकिन  अगर  मंत्री  वह  भाषा  आती  हो  जिस  भाषा  में  सवाल  किया  गया  तो  मंत्री  को  उस

 भाषा  में  जबाव  देना  चाहिए  ,  यह  कायदा है  ।
 इसलिए

 कायदे  की
 बात  होनी  चाहिए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  सपन  में  कोई  भी  माननीय  सदस्य  न  केवल  अग्रेजी  तथा  हिन्दी

 में  बल्कि  भारत  की  अन्य  छह  भाषाओं  में  भी  बोल  सकत  है  तथा  उत्तर  भी  wast  या  feat

 जा  सकता  है  ।  कोई  भी  माननीय  सदस्य  मंत्री  को  किसी  भाषा  विशेष  में  उत्तर  देने  के

 लिए  बाध्य  नहीं  कर  सकता  ।  वे  अपनी  सुविधानुसार  भग्य  जी  या  हिन्दी  उत्तर  दे  सबते  हैं  यह

 बनके  ऊपर  छोड  दिया  जाता  है  ।

 श्री  पी०  शिव  शंकर  :  डिप्टी  स्पीकर  इस  वाद-विवाद  से  मूल  यह  फायदा  हुआ

 ह
 कुछ

 प्रशन  जों  माननीय  सदस्य  ने  पूछे  थे  ,  उनका  मसाला  देखने  के  लिए  qa  मिल

 गया ।

 1.00  स०्प८०

 उपाध्यक्ष  जहां  तक  इस  बात  का  प्रश्न  है  कि  किसी  रिपोर्ट  पर  कोई  Ua  लिया

 a  लिए
 जाता  है  और  उस  एक्ट  के  लिए  जाने  के  बारे  के  बाद  में  संसद  को  मालूम  नहीं  पड़ता  है  कि  क्या

 एक्शन  लिया  उसके  बारे  में  मैं  इतना  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  मेरे  डिपार्टमेंट

 का  सम्बन्ध  हमने  इस  बात  की  चेष्टा  की  है  कि  जब  भी  कोई  इस  सम्बन्ध  में  पूछा  जाता
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 है
 दो  हम  विस्तार  से  उसके  सम्बन्ध  में  बताने  का  प्रयास  करें

 कि
 क्या  एक्शन  लिया  गया  कया

 ur न  नहीं  लिया  गया  जब  भी  यहां  इस  सम्बन्ध में  प्रश्न  उठाये  गये  हमने  उनके  विस्तार

 से  sat
 दिये  हैं

 ।
 मुक्के  मालूम  है

 कि
 मेरे  मित्र  बसु  के  विषय  में  काफी  प्रश्न  उठा  चुके  मैं  खुद

 चाहूंगा  कि  इस  मसले  पर  एक  अच्छा  सा  विवाद  यहां  हो  जाये  जिससे  कि  हम  तमाम  बातों  के  बारे

 में  बता  सकें कि  कया  क्या  नहीं  क्या  कोशिश  की  जा  रही

 एक  बात  पासवान  जी  ने  सिक्योरिटी  के  सम्बन्ध  में  पूछी  ।  मैं  इतना  बताना  चाहता  हूं  कि

 era  रिफाइनरी  में  खुद  उनका  सिक्योरिटी  स्टाफ  है  और  उस  इलाके  को  प्रोटेक्टेड  स्थान  करार

 दिया  है  ।  यह  भी  कोशिश  की  जा  रही  है  कि  सेन्ट्रल  इंडस्टियल  सिक्योरिटी  कोसें  की  वहं

 नियुक्ति  की  जाए  ।

 एक  माननीय  सदस्य
 :  अब  नहीं  है  ?

 st  पी०  शिव-शंकर  :  अब  नहीं  है  ।  लेकिन  अब  तक  ऐसा  समझा  जा  रहा  था  कि  जो  भी

 हमरी  रिफाइनरी ज  हैं  उनमें  उनकी  आवश्यकता  के  मुताबिक  सिक्योरिटी  फोर्स  लगा  दी  गई  हैं  ।

 जह  तक  पैरा  मिली  are  का  ताल्लुक  उससे  बाद  में  मुश्किल  पेदा हो  सकती हैं
 ।  लेकिन  मैं

 यह  मानता
 a
 R  कि  वहां  पर  पर्याप्त  मात्रा में  सिक्योरिटी  फोड़े  का  होना  बिल्कुल  जरूरी 2  |

 अगर  दुश्मन  हमला  कर  दे  तो  क्या  यह  भी  शंका  व्यक्त की  गई  मैं  नहीं  प्रभात
 कि

 उतनी  फोर्स  gat  रह  सकती  उस  सुरत  में  होता  यह  है  कि  अगर  हालात  इतने  बिगड  गये  हैं

 कि  tat  पर  मदद  की  जरूरत है
 तो  स्टेट  गवर्नमेंट  से  कहा  जाता  है  कि  वह  मदद  भेजे  ।  आम

 तोर
 पर  जब  भी  स्टेंट  गवर्नमेंट  से  कहा  गया  है  तब  ही  उन्होंने  फोर्स  दी  ।

 एक  प्रश्न  यह  पूछा  गया  कि  आयल  डवल
 पर्सेंट

 फंड  से  इसके  लिए  ws  किया  जायेगा  या

 नहीं  ।  यह  आयल  फड़  इससे  हम  आयल  उत्पादन
 को

 आगे  बढ़ा  रहे  हैं
 ।

 इसी  के  लिए

 पैसा  खर्च  करते  हैं  ।  लेकिन  अगर  आवश्यकता  पड़ेगी  तो  इस  रकम  में  से  इस  काम  के  लिए

 खर्च  किया  जाएगा  ।  अभी  तक  इसकी  आवश्यकता  नही  पड़ी  है  ।

 जहां  तंक  इस  बात  का  प्रश्न  है  कि  आग  बुझाने  के  लिए  इक्विपमेंट  वहां  है  या  नहीं  ।  इस

 विधय  में  मैं  इतना  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  कोचीन  रिफाइनरी  में  दो  फायर  टुक  मौजूद

 लेकिन एक  बात  सही  है  कि  उनमें  से  एक  टक  काम  नहीं  कर  रहा  था  ।  दो मे ंसे  एक  ट्रक  काम

 नहीं  कर  रहा  दूसरे  ने  काम  किया  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  कृपया  किये  वाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  न  करें  ।

 ै

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  यदि  जो  कुछ  उन्होंने  कहा  उससे  सहमत

 |

 नहीं  ह

 तो

 eK
 कार्यवाही  वृत्तो ंत

 में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया ।
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 सुनने  के  पश्चात  आप  मन्त्री  को  पत्र  भेज  सकतें  है  ।  आप  डूबत  बड  क्यों  हो  जाते हैं
 ?  आप

 बाद

 में  मन्त्री को  लिखे  सकते हैं  ।

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  मेरे  साथी  उस  चुनाव क्षेत्र  से  आते  शायद  ज्यादा  माल
 म

 हो
 ।

 मुझे  जितना  माल  म  है  बह्म मैं  आपके  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।

 मैंने  अपने  स्टेटमेंट के  geet  इस  बात  को  साफ  कर  दिया  है  कि  न  सिंह  हमारे  फायर

 इक्विपमेंट  के  द्वारा  सिविक  और  नेवी  से  भी  हमने  मदद  ली  है  और  आग  बुताने
 का

 प्रयास किया  गया  आम  तौर  पर  यह  ममता  जाता  है  कि  जो  दो  ट्रक  हमारे  वहां  हैं  वे  पर्याप्त

 थे  अगर  छोटी-मोदी  कहीं  पर  आग  लग  जाए  तो  उसको  बुकार  के  लिए  |

 एक  बात  जो  आपने  कही  इन क्वारी  कमीशन  की  ।  जो  इन क्वारी  कमेटी  बैठाई  गई  है  उसमें

 ऐसे  लोग  हैं  जिनका  कोचीन  रिफायनरीज  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  ज्यूडिशियल  इंक्वायरी  में

 इसको  परिवर्तित  किया  जा  सकता  है  बाद  में  ।  पहले  इन क्वारी  कमेटी  की  रिपोर्टे  आ  उसके

 बाद  यदि  आवश्यकता  पड़ी

 रामविलास  पासबान :  थे  कभी  आवश्यकता  नहीं  पड़ेगी  जनन  एक  इन्कवॉरी  कमेटी

 की  रिपोर्ट  झ  जायेगी  तो  उसकी  आवश्यकता  नहीं  पड़ेंगी  ।

 थो  पी०  दीपांकर  ज्यूडिशियल  इन्क्वायरी  इस  स्टेज  पर  मुनासिब  नहीं  है  ।

 eff  ए०  नौलालोहितदसन  नाडार  :  क्या  आपने  तत्कालिक  रिपोर्ट  मां  गी  है  ?

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  अभी  तो  कमेटी  बनी  हैं  ।  अगर  वह  तात्कालिक  रिपोर्ट  दे  दे  तो  बहुंत

 अच्छा है  ।

 थमो  बी०  डी०  सिंह  :  slat  थमते  पावर  स्टेशन  के  बारे
 में

 ज्यूडिशियल

 इन्क्वायरी  बैठाया  गई  थी  ?

 श्री  पी०  शिवशंकर :  उसके  लिए  आदेश  दिया  ।  मैंने  स्वय  चिट्टी  लिखी  थी  कि
 आप

 ज्यूडिशियल  इन्कवॉरी  करवाएं  ।  उसमें  भी  पहले  इन् क्यारी  कमेटी  बैठी  थी  और  उससे  कुछ

 इस  तरह  की  बातें  सामने  आई  थीं  जिसके  लिए  मैंने  खुद  महसुस  किया  कि  ज्यूडिशियल  इन्क्वायरी

 राना  ठीक  रहेगा  ।  पहले  इन्कवॉरी  कमेटी  उसमें  भी  बैठी  थी  ।  उसकी  रिपोर्ट  आई  थी  ।

 मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  किं  जौ  इन्क्वायरी  कमेटी  बैठी  है  अगर  उसमें  कुछ  इस  तर हैं की  बाते ंसामने  आई  हैं  तो  मैं  हाउस को  बराबर  कान्फीडेंस में लग में  लगा  |
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 i  ननितनेगीय  शोज  कै  विषय

 की

 ओर  ब्यान  दिलाना वि  द

 दिया है  नहं

 तक  स्टेट  ने
 जो  कुछ

 दिया
 है  वह  कोई  यार्ड  स्टिक  नहीं  जितना  actus

 भी  रामविलास  पासवान  कितना  दिया  है  ?

 sit  पी०  दिवाकर :  इसकी  जानकारी  अभी  मेरे  पास  नहीं  है
 ।

 मेरे  मित्र  ने  बताया  है  कि
 750  रुपए  far

 लेकिन  मेरे  पास  इनफॉरमेशन  नहीं  है  कि
 स्टेट  गवर्नमेंट  ने  क्या  दिया  है  ।

 श्री  रामविलास  पासवान  कितना  देना  चाहिए
 ?

 श्री
 पौ  दीपांकर  :  जो  stadt  रूप  से  मिलना  चाहिए  उसमें  कमी  का  कोई  care

 थो  रामविलास  पासवान  :  कितना  कानूनी  है
 ?

 श्री पीं०  शिवशंकर  :  जैसे  ग्रूप  इंश्योरेंस के  तहत  नाम  काफी  आपको  aft

 दाम सुद्दीन  जो  अविवाहित  बायलर  आपरेटर  76800  रुपये  सर्प  इंश्योरेंस  के  तहत  मिलता

 चहिये  ।  ग्रेच्युटी  7690  काफी  लम्बी  जानकारी  हैं  ।  लेकिन  इतना  मैं  आश्वासन  देना

 चाहता  हूं  कि  उनको  जितना  मिलना  चाहिए  उसमें  कमी  आने  का  कोई  सवाल  नहीं  अगर

 ऐसी  बात  &
 जै  तो  मैं  अवश्य  इससे  हटकर  उनके  परिवार  के  लोगों  को  saver  देवा

 यह  अलग  बात  उसमें  किसी  किस्म  की  कमी  नहीं  की  इतना  जरूर  कहना

 चाहता  हुं  ।

 aft  मनीराम  बागड़ी  :  उपाध्यक्ष  श्री  शिव  शंकर  कानन  के  पण्डित

 अच्छे  वक्ता  और  लेखक  होने  के  बाद  भी  ऐसा  लिखित  ब्यान  यह  मेरी  बुद्धि  मानती  नहीं  ।

 यह  प्रत्यक्ष  है  कि  इन्होंने  इस  ब्यान  को  पढ़ा  है  लेकिन  अप्रत्यक्ष  है  कि  इससे  इन  का  कोई  सम्बन्ध

 नहीं  है  ।  यह  uy  Ree)  या  किसी  नौकरशाह  या  जो  के  चेयरमेन  जिनको  मैं

 नोरमन  कहता  यह  उनका  इतनी  बड़ी  जिससे  राष्ट  वा  नुकसान  हो  और  उसको

 इतने  सीधे  ढंग  से  यह  कुछ  समय  में  नहीं  आता  ।  पेट  की  आग  चूल्हे  और  हवाई  जहाज

 भग  इस  आग  को  निकलने  =  प्रक्रिया  को  रिफाइनरी  कहते हैं  ।  इसका  मतलब  क्या  है  ?

 ag जो  चेयरमैन  वह  यहां त्  शहनशाह है  ।  वह  मिनिस्टर  से  बड़ा  ।  प्  समय  में  नहीं  आता

 कि  ये  लोग  कहाँ  के  शहनशाह
 हैं  ?  न  कोई  कायदा  न  ही  कोई  कानन  है  ।  डा०  कण

 यहां  बैठे  हुए  ये  तो  अब  नाम  के  राजा  रह  गए  हैं  ।  दूसरे  राजा  dar  लिए  गए  हैं

 जिनत  कायदे-कानून  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  शिव  शकर  जी  से  कहना  चाहूंगा  कि  इन

 राजाओं  की  नात  में  नकेल  तो  चाहिए  ।  ये  लोग  मरत
 हाथी

 की  तरह  हैं  ।
 जो  टुक  वे

 खराब  क्या  उसके  खराब  होने  की  जिम्मेदारी  किसी  चेयरमैन  पर  डाली  गई  ?  उसके  खिलाफ

 बया  cing  लिया  गया  ?  उसे  जेल  में  क्यों  नहीं  भेज  दियां  गया  ?  सब  कुछ  जलकर  रख  हो  जाए

 तब  कहा  जाए  कि  मशीन  खराब  यह  लोगों
 के

 साथ  मजाक  है  ।
 वह

 चेयरमैन  अभी  तक

 क्यों है  ?''
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 श्री  मनी  राम  बागड़ी

 इस  कालिंग  अटेंशन  और  देश  के  साथ  मजाक  किया  गया  है  |  जेब  टक  खराब  था  तो

 क्या  नहीं  एक्शन  लिया  गया  ?  जांच  करने  से  पहले  उसके  खिलाफ  एक्शन  होना  आपने

 एक्शन  इसलिए  सहीं  लिया  क्योंकि  चेयरमैन  ने  आपको  इत्तिला  नहीं  दी  थी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  आप  केवल  तभी  बहुत  सुन्दर  लगते  हैं  जब  आप  मुस्कराते  हैं  तथा

 बोलते  हैं  ।

 थ्री  मनी  राम  बागड़ी  :  मुझे  मिनिस्टर  से  गिला  है  ।  कयों  पहले  से  उपाय  नहीं  किए  ।  किसी

 तरह  से  पौने  छः  ब्रज  आंग  बुझाने  के  लिए  पहुं चा  गया  ?  इसको  बताया  नहीं  गया  है  ।  किस  वक्त

 दूसरी  मदद  उनके  पास  पहुंचाई  गई  ।  आग  बुताने  वालों  की  मदद  किस  समय  पहुंची  और  कितने

 दिन  से  ट्रक  खराब  था  ।  ट्रक  खराब  होने  को  इत्तिला  किस  देनी  चाहिये  उसके  लिए

 रिसपांसिबल  कौन  जिम्मेदार  कौन  है
 ?  सब  से  ज्यादा  मेरे  मन  में  एक  दूसरा  दर्द  गरीब

 जो  हरिजन  जो  पिछड़े  हुए  जो  क्या  आपकों  है  कि  सब  से  ज्यादा  नुकसान  उनको

 पहुंचा  भाप  बारह  करोड़  का  नुकसान  बताते  हैं  ।  मैं  कहता हूं  कि  बरहे  नहीं  बाईस  करोड़

 का  नुकसान  हुआ  है  ।  वहाँ  पर  जो  भुनगी-भाँपती  वाले  हैं  के  अपने  घर  नहीं  मकान  नहीं

 ण
 >  +  कारखाने  के  और  जो  चाय  की  दूकान  चलाते  हैं  या  दूसरी  छोटी-मोटी  दुकानें  चला  हैं

 उनकी  करोड़ों  की  सम्पत्ति  नष्ट  हुई  उसके  लिए  कौन  जिम्मेदार  है  ।  जिम्मेदार  आपके

 चेयरमन  हैं  जो  हुए  हैं  ।  इनकी  गफलत-की  वजह  से  यह  हुआ है  ।  मेरा  बस  चले  तो  पता  नहीं

 मैं  क्या  कर दूं  ।  राम  गिलास  भी  बड़ी  इन  नौ  हों  की  मदद  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  पति  एक

 मात्र  gat  रिम  कात  Yt  के
 ु५दिता इन इन

 पर  चलाया  उम  चेयरमैन  पर  चलाया  जाएं

 जो  इसके  लिए  जिम्मेदार  है  और  जिस  की  वजह  से  यह  आग  लेगी है
 ।  आप  देखें  कि  गाँव  में

 बसता  पानी  पहले  आता  है  ।  उसी  तरह  से  रिफाइनरी  बाद  में  चलाई  जाती है  पहले  आग

 बुताने  के  साधन  मुद्दे  या  किए  जाते हैं  ।  गैस का  चाहा  बाद  में  दिया  जाता  है  पहले  अन  लगने  के

 खतरों  से  लो  पों  को  सावधान  किया  नाता  है

 मैं  दो-तीन  सवाल  पूछता  चाहता  ह  ।  सभी  सवाल  एक-दूसरे  के  साथ  जुड़े  हुए  हैं  ।  बसु

 का  मामला  भी  इसके  साथ  जुड़ा  हुआ  है  ।  कंज्यूमर  के  साथ  यह  मामला  जुड़ा
 हु  आ  हैं  ।  आप  देखें

 कि  कया  कुछ  करने  की  जरूरत  है  ।  थे  लोग  सावन  के  साथ  भी  मजाक  करते  हैं  ।  चेयरमैन  को

 आप  काबू  करो  |  थे  राजाओं  की  तरह  as  हैं  ।  ये  मस्त  सफेद  हाथियों  की  तरह  हैं  ।  नौकरशाह

 जो
 में  हैं  या  दूसरे  हैं  सेक्रेटरी  उनको

 आंप
 का

 करो  ।  आप  से  काब  में  नहीं  आते
 हैं

 तो  gh  तो
 कुछ

 न
 कुछ  करना  ही  ay

 आपको  मैं  साफ  बताए  देता  मेरे  पास
 बहुत

 सी  इनकी  शिकायतें  आ  रही  हैं  कि  किस  तरह  वी  ये  हेराफेरी  कर  सह  हैं  ।  सारी  लिस्ट  मेरे  पास  है  ।

 मुक्त  ऐसा  करने  पर  जेल  काटनी  पड़े  तो  मैं  उसके  लिए  भी  तैयार  हूं  ।  इनके  दफ्तर  में  ना  कर  धरना

 देना  पड़े  तो  वह  भी  करूंगा  ।  मैं  नौकरशाहों  के  दिमागों  को  दुकान  करूंगा  ।  ये
 '  आपकी  शराफत

 का  फायदा  उठाते  हैं  मैं  चाहता  हूं  कि  आप  चेयरमेन  के  खिलाफ  एक्शन  मेनेजर

 के  खिलाफ  लें  ।  दूसरी  बात
 यह  है  कि  ग्रचुइटी  का  इससे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  इनश्योरेंस  और

 ग्रेविटी  का आपस  में  कोई  सम्बन्ध  नहीं  हैं  ।  रेल  एक्सीडेंट  में  कोई  मरता  है  तो  उसको  एक  लाख
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 मिलता  है  ।  यहां  भी  जो  उसका  हक  है  वह  उसको  मिलना  चाहिये  ।  तनख्वाह  दे  दोगे  बकाया  तो

 कोई  ए  हसान  नहीं  होगा  ।
 यह  कुछ  नहीं  है

 ।  ys  तो  इनका  जबाब  बड़ा  ही  अनर्वलैस्ड  लगा है  |

 इनकी  तयार  हो  कर  आना  चाहिये  था  ।  ये  कहते  हैं  कि  इनको  मालूम  नहीं  है  ।  इनको  मालूम

 नही ंहै
 तो  नत्थ  नाई  को  मालूम  होगा  ?  आपको  मालूम  होना  चाहिये  था  ।

 यहां  पब्लिशिटी  के  लिये  नहीं  बोल  रहे  बोलते  हैं  पब्लिसिटी  के  लिये  afer

 केरल  के  लोगों  के  दिल  दुखे  हैं  15  करोड़  रु०  की  मामूली  सम्पत्ति  नहीं  और  जिनके  घर  जले

 जिनके  बच्ची  जले  हैं  उनकी  हालत  को  देखो  ।  और  तथा  जनरल  मैनेजर  ने

 गलती  की
 है

 तो  उनकों  सजा  दो  ।  और  उस  वक्‍त  बिजली  के  मजदूरों  ने  हड़ताल  की  थी  और  बिजली

 कम  आ
 रही

 थी  ।  आग  लगने  का  कारण  यह  भी  था  ।  उस  काम  को  जब  आप  15  तारीख  को

 बन्द  करने  जा  रहे  थे  उससे  पहले  बिजली  की  हड़ताल  हो  गई  |  हड़ताल  के  वत  भी  ज्यादा  काम

 को  कर  और  आप  15  तारीख  तक  करना  चाहते  तो  चेयरमन  और
 में

 की  वजह  से  लोड  ज्यादा  मोर  बिजली  कम  वह  भी  आग  का  एक  कारण  हो

 सकता  है  ||

 मै  जुडिशियल  इनक्वायरी  की  बात  नहीं  करता  |  इसमें  तो  जो  अगर  चाहो  तो

 चेयरमैन  भीर '  मैनेजर  के  खिलाफ  पर्चा  दर्ज  करो  ।  लेकिन  अगर  करना  ही  चाहते  हो  तो

 पार्लियामेंट  के  सदस्यों  की  एक  कमेटी  बता  उसमें  चाहे  कांग्रस  के  मेम्बर  ही  हों  केरल  राज्य

 वह  कमेटी  जांच  करे  ।  आखिर  जिसके  हलके  में  यह  दुर्घटना  हुई  यह  ठीक  है  कि  माननीय

 शिव  शंकर  जी  मु  से  ज्यादा  जानते  लेकिन  तकलीफ  होते  हुए  भी  उन्होंने  कुछ  कम  किया  है  ।

 यह  राष्ट्र  की  चीज  दाई  और  मां  में  फक  होता  है  ।  दाई  ज्यादा  पालती  है  बच्चे  लेकिन मां

 की  ममता  अलग  होती  है  ।  इसलिये  जिनके  हल्के  का  मामला  है  वह  मा ंहै  और  आप  दाई  इस

 फर्क  को  न  भूलो  चाहुंगा कि  तीन  बातों को  साफ  करें  ।  अगर  चेयरमन  आपके  काब  में  नहीं  है

 तो  यह  कमान  मेरे  हथ  में  दे  मैं  उसको  ठीक  करता  हुं  ।  मैं  जानता  हूं  कि  चेयरमैन और

 सैक्रटरी  आपकी  नहीं  मानत ेहैं  मैं  इनकी  चलाकियों  को  aaa  हू  ।  चेयरमेन  बम्बई  में

 हुआ  वहां  से  कितनी  देर  में  आता  आपको  कब  इत्तला  दी  ?  को  कब  इत्तला

 हुई  और  आपको  कब  इत्तिला  और  चेयरमैन रगें  पहुंचा  यह  देखने  की  बात  मजाक  है

 जेसे  कोई  जिम्मेदारी  ही  नहीं  है  चेयरमन  की  ?  कौर  एक  कम्पनी  से  दूसरी  कम्पनी  पर  दोष  डाल

 दो  चोर-चोर  मौसेरे  भाई  ।  वह  उस  पर  परदा  डालेगा  और  दूसरा  पहले  पर  डालेगा  ।  इसलि ये

 इन  बातों  का  आप  जबाब  दें  |

 श्री  पो०  शिवशंकर  :  लगता है  कि  माननीय  सदस्य  ने  जो  भी  विचार  व्यक्त  किए  हैं

 उनकी  तथ्यता  गा  पता  की  जाने  वाली  जांच  द्वारा  लगाया  जा  सकता  है  |

 श्री  मनी  राम  बागड़ी  :  मेरा  जवाब  तो  हिन्दी  में  दे  दो  मंत्री  जी  ?

 श्री  पी०  दिवाकर  :  अब
 तो  जवाब  इंगलिश  में  दी  नहीं  तो  वह  बुरा  मानेंगे ।

 मैंने यह
 इस  लिए  कहा  है  कि  माननीय  सदस्य  ने  ऐसे  अनेक  मामलों  के  बारे  में  बहुत  से
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 श्री  पी०  शिवशंकर

 ब्यौरों  का  उल्लेख  किया  है  जो  कि  इस  प्रकार  हैं  ।  अग  बुझाने  वाला  एक  टुक  अप्रयुक्त  कयों  पड़ा

 इसी  प्रकार  बिजली  अंघधिकारियीं  का  हड़ताल  पर  आदि  ।  ये  ऐसे  मामले  हैं

 fi जिनका  साफ-साफ  पता  जांच  के  दौरान  लगेगा  |

 इन  को  शामिल  करने  के  gees  जांच  को  व्यापक  बनाने  के  प्रश्न  के  सम्बन्ध

 में  मैं  माननीय  सदस्यों  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  वास्तव  में  मैं  चाहूंगा  कि  प्रत्येक  पहलू  की

 की  जाये  न  केवल  इस  बारे  में  ही  जांच  की  जाये  कि  आग  कसे  लगी  बल्कि  इससे  सम्बद्ध  पहलू

 जैसे  कि  टुक  अप्रयुक्त  कयों  ताकि  व्यापक  जॉच  से  यह  पता  चल  सके  कि  आग  बुताने

 में  क्या  त्रुटियां  थीं
 तथा  जो  परिणाम  निकले  हैं  वे  वास्तव  में  क्यों  निकले  हैं  ।

 बध  पता  है  कि  उपकरणों  आदि  को  काफी  क्षति  पहुंची  है  ।  वास्तव  जो  अनुमान

 लगाया  गया  है  तथा  जो  मैंने  सदन  को  दी  है  वह  अधिकारियों  द्वारा  लगाए  गए  उस

 अनुमान  पर  आधारित  जो  कुछ  निष्कर्षों  पर  पहुंचने  के  बाद  लगाया  गया  था  |  afr
 न

 ब्यौरे

 जाँच  पुरी  होने  के  बाद  ही  मिलेंगे  ।

 थ्रो  मनीरास  बागड़ी  :  यह  आप  सिर्फ  अपनी
 कम्पनी  का  नुकसान  बता  रहे  हैं  इसमें

 झुग्गी  और  दूसरे  लोगों  के  नुकसान  को  भी  शामिल  कर  रहे  हैं  ?.

 att  पी०  दिल  इंकर  :  वास्तव  में  मेरे  बताया  पर  ध्यान  देना  होगा  ।  मैंने  स्थिति  स्पष्ट

 दी  है  ।  मैंने  कहा  था  :  सामग्री  तथा  उत्पादों  की  क्षति  सहित  नुकसान  के  प्रारम्भिक

 अनुमान  9  से  12  करोड़  रुपए  के  लगाए  गए  हैं  ।”  अर्थात  कम्पनी  में  कुछ  हुआ  बता

 दिया  है  ।  मैं  यह  नहीं  कर  रहा  ५  इसमें  कम्पनी  से  बाहर  हुआ  नुकसान  भी  शामिल है  ।

 सुरक्षित  क्षत्र  के  भीतर  जो  कुछ  हुआ  बह्  स्पष्ट  क्योंकि  इतने  कम  समय  में  विभिनन  स्थानों

 पर  हुए  नुकसान  को  अनुमान  लगाना  अधिकारियों  के  लिए  सम्भव  नहीं  है  ।  तभी  तो  मैं  कह  रहा

 हूं  कि  इस  बात  को  जांच  की  जा  सकती  मैं  मामले  को  बन्द  नहीं  कर  रहा हूं  ।

 समिति  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  करनी  होगी---मुश्ते  विश्वास  है  यह  समिति  रिपोर्ट  प्रस्तुत

 करने  में  अधिक  नहीं  लेगी  ।  मेरे  लिए  यह  कल्पना  करना  सम्भव  नहीं  है  कि  यह  समिति

 निष्पक्षता  से  रिपोर्ट  नहीं  देगी  ।  यह  इस  बारे  मं  इस  समय  अपनी  राय  देना  ठीक  नहीं  क्योंकि

 जिस  उद्देश्य  के  लिए  मैंने  यह  समिति  नियुक्त  की  वही  विफल  जाएगा  ।  इसकी

 बजाए  मैं  समिति  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  करना  चाहूंगा  और  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  रिपोर्ट  में

 अधिक  देर  लगने  की  स्थिति  में  अ  तरिम  रिपोर्ट  देने  के  लिए  ताकि  हम  कुछ  निष्कर्षों

 पर  पहुंच  सकें  ।

 वास्तव  कानूनी  परिणामों  के  अतिरिक्त  कम्पनी  को  यह  निर्देश  भी  दिए  गए
 हैं  कि

 जिन  लोगों  को  नकसान  हुआ  है  उन्हें  कम्पनी  अनुग्रह  राशि  का  भी  भुगतान  करे  ।  मु  इस  बारे

 में  जानकारी  -
 नहीं  है  कि  कितनी  राशि  दी  जाती  है  आगे  और  कितनी  राशि  दी

 लेकिन  उन्हें  टेलीफोन  पर  यह  सूचना  दी  गई  थी  कि  अनुग्रह  राशी  का
 भी  भुगतान  कियां  जाए  |
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 महत्व  के  विषय

 की  ओर  ध्यान
 दिलाना

 यह  पर्भव है है
 कि  इस  पर  कार्यवाही  की  जा  चुकी हो  ।  यदि  कार्यवाही नहीं  हुई  तो  इस

 में  कार्यवाही  अवश्य  की  जाएगी  |  ऐसा  नहीं  है  कि  हम  केवल  कानूनी  मुआवजे  पर  भरोसा

 रख
 रहे  हैं

 ।

 माननीय  सदस्य  ने  एक  यह  सुभाव  भी  दिया  है  कि  संसद  सदस्यों  या  अन्य  जन-प्रतिनिधियों

 की  im  पृथक  समिति  नियुक्त  की  जानी  चाहिए  ।  लेकिन  यह  ऐसा  मामला  है  जिसे  मैंने  नोट  कर

 है  तथा  मैं  समिति  की
 प्रतीक्षा  चाहूंगा  जिसकी  नियुक्ति  पहले ही  की  जा  चुकी  है  ।

 और  यदि  यह  महसूस  किया  गया  कि  यह  सार्वजनिक  हित  में  है  चाहे  यह  कोई  भी

 समि त  हो--तो  हम  यह  भो करेंगे  ।  मेरा  तात्पयं  यंह  है  कि  मैं  ea  मामले को  यहीं  बन्द  नहीं  कर

 रहा  हूं

 जसा  fe  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  हम  इसको

 vite  जाँच  करवाने  की  बात  भी  सोच  सकते  हैं  लेकिन  यह  इस  बात  पर  भी  निर्भर  है

 कि  हमें  पहले  रिपोर्ट  क्या  मिलती  है  और  जिसको  जांच  की  जानी  है  उसका  क्या  है  ।  यह

 उस  जांच  पर  निर्भर  करता  है  जिसकी  रिपो  अभी  प्राप्त  होनी  है  ।  यहीं  कारण  है  कि  मैं  इस  समय

 कुछ  नहीं  कहना  चाहता  |  मैं  विकल्प  की  गुंजाइश  रख  रहा  ताकि  बाद  में  जो  भी  आवश्यक  हो

 किम  जा  सके  ।

 मैं  माननीय  सत्यों  तथा  सदन  को  आश्वासन  देता  हूं  कायदा  कोई  अधिकारी  भूल  या

 त्रुटि  के  लिए  दोषों  पाया  गया  तो  इसे  सम्बन्ध  में  किसी  को  भी  बख्शा  नहीं  जाएगा  |

 श्री  मनोराम  बागड़ी  :  यह  गिल्टी  है  या  नहों  ?

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  इस  वक्‍त  कहना  मुश्किल  है  ।

 eft  मनीराम  बागडोर
 :

 दो  शकों  में  से
 fas  काम

 के  लायक
 था  ।'  इस

 हालत  में

 चेयरमन
 तौर  अधिकारियों  के  खिलाफ  फोरन  एक्शन  लेना

 श्री  पी०  विधवा
 मैंने  खुद  कहा  है  कि  एक  ट्रक  काम  में  इस्तेमाल  होने  के  काबिल  नहीं

 था  ।  इस  पर  एक  मित्र  ने  प्रोटेस्ट  किया  ।  लेकिन  जों  बात  सही  वहਂ  मैंने  आपके  सामने  रखी  |

 अगर  किसी  की  जिम्मेदारी  है  तो  उसको  कैसे  छोड़ा  जाए  ?  उसको  धरा धर  देखेंगे  ।

 ——
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 कार्य  मंत्रणा  समिति  13  1984

 1.32  Ho

 कायें  मंच घर गा  समिति

 (57  at

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  ate  श्रीवास  मन्त्री  लि  है  | (ory
 बूटा  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 ग्रीक  यह  सभा  12  1984  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गये  कार्य  मंत्रणा  समिति

 के  57  वें  प्रतिवेदन से  सहमत

 ऐसा  करते  समय  मैं  यह  उल्लेख  कर  दूं  कि  जहां  तक  सम्भव  होगा  हम  विभिन्‍न

 मंत्रालयों  तथा  विभागों  की  अनुदानों  की  मांगों  से  सम्बन्धित  प्राथमिकता  क्रम  का  पालन  करेंगे  ।

 तथापि  अन्तिम  समय-सारणी  सम्बद्ध  मंत्रालयों  से  coast  करने  के  बाद  तैयार  की  जाएगी  तथा

 माननीय  सदस्यों  को  परिचित  की  जाएगी  |

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  मैं  प्रस्ताव  हूं

 प्रस्ताव  में  ;

 अन्त  में  यह  दिया  जाये  :

 संशोधन  के  अध्यधीन  कि  निम्नलिखित  मंत्रालयों  की  अनुदानों  की  पर

 चर्चा  तथा  मतदान  क  लिये  निर्धारित  समम

 (1)
 रक्षा  मन्त्रालय  के  सम्बन्ध  में  8  we  से  9  घंटे  तक

 बढ़ा
 दिया  तथा .

 (2)  बिदेश  मन्त्रालय  में  8  घंटे  a1  घंटे  तक  बढ़ा  दिया  जाये  ।''

 मैं  इसका  कारण  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  |  अध्यक्ष  ने  मुझ  बताया  था  मैं  ऐस  कर  सकता हूँ
 ।

 सर्वप्रथम  एक  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है--यह  सदन  लारकिस  के  सी०  आई०  To  के  साथ

 मामले  पर  पहले  ही  चर्चा  कर  चूका  है--कि  सोवियत  संघ  दूतावास  के  सहायक  सेनिक  अता ही  को

 अपना  सामान  बांधकर  सोवियत  संघ  जाने  को  कहा  गया  क्योंकि  उसे  भारतीय  वायु  सेना  क

 के  के  के  के  । एक  अधिकारी  से  मिलते  हुए  पकड़ा  गया

 भो  wet  सिह  :  यह  मॉननीय  सदस्य  के  संशोधन  की  विषय  वस्तु  कसे  बनती  हैं  ।  पारा

 से  ज्यादा  वह  यह  अभाव  दे  सकते
 ह

 कि  समय  बढ़ा  दिया  जाए  ।

 Wo  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  कृपया  मेरी  बात  सुनिए  ।

 थी  बूटा  सिह  :  qa  विश्वास  है  कि  यदि  आप  उनकी  बात  सुनेंगे  तो  आप  जो

 वे  शक्त  कह  रहे  हैं  सारा  निकाल  देंगे
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 डा०
 लुब्रहमण्यल  स्वामी

 :
 मैं  यह  wy  रहा  हूं  कि  इस  मामले पर  चर्चा  होनी

 मौर
 उनक  लिए  कुछ  समय  आवश्यक  है  ।  हम  जानते  हैं  कि  लारकिन्स  @  मामले में  भी  सरकार

 अ  पाठक  थी  ।  हमें इसे
 सामने  लाना  घड़ा  हौर  तब  कहीं  जाकर  वे  सहमत  हुए  ।  इसी  तरह यह  भी

 हुआ  सरकार  बे  इसका  खंडन  नहीं  किया  है  ।  मैं  कठ  जी०  बी०  योजना  बनाम  भारतीय  वायु
 सेना  के  धारे  में  सच्चाई  जानना चाहता  हूं  ।  ear  देश  सुरक्षित  एक  ओर  सी०  ako  ए०

 है  दूसरी ओर  के०
 नी०

 बी०  है
 ।

 हम  सच्चाई  जानना  चाहते  हैँ
 ।

 मैं  नियत  समय  में  ew

 we  घंटे  की  और  बृद्धि  चाहता  हूं  ।

 श्रीमती  बीता  पुर्जों  :  किसके  थारे  मैं

 उपाध्यक्ष  बहोरन  :  नापने  कोई  नोटिस  नहीं  दिया  है  ।  इन्होंने दक  संशोधन  का  नोटिस

 दिर  है  ।

 शौकत  wer  :  आप  हमें  केवल  मूलपाठ  पढ़ने  की  ही  अनुमति  देते हैं  ।  पह

 है  ?

 थी  go  नीलालोहितदसन  नाडार  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 '

 अध्यक्ष

 मह  दय  ने  डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  को  जिस  विषय  पर  बोलने  की  अनुमति  दी  उसके  अतिरिक्त

 भी  उन्होंने  कुछ  कहा  है  |

 उपाध्यक्ष  भोज्य  :  कपास  जाइये  |  काठ  स्वामी
 इसे  पूरा  करिए

 ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम
 :
 भय  महोदय  इसके  वारे  में  सभी  कुछ

 जागते  हैं
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभी  जानते  हैं  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी
 :  सभा  इसके  बारे  में  नहीं  जानती  है

 ।
 अध्यक्ष  महोदय  जानते  हैं  |

 मैंने  सभी  सामग्री  दी  है  ।

 gat  मुद्दो  यह  है  कि  पिछली  बार  विश्वशांति  परिषद्‌  के'बारे  में  बोला  थ  और  सभा

 में  बड़ा  हल्ला  आ  था  और  अब  वह  दस्तावेज  पेश  किया  गया  है  ।  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  दस्तावेज

 में  इस  बात  का  cere  है  कि  विश्व  शान्ति  परिषद्‌  को  सोवियत  संघ  की  गुप्तचर  एजेसियों  द्वारो

 वित्त  घोषित  विया  जा  रहा है  मैं  चाहता हूं  कि  विदेश  मन्त्रालय  पर  चर्चा  तीन  धण्टे

 बढ़ा  दी  जाये

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 बहू
 ठोक  है  ।

 शा०  सुब्रह्माण्यम  स्वामी  :  ताकि  यह  सभा  यह  संकल्प  कर  सके  कि  कोई  भी  धर्य  स्काय

 या  विघायक  के०  जी०
 बी०

 संगठन  जो  कि  विश्व
 शांति-परिषद्‌

 कहलाती  से  अपने  आपको

 सुबह  न  कर  सके  ।
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 a  :
 मेरा  व्यवस्था

 का
 प्रशन

 भोज्य  :  यह  ढोक  है  ।  किसी  बात  का  उल्लेख  करकेਂ  ।

 सुब्रह्मण्यम  स्वामी
 :

 क्या  यह  विश्व  शान्ति-परिषद्‌ की  सदस्य  हैं  !

 छचाभ्यक्ष  महोदय  :  सभा  का  समय
 न

 लीजिए
 |

 माननीय  मंत्री  इसका  उत्तर  देंगे
 ।

 )

 शौ  नौ लालो  हितबसन
 नाडार

 :
 art  gh  अनुमति  नहीं  देंगे  ।  डा०  स्वामी को  अनुमति

 बी  जाएगी  |

 थो  get  सिंह  :  प  बैठ  जाइये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  तक  यह  अपमानजनक  या  नित् दा जनक  य्  असंसदीय  नहीं  है

 तथ  तक्ष  हम  इसकी  भूमि  नहीं  दे  सकते  हैं  ।  इसमें  व्या है  ?  बाब  आए  ald  तब  आप  इसका

 उल्लेख  कर  सकतें  हैं  ।  आप  इस  बात  की  ओर  ध्यान  सकते  हैं  कि  उन्होंने  अपमानजनक

 भाषण  दिया  है  हम  देखेंगे  कि  क्या  इसे  कायदे ही
 वृतान्त

 से  निकाला  जा  सकता  दै  ।

 (  werererrey )

 उपाध्यक्ष  भोज्य  उन्ही  पुरा  अधिकार  है  ।  हमारा  देश  लोकतांत्रिक  देश  है  ।  कोई  भी

 माननीय  सदस्य  किसी  भी  पर  अपनी  राय  व्यक्त  कर  सकता  है  निर्यात  कि  यह  असंसदीय  या

 अपमानजनक  आदि  न  हों  ।

 )

 0 |  ए०  नीलालोहितदसन  नाडार  :
 कया  कायें

 उपाध्याय  सनोबर  :  मै  आपकी  इच्छा  के  अनुसार  राय नहीं  दे  सकता  ।  हों  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  विल्कुल  ठीक  ।  श्री  नीलालोहित्तद नन  आपको  यह  सहन  करना

 होगा  ।  अपनी  राय  व्यक्त  करके  कया  आपका  कहने  का  पत  तव  है  कि  हमारी  स्थिति  पर  कोई

 ware  पढ़ने  हैं  ।

 भी  सूटा  मैंने  जाठ  सुब्रह्मण्यम  cart  द्वारा  उठाए  गए  उन  महत्वपूर्ण  को

 बढ़े  ध्यान  से
 सुना  है  कि  जिन  दो  मदों  का  अभी-अभी  उल्लेख  किया  उनके  लिए

 चुका  हूं  सम्बन्धित  मंत्रालयों  से  परामर्श  करके  अन्तिम  समय  तालिका  माननीय  सदस्यों
 को
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 5  क. ११  कार्य  मंत्रणा  समिति

 शारी  और
 परिचालित

 अतः  काले
 मंत्रणा

 ने  व्यापक  निर्णय  दिया  है  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदर  :  इस  निणंय  में  उनका  हाथ  है  ।

 थी  get  सिंह  :  यह  सत्य  है  ।  जेसा  कि  आपने  देखा  है  कि  हमारा  लोकतान्त्रिक  देश  है

 को  अपने  बिचार  व्यक्त  करने  की  स्वतन्त्रता  है  ।  इम  सभा  की  कुछ  परम्पराएं  हैं  और

 छ  परम्पराओं  के  अनुसार  डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  जो  भी  असंगत  मामले  उन्हें  कार्य  वाही

 धृत  त  से  निकाल  दिया  जाना

 To  सुब्रह्मण्यमण्यम स्वामी  :  कुछ  भी  असंसदीय  नहीं  है  ।  यह  उन्होंने पश्चिम  बंगाल  से

 सुना है  और  बह  वापस  आ  गए  हैं  |

 )

 श्री  बूटा  fag  पश्चिम  बंगाल  गए  हैं  ।  और  वह  पर  इस  तरह  की  बात  लाए हैं  ।

 श्री  बूटा  सिंह  :  आप  नियम  जानते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  डा०  हम  हर  बात  को  कायें वाही  वृतांत  से  नहीं  निकाल  सकते

 हैं  ।  श्री  fag  तो  केवल  धमकी  दे  रहे  हैं  ।  मैं  रिकार्ड  पढ़कर  ही  निर्णय  लूंगा  ।

 Sto  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  यदि  यह  असंसदीय है
 तो  इसे  कार्यवाही  से  निकाला  जा  सकता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  द्वारा  पेश  fart  गए  संशोधन  को  सभा

 में  मतदान  के
 लिए  रखता  हूं  ।

 शोधन  मतदान  के  लिए  रखा  गया  शौर  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  12  1983  को  सभा  में
 प्रस्तुत

 किए  गए  कार्य  मंत्रणा  समिति

 के  न्याय  प्रतिवेदन  से  सहित  है  (1

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  आज  से  मध्याह्न  काल  भोजन  के  दौरान  भी  बैठेंगे  और  जब  भी

 आवश्यक  होगा  हम  6.00  Ho  To  के  बाद  देर  तक  भी  बैठेंगे  ।
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 नियम  377
 के  अधीन  मामले  13  1984

 1.40  पीठ

 नियम  377  के  सरीन  मामले

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्य-मन्त्रणा  समिति  at  प्रतिवेदन  है  ।  जिसे  आपने
 अभी

 स्वीकृत

 किया  है  ।  मेरे  विचार  में  आप  भी  इसमें  शरीक  हैं  ।

 अब  नियम  377  के  wea  मामले  |

 श्री  चन्द्रपाल  af  लानी  उपाध्यक्ष  नियम  377  के  अन्तर्गत  मैंने  जो  नोटिस

 दिया  था  ag  तो  यह  है  और
 लोक  सभा  सेक्रटेरियट

 से
 जो  मैटर  मुझ  प्राप्त  हुआ  है  वह  यह

 अब  आप  ही  फैसला  कीजिए  कि  मै  दोनों  में  से  किस  को  पढ़ूं  ?  इसमें  मेरी  भावनाओं  को  ठेस

 पहुंच  रही  है  ।  जो  मैंने  लिखकर  दिया  था  वह  इसमें  नहीं  है  ।.  अब  आप  ही  बताइये  मैं  किसको

 पढ ?

 उपाध्यक्ष
 महोदय

 :  आपको  लोक  सभा  सचिवालय  ने  जो  दियाः  <n
 केवल

 उसे  ही

 पढ़ें  ?

 श्री  चन्द्रपाल  श  लानी  :  मैं  लोक  सभा  सेक  मैरियट  का  मुलाजिम  नहीं  हु  जो  मेरी

 भावनायें  हैं  उसके  अनुरूप  मैंने  नोटिस  दी  थी  लेकिन  आप  इसको  कम्पेयर  करके  लीजिए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  मेरी  बात  नहीं  सुन  रहे  हैं  ।  लोकसभा  सचिवालय

 ने  आपकों  जो  वक्तव्य  दिया  है  वही  अध्यक्ष  महोदय  ने  स्वीकृत  किया है  ।  आप  केवल  उसे  ही

 पढ़  सकते  हैं  और  यदि  आपको  कुछ  और  कहना है  तो  आप  उसके बारे  में  चर्चा  अध्यक्ष  के  साथ  कर

 सकते  हैं  ।  आप  उनके  कक्ष  में  जाकर  उसके  तारे  में  बता  सकते  हैं  ।  अब  आतर  उसे  पढ़  ।

 प्रसारण  केन्द्र  चालू  दिये  जाने  के  लखनऊ  में  दूर  शन  कार्यक्रमों  का

 धुंधला  दिखाई  देना

 श्री  चन्द्रपाल  दाँ  लानी :  उपाध्यक्ष  लखनऊ  टी०वी०  स्टेशन  ने  हाल  में

 लखनऊ-हरदोई  माग  पर  एक  नया  उच्च  शक्ति  का  alates  स्टेशन  चालू  किया  है  ।

 नया  टासर्म  शन  स्टेशन  चालू  होने  के  बाद  सार  लखनऊ  में  टेलीविजन  सेटों
 में

 साफ

 तसवीरें  आनी  बन्द  हो  ये  घुली  दिखाई  देने  लगीं  ।  आवांज  भी  ठीक  नहीं  आने  लगी

 टी  of  ०  एनांउन्सरों  ने  ठी  ०वी ०  ग्राहको  को  एन्टीना  नए  टाँस मिशन  स्टेशन  की  दिशा

 में  करने  के  लिए  कहां  ।  लखनऊ  में  clo  वी०  म।लिक  ऐसा  कर  रहे  है  लेकिन  कार्यक्रम  धुंधले

 दिखाई  देने  लगे  ।  शक्ति  टाँस मिशन '  से  टी  ०.वी०  सेटों  को  भी
 क्षति

 पहुची  है  ।  कुछ  सेट

 जल गए  हैं

 यहं  घोषणा  की  गई  थी  कि  उच्च  शक्ति  के  स्टेशन  से  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  cae  दिखाई
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 देंगे  ।  परन्तु  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  भी  और  क  दिखाई  देने  लगे  ।  करार-बार  व्यवधान  होने  लगा  है  ।

 लखनऊ  टी ०  वी०  स्टेशन  के  अधिकारी  शिकायतों  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दे  रहे

 लखनऊ  स्टेशन  के  समाचार वाचक  न्यूज  समाचार  पढ़ने  से  पहले  और  बाद  में  :
 टी०  वी०  दर्शकों  को  नमस्कार  नहीं  करते  हैं  जसा  कि  दिल्‍ली  दूरदर्शन  द्वारा  किया  ज़ा  यहा  है

 af)  चन्द्रपाल  शैलानी  खड़  हुए  ।

 *  *

 a) =
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  समय  जो  कुछ  कह  च्ह्हु  उसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित

 नहीं  किया  जा  रहा,है  |  भाप  अध्यक्ष  महोदय  से  मिल  सकते  हैं  ।  आप  बजट  पर  बोल  सकते  हैं  |

 इसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  रहा  है  |

 sty  चटर्जी  ।

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  कौर  श्रीवास  मन्त्री  get  :  महोदय  वह  एक

 बात  उठा  रहे  हैं  ।  उनका  कहता  है  कि  लखनऊ  के  लोगों  को  कोई  सम्मान  नहीं  दिया  जांता

 क्योंकि  लखनऊ  सास्कृतिक  विरासत  का  एक  स्थान  है  ।  समुचे  विश्व  के  लोग
 जानते

 लखनऊ  के

 आदाब  बहुत  कोस  हैं  |

 उपाध्यक्ष
 सहोदय

 आपने  जो  कुछ  कहा  है  मैं  समय  गया  हूं  ।  अब  श्री  चेटर्जी  ।

 सरकारी  उद्यम  ब्यूरो  द्वारा  बड़  उद्योगों  को  oat  खरीद  लघु  उद्योग  एककों  से

 करने  के  लिए  जारी  किए  गए  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  का  कार्यान्वित  न  किया  जाता

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  सरकारी  उद्यम  ब्यूरो  द्वारा  जारी  किए  गए

 दर्शी  सिद्धांतों  के  अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  से  यह  अपेक्षा  जाती  है  कि  वे  उस  माल

 की  सूची  का  पता  लगाएं  जिनका  उद्योग  क्षेत्र  में  उत्पादन  क्रिया  जा  सकता  और  उनकी

 आवश्यकता  के  बारे  में  अनुमान  उन  लघु  एककों  का  भी  पता  लगाएं  ओर  उनकी  सुची

 बनायें  जो  इस  माल  का  उत्पादन  कर  सकते  हैं  और  ऐसे  एककों  को  उनकी  क्षमता  के  अनुसार

 मुल्य  निर्धारण  समितियों  निर्धारित  मूल्यों  पर  क्रयादेश  दें  ।  यह  बड़ी  चिन्ता  का  विषय  है  कि

 ईस्टर्न  कोल  दुर्गापुर  स्टील  प्लॉट  सी  आदि  जेसे  सरकारी  क्षत्र

 के  बड़े  उपक्रम  जो  मुख्य  रूप  से  पश्चिम  बंगाल  के  दुर्गापुर-आसमसोल  क्षत्र  में  स्थित  इन  at

 दर्शी  सिद्धांतों  का  पालन  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  ये  इइ  एकक  अपनी  माग सूची  बनाए  रखने  औरे

 मरम्मत  के  छोटे  छोटे  कापी  के  लिए  प्रतिवर्ष  30.00  करोड़  से  अधिक  '  धनराशि  कम  करने  हैं  ।

 परन्तु  इन  बड़ें  एककों  में  से  कोई  भी  मार्गदर्शी  fog  के  अनुसार  खरीद  नहीं  करता  है  ।  दूसरी

 ओर  बिजलियों  को  paren  प्राप्त
 करते  हैं

 और  लंघ
 क्ष  त्र  के  एककों

 से
 काम  कराते

 हैं  और  इस

 a
 He

 कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मलित  नहीं  गया  ।
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 he

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी

 प्रकार से  उन्हें  इनके  उचित  लाभ से  वंचित  करत ेहैं
 ।

 छोटे  पैमाने  के  एककों को  भी  जिनको

 कुछ  क्रमादेश  दिए  जाते  कार्य  की  जानकारी  नहीं  होती  है  जिसकी  एक  विशेष  वर्ष  आशा

 की  जाती  है  ।  ऐसी  स्थिति  में लघ  cart  के  एकक  कांच  रियों  को  स्थायी  रूप  से  नहीं  रख

 सकते  और  लगभग  15000  मुख्य  कार्य  कर  रहे  हैं  और  उन्हें  स्थायी

 गार  के  विशेषाधिकार  से  वंचित  किया  जाता  है  ।

 मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  समूचित  आदेश  भर  निर्देश  जारी  wt  ताकि  सरकारी

 क्षेत्र  क ेएकक  सरकारी  उद्यम  ब्युरो  के  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  का  कड़ाई  से  पालन  करें  और  छोटे  माने

 के  एककों  से  अपनी  खरीद  करें
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 श्री

 मीर वा भाई
 ।  वह  अनुपस्थित हैं

 ।  श्री  बालूसाही  पम हन्  परूलेकर  ।  वह

 अनुपस्थित  ।  श्री  पी०  के  कोरिया  ।

 केरल  में  कट कल्ला  बांध
 के

 पाया  गढ़  क्षेत्र
 में  रहने  वाले  फि सातों  को ह पुनंबास की की

 योजना  शौहर-मंजरी  देने  की  श्रावइ्यकता

 रोपो  के०  wear  मैं  केरल  के  आपाकट  क्षेत्र  कें  कल्ला  बन्ध  के  उन

 300  अधिवासी  किसान  परिवारों  की  दयनीय  स्थिति  की  ओर  इंस  सभा  और  सरकार  का

 ध्यान  दिलाना  चाहता  ह  ,  जो  कि  उनके  पुनर्वास  की  राज्य  *  सरकर  नः  योजना  को  केन्द्र  से

 रिकी  न  मिलने  के  वरण  हुई  है  ।

 कल्ला  सिंचाई  योजना  केरल  द्वारा  प्रारम्भ  की  गई  एक  बडी  सचाई  योजना  है  ।  इस

 योजना  का  क्या  समापन  अवस्था  में  है  ।  बांध  के  आयाकट  क्षेत्र  से  300  से  भी  अधिक  किसान

 परिवारों  को  खाली  करवा  कर  दूसरी  जगह  बसाया  जाना  ।  अधिकारियो ंके  प्रतिनिधियों

 और  राज्य  सरकार  के  बीच  इन  निसान  पत्रकारो ंके
 पुनर्वास

 के  बारे
 में

 एक  समझौता  त्  था  |

 समझौते  के  अनुसार  इन  फीसदी  पत्रकारों  को
 कुलाथपुका

 गाँव  में  जंगल  कोਂ  साफ  कहन  वेन

 कन्नु  में  335  एकड  भूमि  पर  फिर  से  बसाया  जना  था  ।  भूमि  को  दो  ब्  पूर्वे  ए  कर  दिया  गया

 परन्तु  :  इसे  किसानों  में
 नहीं

 बांटा  गया  है  क्योंकि केन्द्र  ने  gale  योजना  को  स्वीकृति  प्रदान

 करने  आधार  पर  इंकार  कर  दिया है  कि  की  गई  भूमि  वनों  की  है  और  राष्टीय  वन

 संरक्षण  अधिनियम  के  प्रावधानों  के  अनुसार,.वेन्द  वी  पूर्ववर्ती  लिए  बिना  न  भूमि

 उपयोग  अन्य  कार्यों  के  लिए  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।

 किसानों  के  पुनर्वास  पर  मानवीय  की  समस्या  क॑  रूप  में  विचार  fear  जाना  ॥

 किसानों  के  पुनर्वास  के  मार्ग  में  तकनीकी  अर  कानूनी  कठिनाइयों  को  नहीं  आने  दिया  जाना

 चाहिए

 मैं  कषि  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  कि  set  राज्य  पुरकार  ने  सिफारिश  की  है

 किसानों  के  पुनर्वास  की  योजना  को  तुरंत  स्वीकृति  प्रदान  की  जाय  |
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 2°  1
 905

 नियम  377  के  अधीन
 मामले

 मोतीलाल  नेहरू  मेडिकल  कालेज  इलाहाबाद  में  हृदय  रोग  केन्द्र  खोलने  कौ

 श्रावदइयकता

 थी  ato  who  सिंह  (Gag):  उपाध्यक्ष  इलाहाबाद  स्थित  मोती  लाल  नेहरु

 मेडिकल  कालेज  न  केवल  इलाहाबाद  जनपद  के  बल्कि  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  तमामਂ  जिलों
 के

 तथा

 जनपद
 से

 लगे  हुए  मध्य  प्रदेश  के  बड़े  क्षत्र  के  गरीब  रोगियों  की  सेवा
 करता

 आजकल  अनेकों

 प्रकार  के  हृदय  रोग  तेजी  से  बढ़  रहे  हैं  ।  हृदय  रोगों  की  जाँच  इलाज  एवं  शल्य  चिकित्सा

 में  wy  पर्याप्त  प्रगति  हुई है  ।  परन्तु  लाभ  सुसज्जित  कार्डियक  केन्द्र  के  माध्यम  से  ही

 जा  सकता  है  ।  उक्त  मैडिकल  कालेज  में  आधुनिक  सुविधायें  न  होने  के  कारण  उपयु क्त
 क्षेत्र  के  हृदय-रोगियों  को  कभी-कभी  गम्भीर  संकट  का  सामना  करना  पड़ता  रोगी  की  गम्भीर

 स्थिति  में  अन्य  दूरस्थ  स्थानों  को  ले  जाने  उसकी  का  खतरा  हो  जाता  है  ।  हृदय-रोगियों

 कौ  विशेष  परिस्थिति  तथा  इलाहाबाद  की  भौगोलिक  स्थिति  को  देखते  हुए  वहां  के  मेडिकल  कालेज

 थें  एक  काडिअक  केन्द्र  at  मति  आवश्यकता है  |  इस  संबंध  में  कई  माध्यमों  द्वारा  प्रान्तीय एवं  भारत

 सरदार  से सम्: क
 wh

 किया  जा  चुका  परन्तु  अभी  कुछ  नही  हो  सका
 gi  चूकि  इस  पर  काफी

 wa  पड़  सकता  इसलिए  भारत  सरकार  का  सहयोग  अपेक्षित  है  ।

 मैं  माननीय  स्वास्थ्य  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  व्यक्तिगत  रुचि

 लें  पौर  ati  लान  नेहरू  मैडिकल  इलाहाबाद  में  कार्डियक  केन्द्र  खोलने  के  लिए  प्रान्तीय

 सरकार  को
 आवेश

 सहयोग  दें  ।

 req  तथा  कशमीर  कौर  हिमाचल  प्रदेश
 के

 बीच
 भद्रवाह-चंबा

 सड़क  का  निर्माण

 कोई  पूरा  करने  के  लिए  पर्वत
 वित्तीय  व्यवस्था  करने  की  श्रादश्यकता

 ड1०  wut  सिंह  :  उपाध्यक्ष  जम्मू  और  कश्मीर  तथा  हिमाचल  प्रदेश

 के  uy  भयावह-चम्बा  नाम  की  एक  महत्वपूर्ण  अन्तर्राज्यीय  एक  दशक  से  भी  अधिक

 समय  से  निर्माणाधीन है
 ।  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि

 इसके  पूरा  होने  में  विलम्ब

 क्योंकि  जब  यह  पूरी  हो  जायेगी  तो  यह  उत्तर  भारत  की  सड़क  प्रणाली  की  कड़ी

 होगी  ।  पर्यटन  ओर  पिछड़े  क्षेत्रों  के आधिक  विकास  की  दृष्टि  से  यह  सड़क  दोनों  दूरस्थ

 की
 जनता

 के  कल्याण  हेतु  मूल्यवान  योगदान  दे  सकती  है  ।

 मेरा  भारत  सरकार  से  अनुरोध  है--वित्त  मंत्री  महोदय  vet  बिराजमान  हैं--कि  वह  यह

 सुनिश्चित  करें  कि  वित्तीय  et  1984-85  में  जम्मू  और  कश्मीर  तथा  प्रदेश  के

 बजटों  मे  पर्याप्त  वित्तीय  प्रावधान  करें  जिससे  कि  आगामी  चित्ति  वर्ष  के  दौरान  बिना  और  विलम्ब

 के  इसे  पूर्ण  तिया  जी  इन  राज्यों  की  जनता  लम्बे  समय  इस  सड़क  के  पुरा  हो  जाने

 की  बड़ी  उत्सुक  से  प्रतीक्षा  कर  रही है  और  वे  अनिश्चितकाल  तक  प्रतीक्षारत  नहीं  रह

 सकतें  हैं

 बाढ़ों  को  रोकने  के  लिए  प्रभावी
 फैदम  उठाने  की  आवश्यकता

 श्री  खिस्तामणि  :  मैं  नियम  377 के  अधीन
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 $<

 चिन्तामणि  जेना ]

 नीय  लोक  महत्व  के  मामले  को  लेकर  खडा  हुआ  हूं  ।  समस्त  प्राकृति  विपदाओं  में  प्रतिशत

 बाढ़ों  से  सर्वाधिक  जन-धन  की  हानि  होती  है  और  बाढ़  नियन्त्रण  हेतु  किए  गये  अनेकों  उपायों

 के  बावजूद  भी  +320  लाख  हेक्टेयर  ऐसी  भूमि  में  से  जिसे  जलमग्न  होने  से  बचाया  ज़ा  सकता है
 अभी  तक  केवल  120  लाख  हेक्टेयर  भूमि  को  ही  बचाया  जा  सका  है  ।  गत  30  वर्षों  के  आंकडों

 से  पता  चलता  है  कि  बाढ़  से  प्रति  वह  लगभग  90  लाख  हेक्टेयर  भूमि  पर  विनाश  होता  है

 जिससे  225  करोड़  रुपये  की  फसलें  नष्ट  हो  जाती  हैं  और  लगभग  290  लाख  जनसंख्या  प्रभावित

 होती  जिनमें  से  1+  हजार  लोग  जान  से  हाथ  थो  aaa  हैं  और  औसतन  एक  लाख  पशु  बह

 जाते हैं
 ।  बाढ़  से  न्यूनतम  भौसत  वार्षिक  क्षति  400  करोड़  रुपये  आंकी  गई  है  और  गत  तीन

 दशकों  में
 बाढ़  से  प्रति  ad  हुई  न्यूनतम  औसत  क्षति  400  करोड  रुपये  की  आंकी  गई  हूँ  और

 कुल  17,500  करोड  रूपये  की  क्षति  का  अनुमान  गया  है  ।  परन्तु  यह  दुर्भाग्य  की  बात

 2  कि  इस  aa  केन्द्र  अथवा  राज्यों
 दोनों

 ने  ही  आवश्यक  धन  का  आवंटन  करने  कोई

 महत्व  नहीं  दिया  जिसका  सम्भवतया  यह  कारण  हो  सकता  इससे  राजकोष  में  कोई

 राजस्व  नहीं  आता  है  और  इसके  परिणाम  स्वरूप  राजकोष  को  प्रति  वर्ष  करोडों  रुपये  की  क्षति

 होती हैं  ।  यद्यपि  संघ  सरकार ने  1974  में  राज्यों  के  पास  इस  विषय  पर  एक  wrest  fader

 राज्य  विधान  सभाओं  द्वारा  पारित  करने  के  लिए  परिचालिंत  क्रिया  था  क्रिया  राज्यों  ने  प्र  पास

 कर  कानून  का  रूप  देने  में  कोई  उत्साह  नहीं  दिखाया  |

 ऐसी  परिस्थितियों  मैं  संघ  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वहं  उपयुक्त  कदम  उठाए

 जिससे  कि  इस  सर्वाधिक  भयानक  विपदा  को  रोको  जा  सके  और  हर  वर्ष  फसलों  की  भीषण

 मानव  एव  पशुओं  के  बड़े  पैमाने  पर  विनाश  हमेशा  के  लिए  रोका  जा  सके  |

 वहुत  धन्यवाद  |

 1.52  Ho  qo

 सामान्य  बज्र-----साप  न्य  चर्चा

 जारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  अगली मद  पर  अर्थात  1984-65  के  बजट  अर

 आगे  सामान  चर्चा  करेंगे  ।

 ी  चिन्ना  स्वामी  |

 *  शमी  सो०  चिन्ना  स्वामी  (ntfsaferaz  उपाध्यक्ष  दल  अखिल

 Tay  198 भा  A  य  अन्ना  दविड़  मु नेव कषगम  की  ओर  मैं  Lao  4-85  mh  सास  य  बजट  पर  कछ

 देना  चाहता

 हमारे  देश  में  समाज  के  सभी  वर्गों  ने  इस  बजट  व्यापक  रूप  से  सराहना  की  है

 मेरे  वक्ताओं
 ने

 बजट  में
 किए

 गये  कर  r year  की
 ara  की

 है  और  मैं  कोई  बढ़ा
 चढ़ा

 कर

 तमिल
 i पं  दिए  गये  भाषण

 के  अंग्रे  जी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर
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 )  सामान्य

 बजट-----सामान्य  पर्चा

 टिप्पणियां  करने  नहीं  at  रहा  बजट
 प्रस्तावों  का  गहराई  से  अध्ययन  करने  के  बाद  खेद

 है
 कि  मुझे ये  शब्द  कहने पड़  रहे  मैं  चाहूंगा  कि  आप  भेरी  टिप्पणियों  के  गलत  ata

 जिससे  मन्त्री  महोदय  की  उदारता  और  बुद्धिमता  पर  सन्देह
 ।

 जहां  तक  मैं  समय  सकता

 हूं  इस  बजट  से  आवश्यक  वस्तुओं  के  दाम  कम  नहीं  होगे  ।  इस  बजट में  1760  करोड़  रुपये

 का  घाटा  दिखाया  गया  है  ।  कराधान  प्रस्तावो ंसे  273  करोड़  रुपये  के  राजस्व  की  प्राप्ति  का

 अनुमान  लगाया  गया है  ।  राष्ट्रीय  बचत  योजना  से  500  करोड़  रुपये  की  धनराशि  एकत्र  करने

 की  संभावना  है  ।  इससे  घाटा  पूरा  नहीं  होगा ।  यहाँ  तक  कि  गैर-योजनागत  व्यय  को  कम

 करने  से  भी  घाटा  कम  होने  की  संभावना  नहीं  है  +  इस  बजट  में  गैर-योजनागत  खर्च  में  5000

 करोड  रुपये  की  वृद्धि  हुई  जब  तक  गैर-योजनागत  व्यय  में  भारी  कटौती  नहीं  की
 जाती

 हम  व्यय  वस्तुओं  की  कीमतें  कम  करने  में  असमर्थ  रहेंगे  ।

 1.56  ह  प०

 कार  एस०  पैरो  पीठासीन  हुए )

 यदि  हम  अपने  बजट  राज  सहायता  निकल  sat  घाटे  को
 समाप्त  किया  जा

 सकता  है  ।  खाद्यान्नों  के  लिए  दी  जाने'वाली  राज
 सहायता  850  करोड़  रुपये  की  उर्वरक  के

 लिए  राज  सहायता  1080  wads  रुपये  की  है  ।  निर्यात  के  लिये  6530  करोड़  रुपये  की  राज

 सहायता  रखी  गई  कुल  मिलाकर  2460  करोड़  रुपये  को  राज  सहायता  बनती  है  ।

 राज  सहायता  की  इतनी  बड़ो  राशि  को  किस  खाते  में  दर्शाया  जा  सकता  है  ?  यदि  हम  खाद्यान्न

 अर  बे्रक  राज  सहायता  को  बन्द  कर
 .  तो  कृषकों  को  लाभकारी  मूल्य  नहीं  मिलेंगे

 ।

 आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतें  भी  बढ़  जिससे  आम  जमता  प्रभावित  होगी  ।  योजना  आयोग

 के  आंकड़ों  के  अनुसार  पहले  ही  40  करोड़  लोग  गरीबी  रेखा  के  नीचे  रह  रहे  हैं  ।  राज
 सहायता

 को
 समाप्त

 करके  हम  और  अधिक  लोगों  को  गरीबी  से  नीचे  नहीं  ला  सकते  हैं  |

 इम  समस्या  को  हल  करने  का  एफ  और  भी  तरीका है  ।  ऐसा  अनुमान  कि  उत्पाद

 शुल्क  सीमा  Yew  और  आयकर  300  करोड़  रुपये  की  बकाया  राशि  है  ।  इस  बकाया  को  एकत्र

 करने  हेतु  कठोर  उपायो  >)  माँग  करना  निर्थक  है  ।  ये  सभी  मामले  न्य  आयकर  WAT

 franco  और  उत्पाद  और  सी  मा  दह  न्ययाधिकरणों  के  विचाराधीन  हमारे  वित्त  मन्त्री  महोदय

 ने  उत्पाद  शुल्क  के  प्रश्न  को  अध्ययन  करने  हेतु  जो  कि  1953-54  में  100  करोड़  से  बढ़कर

 1983-84  में  10,100  करोड़  रुपये  हो  गया  एक  उच्चस्तरीय  समिति  गठित  की  है  ।  मुझे

 विशव स  है  कि
 जब  भी  इस  समिति  सिफारिशें  प्राप्त  वह  «उन्हें  कार्यान्वित  करेंगे  और

 उत्पाद  के  ढाँचे  में  यक  रतन  करेगे  ।  अनेक  आयोगों  और  समितियों  ने  arrays

 तथा  अन्य  Prag.  ac  दावे  में  are  की  आवश्यकता  के  बारें  में  प्रतिवेदित  किया  है  ।  दुर्भाग्य

 इन  सिफारिशों  को  अभी  लागू  नहीं  किया  गया  है  ।  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री महो  दय  से  कानून

 बनाने  को  fae  करूंगा  जिससे  fad  विधेयक  के  उपबन्धों  को  किसी  भी  न्यायालय  या
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 ee

 सी०  चिन्नास्वामी  |

 रण  में  ले  जाने  मनाई  हो  ।  केवल  तभी  आर्थिक  स्थित  सुधार  सकती  गैर  योजनागत

 व्यय  जो  कि
 कुल

 व्यय
 का  लगभग  61%  है

 पर्याप्त  कमी  की  जानी  चाहिय े।

 1984-85  के  बंजट  faa  परिव्यय  में  44  प्रतिशत
 की  वृद्धि  की  गई है

 |  विद्युत  पर

 से  शुल्क  वापिस  लिया  गया  जिसका  मैं  स्वागत  करता  हूं  ।  परन्तु  मैं  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि

 जब  ताप-बिजलीघरों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  अच्छे  कोयले  की  सप्लाई  की  केवल  तभी

 पादन  में  सुधार  होगा  तथा  स्थापित  क्षमता  का  पूर्ण  उपयोग  किया  जा  सकता  हैं  ।  उदाहरण

 तूतीकोरिन  सुपर  ताप  बिजलीघर  और  gait  ताप,बिजली  घर  केवल  40  प्रतिशत  स्थापित

 क्षमता  का  उपयोग  कर
 रहे  इन  इकाईयों  को  अधिक  राख  करने

 वाला
 कोयला

 सप्लाई  किया  जाता है  ।  कोयले  में  राख  की  afar  के  कारण  कई  बार  बिजली

 भी  बन्द  '  हो  जाती  है  ।  और  यंह  कोयला  भी  पर  नहीं  सप्लाई  किया  है  ।  उनके

 पास  15  दिन  के  लिए  भी  कोयले  का  स्टाक  नहीं  होता  है  ।  हल्दिया  बन्दरगाह  पर  जमाव  हो  जाने

 के  कारण  दक्षिण  को  कोयले  के  परिषद  हो  जाता  तमिलनाड़ु  के  इन

 घरों  का  गुजारा  बड़ी  कठिनाई  से  चल  रहा  है  ।  बन्दरगाह  में  उतारा  गया  कोयला  बिजली  उत्पादन

 के  लिए  बिजलीघर  तुरन्त  भेजा  जाता  |  तमिलनाडू  सरकार  केन्द्र  से  इन  ताप  बिजलीघरों  के

 लिए  आस्ट्रेलिया  से  अच्छी  किस्म  का  कोयला  आयात  करने  की  अनुमति  प्रदान  करने  का  निवेदन

 करती  रही  है  ।  क  इस  मांग  को  मंजूर  नहीं  किया है

 तमिलनाड़ु  के
 faa  मंत्री  बार-बार  आ  रहे  हैं  और  कोयले  को  उत्तर  से

 ले  जाने  लिये  वह  केन्द्र  सरकार  थे  पोतो ंके  आयात  की  मंजूरी  देने  के  लिये  अनुरोध  कर

 हमें  भी  स्वीकार  नहीं  किया  गया हैं  ।  मैं  वित्त  मंत्री से  अनुरोध  करूंगा  वे  बोरे  में  अपने

 प्रभाव  का  प्रयोग  करें  ताकि  तमिलनाडु  में  विद्युत  की  कमी  को  दुर  किया  जाये  ।  1983

 में  rater  की
 वर्षा  तथा  1984  में  लगभग  15  दिने  तक  लगातार  भारी  वर्षा

 मे
 22  लाख

 एकड़े  भूमि  में  फसल  नष्ट  हुई  हैं  और  मनुष्य  तथा  की  जो  हानि  हुई  बह  इसके  अतिरिक्त

 है  हमारे  रक्षा  मंत्री  श्री  आर०वेकटरमन  तथा  केन्द्रीय  दल  ने  जिन्होंने  डू  का  दौरा  किया

 डा०  पुरानी  थानावार  एम०  जी  रामचन्द्र  के  नेतृत्व  में  तमिलनाडू  सरकार  द्वारा  कपि  गयें

 सुरक्षा  उपायों  की  सराहना  की  है  ।  राज्य  सरकार  ने  कद्र  बाढ़  राहत  कार्यों  के  लिये  128

 करोड़  रुपये  की  माँग  की  है  मैं  वित्त  मन्त्री  जी  से  इ  राशि  को  तुरन्त  प्रदान  करने  अ  पील

 करता  हुं  ।

 मार्च  1984  को  ध्या ना वर्ष  प्रस्ताव  के  जवाब  में  मान  नीय  रक्षा  मन  ह. न्नी

 तमिलनाडू  में
 सेतुसमुद्रम

 परियोजना  के  सामरिक  महत्त्व  पर  जोर  दिया  है  ।.  बहुत  सी  समितियों
 ने

 इसकी  सिफारिश  की  है  जिसमें  हम  सदन  की  सरकारी  उपक्रमों  संबंधी  समिति  भी  शामिल  है  ।

 केन्द्र  को  जल्दी  इम  परियोजना  को  शुरू  कर  देना
 चाहिए  इसी

 प्रकार  से  परमाणु  उर्जा

 विभाग  के  स्थल गत  इंजीनियरों  ने  तमिलनाडु  में  दूसरा  परमाणु  ऊर्जा  केन्द्र  बनाने  के  लिये
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 तिरूनेलवेली  जिले  में  कोडानकुलम  स्थान  का  चीन  किया  है  ।  तमिलनाडु  में  विद्य,/त  को  कमी

 दूर  करने  के  लिये  यह  अत्यन्त  आवश्यक है
 ।  मैं  मांग  करता हूं  कि  हम  इस  परियोजना  को

 1984-85  में  ही  हाथ  में  ले  लिया  जाये  ।  कल पक् कम में  उत्पादन  बिजली  पूर्ण  रूप  से  ड
 को  हो  जानी  चाहिये  |  कलप वं कम  द्वारा  उत्पादित  परमाणु  ऊर्जा  का  कर्नाटक  के  साथ  बंटवारा

 नह
 होना  कावेरी  नदी  के  वाले  तथा  पाक  जल  डमरू  मध्य  में  तेल  के  लिए  खोज  के  कार्य

 को  किया  जाना  मद्रास  में  मद्रास  तेल  शोधक  करवाने  के  समीप  एक  Ga  रसायन

 काम्  लेक्स  स्थापित  किया  जाना  चाहिये  ।  मद्रास  नगर  की  पेय  जल  समस्या  को  हल  करने  के  लिये

 केन्द्र  के  तेलगु-गंगा  परियोजना  के  लिये  लगभग  636  रुपये  मुहैया  करने  चाहिए  ।  अन्त  में

 ह

 मांग  करूंगा  कि  डा०  पुरानी  था लाह वार  की  अध्यक्षता  में  तमिलनाडु  की  दिन  का  पौष्टिक

 उन  योजना  को  पंचवर्षीय  यो  जना  शामिल  किया  जाना
 चाहिए  तथा

 इसका  खच  पंचवर्षीय

 ग  ना  के  आवंटन  से  ही  पुरा  किया  जाना  चाहिये  ।

 इन  थाब्दों  के  साथ  मं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हैं  ।

 2:00  Ho  प्‌०

 at  कार  प्रभ  :  माननीय  सभापति  वित्त  मंत्री  द्वारा  1984-85

 के  ए
 प्रस्तुत बजट  की  समाज  के  सभी  वर्गों  ने  प्रशंसा  और  स्वागत  किया है  aaa में  व  सदन

 है  बह्र  इसकी  कूछ  अलोचना  हुई  है  कि  यह  बजट  चुनाव  को  ध्यान  में  रखते  हुये  बनाया  गया  है  ।

 इस  वित्त  वर्ष में  '  हमारी  अर्थव्यवस्था मेंਂ  जो  सुधार  हुआ  है  यह  एक  अच्छी  वर्षा से  अथवा

 अचानक  ही  नहीं  हुआ  गत  पांच  वर्षों  में  अच्छी  नीति  बनाने  और  उसके  ठीक  प्रकार से  लार

 कर  के  परिणामस्वरूप  हुआ  ।  यह  जन  संसाधनों  में  बुनियादी  सुविधाओं  का  प्राचीन

 बाह्म  fer  की  सक्षम  प्रबंध  व्यवस्था  नवीन  वित्तीय  और  कराधान  नीतियों  तथा  अधिक  बचत

 र  निवेश  काਂ  वातावरण  बनाने.आदि  जेसे  क्षत्रों  में  अनेक  नीति  संबंधी  निर्णयों

 को  लेने  तथा  क्रियान्वित  करने  के  कारण  हुआ  है  |

 1979-80  में  हमारी  अर्थ-श्ययस्था  अस्तव्यस्त  थी  ओर  fase  सरकार  ने  योजना  की

 नींव  को  ही  जो  भारत  में विकास  का  आधार  मिटाकर  इतनी  भारी  क्षति  पशु  चाई  है  जिसे

 पूरा  नहीं  किया  जा  सकता है
 ।  उन्होंने  रोलिंग  को  अपनाया  कितु  जनता  ने  उन्हें  ही

 अपदस्थ  कर  दिया  ।  इस  बजट  पर  विचार  करने  के  लिए  हम  पांच  ay  को  .  अवधि  को  लेना

 चाहिए  और  पर  ध्यान  देना  चाहिये  !  सरकार  का  प्रथम  कार्य  यह  था  कि  अर्थंव्यवस्था

 को  सुव्यवस्थित  किया  जाये  और  छठी  पंचवर्षीय  योजना  dare  कर  उसे  एक  नई  गति  प्रदान

 जायें  |  इस  प्रकार  छठी  योजना  के  संबंध  में  एक  महत्वाकांक्षी  कार्यक्र  की  शुरूआत  की  गई  ।

 97.500
 करोड़

 रुपये  लागत  की  परियोजना  तैयार  की  गई  ।  WA  यह  कहते  हुए  प्रसन्नता  होती

 है  कि  उसे  लागू  ‘fear  गया  है  और  अकेले  इस  चालू  बर्ष  में  हमारे  पास  30,000  करोड  रुपये

 की  चालू  योजना  अत  तक  छठी  पर  10,000  करोड़  रूपये  खर्चे  कर

 चुके  होंगे  ।.  यह  नियोजित  योजना  व्यय  12.  प्रतिशत  अधिक  ।  इसके  फलस्वरूप  राष्टीय  आय
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 वधित

 आर०  प्रभ  |

 में  निरंतर  5:4  प्रतिशत
 की वृद्धि हुई  gh  धि श्वान है  कि  यह  विकास  दर  इस  वर्ष  भी  जारी  रहेगी  ।

 ye  में  सुधार  कोई  चुनाव  की  चाल  नहीं  है  ।  यह  दीर्घकालीन  कठिन  परिश्रम  तथा
 an

 सत्री  कार्यक्रम  में  सम्मिलित  जन  संसाधन  विकास  कार्यक्रम  के  यथा  प्रस्तावित  क्रियान्वयन  का  ह

 पश्चिम  है  हमारे  देश  में  जनसंसाधन  सबसे  वड़ा  संसाधन  हैं  जो  अन्य  पूंजी  संसाधनों  से  रहित  है
 जने  संसाधनों  का  विकास  ही  भारतीय  अर्थ-व्यवस्था  का

 विकास है  हमारे  देश  की  अपार  जनसंख्या

 एक  परि  सम्पत्ति  नहीं  अपितु  एक  देनदारी  है  ।  भारतीय  अर्थ  की  वहीं  मौलिक  व्यवस्था  है

 जिसके  परीक्षण
 स्वरूप  ही  प्रधान  मंत्री  के  कार्यक्रम  के  विकास  को  नया  दृष्टिकोण  मिला

 है  |  कार्यक्रम  अब  तक  किसी  देश  में  लागू  किये  गये  जन  संसाधन  कार्यक्रमों  में  सबसे

 बड़ा  कार्यक्रम  हैं  |  यह  जनता में  राष्ट्रीय  की  आस्था  को  gag  ।  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  के

 बहुत  बड़े
 जनसमूह  की  क्षमता  में  परिवर्तन  एंव  सुधार करते  का  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  है  ।  दे  में  से

 गरीबी  दूर  करने  और  लोगों  को  आवश्यक  विधायें  जैसे  बिजली  तथा

 अन्य  na  भूत  सुविधायें  दिलाने  के  लिये  20  सूत्री  कार्यक्रम  सबसे  अधिक  सक्षम  कार्यक्रम  है  ।

 कार्यक्रम  की  आधारित  नीति
 अततः  उद्देश्य  देश  से  गरीबी  हटाना है

 ।  विभिन्‍न

 जेसे  समन्वित  ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्र  ग्रामीण

 भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्येक  शिक्षित  बेरोजगारो ंके  लिये  स्वरोजगार  पर्वतीय  क्षेत्र

 ome विकास  कार्यक्रम  सुधा-प्रीत  क्षेत्र  रेगिस्तान  विकास  ष  पं क्रम  इन  सभी  पर  जो  भारी

 योजना  व्यय  हो  रही  है  वह  कार्यक्रम  के  परिणामस्वरूप  ।  इससे  ग्रामीण  क्षत्रों  के

 स्वरूप  में  धीरे-धीरे  परिवर्तन  हो  रहा  है  ।  ग्रामਂ ण  क्षत्रों  में  विद्वेष  तौर  पर  ज्यादा  से  ज्यादा  लोगों

 तक  शिक्षा  सुविधायें  पह  रही  हैं  ।  देश  में  साक्षरता  दर  बढ़  रही  अधिकाधिक  ग्रामों

 पानी  की  angie  हो  रही  है  ।  पांत  वर्ष  तक  के  बालकों  ओर  दूध  पिलाने  वाली माताओं  को  पोषक

 भोजन  सप्लाई  योजनाओं  द्वारा  भावी  पीढ़ी  के  बोधक  विकास  लिये  कार्य  पिये  जा  रहे  हैं  ।

 दलित  ant,
 अनुसूचित

 जाति  arr  अनुसूचित  जनजाति  और  पिछड़े  वर्गों  के  लिये  विभिनन

 कार्यक्रम  और  विशेष  योजनाओं  फे  परिणामस्वरुप  सामाजिक
 परिवर्तन  हो  रहे  हैं  ।  जन  संसाधनਂ

 विकास के  लिये  fod  इन  नूतन  कार्यक्रमों  का  आगामी  वर्षों  में  व्यापक  और  वहुविधि  प्रभाव

 पड़  गा  |

 मैं  कहना  चाहूंगा  कि  हमें  इन  योजनाओं  पर  होने  वाले  ta  से  अधिकाधिक  लाभ

 जाना  चाहिये  i  इस  संबंध  में  मैं  कुछ  आंकड़  उद्धत  करता  fan  चालू

 ay  के  रान  ही  इन  ग्रामीण  fara  कार्यक्रमों  के  लिखे  लगभग  932  करोड़  रुपये  का  नियतन

 किया  गया है  ।  विभिन्न  कार्यकलपों  पर  कन्द  तथा  राज्यों  द्वारा  कुल  योजना  व्यय  1800  करोड़  रुपयें

 होगा  ।  424  करोड  रूपये  को  अतिरिक्त  राशि  विशेष  क्षेत्र  कार्यक्रमों  पर  खर्च  की  जायेगी  ।  कल

 मिला  कर  2200  करोड़  रुपया  विभिन्‍न  कार्यक्रम  पर  इस  वर्ष  खर्च  किया  जायेंगी  ।  अगर

 इस  भारीख्चं  पर  पर्याप्त  लाभ  नहीं  मिलता  है  तो  यह  att  अनुत्पादक  तथा  अपव्यय  साबित  होगा

 थधाअ  इससे  मुद्रास्फीति  होगी  |  इस  समय  राज्य  सिर  इस  व्यय  को  राजस्व  खाते  में  करती

 रोजगार  प्रधान  कार्यक्रमों  और  ग्रामों  में  विशिष्ट  कार्य  जसे  सिचाई  खेतों  में  नालियों  का
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 सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  आदि में  परस्पर  कोई  संबंध  नहीं है
 दस्तावेज  में  इस  खर्च

 के  अंतगंत  किन्हीं  विशिष्ट  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया

 इसमें  कल  दिवस  तथा  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  संबंध  में  ऐसी  में  किये

 जाने  बाले  उपायों  का  ही  उल्लेख है  ।  योजना  में  इस  कमी  को  द्र  किया  जाना  चाहिए  |

 इन  योजनाओं  को  लागू  करने  के  तरीके  में  भी  कुछ  मौलिक  परिर्वतन  की  जरूरत  है  ।  विमान  में

 इन  योजनाओं  पर  खच  राज्य  सरकारों  द्वारा  वर्ष  के  अन्त  में  राजस्व  खाते  के  अन्तर्गत  किया  जाता

 ठ
 म  वर्ष  के  अन्त  में  वे  केवल  कागज के  लक्ष्यों  को  ही  देखते हैं  न  कि  वास्तविक qt  fra  गये

 लक्ष्यों  को  देखते  हैं  ।  इनमें  और  उत्तरदायित्व  का  अभाव  है  ।

 मैं
 माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  की  कृपा  चाहता  तथा मैं  सुभाव  देना

 गा  |  मेरा  पहला  सुभाव  है  कि  यह  व्यय  संस्थागत  होना  चाहिये  ।  इन  कार्यक्रमों  को

 fag  करने  के  लिये  केन्द्र  में  एक  शीष  निकाय  तथा  राज्यों  में  ग्रामीण  विकास  निगम  की  स्थापना

 की  जानी  चाहिये  ।  इसका  हमें  अनुभव  भी  है  और  ग्रामीण  विद्युत  निगम  डेरी  विकास

 निगम  जसे  निगम  बनाकर  इनके  माध्यम  से  योजना  का  क्रियान्वयन  करके  ग्रामीण  far  तस्करी

 तथा  डेरी  fata  में  हमें  बहुत  अच्छे  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  |

 इसी  प्रकार  से  जल  argfa,  समन्वित  प्रामीण  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी

 यो  नेताओं  तथा  राष्टीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  लिए  भी  निगम  बनने  जाने  चाहिएं  ।

 faq  स्त्री  ने  अपने  भाषण  के  पेरा  1]  में  साव  जनक  क्षेत्र  की  आर्थिक  क्षमता  के  संबंध

 में  एक  महत्वपूर्ण  सिद्धांत  प्रस्तुत  किया  है  az  कहते  हैं  कि  उद्यम  को  जीवित  रखने  के  लिये  मुख्य

 कसौटी
 आधिक  क्षमता  होनी  चाहिये  भारतीय  अर्थ-व्यवस्था  में  सार्वजनिक  त्र  की  एक  बहुत

 ही  महत्वपूर्ण  भूमिका  1982-83  में  सर्व  जनिक  क्षेत्रों  में  लगी  पू  27,000  करोड  रुपये

 थीं  और  इसका  कारोबार  42,000  करोड़  रुपये  था  ।  कर  तथा  ब्याज  के  पहले  सकल  मुनाफा

 3,  00  करोड़  रुपये  था  और  कर  से  पहले  शुद्ध  लाभ  1,500  करोड़  रुपये  था  ।  कर  के  पश्चात

 शुद्ध  लान  618  करोड़  रुपये  आंतरिक  संसाधन  उत्पत्ति  2,756  करोड़  रुपये  की  थी
 ।

 सार्वजनिक  क्षत्रों  में  विभिन्‍न  परियोजनाओं  200  लाख  ब्यक्ति  नियोजित  हैं  ।  1982-83  में

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  श्रेष्ठ  कार्य-निष्पादन  का  विभिन्‍न  क्ष
 त्रों  से

 पर्याप्त  सराहना  नहीं  की  गई

 किन्तु  1983-84  में  सार्वजनिक क्ष त्र  की  लाभ  प्रदाता  तथा  कार्य-निष्पादन
 में  कुठ

 कमी
 आई

 है  ।  संभवत  इसी  कारण  से  वित्त  मन्त्री  जी  ने  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  क्षमता  के  बारे  में
 कहा

 है  ।

 मैं  fra  मन्त्री  जी  से  पुर्णतया  सहमत  हूं  कि  सार्वजनिक  क्षेत्र
 के

 उद्यमों  को  जीवित  रखने

 के  लिए  इन  उद्यमों  की  क्षमता  को  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए  ।  सरका री  क्षेत्र  का  कोई  भी  उद्यम

 आरम्भ  करने  के  लिए  यह  भी  एक  भावपूर्ण  qe  है  ।

 इत  कुछ  विवाद  है  और  मेरे  चुनाव  aa  तमिलनाडू  हिन्दुस्तान

 फोटो  फिल्म्स  के  विस्तार  के  सम्बन्ध  में  काफी  किया  जाता  रहा है  ।  जैसा  कि  आप

 जानते  हैं  यह  कम्पनी  श्वेत-श्याम  पोजीटिव  फिल्म  और  एक्स-रे  thea  बनाती  है  ।  फोटोग्राफिक

 सामग्री  के  निर्माण  के  लिए  अपनी  तकनीकी  कुशलता  अ  जानकारी  के  fae  यह  कम्पनी
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 आर०  प्रभ

 वर्षों  से  प्रसिद्ध है  ।  इसके  साथ-साथ  इस  क्षेत्र  में  इस  कानों  ने  अगाध  प्रतिभा  का  थी  विकास

 किंया  है  और  फिल्मों  के  सत्पादन  के  लिए  आवश्यक  कच्ची  सामग्री  की  प्त  करनें  वाले  बहुत

 से  पोषक  उद्योग  भी  वहां हैं  ।  ae  कम्पनी
 लाभ  भीं  कमा

 रही
 है  |

 जब  रंगीन  फ़िल्म  परियोजना  के  प्रस्ताव  को  लिया  गया  तो  यह  सुभाव  दिया  गया

 कि  यहं  परियोजना  और  राज्य  में  स्थापित  की  जा  सकती  यदि  यह  परियोजना

 तमिलनाडु  के  नीलगिरि  जिले  में  स्थापित  नहीं  की  गई  तो  इसके  इस  परियोजना  पर  होने

 वाला  व्यय  उस  दर  से  लगभग  दो-तीन  सुना  अधिक  होगा  |  समाचार-पत्रों  में  प्रकाशित  रिपोर्टों

 से  ज्ञात  हुआ  है  कि  योजना  आयोग  ने  कहा है  कि  यदि  यह  परियोजना  उत्तर  प्रदेश  के  बेमानी

 स्थल  पर  स्थापित  की  जाती  है  तो  आर्थिक  रुप  से  सक्षम  नहीं  होगी  ।  मैं  माननीय  मंत्री

 और  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इसके  बारे  में  पुनर्विचार  करें  क्योंकि  इस  पर

 होने  व्यय  250  करोंड  रुपय ेके  आसपासਂ  होने  जा  रहा  है  ।  इसी  के  साथ-साथ  मैं  यह  भी

 कहना  चाहता  हूं  कि  मेरी  बात  से  यह  अभिप्राय  लगाने  की  भूल  सहीं  करनी  चाहिए  और  नहीं  मेरा

 ऐसा  कोई  इरादा  है  कि  अन्य  राज्यों  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  कोई  उद्योग  स्थापित  नहीं  किया  जाना

 चाहिए  किन्तु  मुद्दा  यह  है  कि  यह  fate  जिसका
 विस्तार  किया  जाना  है  ।  अन्य

 किसी  स्थल  बजाय  नीलगिरि  में  जाना  चाहिए  ।  मैं  निवेदन  करता  हूं

 इस  परियोजना  के  वरत्वक  आयाम  वाली  या  दुगनी  ar  आयामों  वाली  कोई  और

 अन्य  क्षेत्रों  में  स्थापित  की  जेसा  कि  मैंने  यदि  ag

 परियोजना  में  स्थापित  की  जाती  है  जो  आर्थिक  रुप  से  सक्षम  होगी  तथा  लाभ  भी

 कमाएगी  भारती  से  ही  एक  इकाई  होंगी  इससे
 सारे  राष्ट्र  को  ही  लाभ  प्राप्त  होगा

 और  किसी  भी  हानि  नहीं  ।

 चाय  उद्योग  भी  काफी  संकटग्रस्त  उद्योग  रहा  है  उद्यमी  इसके  माध्यम  से  भारी  विदेशों

 मुद्रा
 अजित्त  की  जाती

 है
 ।  मैं

 माननीय  वित्त
 मन्त्री  को  चाय  उद्योग  को  गई  रियायतों  तथा

 जो  उन्होंने  क्षत्रों  की  चकबंदी  और  नवीकरण  के  लिए  प्राप्त  आर्थिक करों  में  छूट

 सहायता  के  संबन्ध  में  दी  धन्यवाद  देता  हूं  तथा  इन  योज  नये  को  चाय-भकाड़ियों  के  पुनः रोपण

 और  प्रतिस्थापन  के  समकक्ष  रखने  का  मैं  स्वागत  करता  हूं  ।  चाय  उद्योग  का  सही  तकनीकी

 मूल्यांकन  करने  के  वाद  यह  किया  गया है  ।  मैं  इसके  '  लिए  माननीय  वित्त  मन्त्री  को  धन्यवाद

 देता  हूं  ।

 अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  इस  बात  पर  बल  देना  चाहूंगा  कि  इस  बजट  को

 यह  कह  कर  कि  ug  सभी  को  राहत  पहुंचाने  वाला  और  चुनाव  Ga  awe  आलोचना  करना

 न्यायोचित नहीं  है
 ।  हमें  इस  बात ,

 को  ध्यान  में
 रखना  चाहिए  कि  यह  ave  छठी  योजना  का

 अन्तिम  बजट  है  और  यह  बजट  योजना  में  किए  गए  विशाल  पू
 जी  निवेशन  के  परिणाम

 स्वरुप  राष्ट्र  को  क्या  प्राप्त
 हुआ  है  इसका  सार  प्रस्तुत  करता  है  ।  इस  वर्ष  छठी  योजना  का

 व्यय  अहले  से  25,000  करोड़  से  बढ़कर  30,000  करोड़  रुपये  हो  गया  है  ।  एक
 वित्तीय

 aq
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 में  5,000  करोड़  रु०  द्वि  का  अर्थ  किसी  प्रकार  से  भी  नगण्य  उपलब्धि  नहीं है  ।

 योजना  में  भी  यदि  हम  विकास  की  यही  दर  बनाए  रख  तो  हमें  1990-91  में  आधिक

 सम्पन्नता  के  शिखर  को  WTI  कर  लेना  चाहिए  ।  एक  योजना वधि  यानी  oat  योजना  में

 योजना
 व्यय

 46,700  करोड़  रु०
 से  बढ़ाकर  110,000  करोड़  करना  सम्भव  हुआ  इसी

 दर  तीब्र  उपलब्धि  को  अपना  मार्गदर्शी  मानकर  और  हमारी  माननीया  प्रधान  मन्त्री  के

 प्र
 रक्षात्मक  नेतृत्व  तथा  आर्थिक  आयोजना  करने  में  हमारे  वित्ता  मन्त्री  की  कुशलता  से  हमें

 जिसकी  कुल  योजनाਂ  राशि  200,000  करोड़
 रु०  है  के  ae  में  भी  कल्पना  करने

 में  समर्थ  होना  चाहिए  ।  में  समग्रता  हूं  कि  यह  कल्पना मय  बात
 नहीं  है

 हम  aa  प्राप्य

 करेंगे  ।

 जेसा
 कि  शेक्सपियर  ने  कहा  :

 क  आता  है  ज्वार  एक  बार

 हर  व्यक्ति  के
 जीवन  में  ;

 बहा  कु
 उसे जो  ले  जाता

 सफलताओं  के  शीष  पर  ।'

 यह  अवसर  हमें  खोना  नहीं  चाहिए  ।

 धन्यवाद  |

 श्री  कार  करार ०  भोले  दक्षिण  माननीय  वित्त  मन्त्री  द्वारा  इस  सभा  में

 प्रस्तुत  किए  गए  बजट  प्रस्तावों  का  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।  उनके  जट  ने  समाज  के
 बहुत

 से  क्षेत्रों

 को  बहुत  सी  राहतें  पहुंचाई  हैं  ।

 जहां  तक  व्यक्तिगत  कराधान  का  सम्बन्ध  कर  योग्य  आय  अब  15,000  की  बजाय

 "0,000  हो  गयी  है  कराधान  कीं  दर  को  25  प्रतिशत  से  20  प्रतिशत  करने  में  भी  वह  काफी

 उदार  रहे  हैं  ।  कराधान  की  अधिकतम  सीमा  को  भी  घटाकर  60  प्रतिशत  से  55  '  प्रतिशत

 किया  गया  है  ।

 जहां  तक  निगमित  क्षत्र  का  सम्बन्ध  वहां  भी  उन्होंने  बहुत  अच्छी  राहतें  प्रदान  की

 ह  ।  केयर धारियों  और  ऋणधारियों  कर  में  कोई  कटौती  किए  अब  लाभांश  और

 ऋषिपद  ब्याज  दिये  जाएंगे  बशर्तें  कि  वे  किसी  और  इंग  से  अंशदान  करें  ।

 जहां  तक  सम्पत्ति  कर  का  सम्बन्ध  वहां भी  बजट  ने  काफी  राहतें  दी  हैं  ।  अब  हम

 लाख  रु०  मूल्य  के  मकान  के
 स्वामी  हो  सकते  हैं  और  हमें  सम्पति  कर  देने  की  आवश्यकता

 नहीं
 है  ।  '

 व्यापार  और  व्यवसाय  के  लिए  ane  प्रस्तावों  में  बहुत  सी  रियायतें  और  सुविधायें

 दी  गयी  हैं  ।  कागज  उद्योग  कच्ची  सामग्री  अर्थात्‌  लकड़ी  की  छिपरियां  और  लुगदी  oe  से

 सीमा  शुल्क  हटाकर  रियायतें  प्रदान  की  गयी  हैं  ।  अन्य  राहतें  भी  प्रदान  की  गयी  हैं
 ।

 287



 सामान्य  1984-35  चर्चा  13  1984

 SS Ens

 आर०  आर०

 इसके  बाद  खंडसारी  जो  निर्धन  आदमी  की  चीनी  को  भी  उत्पाद-शुल्क  में  छूट  दी  गई

 |  छपाई  का  और  क्राफ्ट  दस्तकारी  वाले  कागज  को

 भी  उत्पाद-शुल्क  से  विमुक्त  किया  गयां  है  ।  सूती  कपड़ों  और  अन्य  कपड़ों  पर  भी  उत्पाद-शुल्क  में

 छट  दी  ययी
 पंखों  और  चीनी-मिट्टी  के  बर्तनों  पर  भी  उत्पाद-शुल्क  में  राहत  दी  गयी

 मेरे  विचार  से  थे  बहुत  अच्छी  राहतें  हैं  और  इससे  मध्यवर्गीय

 वर्गीय  व्यक्ति  की  आधिक  दशा  में  आयेगा मेरे  विचार से  इन  चार  वर्षों  पहली

 सरकार  द्वारा  छिन्न-भिन्न  की  गयी  अर्थव्यवस्था  के  हमारी  सरकार  ने  बहुत  आश्चर्य  जनक

 रूप  से  काय  किया  ।  आर्थिक  विकास  का  अब  बहुत  मजबूत  आधार  है  ।  औद्योगिक  यद्यपि

 हम  सब पह  हमारी  औद्योगिक  क्षेत्र  की  क्षमता  से  नीचे  बढ़कर  4.5  प्रतिशत  हो  गया  है

 कामना  करते
 हैं  कि

 अच्छी  परिस्थितियों  में  हम  7  से  8  प्रतिशत  तक  पहुंच  सकते  थे  ।  किन्तु  हमें

 और  की  जनता  को  जिसकी  चिन्ता  है  वह  है  मीटर  ?  मूल्यवृद्धि  निर्धन  व्यक्ति  से

 मध्यवर्ग यि  व्यक्ति  तक  सभी  को  परेशान  कर  रहो  है  ।  मवधनाइय  व्यक्तियों  को  इसका

 कोई  भय  नहीं  है  वे प्रतिदिन  बहुत  सा  पैसा  कसा  रहे  हैं  किन्तु  90-95  प्रतिदिन  लोगों

 को  मूल्यवृद्धि  से  कष्ट  हो  रहा  है  ।  जहाँ  तक  बंबई--जहां  से  मैं  जाया  हुं--जैसे  नगरों  का  सम्बन्ध

 परिवहन  अर्थात  तिपहिया  वनस्पति  तेल

 आदि  वस्तुओं  के  मूल्य  में  तेजी  afs  हुई  है  वास्तव  दो  बच्चे  वाले  परिवार  को
 मूल्यत्रद्ध

 के  कारण  अब  200  प्रतिताह  अधिक  खर्च  करना  पड़ता  है  ।  यह  स्थिति  केवल  बम्बई  की

 नहीं  है  वरन  कलकत्ता  और  अन्य  स्थानों  की  भी  है  ।  यह  कह  कर

 सांत्वना  देने  का  उपयोग  नहीं  है  कि  मूल्यवृद्धि  केवल  6  प्रतिशत  है  क्योंकि  थोक  और  खतरा

 मंडपों  में  बहुत  बड़ा  अन्तर है  ।

 बम्बई  की  टाटा  आर्थिक  पनामा  सेवा  इकोनोमिक  कसल्टेटेंसी  सर्विस  )
 ने  सवाल

 के
 बाद  बताया  कि  इत्यादि  वस्तुओं  के  थोक  मूल्य में

 14

 प्रतिशत  से  40  प्रतिशत  तक  की  वृद्धि  हुई  है
 ।  उपभोक्ता  मुल्य  सच  काँक  भी  बहुत  हो  गया

 वास्तव  में  यह  अक्टूबर  1983  में  558  था  तसव्वर  और  जनवरी  में  भी  इसमें  वृद्धि  हुई  है
 ।

 ैं  जानता  हूं  कि  सरकार  इस  प्रवृति  पर  नियन्त्रण  का  प्रयास  कर  रहो  है  किन्तु

 लगता  हैं  कि  व्यापारी  छोटे  विक्रेता  सब्जी  में  ,  अण्डा  मंडी  में  निधन  लोगों  और  सरकार  की

 नीतियों  के  साथ  सहयोग  करना  नहीं  चाहते  हैं  ।  यद्यपि  थोक  मूल्य  पर  नियन्त्रण  है  किन्तु  खुदरा

 मूल्य  वही है
 जो  मंडियों  में  विक्रेताओं  द्वारा  बताया  जाता है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  दिशा  में

 भी  कुछ  किया  जाए  ।

 मैं  बम्बई  से  आया  ।  हम  सभी  जानते  है  कि  कपड़ा-श्रमिक  हड़ताल  पर  थे  ।  मैं  बहुत

 सन्न  हू  और  मैं  समानता  हं  कि  सभा  भी  बहुत  प्राप्त  कि  13  कपड़ा  मामलों  का

 ग्रहण कर  लिया गया  है

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  किन्तु  वे  बन्द  पड़ी  हुई  हैं  ।
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 23.0  me  एम  ताक

 श्री  ATT  प्यार  भोले  :  हड़ताल  समाप्त  ही  है  ।  वे  सभी
 बंदे  नहीं  है  किन्तु  इन

 मिलों  में,उन  सभी  श्रमिकों  को  जो  हड़ताल  से  पहले  वहाँ  काम  करते  अभी  काम  पर  नहीं  लिया

 उन्हें  बहाल  किया  जाना  चाहिए  |  मिलें  बन्द  नहीं  पड़ी  इसलिए  जब  तक  उन  सभी

 को  काम  पर  वापस  नहीं  लिया  जाता  तब  तक  श्रमिक  भी  बहुत  प्रसन्न  नहीं  हैं  ।
 इसलिए  हमारी

 सर
 र  के  लिए  यह  देखना  आवईयक  हो  जाता  है  कि  वे  श्रमिक  जो  हड़ताल  करने  से  पहले  उन

 ण  में  काम  करते  उन  सभी
 को

 उन्हीं  शर्तों  पर  जो  हडताल  से  पहले  थीं  ।  काम  पर  वापस

 प  जाए  ।

 इन्द्रजीत  गुप्त  :  अच्छा  ,  बहुत  श्री  भोले  ।

 श्री  ध्रार०श्रार०  भोले  :  और  बात  है  जिसे  fas  और  हम  में  से  भी  कुछ  पंसद  नहीं

 कर  ट्
 श  और  वह  यह  है  कि  बहुत  सी  मिलें  रुग्ण  बनी  हुई  हैं  ।  रु  बहुत  से  में

 fas  रुग्ण  नहीं  किन्तु  उन्हें  एक  उद्देश्य से  wo  बनाया  गया  है  तथा  अन्य  मामलों  में

 कुमार  रुग्णता  के  लिए  जिम्मेदार  अब  हम  देखते  है  कि  इन  जिनका

 afe  ग्रहण  किया  गया  हैं  ,  का  प्रबन्ध  उन्हीं  लोगों के  हाथों  में  जिन्होंने  इन्हें  रुगग  किया  है  ।

 इसलिए  यह  बेहत  आवश्यक  है  कि  aware  इन  मिलों  को  रुगणता  की  स्थिति  में  और  इस

 व्यापर  को  दिवालियेपन  की  स्थिति  में  चलाने  के  लिए  उत्तरादायी है  उन्हें  आब  कार्य  करने  की  अनुमति

 नहीं  दी  जानी  जाहिए  ।  अब  कार्यकुशलता  आनी  चाहिए  ।  मिलों  में  तथा  नया  प्रबन्ध  मंडल  भाना

 चाहिए  और  इसलिए  कार्मिकों  को  भी  बदलना  पड़  गा

 मैं  एक  प्रस्ताव  और  करना  चाहता  हूं  कि  कम  से  कस  एक  या  दो  मिलों  को  सहकारी

 आधार  पर  चलाया  जाना  हम  सभी  चाहते  हैं  कि  विशेषकर  कपड़ा  उद्योग  के

 कार्यकरण  में  श्रमिकों  की  भागीदारी  होती  चाहिए  सहकारी  चीनी  मिलों  को

 वित्तीय  संस्थाएं  सभी  करोड़ों  रुपये  दे  रही  वास्तव  बहुत  थोडी  राशि  के  साथ  सहकारी

 दिग्गज  जो  qq  महार  उत्तर  प्रदेश  तथा  अन्य  राज्यों  में  सब  के  मेरे  विचार  सभी

 अच्छी  प्रकार  से  कार्य  कर  रह  हैं  ।

 इसलिए  सरकार  सूती  कपड़ा  उद्योग  में  सरकारी  क्षेत्र  बनाने  पर  विचार
 कपों  नहीं

 करती ?  वे  बम्बई  एक-दो  मिलों  को  सहकारी  आधार  पर  जलाकर  प्रयोग  कर  सकते हैं  |

 श्रमिक  तैयार  हैं  ।'  वे  चीनी  उद्योग  और  अन्य  उद्योगों  को  जो  धन  दे  रहे  हैं  वह  धन  एक-दो  मिलों

 को  सहकारी  आधार  पर  चलाने  के  लिए  दिया  जा  सकता  है  ।

 मैं  सरकार  का  ध्यान  एक  अन्य  मुद्दे  की  ओर  भी  दिलाना  चाहता हूं
 ।  यह  हमारे  समाज

 के  एक  ऐसे  बड़े  वर्ग  के  संबंध में  जिन्होंने  अपने  प्रति  हिन्दुओं  के  रुख  से  निराश  होकर  बौद्ध

 धर्म  अपना  लिया  है  ।  यद्यपि  वे  मजहबी  Ritcal t  इकाइयों  और  कुछ  मुस्लिमों  की  भांति  बौद्ध  वन  गये

 फिर  भी  उन्हें  उसी  विपत्तियों  और  आर्थिक  कठिनाइयों  का  सामना  करता

 ष्ा
 ?  रहा  जिनका  सामना  उन्हें  पहले  करना  पड़ता  था  ।  अतः  बोद्ध  भी  कुछ  ऐसे

 विशेषाधिकार  प्राप्त  करते  के  लिए  लड़  रहे  हैं  जा  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनसूचित  जन
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 जातियों  को  प्राप्त हैं  aaa  महाराष्ट  सरकार  ने  उन्हें  वे  सभी  सुविधायें  दी  हैं  ।

 मही  राष्ट्र  तथा  अन्य  स्थानों  परे  जिस  एके  सुविधा  दिए  जाने  के  लिए  बौद्ध  लड़  रहे  हैं  वह  हैं  भारत

 सरकारी  नौकरी  ।  मैं  सरकार  को  सुभाव  कि  इससे  पहले  कि  इनका  आन्दोलन  तेज

 वह  महाराष्ट्र  अन्य  स्थानों  पर  संघर्ष  कर  रहे  बोद्धों  को  समस्या  पर  विचार  करें  तथा  जह

 qa  रियायतें  प्रदान  करें  ।  यह  करोड़ों  का  नहीं  वरन्‌  कुछ  लाख  रुपये  का  मामला है
 ।  वे

 अन्य  लोगों  के  विशेषाधिकारों  का  अतिक्रमण  नहीं  करेंगे  ।  वे  अपने  पुराने  खोए  हुए  अधिकारों  को

 वापिस  लेना  चाहते  हैं  ।  अतः  मैंने  सोचा  कि  इस  बजट  पर  चर्चा  के  दौरान  मरे  सरकार  का

 ध्यान  इस  ओर  दिलाना  ही  चाहिए  ।

 हमारी  प्रधान  कांग्रेस  पार्टी ने  कार्यक्रम  प्रस्तुत  किया  है  ।  यह  20-

 सूत्री  कार्यक्रम  जनसमूहों  का  आधिक  ऊंचा  उठाने  में  अच्छा  आधार nes

 garg  ऐसे  कई  sedan  हैं  जसे-राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  एकीकृत

 ग्रामीण  विकास  गन्दी  में  आर्थिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों  को  घर

 भूमिहीन  अथरा  सीमांत  कृषकों  को  अतिरिक्त  भूमि  दी  जाना  ।  यें  सब  हों

 करोड़ों  रुपये  ad  किए  रहे  है  ।  हमारे  faa  मंत्री  महोदय  द्वारा  ग्रामीण

 भूमिहीन  रोजगार  गांरटी  योजना  के  लिए  कभी  100  करोड़े  रुपए  आबंटित  किए  गए  केन्द्र

 तथा  राज्यों  के  योजना-व्यय  में  समुचित  वृद्धि  हुई
 है  ।  अनुसूचित  अनुसूचित  जन  जातियों

 तथा  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  लिए  केन्द्रीय  योजना  Hawa  भी  बनाए  गए  हैं  स्वास्थ्य  तथा  परिवार

 कल्याण  कार्यक्रम  के  लिए  भी  605  करोड़  रुपये  आबंटित  किए  गए  हैं  ।  कार्यक्रम  में

 भी  47  प्रतिशत  वृद्धि  हुई हं  ।  हम  सब  चाहते  हैं  कि  यह  कार्यक्रम  सफल  हो  तथा  निधन

 व्यक्ति  संध्या  वर्ग
 के

 श्रमिक  कृषक  और  प्रत्येक  उस  व्यक्ति  को  जिसके  लिए  यह

 कार्यक्रम  बनाया  को  इस  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  अधिकतम  लाभ  प्राप्त  हो  अतः  हमें  इस

 पर  विचारे  करना  चाहिए ंकि  कया  100  रुपये  खर्च  करने  पर  fata  व्यक्ति  को  100

 a  लाभ  या  सुविधा  या  वस्तुएं  मिलती  हैं  ।

 एक  संसदीय  समिति  का  अध्यक्ष  होने  के  नाते  मैंने  परे  देश  की  दौरा  किया  तथा  cag  देखा

 कि  ये  परियोजना  तथा  कार्यक्रम  कसे  चल  रहा  है  |  मन  यह  कहते  हुए  दुख  होता

 और  कई  सदस्य  भी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  इंस  कार्यक्रम  पर  100  रुपये  खर्च  करिए  जा

 रहे  हैं  वहां  लाभार्थियों  को  मुश्किल  से  50  रु०  का  लाभ  मिल  रहा
 है  ।  क्या  यह  उचित  हैं

 ?  क्या

 a
 हम  इन  परियोजनाओं  के  कार्यकरण  में  सुधार  नहीं  ला  सकते हैं

 ?
 निःसन्देह  हम  सुधर  सकते  हि

 इसमें  अभी  तक  संधार  न  हो  पानें  का  कारण  यह  कि  यह  अत्याधिक  औपचारिक  हो  गया  हैं  ।

 हुम  दफ़्तरशाहों  पर  निसार  हैं  ।  हमें  विधान  सभा  के  संसद  जिला  परिषदों

 के  पंचायत  सदस्यों  जसे  गैर-सरकारी  अधिकारियों  को  संबंध  करना  चाहिए  .  तथा

 we  कहना  चाहिए  कि  वे  अपने-अपने  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  जाएं  और  पता  लगाएं  कि  सरकार

 ढारा  हमें  या  कहीं  और  जो  कागजात  दिए  गए  हैं  वह  ठीक  हैं  या  नहीं  ।  मैं  पोचता हुं हू ंहू ंकि  वह  aga

 आवश्यक है  ।

 290



 सामान्य  1984-8  चर्चा 23  1905

 TH  फलते  हुए  श्रष्टाचार  के  बारे  में  बताने  की  आवश्यकता  नहीं
 लेकिन

 मैं  जानता  हूं

 कि  सरकार
 भ्रष्टाचार  हटाने  का  प्रयत्न  कर  रही  है  ।'

 अब  मैं  कुक  ऐसी  परियोजनाओं  का  उल्लेख  रखूंगा  जिनमें  महाराष्ट्र  सरकार  तेजी  लाना

 चाहती  महाराष्ट  सरकार  ने  भारत  सरकार  से  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  चन्द्रपुर  क्षेत्र  में  एक  सुपर

 तापीय  विद्युत  केन्द्र  की  स्थापना  करने  का  किया  है  ।  इन  परियोजना

 विशेषकर  खपरखेड़ा  विस्तार  तथा  पारली  इकाई  5  परियोजना  प्रस्तावों  में  यथासंभव  तीघब्रता

 लानी  चाहिये  क्योंकि  महाराष्ट  में  fara  उत्पादन  क्षमता  में  वृद्धि  करने  की  अभी  भी

 आवश्यकता  है  ।

 जहां  तक  इलेक्ट्रानिक  स्विमिंग  acd  का  प्रश्न  राज्य  सरकार  ने

 औरंगाबाद  तथा  नासिक  में  कुछ  स्थलों  का  सुभाव  दिया  है  ।  हमारे  पास  इन  स्थानों  में  इस

 योजना  का  मुलभुत  ढांचा  केन्द्रीय  सरकार  को  इसे  महाराष्ट  को  देने  का  प्रयत्न  करना

 चाक

 रायगढ़  जिले  में  ना गोथ ना  में  एक  पेट्रो-केमिकल्स  काम्पलेक्स  है  ।  हमने  उस  पर  काफी

 धन  aq  किया है  तथा  1983-84  के  दौरान भी  हमने  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  2.28

 करोड़  रुपये  देने  का  प्रावधान  रखा है
 ।  मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि

 इसमें
 तेजी

 लाएं  |

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  कुछ  अन्य  परियोजनाओं  का  भी  Tat  दिया  ।  मुझे  आशा  है  कि

 भारत  सरकार  महाराष्ट्र  सरकार का  अनुरोध  मानेगी  ।  इन
 टिप्पणियों

 के  साथ  मैं  बजट
 प्रस्ताव

 का

 समर्थन  करता  हुं  ।

 चौधरी  सुलतान  fag  :  सभापति  सन्‌  1984-85  का  जी  बजट  इस

 वर्ष  जाया  है  उपक  fade  करने  के  लिए  मैं  खड़ा  हुआ  हु  ।  यह  बजट  ज  न-विरोधी  बजट  यह

 बजट  नौकरशाही  और  शहरियों  को  लाभ  देने  वाला  बजट  है  ।  यह  बजट  गरीब  लोगों  के  लिए  नहीं

 नौकरशाही  को  रिश्वत  दी  गई  है  जिससे  कि  कांग्रेस  अपने  चनावों  में  उनसे  नाजायज

 काम  करा  सके  ।

 आजादी  के  38  साल  बाद  2  लाख  30  हजार  गांवों  में  समस्या  जूम  रही  वहां  पानी

 पींने  के  लिए  भो  नहीं  है  या  लोग  पानी  एक  किलोमीटर  से  लेकर  6  किलोमीटर  तक  दूर  से  लाते

 fi  क्या  यह  गरीब  गांवों  के  लिए  बजट है  ?  दूसरी  तरफ  1  करोड़  प्रति  दिन  दिल्‍ली  में

 सुन्दरता  के  लिए  खर्च  किए  जाते  हैं  ।  लेकिन  आप  ways  लिए  क्या  कर  रहे  हैं  ?  वहां  पर

 शिक्षा  है  न  स्वास्थ्य  न  अस्पताल  न  सड़क  है  और  न  पानी  है--यह  बड़े  शर्म  की  बत  है  इस

 सरकार  के  लिए  ।

 आपका  बीस॑  सूत्री  क  थिंक्रम  देखने  में  बहु  त  अच्छा  लगता  है  लेकिन  वह  विकास  की  रूपरेखा

 नहीं  यह  भ्रष्टाचार  की  रूपरेखा  ग्रामीण  राष्टीय  योजनाओं  के
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 विधी  न

 मुलतान  सिंह |

 अन्तर्गत  बैक  -  बी6डी  ०ओं०  अंचल  अधिकारी  और  सरकारी  एजेन्ट  70

 फीसदी  रुपया  खा  जाते  हैं  और  30
 फलौदी

 पा  लोगों  पर  खरच  किया  है  ।  देश  का

 विकास
 विनाशं  हो  रहा  हाल  में  ass  में  जो  16  करोड़  के  ऋण  बांटे

 गए  हैं  वह
 40  हजार

 आदमियों  को  गए  बताएं  जाते  हैं  ।  वह  गरीबों  को  न  देकर

 कांग्रेस  आई  के  दलाल  और  एजेन्टों  को
 दिखेगा  हैं

 ।  आप  खामोश  रहिए  ।  जैसे  आपके

 कारनामे  हैं  वैसे  बता  रहा  चोर  की  में  तिनका  होता  है  तो  यही कहता  मैं  यह  '

 कह  रहा  था  कि  वाई  दि  आफ  दि  फार  दि  कांग्रेस  केवल  आई  के  लिए  हैं
 भाई

 के
 लिए

 नहीं हैं  जनसाधारण  के  लिए  नहीं है  ।

 eK  क  ७  क  १  ०
 बिहार  मुख्यमंत्री

 श्री  चन्द्र  दौर  सिंह  ने  भूत पूर्व  मुख्यमंत्री  श्री  जगन्नाथ

 मिश्र  पर  आरोप  लगाया  है  कि  सवों  चार  अरब  रुपया  AosroxtoFf  ०,  वद्ध  बैरो ratty

 भत्ता  और  बेकारी  के  नाम  पर  छा  गएं
 हैं  ।  यह  आरोप॑  27,  26  1984  को  लगाया

 + गया  हैਂ  यह  चन्द्रशेखर  जी  मे  जो  कि  आपके  मुख्यमंत्री  कहा  ्र  |  यह

 त  27  1984  को  एक  दैनिक  समाचार  पत्न  में  छपी  है  और  इस  बारे  में

 प्रधान  मंत्री  को  भी  लिखा  गया  है  ।
 इस

 बारे  में  आपके  पास  क्या
 जवाब

 हैँ  ?

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  पर  एक  अरब  रुपया  साल  खच  करते  हैं  Hit

 में  335 विकास  के  नाम  पर परिषद्  में  30  हजार  लोग  कम  करते  फिर  भी  1983-84

 करोड़  रु०  का  अनाज  आयात  किया  गया है
 |  ए  बात  सरकार  के  लिए

 और  दश  के  लिए  और

 बड़ी  शर्मनाक  बात  है  ।  वैज्ञानिकों  को  न  देकर  सरकार  के  चमचों  को  बढ़।वा

 मिल  रहा  जिसकी  वजह  से  दँज्ञासिकों  ने  आत्म  हत्या  कर  ली  है ਂ।  श्री  एम०  पी०

 जोजफ  ने  980  को  आलम  हत्या  ai  ९  इसी  तर ह  Slo  एस०  एस०  बन्ना  और  डा०  विद्या

 सागर  द्वारा  आत्म  हत्या  की  गई  हैं  ।  भ्रष्टाचार के  कारण  मर  रहा  है  और

 बेकार  लोग  आगे  बढ़  > =  हैं  ।

 सभापति  महोदय  जट  के  areal  रिलीव  वह  बात  कहिए  ।

 क  ७  क
 व्यवधान

 चौधरी  मुलतान  सिंह  :  हाल  ही  में  सुप्रीम  कोर्ट  ने  श्री  गुप्ता  भ  केस  में  कहो  है  कि

 हत्या  के  पीछे  भारतीय  अनुसंधान  परिषद  द्वारों  किए  गए  अन्याय  के  कारण  हुई  है  ।

 यहां  करोड़ों  का  घोटाला  हों  रहा  है  ।  इसके  लिए  wig  अयोग  बनियों  जिससे  वैज्ञानिकों

 को  बढ़ावा  मिल  सके  ।  मेरी  राय  है  कि  सांसदों  और  हाई  कोट  के  लोगों  का  एक  कमीशन

 बनाया  fae  कि  इस  घोटाले  का  पता  लग  सके  |

 *भशउत्तर  प्रदेश  में  सुरक्षा-कानून  नाम  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  रह  गई  सात  बजे  के बाद

 कोई  व्यक्ति  खेत  में  नहीं  रह  सकता  है  ।  यदि  रहता  उनकी  ही  क्या  उनके  परि  वार  के  सदस्यों

 ee
 अध्यक्ष  पीठ  के  आदेशान  सार  क  नाही  वकालत  से  निकाल  दिया  गया  ॥
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 की  जान  नहीं  बच  सकती है  ।  इस  प्रकार  की  बातें  काफी  दिनों  से  चल  रही  लेकिन  naa
 राजनैतिक  हत्या यें  भी  होने  लगी  अभी-अभी  चौ०  पलायन  सिंह  अपोजिशन  नेता

 विधान  उत्तर  पर  गोलियां  चलाई  गई  ।  सही  मायनों  मे  कांग्रेस-आई  थालों  ने
 उनको  मरवाना  चाहा  था  ।  एक  आदमो  मर  भी  गया  और  एक  घायल  भी  हो  गया  ।  अगर  पुलिस
 गार्ड  नहीं  होता तो

 शायद
 वे  भी  नहीं  बच  पाते  ।

 यह  बहुत  ही  शर्मनाक बात  है  ।  भागे  आने  वाले
 इलेक्शन  को  अभी  एक-डेढ़  साल  रह  गया  और  अभी  से  इस  प्रकार  से  आदमी  मरने  शुरू  हो

 गए

 जहां  तक
 कृषि  का  सवाल  है--सरकार  की  तरफ  से  बहुत  सी  बातें  कही  गई  हैं  कि  इस  में

 यह  राहत  दी  गई  वह  राहत  दी  गई  लेकिन  ५  तो  यह  दिखाई  दे  रहा  है  कि
 किसान

 को

 कोई  राहत  नहीं  दी  गई
 आज

 किसान  को  पीसा  जा  रहा  है  और  शहर  को  बढ़ावा  दिया  जा  रहा

 है
 '

 जो  भी  रियायत  दी
 गई  वह  बड़े  आदमियों

 को
 दी  गई  किसान या  मजदूर  के  लिए  कोई

 रियायत  नहीं  आप  दुनिया में  कोई  ऐसा  देश  बतला  दें--जहां  ऐसा  होता  हो  कि  किसान  गांव

 में  गलला.पंदा  करे  लेकिन  उसका
 भाव  दिल्‍ली

 में  तय  हो  और  भाव  तय  करने  बाले  वे  लोग  हों

 जिनके  बाप-दादाओं  को  भी  बाजरे  और  गेहूं  की  बाल  में  फर्क  का  पता न  हो  ।'  माज  अगर  किसान

 के  गल्ले  की  कीमत  सही  मायनों  में  लगाई  जाए  तो  500-600  रुपये  से  कम  नहीं  आती  लेकिन

 उस  को  कुल  डेढ़  सौ  रुपल्ली  देते  हैं  ।

 रसायन  कौर  उवंरक  मंत्री  वसंत  :  चौधरी  साहब ने  के  कया  दाम  दिए

 आपको  मालूम है  ?

 चौधरी  मुलतान  सिंह
 :

 wat  ष  सोधी  ब  हो  तो  चल  सकता  वह  तो  हम  मायके

 लिए  छोड़  देते  हमें  तो  सूखी  रोटी
 चाहिए

 लेकिन  वह  भी  नहीं  मिलती  उसको  भी  हमसे

 छीन  लिया  गया  है  ।  कहने  थे  सबकों  बराबर  गरीबों  को  ऊपर  38  साल

 कहते  बीत  नतीजा  क्या  भमीर  बढ़ते  जा  रहे  हैं  और  गरीब  मरते  जा  रहे  हैं  ।  टीला

 काटकर  जब  तक  गइ  में  न  डालेंगे  वह  बराबर  नहीं  हो  सकता  ।  बड़े-बड़े  सरमायेदारों  से  छीन  कर

 जब  तक़  गरीबों  में  नही  बाँटेगा  कुछ  नहीं  बनेगा  ।  मैं  आपसे  पूछता  हूं--जब  अंत्र ज  हिन्दुस्तान  से

 की  सम्पत्ति  कितनी  थी  और  आज  कितनी है  ?  गरीबों  को  रात-दिन  पीसा

 यह  नीयत  कांग्रस  सरकार  की  रही  गरीबों  को  ज्यादा  से  ज्यादा  गरीब  बनाओ  ताकि  दो

 | रह  और  चार  रु०  में  उनकी  वोट  खरीद  लो  और
 हमारी  गद्दी

 बनी  रहे  अपनी  गद्दी  की

 फ्क्  देश  की  फिक्र  नहीं  लेकिन  एक  दिन  वह  आयेगा  जब  इस  लोक-सभा  में  कुल्हाड़े

 बस
 5-10

 साल  की  बात  है  ।

 एक  साननीय  सदस्य  :  यह  तो  पार्लियामेंट है  ।

 चौधरी  सुलतान  सिंह  :  अगर  ऐसे  कर्म  करोगे  तो  यहां  भी  बजेंगा  ।

 आज  बिजली  की  हालत  यह  है  कि  हमारे  उत्तरप्रदेश  में  जनता  पार्टी  के  टाईम  में  12  रपये

 हार्स  पावर  लेते  लेकिन  आपने  साढ़े  बाइस  रुपये  प्रति  gid  पावर  कर  दिया  ।  इतना  नहीं
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 —  a

 मुलतान  सिंह

 हम  घण्टे  बिजली  देते  लेकिन  इस  वक्‍त  एकड  घण्टे  भी  नहीं  मिलती  क्या

 दुनिया  में  कहीं  ऐसा  होता  है  कि  पैसा  ले  लो  लेकिन  उसकें  बदले  में  सौदा  न  दो  ?  आप  साढ़े  बाइस

 हों  पावर  का  भाव  ले  रहे  लेकिन  24  धण्टे  बिजली  लेकिन  बार-बार
 यह

 कह

 रहे  हैं  कि
 8  घण्ट ेदे  रहे  6  घण्टे  दे  रहे  हैं  लेकिन  मिलें  oe  घण्टे  भी  नहीं  चल॑  रहीं  हैं

 ।
 मेर  क्षत्र

 में  डेढ़  महीने  से  नहर  नहीं  आई  है  ।  फसलें  सूख  गई  हैं  ।  अगर  नहर  का  पानी  लग  जाये

 पाशी  के  पुरे  पैसे
 वसूल

 करते  आप  जानते  हैं--गेहूं  6  पानी  से  पकता  तो  एक  पानी  से  कसे

 पकेगा  ?
 हमसे

 जो  पैसा
 लिया  जाता  है  उसका  पूरा  सौदा

 नहीं
 दिया  जाता  ।  जब  साढ़े  बाइस

 रुपये  हों  पावर  बिजली  का  पैसा  लेती  हैं  ती  हमारी  24  घण्टे  बिजली  मिलनी  चाहिए  मैं  तो  यह

 किं  वह
 सरकार

 नालायक  सरकार
 हैं

 जो  गरीबों  को  चूस  कर  अमीरों  को  दे
 रही  हैं

 हैं  ।

 भ्रष्टाचार  कां  कोई  ठिकाना
 नहीं  है--कहीं

 भी  बिना  पैसे  के  न  तो  कागज  चलता  है  और  न

 बिना  के  कोई  काम
 होता  है  ।  बड़े  कामों  की  बड़ी  रिश्वत  और  छोटे  कामों  की  छोटी  रिश्वत

 रिश्वत  लेने  की  एक  आदत  ॑
 सी  पड़  गई  है  ।  मैं  तो  यह  कहूंगा--आप  हिन्दुस्तान

 का  कोई  ब्लाक

 लीजिए
 या  arg  तहसील  छांट  लीजिए-और  pe  बतला  दीजिए  किं  वहाँ  भ्रष्टाचार  नहीं है

 |

 एक  ही  बता  सामने बेठ  हुए हैं  ।  भ्रष्टाचार  वे  बारे  में  रोते-रोते  38  साल  हो  गए  लेकिन

 वह  बजाए  घटने  के  बढ़ता  ही  जा  रहा है  ।

 स्वास्थ्य  की  हालत  यह  है
 कि  सारे  अस्पताल  बम्बई  में  हैं or  दिल्‍ली  में  हें  या  कलकत्ता  में

 में  मेरा  सुभाव  यहं  है  fix  कम  से  कम  एक  अस्पताल  तहसील  लेवल  पर  बनाया  जाएं  और

 हर  जिले  में  एक  ऐसा  अस्पताल  बना  दिया  जिससे  किसानों  को  और  गांव  वालों  को  '  दिल्‍ली

 में  आना  पढ़े  ।  यहां  आकर  10-10  दिन  तक  इधर  उघर  डालते  रहते
 हैं  और  महीनों-म

 तक  उनको  बहू  जाह  नहीं  मिलती  और  यह  पता  नहीं  चलता है  कि  आल  इंडिया  मेडिकल

 इंस्टीट्यूट  कहां  है  और  अगर  मिल  भी  गया  तो  उनको  रहने  के  लिए  जगह  नहीं  मिलती  ।  अगर

 बाहर  करते  तो  सिपाही  आ  कर  पकड़  लेता  है  ।  आज  हालत  यह  है  कि  80  फोसदी

 व्यक्तियों  को  शहरों  में  पेशाब  करने  की  भी  आजादी
 नहीं  है  और

 ये
 खड़े  होकर  हमारे  सिर  पर

 मुत  रहे  हैं  ।  इसके  अलावा  जो  अस्पताल  वहां  पर  नहीं  मिलती  Q  |  ईमानदारी  से

 आप  तो  में  दवा  नहीं  मिलती  है  और  व्यास  जी  के  राजस्थान  में  दवाइयां

 अस्पतालों  और  डिस्पेन्सरीज  में  नहीं  मिलती  हैं  बिना  ऐसे  के  आखिर  यहँ  सब  क्या  है  और  कब  तक

 ईरान  बदल  क्र  और  धोखा  देकर  वोटों  पर  SHAT  करते  रहेंगे  ।

 सड़कों  का  जहां  तक  सवाल  दिल्‍ली  में  सड़कों  पर  डेढ़  लाख  रुपया  रोज  खच  होता  है

 लेकिन  गावों  में  सड़कें  नहीं  हैँ  ।  हमारे  यहां  बहुत  से  गांव  सड़कों  से  नहीं  जड़  हैं  और  सरकार  ने

 वहां  पर  सड़कें  नहीं  बनाई  हैं  ।  जनता  पार्टी  के  जमाने  में  कुछ  मिट्टी  डाली  गई  और  सड़कें  बनी  थी

 लेकिन  ag  मिट्टी  भी  ag  गई  ।  यह  ठीक  है  कि  सड़कें  बनाने  से  कुछ  गरीब  लोगों  को  रोजगार  मिल

 जाता  लेनी  वे  सड़कें  नहीं  बन  रही  हैं  और  अगर  बन  रहीं  तो  यह  देख  कर  बनाई  जा

 रही  हैं  कि  कांग्रेस  को  ate  कहां  से  मिलेगा  ।  वहीं  कें बनाई  जा  Ths  ही  हैं  और  दूसरों  जगहों  पर

 नहीं  बन  रही  हैं  ।  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  हर  गांव  को  शहर  पक्की  सड़कों  से  जोड़ा  जाए  |
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 पहां  हम  देखते  हैं  कि  दिल्‍ली  में  एक-एक  हजार  फट  चौड़ी  सडकें  हैं  और  हमारे  यहां  8  थका

 6  फूट  चौड़ी  भी  सड़कें  नहीं  हैं  अर  हम  अपनी  लड़ेकियों  की  मोदी  भी  नहीं  कर  सकते  ।

 में  यह  कायदा है  कि  जब  लड़की  की  शादी  होती  तो  रास्ते  न  होने  के  कारण  उसे  बेल  पर

 विदा  विया  जाता  है  ।  यह  कितने  दम  की  है  ।  यहां  पर  50-50  गाड़ियां  बराबर-बराबर  चल ह

 हैं  और  वहाँ  पर  सड़कें  इतनी  कम  चौड़ी  हैं  कि  लडकी  को  सही  तरीके  से  ज़िंदां  भी  नहीं  कर  स  ते

 गौर  फिर  ये  कहतें  हैं  कि  सब  को  बराबर  करके  कब  तंक  ऐसा  किया  जायेगा  ।
 me

 नेता  बराबर  होते  जा  रहे  लेकिन  वे  बराबर  नहीं  होते  ।  कहते-कहेगें  ज्यादातर  तो  मर

 पर  गरीब  को  राहत  नहीं  ।

 डाकतार  और  टेलीफोन  की  बात॑  बनिए
 ।

 आज  हालात  यह  कि  टेलीफोन  हम  मिला

 रहे
 कलकता को  और  मिल  गया  बम्बई  और  शिकायत  करते  है  at  कहते  है  कि  TH  गए  ।  ए

 न  मैं  रेलवे  बोर्ड  '  गया  वहा  एक  मीटिंग  बुलाई  थी  ।  जा  कर  बैठ  केर  बात  करने  तो
 क

 कहने  लगे  कि  आप  इस  जोन  के  नहीं  ऊपर  जाओ  ।'  इसी  तरह  गाड़ियों  में  होता है  ।

 .  बैठते  हैं  कलकत्ता
 की  गाड़ी  में  और  पहुंच  जात ेहैं  कहीं  और  ।  एक  दफा  इलाहाबाद  स्टेशन  पर

 बैठ  तो  गाड़ी  आई  पटना  की  ।  हमारे  एक  साथी  उनको  अमृतसर  जाना  था  ।  अब  जैसे  ही

 गाड़ी  वे  भाग  कर  डी  में चढ़  गए  ।  सुबह को  जब  पटना
 में

 गड़बड़  होने  लगी ,  तो  उन्होंने  OS

 or फि  ug  कौन-सा  स्टेशन  है  उन्हें  बताया  गया कि  यह  तो  पटना है  ।  वे  कहने लगे  वाह  रे

 ee  तेरी  पना  नीचे  वाला  पटना  ऊपर  वाला  अमृतसर  और  एक  ही  और  एक

 दि

 ene
 दिखाई

 गरीबों  को  मंटो  गया  है  ।

 ठ
 0  |: 1०  | ह

 तीन
 इसी  तरह से  आप  देखें  कि  मंडल  कमीशन  की  रिपोर्ट  जिसके  लिए  इस ह  भी  रोते

 हैं
 और  उधर  वाले  भी  रोन  हैं  और  उस  पर  कार्यवाही  न  इधर  करते  हैं  अर  न  उधर

 र करते

 =

 की  कह  सड़ाई  जा  रही  हैं  ।

 मेरा  सुभाव  यह  है  कि  अगर  देना  है  तो  दीजिए  !  और  रिपोर्ट  को  लागू  कीजिए  ।  वैसे

 में  अपने  आप  कोई  नहीं  देता  लिया  जाता  हम  हीजड़े  हो  रहे  अगर  सारे

 =

 द
 दु

 होजाए  तो  धराशायी  कर  सरकार  ay  रिपोर्ट  लागू  हो  जाए  ।  सरः

 मौको ंदेख  रही  है  कि  कब  चुनाव  कब  बटम  रिपोर्टे  लाग  करें  और  कब  हम  जीतें  ।

 ह
 ह

 रेलवे  में  हालत  हैं  कि  फस्ट  क्लास  में  एक  आदमी  को  18  वर्ग  फोट  जगह  मिल

 है  और  किराया  चौगुना  लगता  है  ।  थर्ड  बलास  में  जिसको  अब  सेकंड  बलास  क़हते  हैं  एक अ

 खड़े
 चलते  हैं  कुछ  को  एक  वर्ग  फीट  जगह  मिलती  है  ।  वह  भी  पूरी  नहीं  मिलता  है

 ू  ।  कुछ  तो

 रेल  की  छत
 पर  व

 टट्टी  पर  चलते  है  ।
 वे  टिकट  पूरा

 '
 लेकर  चलते हे  ।  .

 जो  छान

 उनकी  आप  कौन-सी  क्लास  कहेंगे  ।  नो  कत  पर

 ह ह

 एक  माननीय  सदस्य
 ऊपरी

 बलास  कहेंगे
 ।
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 चौधरी  मुलतान  सिंह  :  गोमती  मे  एयर  कम्पार्टमेंट  खाली  जाता  हैं  गोमती  को

 यहाँ  से  चलाकर
 अलीगढ़ में

 रोक  लिया  गया
 ।  इसलिए  रोक  दिया  गया  कि  मन्त्री  जी  काਂ

 वहां
 की

 पुनिवससिटी  में  स्वागत  किया  गया  था  ।  आज  तक  के  इतिहास  में  यह  नहीं  हुआ कि  कोई

 गाड़ी  टुंड ला  पर  तो  रुकी  न  हो  लेकिन  अलीगढ़  पर  रुकी  हो  ।  अब  वह  गाड़ी  टूंडला  में  तो  रुकती

 नहीं  अलीगढ़  में  रुकती है  ।  मैं  भी  मधु  दंडवते  जी  को  पहली  बार  टूंडला  ले  गया  था  तो  उन्हों ने

 टूंडला  में  गाड़ी  रुकवा  दी  थी  ।  तब  से  वहां  गाड़ी  रुकती  आ  रही  थी  लेकिन  अब  वहां  स्टोरेज

 काट  दियां  25  एम०  पी०  ने  इस  बारे  में  लिख  कर  दे  दिया  कि  गोमती  को  ceo  में  रोका

 लेकिन  नहीं  रोका  जा  रहा  है  ।

 बसों  की  हालत
 है  कि  दिल्ली  में  बीस  किलोमीटर  तक  सफर  करने  पर  40  पसे  लगते  हैं

 और  गांव  में  बसों में  बीस  किलोमीटर  सफर  करने  के  तीन  रुपए  लगते  हैं  ।  यह॒  सौतेला  व्यवहार

 क्योंकि  गरीबों  के  लिंए  बस  का  सफर  मंहगा  और  अमीरों  के  लिए  सस्ता  ?  क्या  अमीरों  के  लिए

 सरकार  चलती  गरीबों  के  लिए  सरकार  नहीं  चलती  है  ?

 3.03  स०  पृ०

 सोमनाथ  चटर्जी  पीठासोन  हुए  1)

 मेरे  क्षेत्र  में-एक  मीट  प्लॉट  मिलिट्री  ने  लगाया  था  ।  वहू  15  साल  तक  अब  12

 साल  से  बन्द  है  ।  अरबों  रुपया  उसमें  लगा  हुआ  है  करई  दफा  वहाँ  हमारे  मन्त्री  जी  भी  गए  लेकिन

 ae  तक  कोई  भी  क्राम  उसको  खोलने  का  नहीं  हुआ  |  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस

 उम्मीद  में  बैठी  &  कि  कब  एक  अरब  की  प्रापर्टी  बिरला  या  टाटा  लेले  और  50  करोड़  रुपया

 दे  दे  ?  मेरा  gare  है  कि  आपकों  उसे  प्लॉट  को  चालू  चाहिए  जिससे  वहां  के  गरीब

 लोगों  को  रोजगार  मिले  ।  उसमें  100  बोला  जमीन  आप
 उस

 प्लॉट  में  कोई  भी
 काम

 करवाओ  जिससे  कि  उस
 adi

 का  उपयोग  हो  सके  और  लोगों  को  काम
 मिल

 सके  |

 मेरे  क्षेत्र  जलैसर  और  निजोरी  में  सेंगर  और  ईसर  नदी  जो  कहीं  एक  हो

 जाती  है  भर  कहीं  तीन  हो  जाती  हैं  ।  इसको  एक  नाले  का  रूप  देने  के  लिए  जनता  पार्टी  के

 | टाइम  में  ढाई अरब  रुपये  मंजूर  हो  चके  थे  जिससे  की  इस  में  आसपास  का  पानी  चला  जाए

 यह  बुलन्दशहर  से  कर  इटावा  में  जमना  में  पड़ती  है  और  इसमें  करोड़ो  बीघा  जमीन  बेकार

 पड़ी  है  ।  मेरे  क्षेत्र  जलोदर  में  ही  कम  से  कम  एक  लाख  बीघा  पूर्ति  जमीन  जमीन  बेकार  पड़ी  है  |

 उसमें  या  तो  पानी  भर  जाता  है  या  गरकी  आ  जाती  है  ।  इस  पूर्ति  जमीन  को  फसल  के  काम  में

 लाया  जा  सकता  है  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  बुलन्दशहर  से  ले  कर  इटावा  तक  खुदाई  करा

 करें  इसको  एक  नहर  का  रूप  दिया  जाए

 दूसरा  मेरा  सुभाव  है  कि  रोजगार  जो  दिया  जाता  है  वह  आबादी  के  लिहाज  से
 दिया

 जाए  गांव  वालों  को  ।  इस  देश  का  83  फीसदी  पैसा  वेतन  में  जाता  है  और  17  फीसदी  विकास

 कार्यों  में  जाता  है  ।  ये  सरका री  आंकड़  हैं  ।  इसमें  14  फीसदी  पैसा  दायरों  के  विकास  में  खर्चे  होता

 है  और  3
 फीसदी

 गांव  के  विकास  कार्यों  पर  खर्च  होता  है  ।  85  फीसदी  के  लिए  3  प्रतिशत  और

 (296



 Bn

 द  थ

 23  फॉल  71905,  ._ ATaTT

 weer  gee
 -85--  सामान्य

 ि  फ्ल  जख्

 15  फीसदी
 के  लिए  14

 प्रतिशत  ।  यह  हाल  वेतन  का  है  दत  फीसदी  वेतन  83  प्रतिशत

 ख वाले  को  मिलता  है  ।  बाहर  वाले  खा-खा कर  पेसे  बन  गए  हैं  और  हम  मर  रहे  हैं  सूखीं

 रोटी  के  लिए  ।  रात-दिल  यहाँ  बहस  होती  है  किः रंगीन  टी०  ato  होना  चाहिए  यह  होना  ike
 द

 ह
 :

 ना  वीडियो  होना  सब  कुछ  होना  चाहिए  ।  गरीब  के  लिए  भूखों  मर

 क  दै  और  ये  इसके  लिए  चिल्ला  रहे  हैं  ।,  ख़ैर  यह  ठीक  है  कि
 आप

 ग़रीबी
 की

 वजह  से  दलालों
 lz  लेते

 हैं
 और

 वोट
 उनके

 जरिये  डलवा  लेत ेहैं
 लेकिन  एक  दिन  कुल्हाड़ी  चलेगी

 ना  में  हुँ  था
 ।

 चांग  काई  शेख  ने  यही  किया  वहां  पर  एक  पलड़  में  नोट  और  एक

 में  सब्जी  मिलती  थी  ।  आप  समझ  लीजिए  नोटों  की  यही  कोमल  है  जो  आप  स्विस  qt

 अना  कर  रह

 एक  और  है  कि
 लोकल  बॉडीज के  चुनाव  इलेक्शन  कमी दान  को  सौंप  दिए  जाने

 al  एं  क्योंकि
 गवर्नमेंट  चुनाव  नहीं  कराती  है  ।  20-20  साल  जिला  ब्लाक  प्रमुख अ ंऔर

 प्राम  पंचायतों  का  चुनाव  नहीं  का  और  कारपोरेशन  का  चुनाव न हीं

 होता
 ।  जब  देखते  हैं  कि  दूसरो  गवन  मेंट  आ  हमारे  फेवर  में  है  तो  चुनाव  करवा  लिए

 ।  |

 गिरीश  मेरा  यह है  कि  इसको  इलेक्शन  कमीशन  के  जिम्मे  कर  देना  ताकि  इनके  ः

 ह  न'व  समय  पर  हो  सेबों  |

 ह  श  एक  पुकार  और  है  कि  किसानों
 की

 फसल  और  जानवरों  का  तुरन्त  करा  दिया  जाएं

 vial

 20  et  से  कह  रहे  हैं  लेकिन  काम  कुछ  नहीं  हो  रही  है
 ।

 किसान  के  यहाँ  ओला  पढ़े
 ः

 जा  पड़  जाएं-आग लग  जाए  तो  क्या  होता  ज्यादा से  ज्यादा  कोई  समझदार  आदमी

 हुआ
 तों  लगता

 are  कर  देगा  |  कारखाना
 जल

 जाय
 तो

 पूरा  मुआवजा
 मिलता  है  ।  मेरा  50.

 mt  का  गेहूं  जल  गया  और  120  रुपया  लगान  माफ  कर  दिया  गया  ।  इसलिए  बीमा  आवश्यक

 है  की  नस्ल  सुधारने  की  तरफ  भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  नस्ल  तभी  सुधर  सकती

 है  श्र  अच्छे  किस्में  के  सांड  मगाए  जाएँ  |

 क
 तीसरी  यह  है  कि  किसानों  के  लिए  तो  आपने  सीलिंग  कर  दी  लेकिन  इन  कारखाने

 ं  क  जिए  सीलिंग  क्यों  नहीं  की
 ।

 या  इनके  लिए भी
 सीलिंग  की

 जाए
 या  किसानों  के  लिए

 सीलिंग  समाप्त  कर  दी  जाए  ।  थे
 50  कारखाने

 खोल
 सकते

 500  अरब  रुपया  रख

 न् कते
 हैं  लेकिन  किसान  12

 एकड़  से  ज्यादा  नहीं  रख  सकत ।  अगर  किसन  के  थार  बच्चे

 तो  आगे  चलकर
 ag  क्या  करेगा  ।  मिल  चला

 नहीं  मकान  खरीद  नहीं  सकता  |  अगर

 द  भी  लेगा  तो
 दुसरा

 उसको  निकाल  द ेदेगा
 इसलिए

 या  तो  उन
 पर

 भी  सीलिंग  लगाइए
 या

 सामान  पर  भी  समाप्त  कीजिए  यह
 बात  है  कि  किसान  आपको ंपैसा  दे  सकता  कौर ये

 चुनाव  के  लिए  पैसा  देते  हैं  ।  लेकिन  कब  तक  चलेगा ।

 आखिर  में  मैं  यही  कहना  agar  कि  यह  चुनाव
 का

 बजट  है
 ।

 इसमें  जितनी
 भी

 राहत
 र

 mt  शहरों  के  लिए  ही  दी  गई  ।  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  गांव  वालों  की  रोटी
 हो

 a

 और  टूथपेस्ट  पर  दाम  कम
 कर

 दिए  गए  लेकिन इ
 इससे

 क
 गई  gig
 का  कोई  मतलब  कन  zea  में

 तो
 बीस  ह  र  की  छूट  दे

 रहे  हैं

 oa  OS

 ae
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 मुलतान  सिंह

 को  कितनी  छट  दे  रहे  हैं  ?  जिस  किसान  के  पास  एक  बीघा  जमीन  भी  उससे  भी  लगान  लिया

 w
 रहा  है  ।  इतना  ही  कहकर  मैं

 अपनी  बात  समाप्त  करता  सभापति  महो  दय  को  धन्यवाद

 देता हूं  ।

 श्री  कृष्ण  सुलतानपुरी  :  सभापति  मेरे  उस  तरफ  के  मित्रों  ने  इस  बजट

 को  मुख़ालफ़त  की  लेकिन  मैं  इस  जट  का  समर्थन  करने  के  लिए  ख़ड़ा  हुआ  हूं  ।  आज  देश
 के  अंदर  जिस  तरह  की  स्थिति  चल  रही  है  उसको  देखते  हुए  इससे  अच्छा  बजट  कभी  हो  ही  नहीं
 सकता

 |
 विपक्ष

 के
 लोगों  ने  कहा  कि  चुनाव

 का  बजट है  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  उनको  इससे
 क्यां  तकलीफ है

 ?  इससे  उनकी  भी  तो  चुनाव  में  जीत  होगी  ।  फिर  भी  इसको  क्रिटिसाइज  कर

 रहे  सारे  देश  की  पोजीशन  को  मंत्री  जी  ने  सामने  रखकर  यह  बजट  बनाया  है  |  जो  लोग  व हते

 हैं  कि
 सरकार  गरीबों  का  शोषण  करना  चाहती  वह  ठीक  नहीं  आज  सबसे  बढ़ी  जरूरत

 बीस  gal  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  करने  की  उसको  करने  के  लिए  सरकार  तत्परता

 से  लगी  हुई  है  ।  जिस  काम  को  आज  तक  कोई  नहीं  कर  उसको  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  गाँधी

 जी  कर  रही  हैं  ।  (

 मेरे  मित्र  सभी  किसानों  के  शोषण  की  बात  कर  रहे  थे  उन्होंने  गांवो  और  शहरों  का  बहुत

 फर्क  बताया  है  ।  वास्तव  में  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  माननीय  सदस्य  पार्लियामेंट  चुनाव  जीतकर  आते  हैं

 इसलिए  उन्हें  यह  भी  मालम  होना  चाहिए  कि  पैसे  से  वोट  नहीं  खरीदे  जाते  ।  बिरला  टाटा  कोई

 भी  जीतकर  नहीं  feat  |  वोट  तभी  मिलते  हैं  जब  सरकार  की  नीतियों  में  विश्वास  होता  है  ।

 जहां  तक  खेती-बाड़ी  के  कम  प्रोडक्शन  होते  का  इसका  कारण  यह  है  कि  देश  में  सूखा

 पड़ा  मैं  अपने  हिमाचल  प्रदेश  के  बारे  में  कहना  चाहुंगा  कि  वहा  पन  बिजली  के  प्रोजेक्ट्स  बत

 सबते  तहाँ  बिजली  पैदा  करने  के  साधन  भारी  तादाद  में  उपलब्ध  पेड़  '  कटने  और  बारिश

 अधिक  होने  की  वजह  से  जो  भूमि  का  कटाव  हो  रहा  इसके  बारे  में  गंभीरता  से  सोचने  क

 आवश्यकता है  |  इसको  रोकने  में  प्रबन्ध  किया  जाना  चाहिए  ।  हरियाणा  और  उत्तर  प्रदेश

 का  भी  इससे  करोड़ों  रुपए  का  नुकसान  होता  इसलिए  इसको  रोका  जाना  चाहिए  ।

 मैं  एक  सुभाव
 देना  चाहता  हुं  ।  इस  वली  में  जो  निचली  बेली  है  और  जिस  के  बारे  में

 पन  बिजली  योजनायें  बना  कर  हिमाचल  सरकार  ने  argh  पास  भेजी  हैं  और  बहुत  सा  पता  उन

 पर  खर्च  है  और  उत्तर  प्रदेश  ने  भी  भेजी हैं  उनको  आप  देखें  और  इसका  भी  ध्यान  रखें

 कि  मिटटी  की  कटाई  पहाड़ों  से  इसी  तरह  से  होती  रही  तो  जो  बड़े-बड़े  डैम  भाखड़ा  डैम

 क़ादरी  माजरी  वगैरह  हैं  जो  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्र  के
 साथ  लगते  हैं  या  योग  डेम  जो  कांड

 से  हिमाचल  में  है  वे  भर  जाएंगे  मिट्टी  से  ।  इस  वास्ते  हिमाचल  को  आपकी  ज्यादा  मदद  करनी

 चाहिये  ताकि  वहाँ  पर  लगाए  जा  बिजली पैदा  करने
 के

 जो  साधन  खनको  उपयोग  में

 लाया  जाना  चाहिए  ।  वहाँ  पर  ज्यादा
 पन

 बिजली  योजनायें  बनाकर  तैयार  की  जाएंगी  तो  इससे

 सारे  देश  का  भला  होगा ।

 हमारे  प्रदेश में  जहाँ  तक  पहाड़ी  क्षेत्रों  का  ताल्लुक़ है  वहां  पर  विकास  खंड  कहीं  ५र  तो

 298
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 19,000  की  आबादी  पर  एक  है  भीर  कहीं-कहीं  पर  लाख-डेढ़
 लाख

 की  आबादी  पर  एक  है  ।  जहां
 से

 मैं  चुना  कर  आता हूं  उस  में  सतरह  विधान  सभाई  क्षेत्र  आते  हैं  ।  मेरा  क्ष  त्र  कालका  से  तिब्बत

 के  बाउर  तक  चला  जाता  है  ।  मेरा  सुभाव है  कि  अस्सी  हजार  से  एक  लाख  की  '  आवादी  जहां  है

 wet  दो  विकास  खंड  होने  चाहियें  ।  मैं  अभी  शिमला  दौरे  पर  गया  था  ।  शिमला  के  साथ  कुसुम्भी

 है
 ।  हमारा कुछ  इलाका  .  पटियाला  स्टेट में  था  ।  कुछ  पुराना  हिमाचल  में  था  ।  पुरानी

 पटियाला  स्टेट  का  जो  इलाका  है  और  जो  हिमाचल  में  शामिल  हुआ  सस  aaa  की  वहां  की  पंचायतें

 उस  विकास  खण्ड  में  चली  गई  सतरह  के  करीब  उस  में  चली  गई  मशोंबरा

 ब्लाक  में  चली  गई  है  ।  वहां  के  लोगों  की  मांग  है  कि  पंजाब  की  जो  पंचायतें  थीं  और  पुराने

 हिमाचल  मे ंजो  आ  गई  हैं  इन  सब  पूरे  विकास  खंडों  का  दुबारा  सर्वेक्षण  कराया  जाए

 और  सर्वेक्षण  के  बाद  वहां  पर  अधिक  विकास  खंड  खोले  और  चोपाल  क्षेत्र  में  भी  दो  विकास

 खडों  में  हिमाचल  में  तेल  की  खुदाई  का  नाम  शुरु  हुआ  था  ।  रा मद शहर  के  अन्दर  और

 ज्वालामुखी  के  अन्दर  वह  शुरू  हुआ  था  ।  उस  पर  लाखों-करोड़ों  खर्च  हुआ  |  उस  काम  को  अधूरा

 छोड़  दिया  गया  है  ।  जनता  पार्टी ने  शुरू  fear  था  और  इन्होंने  ही  मशीनरी  वहां  से  उठ

 ली  उसको  निकाल  कर  ले  गए  थे  ।  मेरी  प्रार्थना  है  कि  उसकी  तरफ  ध्याम  दिया  जाए  भर

 खुदाई  का  काम  फिर  शुरू  किया  जाए  |

 दह्ममाचल  में  भाप  रेलों  का  हाल  देखें  ।  अप्रजोंने  कालका  से  शिमला  तक  एक  लाइन

 बिछाई  थी  और  वही  चली  आ  रही  उसके  बाद  कोई  रेलवे  लाइन  हिमाचल  की  नहीं  दी

 गई  पिछली  बार  भी  मैं  ने  यहाँ  पर  इस  प्रश्न  को  उठाया  था
 ।  हमारे  यहां  एक  रेलवे  लाइन

 बिछी  हुई  थी  रोपड़  से  नालागढ़  तक  |  इसको  1925  या  1926  में  उखाड़  दिया  गया  था  ।
 यह

 कह  दिया  गया  था  कि  अब  यहां  से  से  ले  जाने  के  लिए  कोई  पत्थर  वगेरह  नहीं  हैं  ।  यह

 पुरानी  रेलवे  लाइन  थी  ।  यह  बहुत  अन्याय  हिमाचल  के  साथ  किया  गया  इस  नन् रेलवे  ला

 को  बिछा  देने  के  लिए  मैंने  एक  पत्र  भी  लिखा था  ।  उन्होंने  भी  मुझे  एक  पत्न  24  मान  198

 संसद  में  मांग  की  थी  जिस  को
 ै

 पड़  देता  हूं  ।  अपने  पत्र  में  उन्होंने  लिखा

 प्रिय  सुलतानपुरी

 आपको  याद  होगा  कि  24-3-81  को  लोक  संभा  में  बहस  के  दौरान  आपने  यह  सुझाव

 fear  कि  तहसील  हिमाचल  प्रदेश  में  रेल  सम्बन्धी  सुविधायें  सुलभ  करवाई  जाएं  ।

 मैंने  मामले  की  जांच  करवाई  है  और  स्थिति  इस  प्रकार

 यह  सही  है  कि  कुछ  वर्ष  पहले  सतलुज  भौर  पंजनद  नदी  पर  नहर  से  सम्बन्धित  निर्माण

 कार्यों  के  लिए  अपेक्षित  अधिक  मात्रा  में  टीचिंग  पत्थर  की  ढुलाई  के  लिए  रोपड़  के

 रास्त  शेरा हा  स्टेशन  को  नालागाढ़  श्वान  से  जोडने  वाली  एक  बड़ी  रेल  लाइन की  पहले

 से  ही  थी
 ।

 ऐसा  मालूम  होता  है  कि  19  28-29  में  सर हिन्द  रोपड़
 रेलवे  लाइन  का  निर्माण  करतेਂ

 समय  नालागढ़  तक  इस  अस्थायी  धड़ी रेल  लाइन  को  gare  दिया  गया  था  क्योकि  इसकी

 ब्य वस् या  केवल  निर्माण  कार्यों  के  लिए  पत्थर  की  ढुलाई  के  प्रयोजन  के  लिए  की  गई  थी  ।

 गोली-नालागढ़  रेल  लाइन के  निर्माण  के  लिए  विगत  में  कोई  जाँच-पड़ताल  नहीं  at  गई

 एक मोटे  अनुमान  के  अनुसार  यदि  गोली  शौर  नालागढ़  के  बीच
 बड़े  आमान की  इस  लाइन
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 =

 कृष्ण
 दत्त  सुलतानपुरी |

 का  निर्माण  किया  जाए  तो  वह  लगभग  14  fr otto  लम्बी  होगी  भर  इसके  निर्माण  पर  लगभग

 क  के  क  के  क
 4  करोड़  रुपये  की  लागत  आएगी

 गाज  नालागढ़  की  स्थिति  यह  है  कि  वहाँ  बहुत  बड़-बड़  उद्योग  लग  रहे  जब  जनता

 पार्टी  का  राज्य  हुआ  तो  उस  समय  के  उप-प्रधान  मंत्री  बाबू  जगजीवन  राम  ने  एक  उद्योग  मिल

 का  उद्घाटन  किया  और  विश्वास  दिलाया  fe  यह  रेलवे  लाइन  लगायी  जायेगी  ।  इस

 रेलवे  लाइन  की  पटरी  बिकी  हुई  थी  जिनको  अग्रे
 जों  ने  उखाड़ा  और  ऐसा  इसलिए  किया  क्योंकि

 पहाड़ी  लोग  अँगरेजों  के  खिलाफ  ऐजीटेशन  करते  थे  ।  मेरी  आप  से  माँग  है  कि  इस  रेलवे  लाइन  के

 लिए  प्रावधान  करें  ताकि  वहां  के  लोगों  को  सुविधा  प्राप्त  हो  सके  ।

 बजट  में  कालका  से  परवान्‌  रेलवे  लाइन  और  जगाधरी  से  पांवटा  साहब  रेलवे  लाइन  का

 fam  था  जिनका  काम
 अभी

 तक  शुरू  नहीं  हुआ  है  मेरी  प्रार्थना  है  कि  आप  इन  साधनों  की  तरह

 ध्यान दें  ।

 टी०वी०  रिले  केन्द्र  कसौली  में  लगाने  के  लिये  भारत  सरकार  ने  विश्वास  दिलाया  था  और

 माननीय  साठ  साहब  ने  जाकर  देखा  और  कहां  कि  जल्दी  काम  शुरू  होगा  ।  लेकिन  अभी  तक  कोई

 काम  नहीं  केवल  एक  चौकीदार  रहता  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  जो  मामले  हम  यहां  उठाते  हैं

 उनका  जवाब  इस  तरह  से  नहीं  होना  कोई  काम  मौके  पर  नहीं  होता  यह  काम

 हमारे  सब  के  रि  ए  बुनियादी  हैं  और  जब  हम  चुनाव  में  जायेगे  और  यहां  से  रिटायर  हो  जायेंगे

 तों  लोग  पूछेंगेकि  तुम  मंत्री  थे  या  संतरी  थे  तुमने  क्या  काम  किया ?  इसका  हमारे  पास  कोई

 जबाब  नहीं  होता  ।  इसलिए  जो  आपस  की  लडाई  में  हम  बुनियादी  काम  भूल  जाते  हैं  यह  नहीं

 होना  चाहिए  और  लोगों  के  मसलों  को  हल  कराने  के  लिए  कोशिश  करनी  चाहिए  तभी  देश

 आगे  जा  सकता  है  |

 जंगलात  के  बारे  में  आपने  कानून  बनाया  कि  कोई  भी  राज्य  सरकार  तब  तक  किसी

 जंगल  में  जमात  नहीं  दें  सड़क  नहीं  बना  सकती  जब  तक  कि  भारत  सरकार  की  अनुमति

 म  हो  ।  इसकी  वजह  से  हमारे  हिमाचल  में  समस्या  पदा  हो  गई  है  क्योंकि  20  सूत्री  में

 अराइवल  और  हरिजनों  को  जो  जमाने  दे  रहे  हैं  उसमें  यह  seta  आ  रही  है  कि  पहाड़ी  क्षत्र  में

 नहा  जंगल  है  वहां तो
 जगल

 काट
 कर  ही  जमीन  दी  जा  सकती  अन्यथा  नहीं  ।  और  जंगल

 बिना  भारत  सरकार  की  अनुमति  के  कट नहीं  सकते  ।  इसके  लिए  आप  बिचार  करें  और  जो

 मुनासिब हो  वह  कार्यवाही  करने  की  कोशिश  करें  ताकि  पहाड़  के  लोगों  का  फायदा  हो  ।

 मैं  जानता  हूं  कि  फूड  कॉर्पोरेशन  में  भ्रष्टाचार  है  !  जितनी  भी  फ्तार  मिल्स  हैं  उनकी  7

 तो  फूड  कार्पोरेशन  से  गेहूं  दिया जा  रहा  लेकिन  जो  चक्की  वाले  हैं  उन  चक्कियों  को

 चलाना  चाहते  हैं  उनको  फूड  कारपोरेशन  से  गांवों  में  गेहूं  नहीं  मिलता  है  ।  इस  मामले  की  आपको

 जांच  करनी  चाहिए  और  जो  दोषी  हों  उनको  सजा  दी  जानी  चाहिये  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  इन्दौर  और  फतेहपुर  में  उद्योग  रहे  हैं  जो  कि

 पंजाब  के  बोर्डर  पर  हैं  ।  आज  पंजाब  में  कया  हो  रहा  है  वह  सब  को  मालूम  है  ।  अगर  वहां  हा

 खराब  ही  बने  रहे  तो  उसका  असर  हिमाचल  में  भी  पढ़  सकता  है  ।  इसलिए  आपको  बोर्डर  एरिया

 पर  उद्योग  नहीं  लगाने  चाहिएं  क्योंकि  इससे  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  लोगों  का  कोई  भला  होने  वाला  नहीं
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 आपको  बीच  के  एरिया  में  उद्योग  लगाने  चाहिये  ताकि  तमाम  पहाड़ी  क्षेत्र  के  बच्चों  को  उन

 उद्योगों  में  कार्य  करने  का  मौका  मिले  ।

 हमारे  यहां  बिजली  बहुत  केरल  की  तरह  हिमाचल में  बिजली  aga है  लेकिन

 जहां  बिजली  और  इलैक्ट्रानिक  इंडस् टी  लग  सकती  है  क्योंकि  वहां  एयर-कंडीशन  की  जरा  रत  नहीं

 है  ।  मैं  आपसे  प्रार्थना  करूंगा  कि  आप  ज्यादा  से  ज्यादा  उद्योग  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  लगायें  और  यह

 हिमाचल  प्रदेश  के  भीतरी  भागों  में  लगने  चाहिए  ।

 हमारे  क्षेत्र
 से

 जो  आलू  जब  आजादपुर  की  मार्केट  में  आता  है  तो  यहां  पर

 आढ़तियों  ने  धर्म खाता  और  दूसरे  कई  खाते  खोल  रखे  हैं  ।  आजादपुर  से  कोई  चिट्ठी  नहीं  जाती

 लोगों  सेव  और  टमाटर  की  पेटी  डाक  से  नहीं  जाती  यहां  जो  टक  वाला  आता  .  उसी  के

 हाथ  भेज  देते  हैं  ।  उसमें  वह  माल  खा  जाते  कमीशन  मारी  जाती  है  धर्म खाते  के  नाम  पर  पैसे

 खा  जाते  है  ।  इस  बारे  में  हमारे  एग्रीकल्चर  मिनिस्टर  व  वित्त  मंत्री  को  भी  देखना  है  ।  आपलोगों

 पर  ही  किसान  निर्भर  करता  लेकिन  आज  किसान  लटा  जा  रहा  है  और  दिल्‍ली  के  आजादपुर

 में  उनका  शोषण  होता  इसके  लिए  मार्केटिंग  एक्ट  लागू  किया  जाना  चाहिये  |
 खुली

 ओपन

 बोली  होनी  चाहिये  ताकि  कोई  आद  मी  उसका  गलत  फायदा  न  उठा  सके  ।  आज
 यहां

 इस  लोगों  की

 तिजोरियां  भर  रही  इसको  बन्द  करने  के  लिए  आपको  कोई  उपाय  करना  चहिये  ।

 हमारे  दोस्त  जो  अपोजिशन  वाले  भाई  इनका  काम  तो  हमें  गालियां  देना  बुरा-भला

 कहना  है  ।  पे  कोई  अच्छी  बात  नहीं  करते  हैं  ।  इनको  हर  बात  ऐसी  ही  नजर  आती  है  ।  कल  तक

 हमार  यहां  एक  भाई  पहले  डिप्टी  फाइनेंस  मिनिस्टर  थे  श्री  मगन  भाई  अब  वहू
 #  क

 उधर  चले  गये  और  कहते  हैं  कि  चन्दा खा  यह  कर  वह  कर  गये  ।  हमारी  पार्टी  देश  के

 हित  के  लिए  काम  करती  है  और  करती  रहेगी  ।  हमारी  नीतियों  को  कोई  फेल  नहीं  कर  सकता  है  ।

 यह  सरकार  गरीबों  की  सरकार  गरीबों  का  भला  चाहती  है  ।  गरीबों  का  उत्थान  करना  चाहती

 लेकिन  आपका  काम  मौज  लेना  है  और  हमें  यहां  गालियां  देकर  भला-बुरा  कहना है  ।  कुछ

 सीनियर  लोग  जरूर  सोचते  हैं  जेसे  वाजपेयी  जी  क्योंकि  उनके  बाल-बच्चे  नहीं  वह  सबको

 बाल-बच्चा  समझते  मधु  दंडवते  जी  अपनी  सरकार  को  बचाने  के  लिए  सोचना  चाहते  हैं  ।

 लेकिन  मेरा  कहना  यह  है  कि  अपोजिशन  की  सरकार  कहीं  कामयाब  नहीं  है  चाहे  जहां  आप  देख

 ।  हिन्दुस्तान  में  इनका  कोई  धर्म-कर्म  नहीं  ।  ये  सेंटर  को  उलटा ना  चाहते  लेकिन  जब  ये

 सिर  को  उलदायेंगे  तों  देश  कदा  खड़ा  रहेगा
 ?

 हम  कोई  भी
 पार्लियामेंट

 में  नहीं  होंगे  तो  आपको

 विधान-सभा  में  जाना  होगा  ।

 मेरा  कहना  है
 कि

 नेशनल
 पार्टी  के  तौर  पर  आप  को  आगे  ले  भरे  के

 काम  करें  |  श्री  हरिकेश  बहादुर  भी  कल  तक  हमारे  ही  थे  लेकिन  अब  अपोजिशन  में  चले  गये  हैं

 क्योंकि  अपोजिशन  में  आकर  आदमी  लीडर  बन  जाता  चाहे  एक  आदमी  की  पार्टी  हो  या  दो

 आदमी  की  पार्टी  हो  ।  ज़ो  सुविधाएं  सरकार  अपोजिशन  देता  उसी  का  यह  फायदा  उठा

 रहे  हैं  ।  इस  बारे  में  हमारी  सरकार  को  ara  होता  पड़ेगा  कि  इनकी  नीतियां  इकट्ठा  करने  वाली

 नहीं  न  इकट्ठे  होंगे  ।  देश  को  धोखा  होगा  अगर  इन  पर  कोई  विश्वास  करेंगा  |

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  बजट  का  समर्थन  करता  हं  और  इस  बज  ट  के  बनाने  वाले  फाइनेंस

 मिनिस्टर  को  धन्यवाद  देता  हं  ।

 क  अध्यक्ष  पीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  बरसात  से  निकाल  ।
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 ait  सतीश  श्रग्रबाल  सभापति  सभा  इस  समय  माननीय  वित्त  मंत्री

 द्वारा  29  1984  को  साँय  5  बजे  किए  गए  1984-85  के  बजट  पर  वाद-विवाद  कर  रही  है

 आपको  याद  होगा  कि  पिछले  वर्ष  मैंने  वित्त  मंत्री  अपने  बजट  प्रस्तावों  में  लोक-लेखा  समिति

 तथा  अन्य  वित्तीय  समितियों  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  तथा  परामर्शदात्री  समिति  में  हमारे  दारा

 fra  मंत्रालय के  लिए  मए  सुझावों को  जोड़ने  के  लिए  खुले  आम  प्रशंसा
 करने  में  संकोच नहीं

 किया  था  और  मैं  इस  वर्ष  भी  उनके  द्वारा  बजट  प्रस्तावों  में  कुछ  छोटे  सुझाव  सम्मिलित  करने  पर

 उनकी  प्रशंसा  करने  में  संकोच  अनुभव  नहीं  करता  ।  मैं  चाहता  था  कि  वह  waar  को  और

 आगे  ले  जाते  तथा  लोक  लेखा  समितियों  के  .  प्रतिवेदनों  तथा  अन्य  वित्तीय  समितियों

 प्रत्यक्ष  करों  तथा  अप्रत्यक्ष  करों  से  संबंद्ध  समितियों  के  प्रतिवेदनों  में  की  गई  मुख्य  सिफारिशों  को

 भी  उसमें  शामिल  कर  लेते  ।

 सभापति  उनके  ब्रज  पर  मिश्रित  प्रतिक्रिया  हुई  है  ।  उसमें  कुछ  असामान्य  नहीं

 हर  बजट  में  ऐसा  ढोता  है  ।  मुझे  याद  नहीं  कि  1947-48  में  संसद  का  पहला  बजट  पेश  किए

 जाने  के  समय  से  अथवा  उसके  बाद  कोई  भी  वित्त  मंत्री  ऐसा  रहा  जिसके  बजट  पर  इस  तरह

 की  प्रतिक्रिया  .  नही ंहुई  हो  ।  प्रत्येक  वित  मंत्री  ने
 कुछ  राहत  at  है  और  कुछ  शल्क

 लगाए  उतने  दोनों  तरह  की  प्रतिकर  का  समता  किय  है  ।  यह  वित्त  मंत्री  के  लिए

 प्रकार  से  अप्रीतिकर  काम  चाहे  योजना  क्षेत्र  हो  या  sate  या  कृषि  क्षेत्र  अथवा

 ग्रामीण  जब  कभी  किसी  मंत्रालय  में  कोई  कमी  रह  जाती  है  वह  सब  वित्त  मंत्री  के  लिए

 रख  दी  जाती  है  ।  वहू  एक  दादी  मां  के  समान  है  और  यदि  बच्चे  अच्छा  व्यवहार  नहीं  कर  रहे

 तो  दादी  को  हर  बात  सुननी  पड़ती  है  |

 इंस  विशेष  संदर्भ  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  fis  वित्त  मुझे  कहां  गया  है  और  मैंने

 aUe-Ta  में  भी  पड़ा  एक  प्रोफेसर  लेकिन  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  कह  कभी  दर्जी  भी  रहे

 उन्होंने  इतनी  चतुराई  से  बजट  घाय  उसी  स्तर  पर  लाकर  दिखा  दिया  है  जो  पिछले  वर्ष

 ari  वित्त  मंत्री  पिछने  वर्ष  आपने  वर्ष  1983-84  का  बजट  पेश  करते  समय  पूंजी  शीष

 तथा  अन्य  प्राप्तियों  के  अंतर्गत  563  करोड़  रुपये  की  साख  ली  ।  अब  आपका  बजट  घाटा  6000

 करोड़  रुपये
 के  लगभग  और  आपने  बड़ी  योग्यता  बड़ी  बुद्धिमता  बड़े  कलापूर्ण  ढंग  से  100

 रुपये  अधिक  दिखकर  घाटे  को  उसी  स्तर  पर  लाकर  दिखा  दिया  ।  आपने  योजना  व्यय  में

 oy  कटौति  की  गैर  योजना-व्यय  में  3%  कमी  की  और  उससे  आप  1500  करोड़  रपये  प्रा-त

 कर र  है  और  उसके  बाद  आपने  अन्य  प्राप्तियां  शीर्ष  के  अन्तर्गत  2674  करोड़  रुपये  200

 करोड़  रुपये  अधिक  को  ली  तथा  इस  तरह  से  बड़ी  नियंत्रित  aaa  में  चाटा  दिखाया  गया  |

 आपको  2200  करोड़  रुपये  कहां  से  प्राप्त  हुए  अपने  यह  रोशि  तेल  क्षेत्र  से  प्राप्त  किए

 तथा  यहाँ  तक  कि  ह्म  जो  कागजात  उपलब्ध  कराए  उसमें  दिए  गए  स्पष्ट  हरण  में  आपने  मात्र

 तीन  लाइनों  में  जिक  किया
 है

 कि  ag  अंतरिक  राशि  जेने  कन  से  प्रप्त  Bre
 aor >  ।  इत  तरह  अपने

 ah aa  fear  जर  dt  कारण  मैं  कहता हूं हूं  कि  यड़  की  कन  है  क्योंकि  इस  वर्ष  बह

 शट  3020  या  4022  करों "  राष्ट्र  को  यह  नहीं  कह  सकते  थे  कि  बज  it  et  आपने  वित्तीय
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 निहा

 ज  की  भाति  कुछ  अन्य  छोटी-छोटी
 घोषणाएं

 भी  की
 हैं

 ।  आपने  समिति  गठित  की

 श्री  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  कल  इस  विचार  का  समर्थन  किय  था  ।  मैंने  साप्ताहिक  हिन्दुस्तान  के

 दीवालीं  अंक  में  एक  लेख  लिखो  है  जिसमें  मैंने  इंसका  समर्थन  किया  aria;  वित्त  वर्ष  में

 aaa  किया  जाना  चाहिए  और  मैंने  इस  सदन  में  भी  कंई  अवसरों  पर  इस  बारे  में  चर्चा  की  है  ।

 तदुपरांत  आपने  कपड़ा  क्षेत्र  से  कुछ  छोटी-मोंटी  विकृतियां  तथा  विंपघंग मेम  दूर  fad

 @  |  इसके  बाद  भारित  कटौतियां
 आती  हैं  यह  ठीक  हैं  कि  व्यक्तिगत  रूपਂ  से  मैं  भारित  कटौतियों  के

 सिद्धान्त  से
 कभी  भी

 सहमत  नहीं  हुआ  हूं  ।
 इस  सम्बन्ध में  भी  आपने  कर

 ae  की  कुछ
 विंक्ृतिंयां  तथा  असंगतियां  दूर  कर  दीं  हैं  ।  लेकिन  वित्त  मंत्री  अपने  भाषण  में  स्वयं

 ae  कहा  है  कि  यह  बंजट  केवल  अनुमानित  प्र  तथा  खर्च  को  लेखा-जोखा  मात्र  नद्दी-है  बल्कि

 मारी  राष्ट्रय  प्राथमिकताओं  के  अनुसार  प्रशंसनीय  उद्देश्यों  की  पूर्ति  के
 लिए

 एक  प्रबल  साधन  हैं  ।

 समूचे  बजट  के  दो
 पहलू  हैं  ।  एक  प्राप्ति  पक्ष  हैं  और  दूसरा  खर्च  पक्ष  ।  मैं

 पहले

 प्राप्त
 पक्ष  की  चर्चा  करूंगा  ।  प्राप्ति  पक्ष  में  आपके  कर  राजस्व  अत्यधिक  बढ़  रहे  हैं  ।  जहां  तक॑

 उत्पादन  शुल्कों  का  सम्बन्ध  वे  सौ  गुणा  बढ़  गए  हैं  ।  सीमा  शुल्कों  के  मामले  में  भी  यही  बात

 है  ।  जहाँ  तक  इस  प्राप्ति  पक्ष  कां  सम्बन्ध  मैं  आपसे  ag  बल  देकर  कहूंगा  कि  समूचे  कर

 ढ़ांचे  के  योक्तिकीक रण  तथा  पुनः कल् पन  की  दिशा  मैं  कठोर  कदम  उठाने  की

 कता  है  |  इसपे  पटले  भी  मैं  कई  अवसरों  पर  इसके  लिए  निवेदन  कर  चुक  ह  बहुत  से

 कांग्रेस  सदस्यों  ने  भी  यह  निवेदन  किया  है  कि  मौजूदा  कर  ढ़ांचा  बहुत  असंगत  है  ।  यह

 गरीबो  के  खिलाफ  है  तथा  अमीरों  के  पक्ष  में  यह  असंगत  है  ।  संक्षेप  यह  सही  ढंग  से  कांयं

 नहीं  है  ।  सदन  को  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  प्रो ०  काल डोर  की  सिफारिशोंਂ  के  आधार

 पर  देश  में  एकत्रित-कर  व्यवस्था  लागू  की  गई  थी  जिसके  अंतगंत  आकर  के  अलावा

 सम्पदा-शुल्क  और  उपहार  कर  लागू  किए  गए  a  जो  कुछ  भी  अजित  करते  उस  पर

 ओआ-कर  जो  कुछ  भी  आप  बचत  करते  उस  पर  सम्पत्ति  कर  जो  कुछ  भी  आप

 खर्चे  करते हैं  स  पर  खां-कर  दीजिए  ।  जो  कुछ  आप  मेंट  देते  उस  पर  उपहार-कर  दीजिए  ।

 यदि  आप  इनमें  से  कुछ  भी  नहीं  देते  और  आपकी  मृत्यू  हो  जाती  तो  आय  सम्पदा  शुल्क  दीजिए

 यह  कोलोन  द्वारा  अनुशंसित  कर  लगाने  की  एकीकृत  प्रणाली  थी  ।  आपने  यह  सभी  कानून

 उपहार-कर  1957  में  लागू  किए  थे  ।  उस  विधेयक  विशेष  के  उद्देश्यों

 तथा  कारणों  के  कथन  में  एक  उद्देश्य  समतावादी  समाज  की  आर्थिक  सत्ता  को  कुछ

 हो  हाथों  में  axa  होंने  से  रोकना  ।'  मैं  एक  प्रश्न  पुछना  25  ast  में  इन  सभी

 कर  कानूनों से  कुल  आय  केवल  110  करोड़  ,  रुपये हुई  है  ।  सम्पत्ति  कर  केवल  97  करोड़

 सम्पदा-शुल्क  20  उपहार-कर  8.5  करोड़  रुपये  मेरे  में  दत्त  तीनों  की

 समाप्त  हो  चुकी  है  ।  या  यदि  मैं  यह  कहूं  कि  जिस  उद्देश्य  के  लिए  ये  बनाए  गए

 उनकी  पूर्ति  नहीं  हुई  है  समतावादी  समाज  स्थापना  ।  आप  सम्पत्ति  कर  का  विशेष

 उदाहरण  लें  ।  आप  कर  के  अंतरंग  97  करोड़  रुपए  प्राप्त  कर  रहे

 दाताओं  की  कुल  सख्या  लगभग  4  लाख  है  ।  इन  लाख  करदाताओं  '  में  से  17,000
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 ba  हैं  जिनकी  सम्पत्ति  10  लाख  रुपये  से  अधिक
 है  ।  कुज  सम्पत्ति  का  अर्य  wart

 बेक  में  जमा  सोते के  सभी  कुछ  एक  साय  जोड़कर ।  सुने  देश  में

 उनकी  संख्या
 केवल  17,000  है  रुपये से  अधिक  मूल्य  के  मकान  आपको  महानगरों  में  ही

 चाहे  वह  दिल्‍ली  बम्बई  कलकत्ता  हो  या  मद्रास  ।  यह  है  स्थिति  ।  95%,  सम्पत्ति

 करदाता  उस  श्रेणी  से  सम्बन्ध  रखते  हैं  जिनकी  सम्पत्ति  10  लाख  रुपये  से
 कम

 है
 ।

 अब
 आप

 कम

 आय  श्रेणी  वाले  इन  लोगों  से  सम्पत्ति कर  ले  रहे  हैं  जिनकी
 सम्पत्ति

 दस  लाख  रुपये  से
 कम

 की

 हैं  ।
 उनके  बारे

 में  क्या  है  जिनकी  सम्पत्ति  10  लाख  रुपये
 से

 अधिक
 की  है

 ?
 वे

 सम्पत्ति
 कर
 के

 जाल  से  परे  हैं  ।  यदि  किसी  व्यक्ति से  सम्पत्ति  कर  नहीं  लिया जा  रहा  तो  उसके  बच्चों को

 सम्पदा  शुल्क  नहीं  देना  पड़ता  सदन  को  इस  पर  अवश्य  विचार  करना  चाहिए  ।
 श्री

 बिरला  का  देहान्त हो  गया  ।  उनके  नाम  में  एक  पैसे  की  भी  सम्पत्ति नहीं  वह  सम्पत्ति

 दाता  नहीं  थे  ।  और  भी  कई  मौजें  जे०  आर ०  डी०  बड़े  औद्योगिक

 घरानों  से  सम्बन्ध  रखनें  वाले  उनमें  से  किसी  ने  भी  अपने  नाम  में  कोई  सम्पत्ति  नहीं  रखी ।

 वास्तविक  रूप  में  वे  सम्पत्ति  कर  नहीं  देते  ।  यदि  वे  सम्पत्ति  कर  नहीं  यदि  उनकी  मृत्यु  हो

 जाती  है  तो  उनके  बच्चों  से  सम्पदा-शुल्क  नहीं  जा  सकता  ।  क्या  यह  तर्कसंगत  है  ?  मैं

 सम्पत्ति  कर  दे  रहा  मैं  आयकर  दे  रहा  हुं  तथा  अन्य  कई  कर  दे  रहा  यदि  मेरी  मृत्यु  हो

 जाती  है  तो  मेरे  बच्चों  को  सम्पदा-शुल्क  देना  पडेगा  लेकिन  उनके  बच्चों  को  नहीं  जो  2500  करोड़

 रुपये  मूल्य  की  परिसम्पत्तियों  पर  नियंत्रण  किए  बैठे  हैं  ।  क्या  यह  तक  संगत है
 ?  बिल्कुल  नहीं  ।

 इन  कर  कानूनों  ने  समतावादी  समाज  की  स्थापना  तथा  आर्थिक  सत्ता  के  कुछ  ही  हाथों  में  के  न्द्रीय

 हो  जाने  से  रोकने  के  उद्देश्य  की  कहां  तक  पूति की  है  ?  ये  इसकी  पूर्ति  नहीं  कर  पाए  हैं  ।  ये  कर

 कानून  असंगत  110  करोड़  रुपये  कुछ  भी  नहीं  होते  ।  उपहार  कर  कितना  8-5  करोड़

 रुपये  और  सीमा  केवल  5,000  रुपये  है  जो  25  वर्ष  पहले  faaifea  की  गई  थी  ।  अपने  वहीं  सीसा

 रखी  हैं  ।  5,000  से  अधिक  के  उपहारों  के  लिए आपको  उपहार  कर  देना  पड़ता  है  ।  यह  बहुत

 न्यायोचित  है  ।  इन  सभी  तीन  कानूनों  को  रद  क्यों  नहीं  कर  देते  ?  आप  कर  ढ़ांचे  को  सरल

 कयों  नहीं  बनाते  ?  आप  110  करोड़  रुपये  की  अपनी  हानि  केवल  सीमा  शुल्क  में  वृद्धि  करके  ही

 पूरी  कर  सकते
 जैसे

 कि  आपने  यहीं  किंया  अपने  काफी  अच्छी  रकम  प्राप्त  की  हैं  ।  आप  यह

 कर  सकते  हैं  तथा  उन्हें  अधिक  यं बाधवा दी  बना  सकते  हैं  ।  यदि  आप  इन  सभी  कानूनों  को  रह

 करने  के  लिए  तैयार  नहीं  तो  विकल्प  के  रूप  में  आय  10  लाख  रुपये  तक  के  लोगों  को  कर-मुक्त

 कर  सकते  हैं  और  उन  सभी  लोगों  को  कर-जाल  में  ला  सकते  हैं  जिनकी  आय  10  लाख  रुपये  से

 अधिक  है  आपको  ऐसे  और  लोगों  को  इस  घेरें  में  लाना  होगा  जिनके  पास  कर  देने  की  क्षमता  है  ।

 लेकिन आप  ऐसा  नहीं  कर  रहे  हैं  और  मुझे  यह  कहते  हुए  अफसोस  हैकि  1957  में  इसी  सरकार

 ने  afar  लिमिटेड  कंपनियों  पर  सम्पति  कर  लगाया  ।  यह  1957  में  लगाया  गया  था  ।  1960

 में  इसे  निलम्बित
 कर

 दिया
 गया  था  ।  केवल  निलम्बित  किया  उपबन्धों  को  अभी  निरस्त  नहीं

 किया  गया
 है

 औद्योगिक  घरानों  पर  सम्पत्ति  कर  लगाने  के  प्रावधान  कानून  में  पुरी  तरह  विद्यमान  हैं  ।

 1960  से  यह  निलम्बित  हैं  ।  मैंने  इस  सदन  में  निरंतर  यह  मांग  उठाई  है  और  मुझे  यह

 कहते  हुए  है  कि  पिछने  वर्ष  वित्त  मंत्री  ने  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनियों
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 पर  न्यूनतम  दर  से  सम्पति  कर  लगाया  और  उस  समय  मैंने  कहा  था  कि  1957 में  जिन  कम्पनियों

 को
 कर  के  अन्तर्गत  लाया  गया  उन  सभी  पर  यह  कर  लागू  क्यों  नहीं  करते

 ?  wat  उनसे
 आशा  थी  कि  वे  इस  योजना  को  और  आगे  लागू  यह  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  की

 बात  है
 जिसका  कोई  भी  विपक्षी  सदस्य  इस  प्रकार  सुझाव  नहीं  लेकिन  यह  अनिवार्य  है  क्योंकि

 समाजवादी समाज  की  स्थापना  का  -  जिसकी  घोषणा  आपने  1954
 में  अवामी

 वेशन  में  की  थी  और  जिसे  आपने  30  साल  बाद  30  दिसम्बर  1983  को  कलकत्ता  में  दोहराया  है  कि

 आप  समाजवादी  रास्ते  पर  चल  रहे  लेकिन  दुभग्यिवश  समाजवाद  इससे  बहुत  परे  है--यह
 कलकत्ता  से  आरम्भ  हुआ  लेकिन  यह  अभी  कहीं  शाहदरा  के  आस-पास  है  तथा  यह  नार्थ

 ब्लॉक  तथा  साउथ  ब्लाक  तक  नहीं  पहुंचा  मैं  समझता  हूं  कि  इन  तीनों  को  या  तो

 समाप्त  कर  जाए  या  इन्हें  अधिक  यथार्थवादी  बनाया  जाए  ।  ऐसा  करना  अधिक  सुसंगत

 होगा  |  उपहार  कर  की  दर  में  छूट  की  सीमा  कम  से  कम  25,000  कर  देनी  चाहिए  और  सम्पदा

 शुल्क  को  युक्ति  संगत  बनाया  जाना  चाहिए  तथा  सम्पदा  शुल्क  कानून  के  भ्न्तर्गंत  मूल्य-निर्धारण  का

 तरीका  सम्पत्ति  कर  से  काफी  भिन्न  उन्हें  एक  समान  उन्हें  एक  बताएं  ताकि  यह

 मध्यम  वर्ग  के  लोगों  के  fata  साम्या हीन  ढंग  से  कार्य  न  कर  सक े।

 जब  इस  विशेष  संबंध  में  मैं  अप्रत्यक्ष  करों  के  बारे  में  कुछ  विसंगतियों  का  उल्लेख  करना

 चाहुंगा  |  आप  अप्रत्यक्ष  करों  के  रूप  में  बहुत  बड़ी  राशि  वसूल  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  सुची  में  मैंने

 देखा  है  आपके  व्याख्या पक  विवरण-पत्र  में  17  मद  हैं  और  इसमें  आपने  प्रत्येक  वस्तु  तथा  उस

 श्रेणी  के  अंतगर्त  प्राप्त  होने  वाले  राजस्व  की  मात्रा  का  उत्लेख  क्या  है  ।  पहले  आप  कल्पना

 की  जिए  23,000  करोड़  रुपए  के  कर  राजस्व  में  लगभग  60%,  मामले  उत्पाद-शुल्क  के  हैं  ।  अब

 लौटने  कौशल  की  क्रीड़ाओं  के  लिए  इलैक्ट्रोनिक  जिप  या  स्लाइड

 बांधने  मैंथोल  सूती  लिनोलियम  रेशमी  हुक्के  का  तम्बाकू  आदि  जेसी  कई  चीजें

 हैं  और  इनसे  आपको  कितनी  प्राप्ति होती  है  ?  यह  10  15  लाख  या  20  लाख  रुपए

 आप  बेकार  में  15  या  20  वस्तुएं  उत्पाद  शुल्क  के  अंतगर्त  रखे  हुए  हैं  मैं कहता  हूं  कि
 यदि  आप  उन

 सभी  चीजों को  सूची  में  से  निकाल  दें  जिनसे  5  करोड़  रुपए  से  कम  उत्पाद-शुल्क  प्राप्त  होता

 है  तो  आपको  इससे  कई  प्रकार  से  सहायता  मिलेगी  ।  आप  यह  हानि  कहीं  भी  पुरी  कर  सकते  हैं  ।

 आप  उत्पाद-शुल्क  जाल  को  कम  कीजिए  ।  ऐसी  वस्तुओं  पर  उत्पाद-शुल्क  राजस्व  लगाने  की

 कया  तुक  है  जिनसे  केवल 5
 10.  20  लाख  30  लाख  रुपए  को प्राप्ति होती  है  ।

 इसलिए  मेरी  मांग  यह  है  कि  आप  उन  सभी  वस्तुओं  को  निकाल  दीजिए  जिनसे  आपकी  राजस्व

 प्राप्ति  5  करोड़  रुपये  से  कम  आप  कई  वस्तुओं
 को  निकाल  सकते हैं

 और  इससे  भ्रष्टाचार

 इससे  आपको  अधिक  राजस्व  प्राप्त  होगा  और  इन  हानियों  की
 प्रति

 आप  किसी  और  वस्तु

 विशेष  से  कर  सकते  हैं  ।

 इसी  मद  संख्या  68  के
 अन्तगेंत  कर

 की
 प्रारम्भिक

 दर  2%,  जिसे  बढ़ाकर  4%,

 फ़िर  8%  तथा  अब  10%,  किया  गया  है  ।  मद  संख्या  68.  है  कहीं  विनिर्दिष्ट  नहीं  ्  इससे

 600  करोड़  रुपए  प्राप्त  हो  रहे  हैं  और  इससे  दुधारु  पशु  की  भांति  और  अधिक  प्राप्त  होगा  ।  इस

 aq  संख्या  68  अन्तर्गत
 भाप  उत्पाद-शुल्क  के  part  आने  वाली  उन  विभिन्‍न
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 ऋण

 सतीश  अग्रवाल

 वस्तुओं
 की  विनिर्दिष्ट  क्यों  नहीं  कर

 देते
 जिनके  बारे

 में  आप
 महसूस  करते हैं  कि

 शुल्क
 राजस्व  काफी  इसे  मद संख्या  68  के  अन्तर्गत  न  रखें  ।  इसे

 उत्पाद-शुल्क

 वस्तु  के  अन्तर्गत  विनिर्दिष्ट  वस्तु
 के

 रूप में
 रखें

 ।  इससे  काफी
 परेशानी  हो  रही

 मुझे  पता  है
 fe  जहां तक  सरकार  का  सम्बन्ध

 है  यह
 मुख्य  राजस्व  अर्जुन

 मद  है
 ।

 तब  भी  आपको  ऐसा  ही  कुछ  करना  होगा  |  लेकिन  मुझे  यह  कहते  हुए  है  ।  मैं  आपसे  यह

 अपेक्षा  कर  रहा  था  कि  आप  समूचे  कर  ढांचे  में  तथा  योक्तिकीकरण  के  सशक्त  सुधार

 गि  क्योंकि  सारी  सरकार  में  आप  ही  एक  ऐसे  ब्यक्ति  हैं  जिसके  सम्मुख  दल  की  सर्वोच्च  नेता

 देश  की  प्रधान  मंत्री  को  भी  अपनी  संवीक्षा  के  लिए  आनों  पड़ता  |  आपको  इतने  अधिक  अधिकार

 प्राप्त  यदि  आप  यहं  नहीं  कर  सकते तो  और  कौन  करेगा  ?  आपको  ag  कर  देना  चाहिए

 आप  चीजों को  समझते  आप  सभी  कुछ  समझते  सलाहकार  समिति में  भी  आप  बेहतर

 स्थिति  में  ऐसा  लगता  है  कि  आपको  कुछ  उत्सुकता  भी  मैं  नहीं  जानता  कि  किन  कारणों

 सें  आप  कुछ भी  नहीं  करता  रहे  हैं  ।

 प्रत्यक्ष  तथा  अप्रत्यक्ष  करों  के  सम्बन्ध  में  आपको  कुछ  कड़े  कदम  उठाने  होंगे  और

 जब  तक़  कु  कड़े  कदम  नहीं  उठाए  आत््म-निभंर  अर्थ-व्यवस्था  प्राप्त  नहीं  की  जा  सकती

 चाहे  विदेशी  ऋण  फका  प्रश्न  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  .  भर्त्सना  कर  रहे  या  यह

 बैंक  या  अन्य  ऋणों  का  प्रश्न हो  )  आपने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  ऋण  के  बिना काम

 चलाया  अच्छी  बात  लेकिन  आप  एशियन  विकास  बेक  से  ऋण  लेने  जा  रहे  आप

 ज्यिक  मंडियों  में  जा  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  आप  बिना  ऋणों के  गुजारा कर  रहे  हैं  ।  इंस

 बजट  प्रस्ताव में  भी  आपने  लगभग  2,000  करोड़  रुपए
 की  विदेशी ऋण  सहायता  दर्शाई है  ।  कुछ

 मूलभूत  उपाय  करने  और  उनके  बिना  कुछ  भी  नहीं  किया  जा  सकता  वित्त  मंत्री  यदि

 विमान  को  50  मील  प्रति  घंटे  की  गति  से
 100  मील  तक  भी  दौड़ायें  तो  यह  कभी  नहीं

 उड़  लेकिन  यदि  आप  विमान  को  200  भील  प्रति  घंटे  की  गति  से  एक  मील  तक  भी  हवाई

 wet  पर
 तो

 यह  उड़ान  भर  लेगा
 ।

 यदि
 भारतीय  अर्य-व्यवस्था  को

 उड़ान  भरनी  है  तो

 इसे  ऊंचा  इयां  करनी  आपको  हवाई  ट्री  पर  केवल
 आधे

 मील  के  लिए  200  मील  प्रति

 धंटे  की  गति  रखनी  होगी  ।

 उसके  बिनता  आपका  गुजारा  नहीं  ।  आप  हर  एक  के  भले  नहीं  बन  सकते  हैं  और  यदि

 आपको  कोई  अप्रिय  निर्णय  भी  राष्ट्र  के  हित  में  लेना  पड़ता  है  तो  अपनों  उसकी  चिंता  नहीं  करनी

 चाहिए  ।

 कल  श्री  ब्रह्मा  नकद  रेड्डी  ने  बहुत  सही  सुझाव  दिया :

 व्यय  पक्ष  प्र  हमारा  कुल  बजट  42,000  करोड़  रुपए  हमें  23,000  करोड़  रुपए  की

 राजस्व  प्राप्तियों  के  साथ-साथ  पूंजी  आंतरिक  बाहरी  ऋण  और  अन्य  बहुत  सी

 मंदों  के  संबंध
 में

 प्राप्तियां  हुई  हैं
 ।

 जहां  तक  इस  संसद
 कं

 संबंध  व्यय  की  हर  मद  का  क्या

 वार  विश्लेषण  और  संवीक्षा  नहीं  होनी  चाहिए  ?  समितियों  क॑  गठन  के  सम्बन्ध  में  कुछ  सुझाव

 fact गए  थे  और  7  मारे को  मुझे  बताया  गया  था  कि  सारा  ame  नौ  समितियों  को
 दिया
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 जो  व्यय  की  हर  मद  की  समीक्षा  करेगी  तथा  एक  महीने  के  बाद  वे  समितियां  संभा  में  अपना

 वेदन  प्रस्तुत  करेंगी  इत्यादि-इत्यादि  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  उसका  क्या  हुआ  ।  आप  उस  विचार

 पर  पहले भी  वाद-विवाद  कर  सकते  थे  समिति  बना  सकते  थे  आपने  विपक्ष  के  नेताओं  के

 साथ  कोई  चर्चा  नहीं  की  थी
 और  यहं  तक  विभिन्‍न  दलों

 के  सचेतकों  कें  साथ भी  चर्चा

 महीं  की  थी  और  अचानक  एक  सुबह  हमें  पता  चला  कि  समिति  इस  प्रशन  पर  विचार  करेगी  इसको

 स्थगित  होना  स्वभाविक  ही  आप  तीन  महीने  पहले  यह  कर  सकते  थे  जैसा  कि  आप  छह

 महीने  पहले  ही  बातों  की  आयोजना  कर  लेते  सितम्बर  के  लिए  आप,अभी  से  आयोजना  कर

 रहे  इस  मामले में  भी  आप  ऐसा  कर  सकते  थे  ।  यदि  सारा  बजट  एक  समिति  को  दिया  जाता

 तो  अच्छी  संवीक्षा  होती  ।  विभाग  संसद-सदस्यों  के  प्रति  जवाबदेह  है  किन्तु  गत  बत्तीस  वर्षों  के

 दौरान  प्राप्तियों  और  व्यय  की  सभी  मदों  की  विस्तृत  समीक्षा  नहीं  हुई  ऋणों  के  लिए  कोई

 सीमा  नहीं  है  |  यह  अच्छा  है  कि  आप  कहते  है  कि  हम  सीमाओं  के  भीतर ही  काम  कर  रहे  हैं  ।

 किन्तु  संविधान  कहता  है  कि  आपको  संसद  द्वारा  नियत  की  गई  ऋण  की  अधिकतम  सीमा  को

 मानना  होगा  किन्तु आप  सहमत  नहीं  हो  रहे  हैं
 और

 मैं  नहीं  जानता
 हूं  कि

 क्या  कोई  अन्य  वित्त

 मन्त्री
 इस

 बात  से  सहमत  होगा  या  नहीं  ।  यह  स्थिति  आपने  उस  बिचार  को  स्वीकार  ही  नहीं

 किया  ।

 पिछले  अनुभवों  के  आधार  मैं  बहुत  अच्छी  प्रकार
 से

 कह  सकता  हूं  कि  समितियों में

 हम  दलगत  विचारों  से  ऊपर  उठकर  कायें  करते  हैं
 और

 इसीलिए  लोक  लेखा  समिति  के  बढ़े  हुए  किये

 की  मात्रा  को  देखकर  सुझाया  कि  दो  लोक-लेखा  समिति  होनी  चाहिएं  !  एक  राजस्व  प्राप्तियों

 की  परीक्षा  के  लिए  और  दूसरी  व्यय  की
 परीक्षा

 के  लिए  क्योंकि  हमारी  राजस्व  प्रतियाँ  23,000

 करोड़  रुपए  तक  हो  हैं  ।  राजस्व  लेखा  परीक्षा  पर  हम  पांच  करोड़  रुपए  व्यय  कर  रहे  हैं

 किन्तु हम  लेखा  परीक्षा  संगठन
 के

 माध्यम
 से

 राजकोष  के
 सैकड़ों  करोड़  रु०  बचा  भी  रहे  हैं  क्यों  नहीं

 दो  लोक-लेखा  समितियां  बनाई  जाएं  ?  इसी  हमारे  पास  एक  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी

 समिति  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  भी  दो  होनी  चाहिएं  !  एक  निर्माण  उद्योगों  के  लिए

 और  दूसरी  अनिर्माणी-उद्योगों  के  लिए  अथवा  एक  ऐसे  उद्योगों  के  लिए  जिनमें  सौ  करोड़  तक

 का  पूंजी  निवेश  हो  तथा  दूसरी  ऐसे  उद्योगो ंके  लिए  जिनमें  सौ  करोड़  रुपए  से  अधिक  का  पूंजी

 निवेश न  हो
 ?  आज

 मुश्किल  इस  समिति  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  के  इस  उपक्रमों  की  परीक्षा  हो  पाती

 है  जबकि  200
 से  अधिक  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  हैं  तथा  कुल  पूंजीनिवेशन  30,000  करोड़  रुपए

 के  आसपास  है
 ।

 सरकारी  क्षेत्र  का  एक  उपक्रम  जिसकी  इस  बर्ष  परीक्षा की  उसकी  बारी

 बीस  के  बाद  आएगी
 |

 हम  यह  क्यों  नहीं  करते  हैं
 ?

 जब  तक  संसद पूरी  कार्य-प्रणाली में  कुछ

 नवीकरण लाने के  लिए  आवाज  नहीं  उठाती  तब  तक
 मेरे

 विचार  से  हम  पुरा  काम  करने  में  समर्थ

 नहीं  होंगे  ।  बिल्कुल  भी  नहीं  ।

 बहुत  aye  हैं  जहां  हमारा  मतैक्य  मैं  अनुभव  करता  हू ंकि  उन  मुद्दों  पर  हमारा

 कांग्रेस  के
 सदस्यों  के  साथ  भी  मतैक्य  रहा  किन्तु  कुछ  पहलुओं  में  वे  बहुत

 प्रतीत  होते  हैं  और  वहां वे  कुछ  भी  करनें  में
 समय  नहीं  होते हैं  ।
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 आपनें  सरलीकरण की  बात  और  आपने  अपने  भाषण  में  भी  इसका  उल्लेख  किया

 कि  संक्षिप्त  कर  मूल्यांकन  योजना  TS  कर  दी  गयी  जिसके  अनुसार  1  लाख  रुपए  विस्तृत

 संवीक्षा  नहीं  होगी  सरसरी  जांच  होगी  ।  श्री  उत्तम  राठौर  और  श्री  नरसिम्हा  रेड्डी  मेरी  बात  पुष्ट

 करेंगे  !  लोक-लेखा  समिति  में  दो  ag  पुर्व  हमने  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  था  ।  90%,  संक्षिप्त

 मूल्यांकन  तीन  साल  से  भी  अधिक
 समय  से  लंबित  90%  मामले  वहां  अनिर्णित  हैं  ।  वे  निपटाए

 नहीं  जा  रहे  हैं  ।  संक्षिप्त  मूल्यांकन  योजना  शुरू  करने  का  क्या  लाभ  हुआ  ?  वे  आयकर

 कारियों  के  पास  जा  रहे  इससे  भ्रष्टाचार  बढ़  रहा  ईमानदार  लोगों  को  आयकर

 कारियों के  सामने  होना  पड़ता  है  मैं  इस  विशेष  मुद्दे  पर  ही  अड़ना  नहीं  चाहता हूं  ।  आप

 एक  अध्ययन  कराइए  कि  इस  विभाग  में  कितने  लोग  राजपत्रित  पदों  पर  पहुंचकर  5  वर्ष  के  भीतर

 ही  बंगले  खरीद  लेते
 उनके  बच्चे

 पब्लिक  स्कूलों  में  पढ़ते
 वे  विदेश  जाते हैं  आदि

 आदि  ऐसा  अध्ययन  अवश्य  करवाया  जाना  चाहिए  |  संक्षिप्त  मूल्यांकन  योजना  से

 किसी  प्रकार  की  सहायता  नहीं  मिली  है  ।  आपकी  ईमानदारी  वहां  आप  आयुक्तों  के  वार्षिक

 सम्मेलन  में  प्रतिवर्ष  भाषण  दे  रहे  और  कार्य  योजनायें  बना  रहे  हैं  ।  किन्तु  इस  कार्य-प्रदर्शन  से

 तो  आप  स्वयं  भी  बहुत  अधिक  असंतुष्ट  है  ।  इस  बारे
 में

 आपको  अवश्य  कुछ  न  कुछ  करना

 होगा  ।

 जेसा कि  श्री  भोले  बताया  50%,  रुपया  बेकार  जा  रहा  इस  देश  में  यह  सारा

 कर
 अन्य  कारकों के

 काला
 धन

 पदा
 करने  में  मूल  रूप  से  एक  उत्तरदायी  कारक

 और  इस  देश  में  काले  धन  की  मात्रा के  बारे  में  आप  एक  जांच
 करवा  रहे  हैं  ।  आपने  यह

 जांच  का  काम  लोक  वित्त  राष्ट्रीय  लोक  संस्थान  कों  सौंपा है  उनके  द्वारा  कोई  अंतरिम

 अध्ययन  भी  किया  गया  ।  इससे  सम्बद्ध  किसी  व्यक्ति  द्वारा  मुझे  समाचार  मिला  ।  उस  विशेष

 सुचना  को  मैं  सभी  बताना  चाहूंगी  क्योंकि  यह  बहुत  चिन्ताजनक  और  मैं  इससे  चिंतित  हूं  ।

 उस  अध्ययन
 के

 अनुसार  1971-72  में  इस  देश  में  काले  धन  की  मात्रा  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  की  16%)

 थी  और  1981-82  में  यह  बढ़कर  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  की  50०/  हो  गयी  ।  यह  बहुत  चिन्ता  की  बात
 और  सरकार  को  कड़े  उपायों  द्वारा  इसे  कम  करना  होगा  ।  केवल  यहाँ  छापे  और  तलाशी

 करने  से  कोई  लाभ  होगा  ।  हम  जानना  चाहते  हैं  राजस्व  में  क्या  वद्धि  हुई है  ।  आप  खोज

 और  जब्त  करते  रहते  हैं  किन्तु  राजस्व  में  शुद्ध  वृद्धि  क्या है
 ?  में  यह  शून्य  है  ।  सभी

 मामले  रिकार्ड  में  भेज  दिए  जाते  हैं  ।

 अत  जहां  तक  इस  विशेष  पहलू  का  सम्बन्ध  है  ।  काला  धन  अर्थव्यवस्था  का  सर्वनाश  कर

 रहा है  ।  तस्कर  देश  का  सवाल  कर  रहे  हैं  ।  काला-बाज़ारी  और  विदेशी  मुद्रा  ठग  समची

 अर्थव्यवस्था  का  सं वं नाश  कर  रहे  हैं  ।  सिफ॑  यह  करना  कि  यदि  कोई  किसी  से  10.000  रुपए

 उधार  लेना  चाहता  है
 तो

 उसे  चैक  के
 माध्यम

 से  भुगतान  करना  चाहिए  काफी  नहीं है  ।  यह

 साव
 मैंने  तत्कालीन  वित्त  मंत्री  श्री  वेंकटरमण  को  कुछ  वर्ष  पहले  दिया  था  ।  किन्तु  आप

 बैक  के  पास  जा  सकते हैं
 ।  50  लाख  जमा  कीजिए  आपको  आवधिक  निक्षेप  रसीद

 रसीद को  नष्ट  कीजिए  और  घर  चले  चाहे  तलाशी  और  छापे  मारे  जाएं
 ।
 कोई  रसीद
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 नहीं  मिलेगी  कोई  धन  के  बारे  में  पता  नहीं  लगेगा  जब  राशि  देय  हो  तो  बैंक  वापस  शपथ

 पत्र  तेयार  कीजिए  दुस री  आवधिक  निक्षेप  रसीद  लीजिए  और  धन  लीजिए  तथा,घर  वापिस

 आइए  ।  बेक़रारी  संस्थाएं  और  बेकरारी  उद्योग  काले  धन  के  सुरक्षा  अभिरक्षा  के  लिए  एक

 वाहक  और  बन  गया  है  ।

 कुछ  किया  गया  है  किन्तु  कुछ  और  कड़ा  उपाय  करना  होगा  आपको  कर-प्रशासन  में

 चार  के  क्षेत्रों  का  पता  लगाना  होगा  ।  आपको  उत  मार्गों  का  पता  लगाना  होगा  कि  काला  धन

 कसे  पैदा  किया  जाता  है  ।  कर  अपवंचन  इत्यादि  की  मात्रा  क्या  दरें  बहुत  ऊंची  होने  के  कारण

 कर-अपवंचन  होता है  ।  यदि  अनुचित  प्रतिस्पर्धा  यदि  आपकी  अर्थव्यवस्था  में  और  विदेशी

 बाजारों  में  मुल्य  अन्तर  अधिक  लोगों  में  विदेशी  सामान  के  लिए  ललक  होती  है  तस्करी  होती

 रही  है  और  भविष्य  में  भी  रहेगी  ।  आप  इसे  रोकने में  समे  नहीं  होंगे  ।  विशेषकर इस  वारे  में

 अपने  प्रावधानों  को  बहुत  कठोर  बना  सकते  हैं  ।

 इस  सम्बध  में  एक  बात  और  |  स्टाक  एवं सचेंज  के  कार्यों  पर  कभी  आपने  ध्यान  दिया  है  ।

 आपके  निदेशक  वहां  स्टाक  एक्सचेंज  पर  आपका  कुछ  नियंत्रण  भी  हैं--शेयर  12  रुपए  के

 खरीदे  जाते  हैं  और  14  रुपए  के  लिए  हस्तांकित  किए  जाते  हैं  ।  कमीशन  शुल्क  केवल  50  पैसे  है

 और  शेष  धन  जेब  में  चला  जाता  है  और  सौदे  कहीं  भी  दर्ज  नहीं  किए  जाते  हैं  !  सारे  देश  के

 स्टाक  एक्सचेंजों  में  ऐसे  लेन-देन  होते  हैं  ।  किन्तु  वहां  कोई  विशेष  विनियम  नहीं  है  ।  उन  सौदों  को

 रजिस्टर  में  दर्ज  करने  की  वहां  कोई  बाध्यता  नहीं  है  ।  किन्तु  यह  भी  एक  क्षेत्र  है  जहां  मैं  इस

 विशेष  मामले  के  संबंध  में  कुछ  पता  लगाने  में  समर्थ  हूं  ।

 सरकारी  क्षेत्र  की  लाभदायकता  के  सम्बन्ध  में  आप  इसके  लिए  श्रेय  लेते  रहे  हैं  ।  मैं  विस्तार

 में  इसकी  चर्चा  करना  नहीं  चाहता  यह  एक  अन्य  क्षेत्र  हैं  जहां  हम  30,000  करोड़  रु०  का

 निवेश  कर  चके  हैं  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  कुल  संख्या  लगभग  200  है  ।  निस्संदेह  इनमें  से

 कुछ  को  लाभ  हो  रहा है  |  किन्तु  शेष  के  बारे  में  आपके  अधिकारियों  के  बारे  में  क्या

 वे  कैसा  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  इसी  सरकारी  क्षेत्र  के  इन  उपक्रमों  के  कार्य-निष्पादन  के

 संबंध में  प्रधान  मंत्री ने  चिता  '  व्यक्त की  आप  भी  व्यक्त  कर  रहे

 रोजाना  अखबार  पढ़  रहे  हैं
 ।  आप  अच्छे  कार्यो-निष्पादन  के  लिए  पुरस्कार

 और

 बुरे  कार्य-निष्पादन  के  लिए  दण्ड  की  आंतरिक  व्यवस्था  क्यों  नहीं  करते  हैं  ?  यदि  हमारे

 सरकारी  क्षेत्र  का  कार्य  अच्छा  नहीं  होगा  तो  स्वाभाविक  है  कि  राष्ट्रीकरण  भौर  सरकारी

 क्षेत्र से  लोगों  का  विश्वास  उठे  अप  सारे  क्षेत्र  का  उपकार  कर  रहे  आप

 औद्योगिक  रुगण  इकाइयों  की  बात  करते हैं  ।  एक  रुग्ण  इकाई  वर्ष  भर  में  रुगण  नहीं  बन  जाती  ।

 रुग्ण  इकाइयों  के  स्वामियों  के  लिए  आप  यह  अनिवार्य  क्यों  नहीं  कर  देते  कि  वे  इकाई  के  aro  होने

 आशंका  होने  पर  कम  से  कम  एक  at  पहले  सरकार  को  यह  नोटिस  दे  दें  कि  हमारा  लाभ  कम

 होता  जा  रहा है  और  इस  इकाई  के  रुग्ण  हो  जाने  की  सम्भावना  कृपया  इसका  ध्तान  रखिए
 ?

 उस  इकाई  के  वास्तव  में  रुग्ण  हो  जाने  से  पहले  कुछ  निवारक  उपाय  किए  जाने  चाहिएं  ।  केवल

 जब  वह  रुगण  हो  जाती  है  ।  जब  वहां  काम-बंदी  या  वहां  ताला-बंदी  हो  जाती  है  या  जब  श्रमिक

 सड़कों  पर  पहुंच  जाते  हैं  तब  आप  उनके  बचाव  के  लिए  आगे  आते  हैं  रुग्ण  इकाइयों  के  स्वामियों  के
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 लिए  यह  शासना  देश  होना  चाहिए  कि  इकाई के  रुग्ण  होने  अथवा  उसके  लाल  क्षेत्र  में  आने  से  पहले

 उन्हें  सरकार  को  अवद्य  बताना  चाहिए  कि  इस  विशेष इकाई  के  वित्त  का  दास  हो  रहा  हैं

 और  इसके
 रुग्ण  होने  की  संभावना  हम  आपको

 इसकी  अग्रिम  सुचना  दे  रहे  हैं  ।  अन्यथा  सरकार

 को  उस  व्यक्ति  की  एक  रुग्ण  इकाई  और  साथ  ही  एक  स्वस्थ  इकाई  का  भी  अधिग्रहण  करना

 चाहिए  ।  कुछ  तो  करना  ही  होगा  |  आप  इसे  केवल  श्रमिकों  के  नाम  पर  नहीं  कर  सकते  हैं  क्योंकि

 यह  एक  संगठित  क्षेत्र  माप  बस  रुग्ण  इकाइयों  अधिग्रहण  कर  रहे  हैं  और  उनमें  सार्वजनिक

 धन--जो  इस  देश  में  कंगालों  और  भिखारियों  तक  से  इकट्ठा  किया  जाता  है--बर्बाद  कर  रहे  हैं  ।

 इस  नीति  बारे  में  आपको  पुर्नविचार  करना  होगा

 योजना  परियोजनाओं  के  समयबद्ध  क्रियान्वयन  के  सम्बन्ध  आप  हमेशा  योजना  के  लिए

 आबंटित  राशि  को  बढ़ाए  जाने  की  वात  करते  हैं  |  बहुत  अच्छी  बात  है  ।  किन्तु  उनके  क्रियान्वयन

 के  बारे  में  क्या है
 ?  उनकी  उपलब्धियों  के  बारे  में  क्या  है  ?  fan  आवंटन  से  ही  कोई  परिणाम

 नहीं  निकलता  है  ।  योजना  के  गत  31  वर्षों  के  इस  देश  में  योजना  के  ऊपर  हम  लगभग

 300,000  करोड़  रुपए  खं  कर  चुके  हैं  किन्तु  फिर  भी  इस  देश  में  निर्धन  व्यक्ति  तंक  कोई  लाभ

 नहीं  पहुंचा  है  ।  आपने  स्वयं  यह  बात  स्वीकार  की  है  ।  4000  लाख
 लोग  निर्धन  रेखा  से  नीचे  रह

 रहे  हैं  ।  बेरोजगारी  बढ़  रही  है  ।  आर्थिक  विषमता  बढ़  रही  क्षेत्रीय  असंतुलन  बढ़  रहे  प्रति

 व्यक्ति  आय  भी  नहीं  बढ़  रही  है  ।  समूचे  राष्ट्र  मंडल  में  अधिकतम  निधन  देशों  की  श्रेणी  में  भारत

 का  नाम  अब  भी  बना  हुआ  है  ।  हमारी  योजनाओं  के  ये  प्रशंसनीय  उद्देश्य  हैं  और  यदि

 योजनाओं  के  कोई  परिणाम  नहीं  निकलते  यदि  उनका  लाभ  निर्धन  लोगों  जिनके  लिए  वे  बनाई

 गई  हैं  तब  तक  नहीं  पहुंचता  है  तो  फिर  इसका  दोष  किसे  दिया  जाये  ?

 योजना  की  प्रक्रिया  दोषपूर्ण  है  इसमें  सामंजस्य  का  अभाव  योजनायें  अयथार्थ  हैं  और

 क्रियान्वयन  तंत्र  निर्धारित  समय  में  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  नहीं  करता  ।  अतः  जहां  तक

 योजनाओं  के  प्रभारी  अधिकारियों  का  संबंध  है  उनके  लिए  प्रोत्साहन  और  दण्ड  की  आंतरिक

 व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  निश्चित  निर्धारित  रकम  और  मुद्रास्फीति  की  सामान्य  दर  का

 धान  किया  जा  सकता  है  ।  सम्पूर्ण  परियोजना  निश्चित  समय  और  संसद  द्वारा  स्वीकृत  कार्यक्रम

 के  अनुसार  पूरी  होनी  चाहिये  ।  10  अथवा  12  या  15  गुना  वुद्धि  का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होना

 चाहिये  ।  जैसे  कि  गंडक  अथवा  नागार्जुन  सागर--इस  प्रकार  की  योजना  में  किया  गया  है  ।

 20  at  से  अधिक  गुजर  चुके  हैं  किन्तु  यह  योजनायें  अभी  तक  पूरी  नहीं  हुई  देश  में  एक  भी

 ऐसी  परियोजना  नहीं  है  जो  नियत  समय  अथवा  अनुमोदित  रकम  में  पूरी  हो  गई  हो  ।  हम  ऐसा

 क्यों  नहीं  कर  पाते  हैं  इनमें  हर  बार  वृद्धि  की  जाती  है  ।  इनसे  कोई  लाभ  नहीं  है  ।  इसलिए  हमें

 इस  विषय  में  गम्भी  रता पु वंक  विचार  कर  कोई  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।

 रंगा  :  आप  राज्यों पर  नियंत्रण  नहीं  कर  सकते

 4.00

 ही ot  सतोश  मैं  अभी  उस  विशेष  विवाद  में  नहीं  पड़ना  (stats )
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 आप  स्वयं  ही  उदाहरण  रखिए  ।  जहां  लक  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  परियोजनाओं  का  संबंध  है  भाप  इसे

 करिए  और  जैसा  कि  अच्छे  कार्य  निष्पादन  के  लिए  आप  राज्यों  को  पुरस्कार  दे  रहे  यह  सदन

 भी  अच्छे  कार्य-निष्पादन  के  लिए  आपको  सव-सम्मति  से
 पुरस्कार

 देगा  बशर्तें  कि  आप

 इसे  कर  दिखायें  ।

 कार्यक्रम  के  संबंध  मुझे  कार्यक्रम  से  कोई  झगड़ा  या  मुटाव  नहीं है

 परन्तु  आपने  आवंटन  की  राशि  बढ़ा  दी  है  ।  बहुत  ही  अच्छा  है  ।  सभी  व्यक्ति  कार्यक्रम

 के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।  आपको  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  और  उपलब्धियों  के  संबंध

 में  कम्पयूटर  से  कुछ  जानकारी  प्राप्त  होंगी  मैं  उस  जानकारी  के  बारे  में  नहीं  पूछ  रहा  हूं  सदन  यह

 जानकर  स्थिति  होगा  कि  यह  जानकारी  रोकी  जा  रहा  है  कार्यक्रम  के  अंतर्गत

 1983-84 के  लक्ष्यों  को  योजना  आयोग  द्वारा  निश्चित  किया  गया  था  ।  विभिन्‍न  मंत्रालयों

 तथा  राज्य  सरकारों  से  रिपोर्टों  को  मूल्यांकन  हेतु  मंगाया  गया  था  और  मूल्यांकन

 किया  गया  था  और  उस  मूल्यांकन  के  आधार  पर  कायम-निष्पादन  क्या  है  ?  श्री  सुल्तानपुरी  अथवा

 कोई  और  सदस्य  पक्ष  अथवा  विपक्ष  foes  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  आदि

 के  बारे  में  बोल  रहे
 हैं  ।  कार्यक्रम एक  बहुत  ही  अच्छा  कार्यक्रम है  परन्तु  उपलब्धि  कया  है

 अप्रैल  1983  से  सितम्बर  1983  की  छह  महीने  की  अवधि  के  आंकड़े  मैं  आपको  दे  रहा  हूं  ।  अप्रेल

 1983 से  सितम्बर  1983  तक  50  प्रतिशत  उपलब्धि  होनी  चाहिए  थी  किन्तु

 कार्यक्रम  के  अन्तरगत  किसी  भी  मद  अथवा  क्षेत्र  में  50  प्रतिशत  उपलब्धि  नहीं  हुई  है  ।

 4.01 प

 मोहसिन  पीठासीन

 यह  45  प्रतिशत  भी  नहीं  है  यहां  तक  की  40  अथवा  35  प्रतिशत  थी  नहीं  यह  35%,  से

 कम  है  ।  विभिन्‍न  क्षेत्रों  के  आकड़े  प्रकार

 राष्टीय  ग्रामीण  कार्यक्रम  34  प्रतिशत

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्य  क्रम  27  प्रतिशत

 अनुसूचित

 जाति  घ
 अनुसूचित  जनजाति

 के  उत्थान  के  लिए  विशेष

 संघटक  योजना  25  प्रतिशत

 गंदी  बस्ती
 में  रहने  वाली  आबादी  25  प्रतिशत

 पम्प से  टों का  प्रावधान  तथा

 उन्हें  उचित  करना  24  प्रतिशत

 नसबंदी  21  प्रतिशत

 निर्माण  सहायता  20  प्रतिशत
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 सतीश  अग्रवाल ]

 बंधुआ  मजदूरों  की
 मुक्ति

 तथा  18  प्रतिशत

 गांवों  तथा  आधिक  रूप

 से  पिछड़े  वर्गों के  घरों

 में  बिजली  प्रदान  करना  17  प्रतिशत

 आर्थिक  रूप  से  पिछड़े

 वर्गों के  घर  9.5  प्रतिशत

 समाज  के  आर्थिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों  के  मकानों के  लिए  यह  fas  9.5  प्रतिशत है  ।

 मैं  पुरी  सूची  नहीं  पढ़ना  चाहता  ।  योजना  आयोग  द्वारा  निर्धारित  किए  गए  लक्ष्यों  की  1983-84

 के  पहुंचे  छह  महीनों  के
 दौरान  अगर  यह  उपलब्धि  है  और  योजना  आयोग  द्वारा  मूल्यांकन  किये

 जाने  जो  तथ्य  माननीय  संसद  सदस्य  को  इस  दस्तावेज  में  था  अन्य  किसी  भी  दस्तावेज  में

 उपलब्ध  नहीं  कराये  तो  आप  किस  प्रकार  स्थिति  में  करने  जा  रहे  हैं  ?  मुझे  यह  कहते

 हुए  खेद  है  कि  आप  ऐसा  करने  में  समेत  नहीं  होंगे  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  पहले  ही  अपने  समय  से  ज्यादा  वक्‍त  ले  चुके  हैं  ।

 प्रेमी  दण्डवत
 :  महोदय  आपने  अनजाने

 में  घन्टी  बजा  दी  है  ।

 समाप्ति  महोदय  :  नहीं  मैंने  जानते
 हुये  घंटी

 बजाई है  क्योंकि  बह  पहले  ही  अपने

 समय  से  ज्यादा  वक्‍त  ले  चुके  हैं  |

 श्री  सतीश  श्रग्रबाल  :  ठीक  है  मैं  बहुत  शीघ्र  ही  समाप्त  करूंगा  |  आप

 भांति  जानते  हैं  कि  मैं  हरेक  विषय  पर  नहीं  बोलता  मैं  faa  लोक  वित्त  बजट  तथा  वित्तिय  विषयों

 पर  ही  बोलता हूं  ॥  ॥  क  ।  कांग्रेस  के  सदस्य  बहुत
 ही

 इच्छुक  हैं  और  वे  मेरे

 अच्छे  मित्र  हैं  ।

 यह  विशिष्ट  जानकारी  कोई  भी  माननीय  सद्य  किसी  भी  बजट  के  दस्तावेज  में

 नहीं  पायेंगे  ।  सदस्यों  को  यह  सभी  जानकारी  क्यों  नहीं  बतायी  गयी  ?  श्री

 सन्तोष  मोहन  मैं  इस  सदन  में  कम  से
 कम

 नीति
 '

 पर  नहीं  बोलता  ।  इसलिए

 चाहे  वह  कांग्रेस )  हो
 अथवा  गैर  कांग्रेस  वेह  विशेष  विवाद  शून्य  काल  के  लिए  छोड़  दिया

 कया  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  से  पूछ  सकता  हूं  कि  कया  वर्ष  1982-83  के  प्रत्यक्ष  कर  तथा

 अप्रत्यक्ष  कर  संबंधी  लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदन  उन्हें  प्राप्त  हो  गया  है  ?  उन्हें  यह  दो  सप्ताह  पूर्व  प्राप्त

 हो  गए  हैं  तो  फिर  उन्होंने  सभा  पटल  पर  इसको  नयों  नहीं  रखा  ?  आपने  उन  लेखा-परीक्षा

 वेदों  को  सभा-पटल  पर  रखा  जो  अप्रासंगिक  )  क्षेत्रों  से  संबन्धित है  जिससे  हमारा  कोई

 संबंध  नहीं  किन्तु  आपने  1982-83  के  उन  प्रतिवेदनों  को  प्रस्तुत
 नहीं

 किया  जो  प्रत्यक्ष  तथा
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 ———

 अप्रत्यक्ष  कर
 से

 संबंधित  हैं  जो  कि
 संभवत्‌  सरकारी राशि  के  afer प्त

 कन  संबंधी  मामलों  में  अनिर्णयता  या  बकाया  आयकर  आदि  मामलों  पर  कुछ  सही  जानकारी  प्रदान

 करते  ।  किन्तु  मैं  नहीं  जानता  किस  कारण  से  आपने  इन  सभी  लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदनों  को

 पटल  पर  रखना  उचित  नहीं  समझा  ।  आखिरकार  आपको  इन  सभी  मामलों  में  अत्यधिक  विवेकपूर्ण

 होना  चाहिए  ।  संसदीय  इतिहास  में  आपका  नाम  होगा  अगर
 आप

 सभी  कुछ  संसद  सदस्यों को
 way  की  कोशिश  करेंगे  तथा  उनको  विश्वास  में  लेंगे  |

 हमारे  पास  पंचवर्षीय  योजना  है  हमें  संसाधन  तथा  व्यय  कौ  स्थिति  मालम  हमें  आवंटन

 की  स्थिति  भी  ज्ञात  है  ।  इसके  पश्चात्‌  हमारे  पास  योजना  की  वार्षिक  समीक्षा  है  ।  क्या  हम  कर

 सम्बन्धी  सुची  तयार  करने  के  सामान्य  प्रावधान  के  साथ  और  उस  विशेष  आधार  पर

 ait  अथवा  कटौती  आदि  की  गुंजाइश  पर  पाँच  ay  के  लिए  नहीं  बना  सकते  ?  आप  पांच  वर्ष  के

 लिए  योजना  क्यों  नहीं  बनाते  हैं  कि  योजना  का  आकार  यह  थे  संसाधन  होंगे  जिनकी

 wana  पांच  वर्षों के  लिए  यह  कर  ढाँचा  होगा जिस  पर  हमें  अमल  करना  जब

 तक  कि  कोई  अन्तंवर्ती  स्थिति  हमें  कुछ  और  करने  के  लिए  बाध्य  नहीं  करती  ?
 जहां

 तक  प्रत्यक्ष  कर  का  सम्बन्ध  इसके  लिए  कोई  अधिक  कठिनाई  नहीं  होनी  चाहिए  ।  आखिरकार

 आप  सदन  में  थोड़े  बहुत  परिवर्तनों के  साथ  आ  सकते  हैं  अगर  आप  ऐसा  चाहते  वास्तव  में

 आप  अभी  भी  इसे  कर  रहे  आपके  पास  सीमा  शुल्क  अधिनियम के  धारा 25  (1)  तथा  (2)

 एवं  उत्पादन  शुल्क  नियमों  के  अंतगर्त  कार्यकारी  शक्ति  है  आपके  प्रत्यक्ष  कर  अधिनियम  भी

 आपको  शक्ति  देते  हैं  आप  जब  तब  करों  में  छुट  रियायतें  तथा  राहत दे  रहे  हैं  ।  और  आप  उन्हें

 सभा-पटल  पर  रख  रहे  तो  आप  इस  पर  क्यों  नहीं  विचार  करते  ?  जैसा  कि  हम  सातवीं

 योजना  को  बना  रहे  हैं  साथ.ही  साथ  हम  अपनी  कर  नीति  को  भी  अगले  पांच  वर्षों  के  लिए  तैयार

 कर  सकते  हैं  ।  ताकि  सम्पूर्ण  कर  प्रणाली  में  एक  प्रकार  की  यौक्तिकीकरण  हो

 मैं  सभी  प्रकार के  रियायतों को  स्वेच्छा  से  वापस  लेने  के  विरुद्ध मैं
 स्वेच्छा

 से

 शर्तें  देने  के  विरुद्ध  हूं  ।  यह  हर  वर्ष  की  भांति  नहीं  किया  जाना  चाहिए  निश्चित  आप  कुछ

 रियायतों  के  वापस  लेने  को  न्यायसंगत  कह  सकते  हैं  अ'प  कुछ  राहत  कायों  को  उचित

 ठहरा  सकते  हैं  किन्तु  यह  altar  बहीं  कर  सहायता  अथवा  रियायत  का  कुछ  वैज्ञानिक

 भाधार  होना  इसका  कोई  उद्देश्य  होना  चाहिए  तथा  उसको  वापिस  लेने  के  लिए  भी  कोई

 औचित्य  होना  चाहिए  ।  मैं  गंभी  रतापूर्वंक  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  आप  को  पिछले  30  वर्षों

 के  दौरान  विभिन्‍न  क्षेत्रों  के  कर  नियमों  के  अंतगर्त  सभी
 संसाधनों

 रियायतों  तथा

 जो  राहतें  दी  गयी  ।  उसके  प्रभाव  का  मूल्यांकन  करना  क्योंकि  अभी  तक  कोई  भी

 कन  नहीं  किया  गया  यह  रियायत  अथवा  राहत  क्यों  दी  गई  थीं  अथवा  यह  रियायत  या  राहत

 क्यों  वापस  ले  ली  गयी  ।  प्रदान  करने  से  पहले  आपने  जरूर कोई  उद्देश्य

 सोचा  होगा  ।  बार  यदि  आप  रियायत  अथवा  राहत  देते  हैं  तो  आपको  उसके  प्रभाव का  भी

 मूल्याँकन  करना  चाहिए  ।  चाहे वह  उद्देश्य  की  पूरी  करे  अथवा  ।  अगर  आप  ऐसा  करेंगे

 तो  सम्पूर्ण  कर  ढांचे  में
 एक  प्रकार  स्थायित्व  आ  जायेगा  और  यह  काफी  अच्छा  होगा
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 इसी  प्रकार  से  आपने  सभी  को  आयकर  पर  पांच  प्रतिशत  की  राहत  दी  है। मैं मैं

 सन्तुष्ट  नहीं
 आफको  आय  की  सीमा  15,000  से  25000  तक  कर  चाहिए  थी  ।  यह  काफी

 बेहतर  होता  ।  आपने  निम्नतम  आय  बर्ग  तथा  अधिकतम  आय  वर्ग  पर  भी  5  प्रतिशत  कटौती  की

 अतः
 आप  सभी

 को  प्रसन्न
 कर

 रहे  हैं  ।
 जब  आप

 सभी  को  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  तो  इसमें  विशेष

 क्या है
 ?  अगर  आप  वेतनभोगी  वग  निश्चित  आय  aq  की  सहायता  करना  चाहते  हैं  तो

 नम्रतापूर्वक  कहूंगा  कि  आपको  कर  सीमा  15,000  से  25000  कर  देनी  चाहिए  तथा  एक  ऐसा  सूचकांक

 तैयार  करना  चाहिए  ताकि  वही  राहत  हर  वर्ष  स्वयंमेव  ही  दी  जाए  और  आप  जब  तक  संसद

 पशु  विभिन्‍न  कर  प्रस्तावों  का  भार  नहीं  डालेंगे  जो  कि  aga  ही  बोझिल  कार्य है  ।

 अब  मैं  योजना  और  गैर-योजना  मदों  फर  आता  हूं  ।  आपने  सम्पूर्ण  बजट  प्रस्तावों  को

 योजना  व्यय  गैर-योजना  व्यय  विभाजित  केर  दिया  है  ।  मैं  इससे  पुणंतय  असहमत  हूं  ।  वर्तमान

 व्यवस्था  के  अन्तगंत  जब  आपके  पास  योजना  व्यय  इस  वर्ष  के  लिए  है  तो  वह  अगले  वर्ष

 योजना  व्यय  हो  जायेगा  |  एक..विंकास  विकास  परियोजना  है  |  अगर  उसे

 इस  वर्ष  समाप्त  नहीं  किया  जाता  अगर  अगले  वह  उस  परियोजना  पर  कुछ  राशि

 ay  की  जाती  अगर  यह  गैर-योजना  व्यय  होगा  तो  यह  गुमराह  करना  होगा  ।  योजना  एवं

 गैर-योजना  व्ययों  के  बजाय  आपको  विकास  गर-विकास  क्षेत्र  बनाने  चाहिएं  ।  उस  आधार  पर

 सारे  मसले  को  विभाजित  करना  ज्यादा  बेहतर  होगा  ।  गेर-विकास  व्यय  लगभग  42  प्रतिशत  है

 तथा  कुल  विकास  व्यय  लगभग  58  प्रतिशत  है  ।

 कुल  मिलाकर  मामूली  से  फेर-बदल के  साथ  आप इस  वह
 या  उस

 वर्ष  इस  सामान्यत को

 बनाए  रखते  आ  रहे  हैं  ।  मैं  सविनय  निवेदन  करता  हूं  कि  आपको  गैर-विकास  व्यय  की  मदों

 की  जांच  पड़ताल  करने  के  लिए  एक  समिति  चाहिए  ।

 जहां  तक  छठी  पंच-वर्षीय  योजना  सम्बन्ध  है  ।  वास्तविक  आवंटन  97,500  करोड़

 रुपये  का  था  और  आप  इसको  बढ़ाकर  110,000  करोड़  रुपये  करने  जा  रहे  जो  कि  12,500

 करोड़  रुपये  की  विधि  परन्तु  गत  चार  वर्षा  की  मुद्रास्फीति  पर  दृष्टिपात  कीजिए  ।  गत  चार

 वर्षों  के  दौरान  संयोजित  आधार  पर  कीमतों  में  45%  से  भी  अधिक  की  वृद्धि  हुई  अत

 500  करोड़  रुपये  की  योजना  का  आयकर  जो  कि  आपके  अनुसार  110,000  करोड़  रुपये  का  है

 यदि  आप  1980  की  कीमतों  को  अधार  बनाए  तो  वास्तव  में  घटकर  75,000  करोड़  रुपये  हो

 जायेंगे  ।

 केवल  आबंटन  में  विधि  करने  से  मामले  हल  नहीं  हो  जायेंगे  ।  भआापकों  मुद्रास्फीति  को

 रोकना  होगा  ।

 एक  बहुत  बड़ा
 बांदा

 भी
 किया  गया  जौं

 कि
 न  केवल

 चुनावों  के
 दौरान  किया  गय

 बल्कि  श्री  वेंकटरामन  महोदय ने  1980  में
 बजट  प्रस्तुत  करते  इंस  सदन  में  दिया  था

 कि  इस  सरकार की  प्र  चिंता  मुद्रास्फीति  को  सेना  और  कीमतों  में  वृद्धि  को  रोकना
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 ak  यदि  गत  पचास  महीनों  में  100  अंक  से  भी  अधिक  मंहगाई  बढ़  जाए  जो  कि 2  अंक

 मति मास  a—al ag tet यह  ऐसी  बात  है  जिससे  लोगों  का  दम  घूट  रहा  है  ।  वे  इस  कीमतों
 में  वृद्धि

 कारण  वास्तव  में  ही  कष्ट  में  हैं  ।  उन्हें  और  विशेषकर  मध्यम  वर्ग  के  लोगों  को
 कुछ  रह

 देनी  चाहिए  ।

 मैं  अन्तिम  बात  पर  आता  हूं  ।  सभापति  सम्भवत या  तब  आप  सभा-समिति

 सदस्य  थे  और  एक  सदस्य  होने  के  नाते  मैं  आपके  पास  मकान  आबंटन  के  लिए  आया  था  और

 मेरे  विचार  से  आपको  याद  होगा  कि  श्री  वेंकटरामन  ने  उस  समय  कहा  था  कि  1979-80  में  2700

 करोड़  रुपये  का  घाटा  एक  रिकार्ड  था  |  घाटा  बुरा  चाहे  वह  जनता  सरकार  हो  या  कांग्रेस

 सरकार  का  ।  परन्तु  1980-81  में
 कुल  घाटा

 3,451  करोड़  रुपये  का  था  और  1982-83  में

 संशोधित  आंकड़े  2712  करोड़  रुपये  के  थे  अत  कुल  व्यवस्था  ये  घाटे  कहीं  अधिक  कीमतों  में

 वृद्धि  की  ओर  ले  जाते  क्योंकि  सरकारी  खं  खुला  होता  है  और  उस  पर  कोई  नियन्त्रण  नहीं

 है  ।  महोदय  श्री  ब्रहमानन्द  रेड्डी  और  श्री  भोले  ने  यह  ठीक  ही  कहा  था  कि  5006  कर  अपवंचन

 ,  जिसके  परिणामस्वरूप होता  है  और  500,  सार्वजनिक  org  पानी  की  तरह  बहा  दिया  जाता है

 हमारे  संविधान  मे  और  प्रत्येक  पंचवर्षीय  योजना  में  निहित  g  vier  उद्देश्य  यथा--गरीबी

 बेरोजगारी  का  आधिक  असमनताओं  को  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्य  क्रम

 आदि--अभी  भी  बहुत  दूर  की  बातें  इसलिए  इस  सभा  के  सदस्य--यह  ay  या

 wea  कुछेक  आवंटनों  उपलब्धियाँ  प्राप्तियों  के  बारे  में  शिकायतें  करते  रहे  क्योंकि  आबंटनों

 और  उपलब्धियों  के  बीच  चौड़ी  खाई  क्योंकि  कोई  समय--बद्ध  कार्यान्वयन

 तन्त्र  नहीं  है  तथा  गर स्क ृत  और  दण्डित  करने  का  प्रावधान  नहीं  हैं  ।  जब  तक  हम  देश  के

 समग्र  ढांचे  में  यह  कर  ढांचा  हो  या  फिर  व्यय  ढांचा  हो--मूलभूत  परिवर्तन  नहीं  करते  राजस्व

 में  घाटा  अविरल  बढ़ता  जायेगा  |  इस  वर्ष  भी  गत  32  वर्षों  का  रिकार्ड  राजस्व  घाटा  है  ।  लगभग

 2600  करोड़  रुपये  का  राजस्व  घाटा  जो  कि  रिका ईं  घाटा  है  ।  स्वदेशी  विदेशी

 भविष्य  राष्ट्रीय  बचतों  या  अन्य  तेल  क्षेत्र  इस  क्षेत्र  से  या  उस  क्षेत्र

 कुल  घाटे  में  कमी  आ  सकती  परन्तु  राजस्व-घाटा  कुल  YY -STFEAT  का  वास्तविक  बैरोमीटर

 है  ।  और  2600  करोड़  रुपये  राजस्व  का  घाटा  जो  बहुत  ही  चिन्ताजनक  है  |

 हमारा  राजस्व  खर्चे  बढ़ता  ही  जा  रहा  हमारी  राजस्व  आय  उतनी  नहीं  हमारा  गैर-कर

 राजस्व  दुधारू  नहीं  है  जितनी  कि  हम  आशा  करते  हम  तेल  क्त्र  हिन्दु

 एलम्यनियम  इस  या  उस  विशेष  क्षेत्र  ऋण  या  बचत  अथवा  स्वदेशी  ऋणों  और

 विदेशी  ऋणों  से  और  अधिक  पूंजी  आवक  द्वारा  समग्र  घाटे  को  अकृत्रिम  रूप  से  परिसीमित  कर

 रहे  परन्तु  इससे  कोई  लाभ  नहीं  होगा  राष्ट्र  के  समक्ष  ये  चुनौतियां  हैं  ।

 जहां
 तक

 बजट
 की

 बात  है  मैं  इसके  बारे  में  फिर  से  नहीं  बोलना  चाहता  हूं  ।  बजट  के  रूप

 में  इसमें  पर्याप्त  आँकड़े गत  बाजीगरी  दिखाई  गई  है  ।  बजट  बया  है  ।  आंकड़ों  का  जाल  है  ।  आँकड़ों

 का  जाल  आंकड़ों  की  जादूगरी  की  धोखधड़ी  है  ।  सारे  मामले  में  अजीब  स्थिति  है
 मैं  वित्त  पन्नी  महोदय  से  और  यहां  कांग्रेस  सदस्यों  से  विनम्र  निवेदन  करता  हूं  कि  इस

 मामले-विशेष  में  वे  अवसर के  अनुरूप  करें  और  जहां  तक  इसका  सम्बन्ध  है  |  सरकार  पर  कुल
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 re

 सतीश  अग्रवाल ]

 कर  ढाँचे  और  व्यय  कौ  पद्धति  में  व्यापक  परिवर्तन  लाने  के  लिए  दबाव  डालें  ।  मैं  वित्त  मंत्री  महोदय

 से  एक  बार  फिर  निवेदन  करूंगा  कि  सारे  मामले  को  संसद  सदस्यों  की  एक  समिति  को  सौंप  दें  जिंससे

 कि  आय  और  व्यय  का  एक  मद वार  विश्लेषण  किया  जा  ।  यदि  आप  ऐसा  कर  देते हैं
 तो

 आपके  लिए  भौर  अर्थव्यवस्था  के  लिए  वड़ा  सहायक  होगा  |  बजट  में  मद वार  विश्लेषण  का  अभाव  है  ।

 यह  बजट  आंकड़े  जन्य  बाजीगरी  से  भरा  पड़ा  मुझे  सैद  है  कि  मैं  इस

 बजट  को  आंख  कर  समर्थन  नहीं  दे  सकता  हूं  ।  मैं  इसका  विरोध  करता  हूं  ।

 सभापति  हमारा  देश vat  रामास्वामी  पदाया चो

 एक  कृषि  प्रधान  देश है  और  मुझे  यह  कहते  हुए  प्रसन्नता  हो  रही है  कि  1984-85  का  यह  सामान्य

 बजट  चुनाव-मूलक  न  होकर  कृषि  मूलक  बजट  gt  हमारे  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  बहुत  से

 प्रोत्साहन  और  बहुत  सी  राहतें  प्रदान  करके  कृषि  को  प्रमुख  स्थान  प्रदान  किया  है  ।  मुझे

 ग कहने  की  आवश्यकता  नहीं है  कि  देश  में  उद्योगों  के  लिए  कच्चा  माल  कृषि  से  ही  मिलता है

 स्वभाविक है  कि  कृषि  बजट  बनाते  समय  विशिष्ट  स्थान  प्रदान
 किया  जाए  ।  हमारे  erat

 मंत्री  ने  इस  पर  ध्यान  दिया  है  ।

 कृषि  के  विकास  में  हमने  जो  अत्यधिक .  प्रगति के  बावजूद  भी

 600/,  कुकी  योग्य  भूमि  मानसून  पर  frat  करती  है  ।  यह  सभा  मानसून  की  दया  और  उसके
 परिणाम  स्वरूप  हमारे  किसानों  दवारा  जो  कि  हमारे  समाज  की  रीढ़  हैं  ।  झेले  जा  रहे  भाग्य  के

 उतार-चढाव  से  भली-भांति  परिचित  हूं  ।  मैं  तमिलनाडू  में  किसानों  की  दयनीय  दशा  से  परिचित

 हूं  ।  तमिलनाडू  लगातार  दो  वह  तक  सूखे  की  चपेट  में  रहा  ।  जनता  पर  मुसीबतों  का  पहाड़  टट

 पड़ा  ।  उनको  पीने  का  पानी  नहीं  मिला  था  ।  इस  सभा  को  पता  है  कि  मद्रास  की  जनता  की

 प्यास  बझाने  के  लिए  रेल  गाड़ियों  से  क़रण  और  गोदावरी  से  जल  ढोया  गया  था  |

 और  1983  से  अनवरत  वर्षा  से  तमिलनाडु  परेशान  है  ।  कृषिजन्य  कमी

 का  विशाल  क्षेत्र  जलमग्न  है  और  बाढ़ों  में  खड़ी  ada  फसल  बह  गई  है  ।  तमिलनाडु  सरकार

 किसानों  के  कष्टों  को  कम  करने  का  भरसक  प्रयास  कर  रही  है  ।  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  महोदय

 से  अपील  करता  हूं  far  प्रभावित  जनता  के  पुनर्वास  हेतु  जितनी  भी  वित्तीय  सहायता  की

 प्यारा  उपनी  तमिलनाडु  सरकार  को  दी  जानी  चाहिए  ।  महोदय  2.5  लाख  हेक्टेयर

 भूमि  बाढ़  के  पानी  में  जलमग्न  हो  गई  बहुत  से  गांव  चारों  ओर  से  पानी से  घिरे  द्वीप  से

 दृष्टिगत  होते  हैं  ।  बाढ़  में  घिरे  लोगों  के  लिए  खाद्य-पदस्थ  गिराने  के  लिए  हेलिकॉप्टर  की  सेवाएं

 ली  गई  हैं  ।  अन्धकार  एवं  धन्य  के  कारण  यह  भी  संभव  नहीं  हो  पा  रहा  तमिलनाड़ु  की

 बत  में  फंसी  जनता  को  राहत  के  लिए  केन्द्र  को  आगे  आना  चाहिये  ।

 आज  हमारी  जनसंख्या  70  करोड़  है  और  कृषि  योग्य  कुल  भूमि  14.3  करोड़  हेक्टेयर

 इसका  अथ  है  कि  खाद्यानों  की  पूति  के  प्रति  व्यक्ति  कृषि  योग्य  भूमि  केवल  1/5  हेक्टेयर

 मिल  में
 दिए  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अ  द  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 पड़ ड्  ती  है  ।  गत  तीन  दशकों  में
 जनसंख्या

 में  तो  74%  की  वृद्धि  हुई  उसी  अनुपात  में  सिंचित

 भूमि  के  क्षेत्र  में  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।  विश्व  भर  में  हमारे  देश  की  हरित-क्रांति  की  प्रशंसा  की  गई

 है  और  हमने  खाद्यानों  के  उत्पादन  में  भी  पर्याप्त  वृद्धि  की  है  ।  अनिश्चित  मानसून  वर्षा  को  ध्यान

 में  राबते  सरकार  खाद्यानों  का  आयात  कर  रही है  जिससे  कि  feat  भी  प्रकार  की
 भयंकर

 स्थिति
 से  निपटने  हेतु  पर्याप्त  स्टाफ  उपलब्ध  हो  सके  ।  अपने  यहाँ  areal  का  उत्पादन  बढ़ाने  के

 लिए  कौर  उनका  आयात  बन्द  करने  हमें  सिंचित  भूमि  के  क्षेत्र  में  कई  gar  वृद्धि
 करनी  होगी  ।

 मुझे  पुरा  विश्वास  है  कि  सरकार  ऐसा  अवश्य  करेगी  ।

 मेरा  यह  कहना  हैं  कि  उत्तरी  राज्यों  में  नदियों  के  जल  के  केवल  15%  का

 योग  सिंचाई  कार्यों  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ।  शेष  85%  जल  बेकार  समुद्र  में  चला  जाता  है  |

 नदियों  में  उपलब्ध  जल  के  पूर्ण  उपयोग  का  हल  गंगा  और  कावेरी  को  जोड़ता  केवल  जिससे

 हरित-क्रांति  भारतीय  ATAACIT  की  स्थायी  विशेषता  बन
 जायेगी  ।  इस  परियोजना  पर  दशकों

 से  बात  चल  रही  है  फिर  भी  अभी  तक  कोई  ठोस  बात  सामने  नहीं  आई  है  ।  यदि  इस  परियोजना

 को  कार्यरूप  दिया  जाए  हंसते  देश  भर  में  रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  होंगे  |  इससे  प्रति वर्ष

 1,000  करोड़  रुपये  की  बचत  होगी  जो  कि  प्रति  वर्ष  उत्तरी  राज्यों  में  आने  वाली  बाढ़ों  से

 हो  जाती  है  ।  इससे  दक्षिणी  राज्यों  के  आवर्ती  qa  से  होने*  वाली  800  करोड़  रुपये  की  वार्षिक

 हानि  से  बचा  जा  विशेषकर  तमिलनाडु  में  देश  की  भलाई  के
 लिए  इस  योजना  को

 लागू

 किया  जाना  चाहिए  ।

 तमिलनाडू  में  सुखे  से  बहुत  समय  ग्रस्त  चले  आ  रहे  जिले  तिरूनेलवेली

 और  मदुरई  ।  यदि  सरकार  उन्हें  तमिलनाडू
 का  अन्नभन्डार  बनाना  चाहती  है  तो  पश्चिम  की  ओर .

 बहने  वाली  नदियों
 का  जो  कि  तमिलनाडु  से  निकलती  परन्तु  उनका  जल  अरब

 सागर  में

 बेकार  चला  जाता  उनको  पूर्वीन्मूख  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  सिचाई  आयोग
 '

 ने  बहुत  पहले

 यह  सुझाव  दिया  था  ।  तकनीकी  समितियों  ने  भी  इस  परियोजना  की  सिफारिश  की  है  ।  मैं

 मांग  करता  हूं  कि  पश्चिम  की  ओर  बहने  वाली  नदियों  के  रानी  का  बहाव  बदलने  की  परियोजना

 को  केन्द्रीय  सरकार  को  कार्यरूप  देना  चाहिए  ।

 कावेरी  जल-विवाद  अभी  भी  अधर  में  लटका  हुआ  है  ।  ge  जटिल  समस्या  का  कोई

 स्थायी  हल  नहीं  ढूंढ़  निकाला  गया  है  ।

 संबोधित  राज्य  के  मुख्य  मंत्रियों  बैठक  दिल्‍ली  में  होती  हैं  ।  वार्ताएं  लम्बे  समय  तक

 ज़ारी  रखो  जाती  हैं  ।  मुख्य  मंत्री  अपने  राज्यों  में  वापस  जाते  हैं  ।  इसी  बीच  केन्द्रीय  आयोग  की

 स्वीकृति  के  बिना  ही  कर्नाटक  सरकार  ने  कावेरी  को  सहायक  नदियों  पर  तीन  बांधों  का  निर्माण  किया

 केन्द्रीय  योजना  आयोग  जिसने  कर्नाटक  सरकार  के  इस  कार्य  पर  कोई  टिप्पणी  नहीं .  दी

 है--तमिलनाडु  राज्य  के  साथ  अन्याय  किया  है  कावेरी  जल  विवाद  जल्दी  ही  हल  करना  चाहिए

 क्योंकि  का  अस्तित्व  इस  पर  निसार  है

 मार्च  7,
 1984  को  माननीय  रक्षा  मंत्री  श्री  आर०  वेंकटरमन  इस  सदन  में  ध्यानाकर्षण
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 एस०  एस०  राधा स्वामी

 प्रस्ताव  का  जवाब  देते  हुए  देश  के  दक्षिण  तटवर्ती  क्षेत्र  की  सुरक्षा  के  लिए

 सेतुसमुद्रम  §
 परियोजना

 के  सामरिक  महत्व  पर  जोर  दिया  ।  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है
 कि

 वह  अपने  रक्षा  मंत्री  के
 पद  की

 कार्यविधि  में  ही  सेतुसमुद्रम  परियोजना  की  पूर्णता  को  सुनिश्चित  करेंगे  |

 इस  बजट  विद्युत पर
 योजना  व्यय

 44%  तंक  बढ़ा  दिया  यह  सम् पु  देश  में

 बिजली  के  की  चिरस्थायी  समस्या  को  हल  करने  में  केन्द्र  का  गम्भीर  रवैया  प्रकट  करती

 कपड़े  पर  उत्पादन  शुल्क  कम  कर  दिया  गया  है  ताकि  जनसाधारण  को  सस्ते  दामों  पर  कपड़ा

 मिल  सके  ।  इसीलिये  मैंने  इसे  जनसाधारण  का  बजट  कहा  है  ।

 महोदय  मेरे  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  टिन्डीवनम  के  पॉंडिचेरी  का  संघ  राज्य

 चेरी  में  एंग्लो-फंच  कपड़ा  मिल  पिछले  कई  महीनों  से  बन्द  पड़ी  हैं  और  7500  श्रमिकों  की  भीख

 मांगने  की  नौवत  आ  गई  एंग्लो-फंच  कपड़ा  मिलों  के  लगातार  बन्द  रहने  से  इस  3-4  लाख

 व्यक्तियों  की  जनसंख्या  वाले  इस  राज्य  की  अर्थव्यवस्था  खराब  स्थिति  में  है  ।  मेरे  सहयोगी  श्री

 ama  पाँडिचेरी  निर्वाचन  क्षेत्र  से  निर्वाचित  संसद  सदस्य  तथा  उपराज्यपाल  इस  समस्या  को

 हल  करने  के  लिए  अपना  भरसके  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  वे  केन्द्र  पर  दबाव  डाल  रहे  हैं  कि  हर  मिल

 का  अधिग्रहण  किया  जाए  मैं  पांडचेरी  के  श्रमिकों  की  दयनीय  स्थिति  को  व्यैक्तिक  रूप  में  जानता

 केन्द्रीय  सरकार  को  इस  एंग्लो-फ्रैंच  कपड़ा  मिलों  का  अधिग्रहण  करने  आदेश  देने

 चाहिएं  ।

 समाप्त  करने  से  पहले  मैं  कहूंगा  कि  पिछड़े  वर्गों  का  उत्थान  सुनिश्चित  करने  के  प्रशंसनीय

 उद्देश्य  से  बहुत  सी  समितियां  बनाई  गई  हैं  ।  उदाहरण  के  मण्डल  आयोग  सदन  में  एक  चर्चा

 का
 विषय  है  ।  इस  प्रकार  के  आयोग  की  सिफारिशें  प्रभावी  रूप  में  कार्यन्वित  नहीं की  जाती हैं  ।

 उदाहरण  के  लिए  तमिलनाडु  में  घानियर  समुदाय  राज्य  की  कुल  जनसंख्या  का  चौथाई  वे

 पीढ़ियों  से  पिछड़े  हुए  हैं  जबकि  अन्य  समुदायों  ने  तरक्की  की  है  ।  उनके  कल्याण  के  लिए  कोई

 संरक्षण  नहीं  दिया  गया  है  ।  हम  समुदाय  के  लिए  अलग  से  15%  आरक्षण  चाहते  हैं  ।  डा०

 नार  करुणानिधि  जब  वे  मय  मंत्री  इस  पिछड़े  समदाय  की  समस्याओं  को  देखने  के  लिए  एक

 आयोग  स्थापित  थीरू  एस०जी  ०आर०
 ने  भी  मुख्यमंत्री  बनने  के  बाद  इस  उद्देश्य  के  लिए  एक  अन

 आयोग  की  स्थापना  की  जबकि  इस  समुदाय  की  पीढ़ियां  धीरे-धीरे  समाप्त  होती  जा  रही  हैं  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  इनके  उत्थान  के  लिए  कुछ  ठोस  कार्य  करना  चाहिए  ।  इन  शब्दों  के  साथ  में  अपना

 भाषण  समाप्त करता  हूं  ।

 श्री  राजेश  कुमार  सिह  :  सभापति  ऐसा  लगता है  कि  इस  बजट  के

 द्वारा  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  बहुत  ही  सस्ती  ..  लोकप्रियता  हासिल  करने  के  लिये  एक  प्रयास  किया

 है  |  इसमें  हर  तबके  को  इन्होंने  राहत  की  बात  कहकर  AIT  में  या-झाँसे  में  रख  दिया  है  ।  बजट

 सही  मायनों  में  योजनाओं  के  लिये  धन  जटाने  और  आधिक  व्यवस्था  को  नियोजित  ढंग  से  चलाने

 के  लिये  होता
 है  लेकिन  इस  वट  में  इन्होंने  कहीं  तो  उत्पादन  शुल्क  में  छूट  देकर  यह  दिखया  है
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 कि  इससे  मध्यम  वर्ग  के  लोगों  को  राहत  मिलेगी  और  आयकार  में  छूट  देकर  यंह  दिखाया  है  कि

 कुछ  धनवानों  को  फायदा  होगा  ।  कुछ  रुपया  इन्होंने  वीकर  सैक्शन  के  नाम  पर  देकर  यह

 दिखाने  की  कोशिश  की  है  कि  इससे  उन  लोगों  को  भी  खुशहाली  हासिल  होगी

 सरकार  के  आर्थिक  ata  से  ही  साफ  जाहिर  हो  गया  था  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  को

 पैसा  जुटाने  का  कोई  रास्ता  नहीं  दिखाई  देता  अप  जानते  हैं  कि  उत्पादन  शुल्क  और

 शुल्क  पहले  से  ही  बढ़े  हुए  हैं  ।  सम्पत्ति  कर  लगाने  की  बात  आने  वाले  कुछ  दिनों  को  मद्देनजर

 रखते  हुए  शायद  उन्हें  अच्छी  नहीं  लगती  होगी  ।  पिछले  सालों
 में  उन्होंने  राष्ट्रीय  बचत  योजनाओं

 के  माध्यम  से  आर्थिक  ढ़ांचा  मजबूत  करने  का  प्रयास  लेकिन  आर्थिक  ढ़ांचे  को  अपने  राष्ट्रीय

 बचत  योजना  ओं  और  छोटी  बचत  योजनाओं  के  तहत  लेकर  हथिया  लिया  है  और  अब  आपਂ  यह

 उम्मीद  किये  हुए  हैं  कि  इससे  आधिक  स्थिति  मजबूत  होगी  ।  मेरा  ख्याल  हैं  इससे  आपका  आधिक

 ढाँचा  ।  यह  निश्चित  रूप  से  साफ  है  कि  आप  राष्ट्रीय  बचत  के  नाम  पर  लोगों  से

 रुपया  लेंगे  तो  उस  कर्ज  पर  ब्याज  देने  के  लिये  भी  आपको  दर  बढ़ानी  पड़ेंगी  और  उसके  जिसे भी

 पैसा  आपको  अन्ततोगत्वा  आपकी  आर्थिक  स्थिति  बन  नहीं  पायेगी  ।  अगर  आप  सही  मायनों

 में  आधिक  ढांचे  को  मज़बूत  बनाने  का  कोई  प्रयास  करते  तो  मैं  कहता  कि  आपने  कहीं  न  कहीं

 लोगों  को  राहत  दी  लेकिन  tar  कुछ  इसमें  नजर  नहीं  आता  |

 टैक्स  लगाकर  उगाहे  जाने  वाले  राजस्व  में  रुपये  में  71  अरब  रुपये  सीमा-शुल्क

 और  65  अरब  रुपये  उत्पादन  शुल्क  से  मिलेगा  और  दूसरी  तरफ  पूंजी  मद  में  2325  अरब  रुपये

 आयेंगे  जिसमें  83  अरब  रुपये  पुराने  करों  की  वसूली  से  आये  39  अरब  रुपये  टैक्स  के  अलावा

 दूसरी  मदों  से  और  65  अरब  रुपये  और  18  अरब  रुपये  विदेशी  सहायता  से  आयेंगे  ।  उसके  बाद

 भी  1762  करोड़  रुपये  का  घाटा  होगा  ।

 आप  गौर  458  करोड़  रुपये  के  इन्होंने  टैक्स  लिये  और  264  करोड़  रुपये  की  रियायत

 दी  हैं  इस  तरह  से  200  करोड़  रुपये  लोगों  की  जेब  से  निकालने  में  आप  सफल  114  करोड़

 का  अतिरिक्त  बोझ  रेलवे  से  ही  लोगों  पर  पड़ेगा  जिसमें  70  करोड़  का  रेलवे  के  यहां  घाटा

 है  और  1762  करोड़  का  घंटा  यहां  पर  है
 ।

 एनिमेटेड  इनकम  लगाने  के  अगर  यह  कहीं  गड़बड़  हो  जाये  तो  निश्चित  रूप  से

 यह  घाटा  2800  करोड़  रुपये  के  करीब  बैठता  है  ।  ऐसी  परिस्थितियों  में  आप  देखें  fa  ag  डीटीसी

 बजट  है  ।  अब  विकास  की  बात  आप  करते  हैं  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  आप  इस  डीटीसी  बजट

 को  किस  तरह  से  पुरा  करेंग े?

 इसके  दो  तरीके  या  तों  लोगों  पर  टैक्स  लगाया  ait
 या

 नोट  छापे  जायें  ।  अभी  बम्बई
 ग  ए

 के  किसी  एक  इक ना मिस्ट  ने  कहा  कि  शायद  सरकार  को  10  नी  az  के  नोट  छापने  पड़ेंगे  |

 घाटे  को  पुरा  करने  का  एक  तरीका  यह  है  कि  सरकार  अपने  जाच  में  कटौती  करे  ।  पिछलें

 319



 सामान्य  बजट-----सामान्य  चचा  13  1984

 [ait  राजेश

 साल  प्रधान  मंत्री  ने  योजना  खरब  में  5  प्रतिशत  और  गैर-योजना  खर्च  में  3  प्रतिशत  का  कट  लागू

 था  |  इसके  बावजूद  योजना  खर्च  13,870  करोड  से  बढ़  कर  14,059  करोड  और  गेर-योजना

 खर्चे  21,984  करोड़  से  बढ़  कर  24,773  करोड़  रुपये  हो  गया  है  ।  वास्तव  में  सरकार  ने  खच  में

 कमी  करने  के  लिए  कोई  ठोस  उपाय  नहीं  किए  हैं  ।

 सरकारी  कर्मचारी  को  महंगाई  भत्ते  की  चार  किस्तों  की  अदायगी  में  300  करोड़  रुपये  देने

 पड़ेंगे  ।  मुद्रा-स्फीति  बढ़ने  से  लोगों  की  क्रय-शक्ति  कम  होगी  और  चीजों  की  कीमतें  बढ़ेंगी  ।  सरकारी

 कर्मचारियों  को  बार-बार  महंगाई  भत्ता  देने  से  महंगाई  बढ़ेगी  और  उसका  असर  अन्य  लोगों  पर

 भी  |  आज  रुपये  की  कीमत  1289  पैसे  रह  गई  है  ।  पिछले  चार  सालों  में  50  परसेंट  की

 विधि  हुई है  ।  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  सरकार  ने  गरीब  तबके  को  क्या  राहत  दी  है  ।

 इंडस्ट्री  और  एग्रीकल्चर  की  पैदावार  को
 बढ़ा

 कर  भी  स्थिति  में  सुधार  हो  सकता  है  ।  देश

 में  करोड़ों  एकड़  भूमि  आज  भी  अपरिचित  है  ।  सरकार  को  आशा  है  कि  इस  साल  फसल  अच्छी

 होगी  ।  लेकिन  अगर  मौसम  ने  साथ  न  तो  उसके  सारे  अनुमान  गलत  सिद्ध  होंगे  ।  इंडस्ट्री

 का  ग्रोवर  केवल  4.5  परसेंट  हुआ  जबकि  अनुमान  7  परसेंट  का  लगाया  गया  था  ।  जहां  तक

 सरकारी  इंडस्ट्रीज  का  सम्बन्ध  1983-84  के  पहले  छः  महीनों  में  722  करोड़  रुपए  का  मुनाफा

 जबकि  पिछले  महीनों  में  113  करोड़  रुपये  का  घाटा  हुआ  ।  आशंका  है  कि  इस  घाटे  में

 और  वृद्धि  होगी  ।

 आयकर  की  दर  में  5  प्रतिशत  की  रियायत  दी  गई  है  और  रिहायशी  मकानों  पर

 कर  की  GE  बढ़ा  दी  गई  मैं  गन्ना  खंडसारी  पदा  करने  वाले  क्षेत्र  से  आता  हूं
 ।  खडसारी

 हो  उत्पादन-शुल्क  से  छट  दे  दी  गई  है  ।  खंडसारी  पर  उत्पादन-शुल्क  7  प्रतिशत  है  ।  लेकिन  अब

 सेल्ज-टैक्स  के  नाम  पर  10  परसेंट  देना  पड़ेगा  ।  इस  कर-विधि  भार  किस  पर  डाला जाएगा  |

 जाहिर  है  कि  वह  कनज्यूमर  पर  पड़ेगा  ।

 राज्य  सरकारों  को  इनकम  टैक्स  और  एक्साइज  डयूटी  में  से  80  करोड़  रुपया  मिलता  |

 अब  वे  उससे  वंचित  हो  जायेंगी  ।  लेकिन  उन्हें  अतिरिक्त  SeqTs- WH  में  से  52  करोड़  रुपए

 मिलेंगे  ।

 एलुमिनियम  के  सम्बन्ध  में  मंत्री  महोदय  ने  जो  छूट  सीमा  शुल्क  बड़ा  दी  उससे  बिड़ला

 साहब  को  बहुत-फायदा  क्योंकि  हिन्दालको  का  कारखाना  उनका है  ।  मंत्री  महोदय  यह

 व्यवस्था  भी  कि  वहां  पर  जो  60  परसेंट  प्रोडक्शन  अलोता  वहू  बाजार  में  उपलब्ध  वरना

 बह  ब्लैंक  में  बेचा  जाएगा

 टेक्सटाइल  इंडस्ट्री  सिक  चल  रही  आप  ने  कोई  खास  कदम  उसके  नहीं

 उठाया  ।  मैं  कुछ
 कम्पनी

 के  बारे  में  न  कहना  चाहूंगा  ।  आप  वेल्थ  टैक्स  के  अन्दर  1  लाख

 62  हजार  से  शेयर  के  ऊपर  2  लाख  62  हंजार  उसकी  लिमिटेड  कर  दी  है  मारा  तो  इसमें  यह
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 कहना  है  कि  कहीं  इन्वेस्टमेंट  की
 बात  आती  है  या  कहीं  ऐसे  टैक्सेज  की  बात  आती  हैं  जहां  प्रोडक्शन

 भर  प्रोडक्टिविटी  की  बात  आती  वहਂ  सारे  एग्जम्पट  कर  देना  चाहिए  ।

 ag  नान-रेजीडेंट  इंडियन्स  का  झगड़ा  चलता  रहता है  आये  दिन  यहां  के  .  लोग  उसमें

 उनके  दिमाग  में  ag  ' बात  बनेगी  तबर  हल  होगा  वरना  तो  यह  झमेला  बना

 रहेगा  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  मेरी  यह  समझ  में  नहीं  आया  कि  आपने  इनकम-टैक्स

 80  करोड़  का  जो  रिलीफ  देकर  घाटा  कर  यह  चीज  कुछ  समझ  में  नहीं  आ  रही है

 समाज  कल्याण  की  बात  है  और  ग्रामीण  विकास  की  बात  की  आपको  जानकारी

 होगी  कि  245  करोड़  आप  खर्चें  करेंगे  जब  कि  1983-84  में  275  करोड़  रुपये  आपने  इस  पर  खर्चे

 किए  ।  5  हजार  गांवों  में  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  आप  करने  जा  रहे  हैं  ।  आज  1  लाख  30

 हजार  761  गांवो ंमें  पीने  का  पानी  नहीं  है  ।
 पांच  हजार  गांवों  में  पीने  का  पानी  देकर  यह  साबितਂ

 करना  चाहते  हैं  कि  हम  ग्रामीण  उन्नति  की  बात  कर  रहे  हैं  ।  बहुत-सी  ऐसी  बस्तियाँ हैं  उन  गांवों

 में  जहां  हरिजन  गन्दा  पानी  और  नाले  का  पानी  पी  रहे
 आप

 किस  मुंह  से  यह  बात  कह  रहे

 कि  आप ग्रामीण विकास  करने  जा  रहे  1  लाख  30  हजार  761  गांवों में  का

 पानी  नहीं  है
 ?

 भूमिहीनों  को  रोजगार  देने  की  बात  आपने  की  थी  ।  इस  मद  में  5  अरब  रुपये  रखने  की

 बात  4  अरब  रुपये  दे  दिए  और  कह  रहे  हैं  कि  हम  बहुत  कर  रहे  हैं
 ।

 सेल्फ  एम्पलायमेंट  के  बारे  में  कुछ  चर्चा  करना  आप  पर  कोई  आक्षेप  नहीं

 लगाना  चाहुंगा लेकिन  जो  कहते हैं  कि  आपने  चुनावी  तौर-तरीके  के  ऊपर  यह  सको
 में  बनायी

 उसमें  मुझे  सत्यता  नजर  आती  है  ।  आप  देखें  मेरे  क्षेत्र  पंजाब  नेशनल  बेक  की  कई  शाखाओं

 से  यह  शिकायत  मिली  है  कि  लोग पैसा  मांगते  5  हजार  से  2  हजार  तक  माँगते  हैं  और  यह  उसके

 मैनेजर  और  aeq  लोग  कर  रहे  कुछ  लोगों  ने  यह  धन्धा  बना  लिया  है  ।  यदि  इसी  तरह  सेल्फ

 एम्पलायमेंट  की  बात  आपके  बेक  फाइनेसिंग  करेंगे  तो  स्थिति  बड़ी  बनने  वाली  है

 इससे  कुछ  बनने  नहीं  कुछ  चन्द  लोगों  को  पेट्रोनॉस  करने फी
 eta  भले  ही  हो

 सकती  है  कोई  देश  का  भला  इस  से  होने  वाला  नहीं  है  ।
 वह

 पैसा  किसी
 वस्ट्रकिटस

 काम  में  नहीं

 आयेगा  ।

 मैं  इंडस्ट्रीज  के  सम्बन्ध  में  एक  बात  खास  तौर  से  कहना  चाहूंगा  ।  जमीन  हमारे  पास  इतनी

 ही  है  ।  वेसे  ही  हमारे  सिचाई  बेंगेरह  के  साधन  गड़बड़ी  हैं  ।  जितनी  जमीन  है  पर  इतना  अति

 भार  है  कि  चलना  मुश्किल  है  ।  बेरोजगार  और  बेकार  लोग  जिस  देश  में  34  मिलियन  हों  और

 4.7  मिलियन  एजूकेटेड  साइंटिस्ट्स  बेकार  उस  मूलक  के  लोगों  के  लिए  आपने  यह  कौन  सी

 योजना  दी  है
 ?  बेरोजगारी  को  खत्म  करने  का  कौन  सा  प्रयास  किया  है  ।  यह  तो  सिर्फ  लोगों  को

 भुलावे  में  रखने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  लोग  जो  कहते  हैं  कि  यह  चुनावी  बजट है  तो  इसमें  कोई

 शक  नहीं  कि  आप  लोगों  को  भुलावे  में  रखने  की  बात  कर  रहे  हैं  ।  बेरोजगारों को  काम  देने  की

 यदि  योजना  बनती  तो  कुछ  उनका  भला  आपने  अपने  टा ग्र टस  को  कभी  पूरा  नहीं  किया  ।
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 कुछ  लोगों  ने  कहा  कि  टेन  मिलियन  मोमार  जाब्स  फार  दि  सिक  सथ  फाइव ई ईयर  प्लान  ।

 योजना  में  जो  उम्मीद  की  ag  भी  पुरा  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  तो  नतीजा  सही  होगा  कि

 गारी  मंहगाई  बढ़ेगी  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  रोजगार  मानक  af  ad  जी०  वाई  )  अर्थात

 8  घंटे  प्रति  दिन  कायें  और  वर्ष  भर  में  273  कार्य  दिवस  के  आधार  पर  संभावना  है  3420  लाख

 मानक  ब्यक्ति  वर्ष  विकास  पर  4.17%  आंकी  की  गई  थी  ।

 1980-81  1570  लाख

 1981-82  1620.  लाख

 इस  बजट  से  आप  देश  को  क्या  आर्थिक  दिशा दे  रहे  हैं
 ?  मैं  कहना  sem  कि  आपकों

 ग्रामीण  उद्योग  धन्धों  की  तरफ  विशेष  तवज्जह  देनी  चाहिए  और  कम  से  कम  15  परसेंट  की  दर

 से  हर  वर्ष  इण्डस्ट्रियल  ग्रोथ  होनी  चाहिए  कृषि  के  लेनी  अपने  इसकी  ओर  कोई  घ्यान

 नहीं  दिया  ।  पाठ  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  भी  अपने  जीवन  के  अन्तिम  क्षणों  में  जो  बात  कही  थी

 उसकी  ओर  मैं  मन्त्री  महोदय  का  दिलाना  चोौहता  हूं  ।  11  1963  को  नेशनल  डेवलपमेंट

 कौंसिल  की  बटक  में  उन्होंने  कहा  था  कि  मैंने  यह  कहकर  बड़ी  भल  की  कि  बड़े-बड़े  उद्योग  धन्धे

 लगाए  मुझे  काटेज  इण्डस्ट्रीज-ग्रामीण  उद्योग-धन्धों  की  बात  कहनी  चाहिए  थी  ।  आज  भी

 afe  वैसी  स्थिति  नहीं  लाई  जाती  है  तो  देश  का  विकास  सम्भव  नहीं  किसी  भी  बजट  का

 लक्ष्य  योजनाओं  के  लिए  पैसा  एकत्रित  करना  तथा  नियोजित  ढंग  से  देश  का  विकास  करना  होता

 है  लेकिन  इस  बजट  में  हमें  कोई  भी  ऐसी  चीज  देखने  को  नहीं  मिलती  इसका  मतलब  है  कि

 आप  जनता  को  धोख़ा  दे  रहे  हैं  और  आने  वाले  दिनों  में  आप  आपको  नियोजित  ढंग  से

 आर्थिक  ढांचा  तैयार  करने  वाला  बजट  लाना  चाहिए  जिससे  लोगों  का  भला  हो  सके  |  आपको

 अपने  तौर-तरीकों  में  परिवहन  करना  गर-योजना  खे  में  कटौती  करनी  होगी  वरना  इस

 देश  का  आधिक  ढांचा  कुछ  दिनों  के  बाद  चारा  जायेगा  ।  इसलिए  मेरा  माननीय  मन्त्री  जी

 निवेदन  है  कि  इस  देश  के  आर्थिक  ढांचे  में  कृषि  और  उद्योग  दो  ही  चीजें
 ह

 और  इससे  कृषि  के

 ऊपर  आपको  पूरी  तवज्जह  देनी  चाहिए  ।

 अन्त  में  मैं  फ्लड  कन्ट्रोल  कमीशन  का  रेफ्रेन्स  अवश्य  देना  चाहुंगा  ।  मैं  समझता  हूं  आपने

 जरूर  देखा  होगा  कि  अभी  तक  आपने  कितनी  जमीन  पर  सिंचाई  की  व्यवस्था  की  है  और  कितनी

 भूमि  हर  साल  बाढ़  और  सूखे  से  प्रभावित  होती  है  ।  यदि  आप  इसकी  तरफ  तवज् वह  नहीं  दंगे  और

 हिंडालकों  को  ही  फ़ायदा  पहुंचाने  की  बात  करते  रहेंगे  तो  न  तो  लोगों  को  कोई  राहत  मिलेगी  और

 न  ही  उनको  कोई  रोशनी  दिखाई  देगी  ।  इस  कृषि  प्रधान  देश  में  फर्टिलाइजर  तथा  एग्रीकल्चर

 सेक्टर  में  जितनी  भी  चीजों  की  जरूरत  होती  है  उनकी  तरफ  खास  तवज्जह  देनी  होगी  क्योंकि  इस

 देश  के  80  प्रतिशत  लोग  उसी  पर.निभंर  करने  हैं  ।  साथ  ही  साथ  छोटे-छोटे  उद्योग  धन्धे  स्थापित

 करने  का  महात्मा  गाधी  का  जो  सपना  था  उसको  भी  साकार  करना  होगा  |  आज  कांग्रेस  के  लोग

 कहते
 तो

 हैं  लेकिन  उसको  अमल  में  नहीं  लाते  हैं
 ।  आज

 शहरों  से  गावों  की  तरफ  लोगों  को
 ले
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 द  |

 जाता  होगा  न  कि  गावों  के  लोगों  को  शहरों  को  तरफ  शाने  के  लिए  मजबूर  जाए ।  इतना

 है
 नक

 मे  दु  जोर  से
 इह

 अलद  का  विरोध

 करता

 शो
 इन्द्रजीत  गुप्त  :  माननीय  सभापति  माननीय वित्त  मन्त्री  जी  ने

 एक  बहुत  हीं  महत्वपूर्ण  आगामी  घटना  का  विशिष्ट  रूप से  जिक्र  और  उन्होंने  कहा  इससे

 सदन  में  सभी  लोग  प्रभावित  होंगे  ।  मैं  देखता  हूं  कि  वित्त  विधेयक  को  पारित  होने  तथा  उस  घटना

 जिसकी  उन्होंने  सूचना  दी
 की

 बीच  की  अवधि  मौटे  तौर  पर
 9

 महीने  की  होगी वे  तो  ag

 गर्भावस्‍था  की  wafer

 सभापति  महोदय  :  आपका  मतलब  चुनावों  से  है  ?

 श्री  इन्द्रजीत गुप्त  :  जिसका  परिणीता  नई  सरकार  अथवा  नई  संसद  के  जनम  में

 यह  उनका  पूर्वाभास  है
 और  इस  बजट  के  द्वारा  वह  जमीयत

 माता के  लिए  दाई  का  कार्य  करने
 की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  यह  दाई  का  बजट  जानबूझ  कर  ऐसा  बनाया  गया  है  ताकि  भरीज  को

 शांति  से  सुलाया  जा  सके
 ।

 क्योंकि  उसका  जागना  कठोर  एवं  कोश  होगा  कौर  मुझे  विश्वास हैं

 कि  परिणाम  यही  फिलहाल  ag  उसे  शांत  करने  की  सोने  की  दवा  देने  की  कोशिश कर  रहे
 eeeane

 हैं  सुखाभास  दे  रहे  हैं  ताकि  मां  उनकी  पसंद  के  बच्चे  को  जन्म  दे  सके

 सभापति  महोदय  (nit  :  हम  आशा  करते  हैं  प्रसूति
 निविष्ट

 होगी  ।

 शी  इन्द्रजीत  गुप्त  :
 मैं  भी  यही  आशा

 करता  हूं कि  प्रसूति  कम  से  कम  नितिन  होनी

 चाहिए  ।

 श्री
 दण्डापाणि

 :  कभी-कभी  ag  सीजेरियन  भी  हो  जाता

 भी  इन्द्रजीत  गुप्त  :
 मैं

 आशा  करता
 हूं

 कि  इसकी  समाप्ति  गर्भपात  में  नहीं  होगी  ।

 वित्त  मंत्री  जी  से  मेरी  मुख्य  शिकायत  यह  है  कि  उन्होंने  हमारी  अथ  व्यवस्था  की  मुख्य

 समस्याओं  को  पूरी  तरह  अनदेखा  कर  दिया  है  जिसे  वे  अच्छी  तरह
 जानते

 हैं  और  मैं  कहूंगा कि

 इस  इकानामिक  aa  सर्वेक्षण  )
 1983-84  के  अन्तिम  अध्याय  9  के  अन्तर्गत  फ्यूचर

 प्रोस्पेक्टस  एण्ड  संभावनाएं  और  समस्याएं )  नामक  शीर्षक  में  भली-भांति उन्हें  प्रस्तुत

 किया  गया  निश्चित  रूप  में  मुझे  कहना  चाहिए
 कि  उन्होंने  बड़ी  सावधानी  से  भाषा  का  प्रयोग

 किया है  ।  परन्तु  इसने  सम्भावनाओं  तथा  समस्याओं  के  वास्तविक  रूप  को  बहुत ही  अच्छी  तरह

 संक्षिप्त  रूप  में  प्रस्तुत  किया  है  जिसका  इस  AY-2TqCAT  को  सामना  करना  पड़  रहा  और  मैं

 कहूंगा  कि  मैं  बजट  से  कम  से
 कम

 अकेले  एक  वर्ष  के  बजट  से
 अथ-व्यवस्था

 की  सभी  कमजोरियों

 को  दूर  करने  की  अपेक्षा  नहीं  रखता  गौर
 ना

 ही  यह  मुमकिन  है  किन्तु  मैं  यह  नहीं  चाहता  कि

 इकनॉमिक  सर्वे  में  बतायी  गयी  मुख्य  समस्याओं  को  उसमें  प्रथमतया  उपेक्षित  कर  दिया  जाये  ।  मेरे

 पास  उद्धृत  करने  के  लिए
 समय

 नहीं
 अन्यथा  अगर  आप  मुझे  स्वीकृति  दें  तो  मैं
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 का  नागा  व

 इन जीत

 सर्वे  में  से  उदधृत  करना  चाहूंगा  ।  किन्तु मैं  जानता  हं  कि  समय  बिल्कुल  भी  नहीं  है  ।  किन्तु  मैंने

 10  yea  समस्याओं  संक्षिप्त
 में  बताने  की  कोशिश  की  है  जो  कि  इकानामिक  लंबे

 में  दर्शायी  गयी
 है

 और  येह  समझ  में  नहीं  आता  कि
 किस

 प्रकार  कोई  भी  नियोजक  अथवा

 कित  मंत्री  सदन  में  बजट  प्रस्तुत  करते  समय  इनकी  उपेक्षा  कर  सकता  है  ।
 ये

 दस
 समस्यायें  हैं

 :

 (1)  कर  अपवंचन  (2)  काले  धनਂ की  समानांतर  अर्थव्यवस्था  (3)  अप्रयुक्त कर  योग्य

 क्षमताओं  का  उन्होंने  उत्लेख  कि  कृषि  क्षेत्र-मेरा  मतलब  है  कि  कृषक  समुदाय  के  धनी  वर्ग

 अभी  भी  कर  जाल
 से  मुक्त हैं

 ।  (4)  कम  रहे  संसाधन  इकानामिक  स्बे  ने  इसका  बहुत  ही  अच्छा

 विश्लेषण  किया  है--किस प्रकार  से  के  संभावित  संसाधन  हर  समय  कम  होते  जा  रहे  हैं  ।

 (5)  wen  सेवा  अनुपात  बढ़  रहा  यह  प्रत्येक  वर्ष
 निरन्तर

 बढ़  रहा  (6)  भारत  में

 लंरचनास्मक्त  कमियां  |  wet  बहुत  ही  आश्चर्य  है  कि  उन्होंने  इस  प्रकार  की  सेकड़ों  रुग्ण  औद्योगिक

 ईक्राईयों  का  उल्लेख  नहीं  किया
 जो  कि

 हमारे  यहां  हैं
 ।  (7)  एक  अन्य  aga  ही  चिन्ता  का  विषय

 है यद्यपि  हम  सभी  इस  बातਂ  से प्रसत्न हैं कि हैं  कि  हमारे  तेलीय  क्षेत्रों  में  बहुत  अच्छा  कायें  हुआ

 है  और  वास्तव  में  यदि  एकमात्र  ऐसा  क्षेत्र  है जिसने  अपना  लक्ष्य  पूरा  किया  है  ।  किन्तु  इकानामिक

 सबे  से  पता  चलता  है
 कि  हमारे देश  में

 तेल  उत्पादन
 के  में  कमी  आनी  शुरू  हो  गई  ।

 met  कार्य  विकास  पर  था  अब  इसमें भी  कमी आ  रही  (8)  उन्होंने  निरंतरता  का  उल्लेख

 किया  ऋण  पर  भारी  निर्भरता  जी  कि  वह  जानसे  हैं  कि  इस  समय  गम्भीर

 नाइयों  के  दौर  में  है  तथा  कुछ  व्यक्ति  इस  व्यावसायिक  ऋणों को  लेने  के  लिए  बाध्य  कर  रहे  हैं

 (9)  निर्यात  में  बाधा यें  जो  की  अन्तर्राष्ट्रीय  आर्थिक  और  वित्तीय  स्थिति  के  कारण
 हैं

 सच  तो  यह  है  कि  निर्यात  में  बाधायें  हैं  ।

 सरकारी  क्षेत्र  में  कार्यदक्षता  कम  है  ।  उन्होंने  सरकारी  क्षेत्र  के  बारे  में  कुछ  बोला

 है  और  इसकी  दक्षता  को  इसकी  उत्पादकता  मुनाफे  को  बढ़ाने  की  आवश्यकता  हम  उनसे

 सहमत हैं  ।  किन्तु  उन्होंने इसे  बढ़ावे  का  कोई  तरीका  नहीं  सुझाया  हैं  ओर  न  ही  कोई  व्यक्ति

 सरकारी  क्षेत्र
 के

 श्रमिकों  के  बारे  में  बात  कर  रहा  है  किस  प्रकार  से  इस  उद्देश्य  के  लिए  उनका

 सहयोग  और  सहायता  प्राप्त  की  जाये  |  वह  इसे  अच्छी  तरह  जानते  हैं  ।  हमने  इस  विषय  पर

 कई  धार  वार्ताएं  की  हैं  ।  परन्तु  आप  सरकारी  क्षेत्रों  के  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  बातचीत

 क्यों  नहीं  करते  हैं  क्यों
 आप  ग ज अथेपुण  वार्ता  की  तैयारी  नहीं  करते  ?  सरकारी  क्षेत्र  की  कार्य-प्रणाली

 में  सुधार  लाने  के  लिए  वे  आपको  बहुत  से  अच्छे  उपाय  एवं  सुझाव  दे  सकते हैं  ।  कया  आप  इस  बारे

 में  गम्भीर  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  सिर्फ  यही  एक  तरीका  किन्तु  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण

 है  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  श्रमिकों  के  सहयोग  एवं  सक्रिय  वचनबद्धता  भावना  के  बिना  आप  इन

 क्षेत्रों
 में

 कभी  सुधार  नहीं
 कर

 पायेंगे  ।  मेरी  मुख्य  शिकायत
 यह  हैं  ।

 येह  10  बहुत  ही  गहन  प्रकृति
 की  समस्यायें  हैं  जो

 की  इकानामिक  सबे  के  अध्याय  9  में  बताई  गई  जिनको  पूरी तरह  छोड़

 दिया  गया
 है  ।  उनके  बजट  भाषण  एवं  बजट  प्रस्तावों  में  उन्होंने  इन  समस्याओं  की  गहराई  में

 जाने  का  प्रयत्न  नहीं  किया  है  जेसा  की  मैंने  पहले  बताया  है  इसका  मतलब  एक  तरह से  लोगों  को

 अफीम
 की  खुराक

 दे  देने  के  समान  है  ताकि  वह  उस  महत्वपूर्ण  घटना  के  घटित  होने  नौ

 tA
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 महीने  तक  नई  संसद  का  जन्म  होने  तक  खामोश  एवं  सोते  sel  उनका  उद्देश्य  है  ।  इसीलिए इस

 देश  में  प्रत्येक  व्यक्ति  कह  रहा  है  कि  यह  एक  चुनावी  बजट  है
 ।

 स्पष्ट  रूप  में  यह  एक  चुनाव  बजट

 किन्तु  मुश्किल  तव  होगी  जब  सभी  समस्यायें  स्थायी  हो  जायेंगी  तो  ga  बहुत  ही  अधिक

 मुश्किल  एवं  कठिनाई का
 सामना  करमा  पड़ेगा  ।  और  इसके

 बाद  लोगों
 पर

 और
 भी  अधिक  कड़ा

 बोझ  डाला  जायेगा  जिन्हें  कि  चुनाव  तक  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 मंत्री
 जी

 ने  अपने  भाषण  में  चार  दावे  किये  हैं  ।  पहला  aay  है  कि  हमने

 सरकारी  सहायताओं  को  कम  नहीं  किया  दूसरे  हमने  मजदूरी  में  कमी  नहीं  की  तीसरे  हमने

 योजना  पर  कोई  समझौता  नहीं  किया  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  ate
 से  ऋण  लेने के

 कारण  कर्ज  जाल  में  नहीं  फंसे  हम  इन  कार्यों को  करने  नहीं  जा  रहे  हैं  ।

 हमारे  पास  विस्तार  में  जाने  के  लिए  समय  नहीं  किन्तु  यदि  आप  उनके  दिनों फर

 गहराई  से  विचार  करें
 तो

 देखेंगे
 की

 वे  निराधार हैं  ।  वह  कहते  कि  हमने  सरकारी सहायता  मैं
 कमी  नहीं  की  है  निश्चित  रूप  में  कुछ  सरकारी  सहायता यें  हैं  जिसे  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  कम

 नहीं  करना  चाहेगा  |  किन्तु  वास्तव  में  वे  उन  सहायताओं  का  जारी  रखने  अथवा  चाहते  हैं

 उदाहरण  के  निर्यात  पर  सरकारी  सहायता  को  ही  लीजिए  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  उर्वरकों

 पर  ही  जाने  वाली  आधिक  सहायता  में  कठौती  नहीं  चाहता  है  क्योंकि  उनकी  पूरी  रणनीति  यह  है

 कि  हमें  कृषि  पर  निर्भर  कृषि  प्रधान  देश  ही  बना  रहना  चाहिए  और  अपने  eats  उद्योगों  के

 बारे में  कोई  अधिक  चिंता  val  करनी  चाहिए  ।

 श्री  कार  कार  MA  दक्षिण  :  आप  इस  पर  आर्थिक  सहायता  नहीं

 चाहते  हैं
 !

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :

 वह  यह  कयों  कह  रहे  हैं
 ?

 मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  ।  कृपया  समझिए

 कि  मैं  क्या  कह  रहा  उसके  बाद  वहां  कमजोर  बग  के  लोगों  जो  सार्वजनिक  .  वितरण  प्रणाली

 परनिर्भर  माने  जाते  हैं  के  लिए  भोजन  हेतु  आधिक  सहायता  का  प्रश्न  आता  है  ।  निमन्  इसी  लिए

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  उनके  इस  कि  बहुत  सी  राशन  की  दरों  दुकानें

 खोल  दी  गयी  हैं  अथवा  उनकी  संख्या  में  वृद्धि  कर  दी  गयी  के  बावजूद  भी  ae  पता  चलता है
 कि

 अनाज  की  मात्रा  में  जो  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम से  वितरित  की  जा  रही

 कयों  कुल  खरीद  में  अवरुद्धता  क्यो ंहै  ?  इसका  कारण  यह  है  कि  सार्वजनिक  वितरण

 प्रणाली  के  माध्यम  से  की  जाने  वाली  सप्लाई
 उन

 मदों
 पर

 आधिक  सहायता  कम  करने  के  लिए

 ज़ानबुझ  कर  सीमित  सखी  जा  रही  है  ।

 उनके  द्वारा  किया  गया  दूसरा  दावा  यह  था  कि  मजूरी  नहीं  काटी  जबकि

 यह  सच
 है

 कि  सरकारी  क्षेत्र  में  तो  मजदूर  कम  से  कम  अपनी  मजूरी  की  सुरक्षा और  बद्धी

 कराने  में  समझे  हैं--मैं  इस  बात  से  इन्कार  नहीं  करता  कि  मजदूरी  के बारे में क्या हो में  हो

 रहा  है  ?  यहां  पर  हर  एक  व्यक्ति  ने  अत्यधिक  मुद्रास्फीति  की  बात की  नियंत्रण  करने

 में  कोई  भी  समर्थ  नहीं  है  ।  यहां  पर  हर  एक  व्यक्ति
 ने  काले  धन  की  अनेक  बुराइयों  की  बात  की

 है  |  अतः  मेरा  मुद्दा यह  है  कि  वास्तविक  मजूरी  पर  क्या  प्रभाव होता  आप  '  पायेंगे  कि  उन

 लोगों  की  वास्तविक  मजूरी  बिल्कुल
 भी  नहीं  बढ़ती  है  ओ  निम्नतम  स्तर  पर  हैं  ।
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 इसके  बाद  मंहगाई  wi  age  पैकेट  की  सबसे  बड़ी  मद--कौ  लीजिए--मूल्य  वृद्ध

 की  अवधि  में  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  विभिन्‍न  मंहगाई  भत्ते  ही  सरकार इस  बारे  में
 भी  अपना

 कठोर  रवैया  दर्शा  रही  है  ।  वह  बहुत  अच्छी तरह  जानती  है  कि  एक  बड़े  संघर्ष  के  पश्चात्‌  सरकार

 एक  समिति  बनाने  के  लिए  सहमत  हुई  जो  प्रश्न  पर  विचार  करेगी  कि  क्या  मंहगाई

 भत्ता  प्रति  बिंदु  1.30  रु०  की  परिवर्तनशील  दर  से  बढ़ाया  जाना  चाहिए  जो  वह  स्वयं  स्वीकार  कर

 चुके  हैं  कि  यह  अपर्याप्त  है  और  यह  किस  सी  मा  तर्क  बढ़ाया  जाना  चाहिए  और  अब  इस  समिति

 में  पुरी  तरह  से  गतिरोध  आ  चुकी  है  ।  यह  किसी  सहमति  वाले  हल  को  निकालने में  समर्थ नहीं

 है  ।  इस  अवधि में  मूल्य  बढ़ते  रहते
 और  वास्तविक  मजूरी  घटती

 रहती  यहाँ  किसी
 ने

 उल्लेख  किया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की  चार  किश्तें  अभी  लंबित  यह

 कहना  सच  नहीं  है  कि  मजूरी  में  कटौती  नहीं  की  गई  है  ।

 वित्त  मंत्री  के  अनुसार  योजना  में  किसी  प्रकार  का  कोई  समझौता  नहीं  किया

 पया  है  ।  पहले  उन्हें  हमें  बताना  होगा कि  योजना नीति  का  उद्देश्य  क्या है  ?  यह  केवल

 गणित  नहीं  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  लिए  कितना  परिव्यय  आवंटित  गया  है  ।

 4.56

 महोदय  पीठासीन

 श्री मन  यदि  आप  मुद्रास्फीति  के  लिए  गुंजाइश  छोड़कर  आज  के  मूल्यों  को  लेते  तो

 छठी  योजना  के  परिव्यय  के  लक्ष्य
 97

 हजार  करोड़  रुपये  की  बजाय  110  हजार  करोड़ की  बड़ी

 वास्तव  में  मूल्य  स्तर  को
 ध्यान

 में
 रखते  नियोजित  लक्ष्य  का  केवल  75  प्रतिशत के

 लगभग  होगी  ।

 वह  केवल  इतना  ही  नहीं  है  ।  योजना  के  कुछ  उद्देश्य  हैं
 ।  एक  उद्देश्य  है  घरेलू  बाजार  का

 विस्तार  ।  इस  बारे  में  कोई  उपाय  नहीं  किए  गए  हैं  और  मैं  नहीं  जानता  हूं  कि  क्या  उत्पाद  शुल्क

 को  घटाने से  घरेलू  बाजार  का  विस्तार  होगा  ।  वास्तव  में  सभा  में  बजट  पेश  किए  जाने  के  अगले

 दिन  मैंने  पाया  छि  मंत्रालय  के  अधिकारियों  ने  यह  कहना  शुरू  कर  दिया  है  कि  कुछ  कदम  उठाने

 के  बारे  में  उन्हें  सोचना  होगा  ताकि  इन  कम  उत्पाद  शुल्कों  का  लाभ  लोगों  को  कम  मूल्यों  के  रूप

 में  मिल  सके  ।  यह  नहीं  होता  इसके  कच्चे  तेल  के  आयात  पर  सीमा-शुल्क  में

 वृद्धि  की  गयी है
 ।  जिसके  सम्बन्ध  में  उन्होंने  कहा  कि  इस  शुल्क  का  भार  तेल-कम्पनियों  पर

 पड़ेगा  और  उनसे  यह  आशा  नहीं  की  जाती  है  कि  इसका  भार  उपभोक्ताओं  पर  डालने  के  लिए

 मूल्यों  में  वृद्धि  करेंगे  और  इस  बारे  में  किसी  को  भी  भरोसा  नहीं  है  कि  वे  क्या  करने  जा  रहे  हैं  |

 उनके  ऊपर  अपना  क्या  नियंत्रण है
 ?  कुछ  नहीं  1  इस  उपाय  से  घरेलू  बाजार  में  कोई  विस्तार

 नहीं  हो  सकता  है  ।  इसका  आशय  है  रोजगार
 पदा

 नहीं  हो  सकता  है  ।  जहां  तक  मैं  देख

 सकता  हूं  ।  सुधार  का  कार्य  व्यवहार  में  बिल्कुल  ठप्प  पड़ा  हुआ  यहां  तक  कि

 बड़ें  धराने  के  अतिक्रमण  के  विरुद्ध  छोटी  इकाइयों  को  कोई  संरक्षण  भी  नहीं  है  ।  मैं  आशा

 करता  हूं  कि  इस  बारे
 में

 लोक  प्रशसन  संस्थान  की  हाल  ही  में  प्रकाशित  प्रतिवेदन  को  उन्होंने

 पढ़  लिया  होगा  कि  एकाधिकार  तथा  प्रतिबंधात्मकारी  व्यापार  व्यवहार  कौर
 विदेशी  मुद्रा
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 मन  अधिनियम  कम्पनी  सहित  बड़े  घराने  किस  प्रकार  लघु  उद्योग  क्षेत्र--जो  लघु  उद्योग  इकाइयों

 के  लिए  सुरक्षित समझा  जाता  है--मैं  बेनामी  नामों  से  घुस  जाते  हैं  या  कभी-कभी बड़े  घरानों  की

 सहायक  इकाइयों  के  रूप  में  लघु  इकाइयों  का  अधिग्रहण  कर  लेत ेहै  ।  इसका  वास्तविक  प्रभाव  यह

 होता  है  कि  वह  जो
 लघु  इकाइयों  के  लिए  सुरक्षित  माना  जाता

 उसमें  बड़े  घरानों  की

 घुसपैठ हो  जाती  है  ।

 53.00 प

 इसे  रोकने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  उनका  अन्तिम  दावा  यह  था  कि  हम  किसी  ऋण  जाल  में

 हीं  फंसे  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  कसे  समझा  जा  सकता  क्योंकि देश  का  कुल  बिदेशी  ऋण

 जिसको  डालरों  में  चुकाना  31-12-83  को  1193  मिलियन  डालर  था  ।  हमने  अभी  अन्तर्राष्ट्रीय

 मुद्रा  कोष  के  ऋण  को  चुकाना  शुरू  नहीं  किया  वह  पुनर्भुगतान  भी  अभी  शुरू  होना  है  ।  विश्व

 बैंक  के  ऋण  का  पुनर्भगताम  शुरू  हो  चुकी  है  ।  विश्व  बेक
 के  ऋण  की  वापसी  1984

 में
 286  मिलि

 यन  डालर  1980  में  यह  ?92  मिलियन  डालर  तक  पहुंच  जायेगी  |  मैं  नहीं  जानता

 कि  यह  कहने  कि  हम  ऋण  जाल  में  नही  बाहें  से
 उनका  क्या  आशय है

 वास्तव
 में

 आधिक

 सर्वेक्षण  ने  इस  बात  पर  गहरी  चिंता  प्रकट  की  है  कि  कण  अनुपात  में  इतनी  तेजी  से  वृद्धि  हो

 रही  है  कि  अन्ततः  उसका  प्रबन्ध  नहीं  किया  जा  विशेषकर  जब  विदेशी  रियायती  सहायता

 अधिक  से  अधिक  सीमित  होती  चली  जायेगी
 ।  मैं  नहीं  सोचता  हूं  कि  ये  दावे  प्रमाणित

 होने  वाले  हैं  ।

 मरे  पास  बस  दो  मुद्दे
 और

 हैं
 ।

 भब  इस  आने  वाले  चुनाव  के  हमें एक
 चीज  की

 छूट  दे  दी  गयी है
 ।  कोयले

 के
 सिवाय

 अन्य
 आवश्यक  वस्तुओं  पर  बजट  से  पहले  मूल्य  वृद्धि नहीं  हुई

 जैसा  कि  पहले  वर्षो  में  हुआ  था  ।  किन्तु  शायद  इस  समय  से  पहले  ही  वहं  निश्चय  कर  चुके

 कोयले  के  Ret  में  25  से  30  प्रतिशत  वृद्धि  करने  का  निर्णय  वह  ले  चुके थे  ।  यह  निर्णय  पहले  ही

 घोषित  किया  जा  चुका  था  |

 श्री  रास  प्यारे  पत्रिका  :
 225  करोड़  रुपया  श्रमिकों  को  देने  होंगे  ।

 शो  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मैं  प्रसन्न हूं
 कि  आपने  यह  बात

 कही
 ।

 मैं
 उसी  मुद्दे  पर

 आ  रहा  हूं

 थी  राम  प्यारे  पत्रिका  :  हस्ताक्षरियों  में  से  आप  भी  एक  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  पनिका  ने  केवल  वह  राशि  मंजूर  की  ।

 शो  इन्द्रजीत  गुप्त :  मैं  उस  मुद्दे  पर  आ  रहा हूं  उन्होंने  मेरी  बहुत  सहायता  की  ।  खान

 stfu  मजूरी  विधेयक  अनुमानतया  200  करोड़  रु०  बढ़ा  दिया  गया  और  कोयले  के  मूल्यों  में  25

 से  30  द्  तक  की  वृद्धि  करने  से
 सरकार

 के
 पास  500  करोड़ रु०  की  वृद्धि  करने  के

 नाम  पर  उन्हें

 यह  बचत  होगी  ।  आप  करोड़  3006०  अतिरिकत  क्यों  मांग  रहे  आप  इसे  अपनी जेब  में

 रखेंगे  ।  किसके  नाम  में  ?  मेरा  मुद्दों  यह  नहीं  है  ।  कोयले  की  खपत  करने  वाले  प्रमुख

 रेलवे  को  या  तो  कोयले  के  इस  मुल्य  को  स्वयं  वहन  वरना  होगा  ऐसी
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 श्री  oni  गुप्त ]

 दशा  में  वे  भारी  घाटा  दिखायेंगे  अथवा  उन्हें  इसको  उपभोक्ताओं  के  सिर  पर  डालना  होगा  ।  और

 कोई  तीसरा  रास्ता  नहीं  है  ।  इस  नीति  पर  निर्णय  करने से  पहले  आप  ने  कोयले के  yea में  वृद्धि

 कर  दी  ।  अब  ये  प्रभावित  उद्योग  इसके  बारे  में  आपसे  रूप  से  शिकायत  कर  सकते  हैं  ।

 मैं  नहीं  किन्तु  वे  बाहर  इसके  बारे  में  अधिक  शोर  मचाने  में  समर्थ  नहीं  हैं  ।  किन्तु  या  तो

 यह  मूल्य  वृद्धि  उन्हें  स्वयं  वहन  करनी  जिसका  आशय  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम

 होने  के  नाते  इस  बीच  भारी  घ।टा  दिखायेंगे  उन्हें  वह  मूल्य-वृद्धि  उपभोक्ता  पर  थोपना

 होगी  ।  जिससे  फिर  से  मुद्रास्फीति  और  मूल्य  वृद्धि  होगी  ।

 मैं  भारतीय
 रिजवी  बैंक

 का  वर्ष  1982-83  का  प्रतिवेदन
 देख  रहा  था  ।  मुझे  कुछ

 बातों  का  उल्लेख  करने  दीजिए  ।  उस  प्रतिवेदन  के  अनुसार  वास्तविक  राष्ट्रीय  आय  की  विकास  दर

 पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  60%  कम  है  ।  यह  दावा  नही ंहै  ।  यह  बात  भारतीय  रिजर्व  बैंक

 ने  कही  है  ।  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  1982-83  में  औद्योगिक  उत्पादन  की  विकास  दर  केवल

 35%  थी  जबकि  पिछले  वर्ष  यह  7.3%  थी  उन्होंने  संकेत  किया  हैः  कि  अनाज  का  रिकार्ड  उत्पादन

 होने  के  बावजूद  भी  अनाज  के  मूल्यों  में  कोई  गिरावट  नहीं  आई  थी  ।  क्या  यह  सब  गंभीर  रुणता

 के  लक्षण  नहीं  हैं
 ?  वह  इससे  बिल्कुल  भी  नहीं  निपट  रहे  हैं  ।  उन्होंने  कुछ  रियायतें  दी  हैं  ।  जहां

 तक  जन  उपभोग  की  वस्तुओं  पर  उत्पाद  शुल्क  कम  करने  सम्बन्धी  रियायतों  का  सम्बन्ध  है  ।  मैंने

 पहले  ही  संकेत  किया  है  कि  पहले  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  होगा  कि  इससे  बया  उपभोक्ता  को

 वास्तव  में  लाभ  होगा  विभिन्‍न  प्रकार  के  कपड़ों  सम्मिश्रित  पॉलिएस्टर  मिश्रित  सुती  कपड़ों

 तथा  अन्य  बहुत  से  कपड़ों  पर  बहुत  सी  रियायतें गयी  हैं  ।

 मैं  भाषा  करता  हूं  कि  इसी  अनुरूप  मूल्यो ंमें
 गिरावट  आयेगी  और  यंह  एक  ऐसा  उद्योग

 उद्योग--है  जो  आज  wet  ताला-बंदी  से  बुरी  तरह  से  प्रभावित  है  ।  कपड़ा  मिलों

 के  मालिक  अब  इंस  उद्योग  में  रुचि  नहीं  ले  रहे  हैं  ।  वे  इसमें  से  पैसा  निकाल  कर  स्थानों

 पर  उसका  निवेश  कर  रहे  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  रियायतों  सें  उपभोक्ता  को

 भी  लाभ  होगा  और  यह  बात  देखने  की  होगी  मुझे  इसमें  गहरा  संदेह  है  कि  इस  प्रकार  की  कोई

 बात  होगी  ।

 सभी  खंडों--उच्चतम  खंड  तक  Wt—  लिए  आय  कर  में  रियायतें  दी  गयी  हैं  ।

 यह  बात  मैं  नहीं  समझ  सकता  हूं  ।  निःसन्देह  आने  वाले  चुनाव  को  ध्यान  देखते  हुए  इसे  संज्ञा  जा

 सकता है  |  यह  बात  कोई  नहीं  समझ  सकता  हैं  ।  मैंने  वित्त  मंत्री  से  भी  तक  किया  था  और

 बजट  से  पहले इस
 बारे  में  कुछ  वर्गों  के  साथ  उनके  वार्ताओं  के  कई  भी  चले  थे  कि  मुख्य

 बात  कर-अपवंचन
 पर  नियंत्रण  करता  है  ।  मुख्य  परेशानी  कर  अपवंचन  की  जिससे  न

 काला  धन  पैदा  होता  है  अपितु  देय  हजारों  करोड़  रु०  के  राजस्व  का  भी  नुकसान  होता  है  ।

 इस  पर  विचार  कीजिए  ।  उन्होंने  क्या  किया  है  ?  मैं  कहता  हूं  कि
 आप  आयकर  के  सम्बन्ध  में

 नियत  नियत  वेतन  में  से  कर-राशि  काट  कर  ली  जाती  को  आप  उन  लोगों  के  बराबर

 सहीं  रख  सकते  हैं  जिनकी  कोई  नियत  आये  नहीं  है  किन्तु  उनकी  आय  कर  योग्य  है  यानी

 328



 सामन्य  wat 23  1905

 लाखों--लाख  र क्यों  में  होती  जिनका  पता  नहीं  लगाया  जा  सकता  उनके  प्रकटीकरण  के

 समान
 ध  में  उन्हें  नियंत्रित  नहीं  क्या  जा  सकता  उनका  कर  महीं  काटा  जा  है  ।  अब  आप

 उन  सभी  लोगों  को  एक  ही  बात  पर  रखना  चाहते हैं  अर्थात्‌  यहीं
 कम  आय  वर्ग  वाले  जिनका

 नियत वेतन  है  को  राहत  दी  जाती  जो  दी  भी  जानी  मैं  प्रसन्न  हूं  कि  कम  से  कम  उन्हें

 So,  की  राहत  दी  गयी  यह  उन  सभी  लोगों  को  भी  दी  गयी  हैं  ।  जो  50,000  रुपये  और  उससे

 भी  अधिक  पा  रहे  हैं  तथा  हर  एक  को  राहत दी  गयी  है  ।

 क्यों  ?  किस  लिए
 ?  और  यही  लोग  हैं  जो  हमेशा  कर-अपवंचन  करते  हैं  ।

 भव  निजी  क्षेत्र  के  लिए  राज्य  ऋणों  पर  कम  ब्याज  रखा  गया  है  |
 संपरिवर्तीयता

 को  कम

 1 frat  गया  है  न  केवल  कम  किया  गया हें
 बल्कि  संपरिवर्तीयता  खण्ड  में  भी  भेदभाव हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :.  एक  और  छुट दी  जा  सकती  थी  ।  वह  है  मंहगाई  भत्ते  पर  आयक र  |

 इसको  शामिल  नहीं  किया  जाना  चाहिए  था  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  यह  एक  नया  विचार
 है  जो

 कि  उनको  पता  नहीं  लगा बहुत

 धन्यवाद

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  मंगाई  पपर  भी  आयकर  वसूल कर  रहे  हैं  ।

 इन्द्रजीत  गुप्त  तरह  TI UAcHTodl off o  कम्पनियों  के  मामले में  wae

 बतिस्ता  सीमा  26%  रखी  गई  एम०  FTTO  टी०  पी०  कम्पनियों  के  भामले  में  यह  सी  मा

 40%  है  ।  निश्चय  ही  बढ़े  औद्योगिक  घरानों  ने  इसका  स्वागत  किया  है  ।  वे  पी

 कम्पनियों के  बारे  में  कुछ  नहीं  कह  सकते  |  अब  वे  बहुत  खुश
 अब  टी  पी

 कम्पनियों  के  बारे  में  थोड़ी  सी  शिकायत  की  जा  रही  है  ।  उन्होंने  कहा है  कि  प्रबंधकों के  वेतन

 5,000  से  बढ़ाकर  7,500  रुपये  कर  दिये  गए  हैं  ।  ये  कम्पनी  विधि  विभाग  au  दिए  गएं

 निदेशों के  तरह  बढ़ाये  गए  वेतन  के  अलावा  है  ।  वे  fata  क्या  हैं
 ?

 क्या  आप  हमें  उन  कार्यकारी

 परिजनों  के  बारे  में  बतायेंगे  जिनके  लक्ष्य  ये  वद्धिंपाँ  की  गई  लेकिन  मेरा  विश्वास  है

 कि  बड़  औद्योगिक  घरानों  में  बड़े  प्रबंधकों  और  अधिकारियों  के  प्रबन्ध  वेतन  में  काफी  भारी  विधि

 की  गई  इसके  अतिरिक्त  आपने  इस  सीमा  को  5,000  से  बढ़ाकर  7,500  रुपये  कर

 दिया  है  ।

 यहां  सभी  ने  काले  धन
 की

 बात
 की

 है  ।  एक  अनुमान  के  इस  यहं

 हमारी  अर्थव्यवस्था  में  अब  ag  शायद  लगभग  60,000  करोड़  रुपये  है  अब  सारी  समस्या  यह  है  कि

 आजकल  बजट  प्रक्रिया  प्रतिशत  को  जाती  है  जो  कि  सफेद  जो  कि  अर्थव्यवस्था  का  एक॑  भांग

 ही  को  ही  लेती  अर्थव्यवस्था  दो  भागों  में  विभाजित  है--सफेद  धन  वाला  भाग  काले

 धन  बाला  भाग  ।  बजट  काले  धन  वाले  भाग  जो कि  सफेद  धन  की  अर्थव्यवस्था  कम  से  कम  आधा  या

 इससे  अधिक  के  में  कुछ  नहीं  करताहै  ।  विश्व  बेक  अन्तर्राष्टीय  मद्र  के  वित्तीय

 nat  के  हिसाब  से  भारत  के  कुल  राष्ट्रीय  उत्पादन  में  50%,
 मलय a  का  काला  धन  है  ।  आप  इम
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 नाना

 इन्द्र  जीत  गुप्त ]

 समस्या  को  कैसे  सुलझाने जा  रहे  हैं  ।  कुछ  समय  पहले  इससे  निपटने  के  लिए  तथाकथित  धारव

 दण्डों  को  शुरू  किया  था  अब  उन्होंने  राष्ट्रीय  जमा  योजना  चालू  की  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या

 इससे  वह  काला  TT  समाप्त  कर  पायेंगे  यह  तो  पिस्सू  के  काटने  के  समान  और  इसका

 चल  रही  अव्यवस्था  के  व्यापक  और  फैल  रहे  क्षेत्र  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  होगा  |

 इसके  अलावा  आयकर  की  दरों  में  So,  की  कमी  से  विशेष  लाभ  नहीं  होगा  ।  केवल  स्रोत

 पर  आयकर  देने  वाले  ही  इसके  अन्तर्गत  आयेंगे  |  जहां  तक  अन्य  लोगों  का  सम्बन्ध  पांच

 शत  की  छट  से  कोई  अच्छे  परिणाम  सामने  नहीं  आने  क्योंकि वे  तो  पेश ेसे  ही  कर  वंचक

 बन  गये  हैं  ।  और  दुर्भाग्यवश  आपका  देश  में  इतना  शिथिल  है  इतना  गलत  संगठित

 इतना  भ्रष्ट है  कि  इन  लोगों  को  पकड़ने  की  कोई  सम्भावना  ही  नहीं  है  ।

 मैं  कहना  कि  ऐसा  प्रदेशित  किया  war  है  कि  यह  सत्वना  वाला  बजट  जसा  कि  दाई

 देश  को  भरोसा  दिलाना  चाहती  है  कि  बच्चा  आसानी  से  होगा  जो  कि  उनसे  मिलता-जुलती  होगा  ।

 लेकिन  ऐसा  होने  वाला  नहीं  हैं  ।  लोगों  को  इन  बातों  से  बहलाया  नहीं  जा  सकता  |

 सररकार  द्वारा  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  ऋण की  किश्त  जो  कि  एक  हजार  करोड़  स०  की

 न  लेने  के  पीछे  का  वास्तविक  कारण  हैं  ।  ज़ो  भी  कारण हों  इससे  छुटकारा  पाने  पर  मैंने इस

 कार्य के  लिए  उन्हें  वधाई  दी  थी  ।  इसके  कारण  हैं  तेल
 की

 स्थिति  में  इसमें  कोई  शक्त  नहीं  है

 कि  तेल  आयात  खर्च  में  लगातार  कमी  आ रही है  ।  यह  सत्य  है  कि  अनिवासी  भारतीय  उनकी

 सहायता  के  लिए  आगे  आये  ।  इसमें  कोई  शक  नहीं  है
 ।  1983  तब  अनिवासी  भारतीयों

 ने  बैंकों  में  विशेष  खातों  में  2330.70  करोड़  रुपये  जमा  कराये हैं  ।  ये  राशि  अनिवासी  भारतीयों

 से  प्राप्त हुई  इसमें  से  एक  बड़े  भाग
 पर  हो-हत्या  मचाया  जा  रहा  वह  है  अनिवासी

 तियों  द्वारा  पत् ना धान  (ctemi frat) )
 यानि  कि  स्वराज  एक्कोटेस  आदि

 यही  भाग  पत्राधान  निवेश  द्वारा  प्राप्त  हुआ  ।  लेकिन  इसके  देश  में  sal  के  विशेष

 खातों  में  2320  करोड़  रुपये  जमा  किये  गये  हैं  ।  जी  की  वजह  से  वह  यह  कर  सके  और  कह  सके

 कि  उन्हें  अब  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  ऋण  की  अन्तिम  किश्त  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 अन्त  हमें  बताया  जाना  चाहिए  कि  आयकर  ate  उत्पाद  शुल्क  में  कटौती  से  राज्यों  पर

 कितना  असर  पड़ने  वाला
 है  ।

 जहाँ  तक  विभाज्य  पूल  का  सम्बन्ध
 राज्य  के  अशंदान  में  भी

 कमी  जबकि  उन्होंने  राज्यों  के  ऊपर  और  दबाव  डाला  है  ।  यह  मांग  की  गई  थी  कि  वे

 अधिक  योजना  परिव्यय  के  लिए  योजना  बनायें  और  साथ  ही  साथ  वे  ज्यादा  स्रोतों  को  पैदा  करें

 और  वित्तीय  अनुशासन  का  पालन  करें  ।  लेकिन  इश्के  साथ  ही  विभाज्य  पुल  जिसमे ंसे  उन्हें  हिस्सा

 मिलता  था  आयकर  और  उत्पादन  शुल्क  में  कटौती  के  उसमें  कमी  की  गई  है  ।

 मैं  जांच  के  लिए  एक  बात  कहता  च'हता  हूं  ।  राज्य/सभा  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  442  के

 उत्तर  में  कहां  गया  था  कि  गरीबी  रेखा  से  aya  करीब  293.9  मिलियन  यानि  कुल  जनसंख्या

 का  42.2%,  लोग  हैं  |  उसी  राज्य-सभा  अतारांकित  प्रश्न  संखया  450  के  उत्तर  में  यह  संख्या

 2639  मिलियन  न  होकर  304.6  मिलियन  बताई  गई  है  और  46.2  प्रतिशत  न
 होकर  48.2
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 माणा

 शत  गया  है  ।  कम  से  कम  संसद  को  मालूम  होना  चाहिए  कि  इनमें  से  कौन  से  आंकड़े  सहीਂ

 अभी
 हाल

 ही  में  इन  दोनों  प्रश्नों  का  उत्तर  दियो
 गया

 था  और  हमारा  इस  प्रवर  का

 किया  संगठन  है  ।  मैं  केवल  इसलिए  इन्हें  उद्धत  कर  रद्दा हूं  ,  फि  पता  लग  सके  कि  सरकारी  आंकड़ों

 कितना  Peer  किया  जा  सकता  है  ।

 हम  नहीं  जानते  कि  किस  पर  विश्वास  करें  और  किस  पर  नहीं  ।  जहां  तक  बड़े  औद्योगिक

 घरानों  का  संबंध  कई  प्रश्नों  के  उत्तर  में  उन्होंने  स्वीकार  किया  है  कि  एम०  zo  पी०
 s

 कम्पनियों  की  परिसम्पत्तियों में  विधि  हुई  में  यह  14,409  करोड़  रु०  1981  में

 17,443  करोड़  रुपये  हो  गई  और  1982  में  यह  बढ़कर  21,658  करोड़  रु  हो  इस  तरीकें

 से  हम  आय  में  असमानता  टूर  करने  जा  रहे  हालांकि  हमारे  संविधान  के  निदेशक  सिद्धांतों

 में  कहा  गया  है  कि  कुछ  हाथों  में  आर्थिक  सत्ता  को  अवश्य  रोका  जानां  चाहिए  ।  लेकिन  ग्रह  सब

 हो  रहा  है  :  बिल्कुल  विपरीत  प्रिया  हो  रही
 है

 अन्त  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  बजट  पेश  होने  में  छह  सप्ताह  पहले  एक  आदेश

 जैसा  कि  आपको  भी  याद  होगा  कि--योजना  परिव्यय  में  5  प्रतिशत  को  कटौती  और

 योजना  परिव्यय  में  6  प्रतिशत  की  कटौती  की  जाएगी  ।  ऐसा  क्यों  किया  गया  ?  स्पष्ट  है  क्योंकि

 वे  घाटे  को  कम  करना  चाहते  थे  ।  उन्होंने  दावा  at  कि  योजना  परिव्यय  में  1,000  करोड़

 रुपये  और  गैर-योजना  ifceqa  में  .500  करोड़  रुपये  की  बचत  की  और  इस  प्रकार  कुछ  हद  तक

 बजट  घाटे  को  कम  किया  लेकिन  इस  कटौती  ते  होने  वाले  अन्य  प्रभावों  को  नहीं  बताया  गया

 है  अर्थात  उनसे  क्या  असर  पड़ेगा  |

 उन्होंने
 अपने  बजट  Ws  26  में  कर  अपवंचन  के  बारे  में  कुछ  उपायों  का

 कियां  है  उन्हें  वहां  अच्छी  प्रकार  से  स्पष्ट  किया  गयो है  नकली  अनुसंधान  संस्थायें  और  धर्माध

 और  धार्मिक  zee  और  निजी  ट्रस्ट  जो  कि  व्यापार  करते  हैं  और  निगमित  निकायों

 कल्याण  कोष  ।  उन्होंने  इन  सभी  उपायों  का  जिक्र  किया  faaz  कार-अपच चन  होता

 कर-अपवंचन  को  रोकने  के  लिए  उन्होंने  वास्तव  में  कोई  खाप  नहीं  सुझाये
 हैं  ।  उन्होंने  सिर्फ

 इतना  कहा  है  कि  करार  में  वृद्धि द्  की  जाएंगे  अधिकाम  संभव  दर  लगाई  जायेगी  |  अधिक  दर

 लगाई  लेकिन  बार  ही  उन्हें  कैसे  आप  इनको  कसे
 रोकने  जा  रहे

 आप  इनको  कं  दण्ड  देंगे  ?  इन  gay  लिए  कोई  प्रावधान  नहीं है
 ।

 हाल  ही  बजट
 से  कुछ  सप्ताह

 उन्होंने देश  के  कई  एक  भागों  में  भाषण  दिए  जो

 समाचार-पत्रों  में  भी  छपे  जिसमें
 उन्होंने  बड़े  पैमाने  पर  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  में  अपवंचन  के

 बार ेमें  शिकायत  नी  थी  ।  यह  सबको  मालूम a Le]  अपवंचन  प्रतिवर्ष  7,000  करोड़

 रुपए  का  है  ।  उन्होंने  इस  बात  पर  चिन्ता  व्यक्त  की  कि  यहां  तक  कि  बड़े  औद्योगिक  घरानों  द्वारा

 उत्पाद  शुल्क  की  अदायगी  न  किये  जाने  की  प्रवृत्ति  में  वृद्धि  हो  रही है
 ।  इसलिए  कर-अपने  रनों

 को  जीवित  रखने  के  लिए  इस  देश  के  लोग  कर  क्यों  अदा  करें  ?  इस  देश  के  लोगों  को  यह  भार

 वहन करने  के  लिए  मजबूर  क्यों  कथा  जाता  क्योंकि  सरकार  इन  बड़ी  शाक  बड़े

 एकाधिकार  बड़े  कर-अपवंचकों
 से  बकाया  राशि  वसूल  नहीं  कर  पाती  वे  कर-अपवंचन
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 इन्द्रजीत

 करके  मजा  ssf  रहेंगे  और  लोगों  से  कहा  जायेगा  कि  वे  ज्यादा  भार  सहें  और  ज्यादा  कर  अदा

 करें  ।  हम  कती  भी  हालत  में  बजट  की  यह  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  ।

 अन्त  क्योंकि  आपकी  प्राप्तियां  अनुमान  से  कहीं  ज्यादा  हुई  हैं  अर्थात्‌  सभी  प्रकार  की

 बचत  योजनाओं  अनुमान से  अधिक  आपकी  प्राप्तियाँ  हुई  फिर  भी  आप  अब  इस

 जमा  योजना  को  क्यों  जारी  रखना  चाहते  .  हैं  ?
 अब  समय  आ  गया  जब  आप

 इसको

 समाप्त  कर  क्योंकि  जमा  योजनाओं  से  आपको  अनुमान  से  कहीं  अधिक  प्राप्तियों  प्राप्त  हुई  हैं  |

 कृपया  इन  साधारण  मध्यम  श्रेणी  के  वेतन  भोगी  लोगों  को  मुश्किलों  का  समान  करने

 रोकें--कई  बार  इन  लोगों  को  अपनी  अनिवार्य  जमा  योजना  डी०  की  राशि  जमा

 के  लिए  उधार  लेना  पड़ता  है  ।  शायद  वह  इस  बात  कों  नहीं  जानते  ।  उन्होंने  कई वर्षों

 तक  यह  भार  उठाया  है  ।  आने  बालें  सपा  की  ध्यान  में  रखते  यदि  अप  उन्हें  इस  बोझ

 अर्थात  अनिवार्य  जमा  योजना  से  मुक्त  कर  दें  तो  यह  बहुत  अच्छी  बात  होगी  ।  यदि  मंत्री

 महोदय  ऐसा  करते  हैं  तो  निश्चय  ही  मैं  उन्हें  बधाई  दूंगा  ।

 अभी  मैं  अपने  मित्र  श्री  सतीश  अग्रवाल  की  भांति  के  समान  रचनात्मक  और

 नष्पक्ष  भाषण  नहीं  दे  वे  वित्त  मंत्रालय  में  रह  चुके  हैं  और  उन्हें  अनुभव  है  वह  यह  काम

 कर  सकते  हैं  ।  मैं  विपक्षी  दल  दल  का  और  इसलिए  मैं  यह  प्लान  नहीं  पा  रहा

 fe इस  बजट का  समधन  कैसे  किया  जा  सकता है

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 अब  श्री  पुजारी  अपने  विचार  अभिव्यक्त  करेंगे  इससे  पहले  कि  वह

 आरम्भ  मैं  कहूंगी  कि  इस  चर्चा  के  लिए  15  घंटे  की  मंजूरी  दी  गई  हमने
 चर्चा

 में  केवल

 6-7  घंटे  समाप्त  किए  हैं  ।  8  घंटे  अभी  भी  शेष  हैं  संप्रदाय  काय
 मंत्री

 ने  भी  यह  सुझाव

 दिया  जैसा  कि  कराये-मंत्रणा  समिति  द्वारा  निर्णय  किया  गया  कई  सदस्य  ran  के  लिए

 इंतजार  कर  रहे  हैंही  ।  उनसे  अनुरोध  है  कि  स्वयं  बोलने  के  बाद  उन्हें  चला  नहीं  जाना

 चाहिए

 हम
 6

 बजे  के  बाद  समय  चढ़ायेंगे  15  घंटे  के  अंदर  हमें  इसे  पुरा  करना

 है
 ।  कई  ने  यह  इच्छा  व्यक्त  की  है  कि  कल  वे  कहीं  जा  रहे  हैं  ।  हम  समय  आगे  बढ़ाने

 जा  रहे  हैं  और  यह  पूरा  समय  तथा  जो  सदस्य  बोलना  चाहते  उन्हें  इन्तजार  करना

 उन  सबको  बुलाया  जा  सकता  अब  श्री  पुजारी  बोलेंगे  |

 श्री  नबल  किशोर  शर्मा
 :

 उन  सदस्यों  के  बारे  में  विचार है  जो  बोलना

 चाहते
 ?

 क्या  वे  जा  सकते  हैं
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यह  आप  पर  fade  है  ।  समझता  z  कि  प्रत्येक  माननीय

 सदस्य  प्रतिदिन  समाचार-पत्र  पढ़ता  है  ।  मैं  आपको ज नि  की  अनुमति  नहीं  चाहता  ।

 थ्रो  राम
 प्यारे

 पनिक  यदि  आप  मुझे  अश्वासन  दें  कि  आप
 मुझे  बोलने  के

 लिए  बुलायेंगे  तो  मैं  यहां  बैठने  के  लिए  तैयार  हूं
 ।

 जे  32.
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पक्ष  या  विपक्ष  के  जो  भी  सदस्य  बोलना  चाहते  मैं  उन्हें  बोलने  की

 अनुमति  दूँगा  बशर्ते  कि  यहाँ  बैठने  के  लिए  तैयार  हैं  ।  मैं  बैठने  के  लिए  तैयार  हूं  लेकिन  आप  सब

 को  भी  यहाँ  बैठते  के  लिए  तैयार  रहना  होगा  ।  अपको  अधिक  संध्या  में  उपस्थित  रहना  चाहिए  ।

 मैं  कम  सदस्यों  से  सभा  का  संचालन  नहीं  कर  सकता  |

 )

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जनादन  :  सत्तारुढ़  दल  की  ओर  से  हमें

 विपक्ष से  यह  आशा  नहीं  थी  कि  वे  1984-
 85

 के  बजट  की  सराहना  यह  कहा  गया  है
 र कि  बज

 चुनाव  के  उद्देश्य  से  बनाया  गया  यह  भी  कहा  है  कि  कपटपूर्ण  बजट  यह  भी  कहा  गयां

 है  कि  ag  बजट  अस्थिर  में  बनाया  गया  है  |

 सदन  में  अभी  कहा  यह  भी  कहा  गया  है  हम  अगले  9  महीनों  तक  इन्तजार  करेंगे  और

 फिर  नव  संसार रूपी  शिशु  का  जन्म  होगा  ।  एक
 माननीय

 सदस्य  ने  कहा  है  कि  यह  बालक  हो  सकता

 है  अथवा  कुछ  और  भी  ।

 मैं  महसुस  करता  हूं  कि  यदि  ब्रह्मा  भी  यहां  आकर  बजट  प्रस्तुत  करें  तो  मैं
 नहीं  समझता

 कि  हम  विपक्षी  दल  के  सदस्यों  को  संतुष्ट  कर  सकते  हैं  ।  यहां  तक  की  9  महीने  के  बाद  भी  हमें

 पता  लगाना  होगा  कि  क्या  ब्रह्मा  के  क  क  के  क  क  ४.  क  क

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  धन  की  देवी  लक्ष्मी  है  ।

 श्री  जनार्दन  पुजारी  :  लेकिन  स्रष्टा  ब्रह्मा  यह  कहा  गया  है  कि  यदि हम  9  माह

 इन्तजार  करें  तो  कया  हमें  अच्छा  बालक  मिलेगा  था  बुरा  या  कुछ  और
 ।

 हम  नहीं  बता  सकते  कि

 विपक्षी  सदस्य  उसकी  भी  आलोचना  ही  करेंगे  ।

 हमें  देखना  यह  है  कि  इस  देश  के  माननीय  वित्त  मंत्री  द्वारा  बजट  प्रस्तुत  किए  जाने  के  बाद

 विपक्षी  दलों  की  क्या  धारणा  हैं  ।  यदि  ब्रह्मा  भी  यहां  आ  जाते  हैं  और  9  माह  बाद  एक  अच्छी

 सन्तान  देने  का  प्रयत्न  करते  हैं  तो  विपक्षी  सदस्यों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ।

 श्री  ए०  के०  राध  हमें  बच्चे  की  चिंता  वह  लडका  होगा  या  लड़की  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अप  इन्तजार  कीजिए  मैं  आपको  बोलने  का  मौका  दूंगा  |

 श्री  जनादेश  पुजारी  :  संसद  में  बजट  प्रस्तुत  किए  जाने  के  तुरन्त  बाद  आम  आदमी  की  उस

 पर  क्या  प्रतिक्रिया  हुई
 ?  सभी  लोग  संतुष्ट  थे  ।  आम  आदमी  के  चेहरे  पर  खुशी  और  मुस्कान  थी  |

 श्री  राम  प्यारे  पनिक  :  विपक्षी  नेताओं  को  छोड़कर  |

 श्री  दनादन  पुजारी  :  बजट  पेश  किए  जाने  के  तुरन्त  बाद  मेंने  विप  नी  सदस्यों  की  प्रति

 क्रिया  देखी  थी  ।  हमारे  दल  के  सदस्यों  के  साय  कुछ  विपक्षी  सदस्य  भी  दूरदर्शन  पर  उपस्थित  थे  ।

 वे  बजट  पेश  किए  जाने  के  तुरन्त  बाद  से  इसकी  आलोचन  करने  के  लिए  संघर्ष  कर  रहे थे
 ।  जब

 उस  रात
 वे  दूरदर्शन  द्वारा

 प्रसारित  कार्यक्रम  में  वे  भी  आलोचना  करने  की  स्थिति  में  नहीं

 जैसा  कि  माननीय  सदस्य  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  कहा  कि  वे  विपक्षी  दल  के  सदस्य  हैं  ।  उन्होंने

 333
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 क, च

 कहा कि
 क  आलोचना  करना  उनका  कर्त्तव्य है  और  हर  कीमत-पर  उन्हें  आलोचना  करनी  ही

 |  उन्हें  समर्थन  नहीं  करना  और वे  आलोचना  कर  रहे  हैं  ।

 अब  हमें  अपनी  संसाधनों  संबंधी  बाधाओं  पर  ध्यान  देना  हर  दल  पक्ष  के  सभी

 सदस्यों  ने  सदन  के  समक्ष  अपनी  मांगें  रखी  और  हमारे  सामने  देश  की  जनता  की  मांगे  हैं  ।

 प्रश्न  है  कि  क्या  इन  परिस्थितियों  में  हेम  सव  लोगों  को  संतुष्ट  करने  की  स्थिति  में
 हैं  तथा  कपा

 इस  देश  के  वत्  मंत्री  ने  राष्ट  के  संतुलित  बजट  पेश  किया

 मैं  कहता  हूं  यह  बजट  रचनात्मक  तथा  कल्पनात्मक  है  ।
 यह

 बजट  एक  राजनी  तीन  द्वारा

 ही  नहीं  अपितु  इस  देश  के  प्रबुद्ध  अंकशास्त्री  द्वारा  पेश  किया  गया  हमें  इस  यथार्थ  को  समझना

 है  यहां  यह  नहीं  समझा  जाए  कि  मैं  एक  वरिष्ठ  और  प्रतिष्ठित  मित्र  की  प्रशंसा  कर  रहा  हूं  ।  ऐसा

 विचार  कार्यवाही  यत्तांत  में  सम्मिलित  न  किया  जाए  ।

 देखना  होगा  कि  विपक्ष दे यदि  हम  वास्तविकता  जानना
 चाहते  हूँ  तो  यह  ने

 oe

 सदस्यों  को

 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?  उन्होंने  कि  यह  बजट  नान
 के

 उद्देशसे से  बनया  गया है  ?
 यह

 चुनाव

 बजट  है  ।  उनका  यह  कहना है हैं  लेकिन  उनके  तके  कया  हैं
 ?  इस  तके  का  आधार  क्या  है  ह  जब

 वे  बजट  का  विश्लेषण  करते
 तो  बे  देखते  हैं  कि  समाज के  सभा  वर्गों  से  संबंधित  लोगों  को  कुछ

 राहत  मिली  है  इसी  कारण  वे  कहते  हैं  कि  यह  लोकप्रिय  बजट  क्योंकि  ag  चुनाव  वर्ष  है है  इसी

 कारण  समाज  के  सभी  वर्ग  इससे  संतुष्ट  नहीं  उसका  यही  तरक  है

 अब  हमें  अपनी  ओर  से  देखना है  ।  जहां तक  सरकार  हमारी  नीति  का  सम्बन्ध है  ।

 हमें  बहुत  खुशी  है  कयोंकि  वित्त  मंत्री  समाज  के  सभी  वर्गों  को  संतुष्ट  करने  वाला  लोकप्रिय  बजट

 प्रस्तुत  करने  में  समर्थ  हुए
 हैं  और  यह  कहां  गया  है  कि  इसकी  एक  दिशा  जो  कि  स्थायी

 आस्था  की  ओर  अग्रसर  करने  वाली  है  बजट  के  संबंघ  में  मेरा  यही  निवेदन  है  ।  जहां  तक  अनप

 मुद्दों  का  सम्बन्ध  है  मेरे  मोतिया  मित्र  उत्तर  देंगे  ।

 मैं  बैंकिंग  क्षेत्र  तया  अन्य  वित्तीय  संस्थानों  की  देख-रेख  कर  रहा  इस  बारे  में  बहुत

 कम  प्रश्न
 पूछ

 गए  मैं  अपने
 आपकों

 केवल  उन  तक  सीमित  रखूंगा  मैं  उसके  आगे

 नहीं  जाऊंगा  ।

 बैंकिग  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  है  यह  कहा  मया  है  कि  इसकी  सेवा  में  गिरावट

 आई  है  तथा  हम  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  लिए  बनाएं  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने  की

 जै स्थिति  में  नहीं  है  ।  ये  शिकायतें  की  गई  हैं  ।  यह  भी
 कहा

 गया  Q  कि  हमें  सरकारी  उद्यमों  के

 कार्यकरण  में  लाना  होगा  |  उपक्रमों  के  सम्बन्ध  में  बोलते  आगे  यह  कहा  गया

 हैं  कि  भ्रष्टाचार  फैला  हुआ
 है  तथा  प्रशासन  प्रभावशाली  नही ंहै  ।  विपक्ष  के  माननीय  सदस्यों  ने

 ये  तके  दिए  हैं  ।  पक्ष  के  कुछ  सदस्यों  ने  भी  हमारा  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  किया  है  ।

 बैकिंग  क्षेत्र  के  संबंध  राष्ट्रीयकरण  से  पूर्व  समूचे  देश
 में

 8,
 262  शाखाएं  थीं  ।  जबकि

 आज  समूचे  देश  में
 42  738  शाखाएं

 हैं  |  प्रश्न  है  कि  क्या  हमने  ग्रामीण  जनता  की  सहायता के
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 लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कुछ  किया  क्या  हमने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में कमजोर  वर्गों  की  सहायता  के  लिए

 कुछ  किया  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कितना  विस्तार  हुआ  है
 ?  1969  से  पहले  केवल  1,832  शाखाएं

 अर्थात  कुल  शाखाओं  का  22.2  प्रतिशत  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  थी  ।

 जस  कि  मैंने  mare  सारे.देश  में  बैंकों  की  42.738  grag  ।  उसमें  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 23,216  शाखाएं  Q)  अर्थात  54.3%  |  जनसंख्या  को  बैंकों  के  अन्तर्गत  कसे  ara  @  हमारी
 सरकार  की  उपलब्धि  है  ।  राष्ट्रीयकरण  से  पहने  65,020  की  जनसंख्या  के  लिए  एक  शाखा  थी  |

 आज
 11,

 000  की  जनसंख्या  के  लिए  एक
 शाखा

 इसका  कि  बया  बैंकों  विस्तार

 हुआ  है  या  बेकिंग  क्षेत्र  में  कोई  सुधार  हुआ  यह  है  कि  राष्ट्रीकरण  पहल  बैंकों  में  जमा  राशि

 4546  करोड़  पये  थी  तथा  24  फरवरी  1984  को  जपा  राशि  60,148  करोड़  रुपए  है  ।  24

 वरी  1934  अज़ीम  राशि  प्रतिशत
 39,548  कराई  हुद  गई  है  ।  बुकिंग

 7
 क्षत्र  शप  यह  विस्तार  हुआ  है  |

 इसमें
 शानदार  विस्तार  हुआ  इसमें  कुछ  त्रुटियाँ

 हो  सकती हैं  ।  मैं  इससे  इन्कार  नहीं  करता  ।  ये  त्रुटिया ंहैं  क्योंकि  विस्तार  aa
 यति  से  हुआ

 कि  tay बैंकिंग  क्षेत्र  मे ंलगभग  छड़  ताख कर्मचारी  कार्यरत  हैं  ।  जब  माननीय  सदस्य  यह  कहते  हैं
 a में  कार्यो-दक्षता  नही ंहै  तो  म  उनस  सहमत  श  ।  ऐसी  शिकायतें  हैं  कि  इस  क्षेत्र  में  कुछ  भ्रष्टाचार

 भी  हमें  इसे  दूर  रना है  ।  हमें  कसे  कार्य  करना  है  ?
 यह  ऐसा  मृदा  है  जिस  पर  माननीय

 क्यों  को  विवार  करना  विपक्षी  सदस्य

 आलोचना

 करते  हैं  तथा  बे  किंग  क्षेत्र  के  कार्यकरण  में

 त्रुटियां  ढूंढत ेहैं
 ।
 सरकार  का  वा द कततेज्प है है

 ?  क्या  हमें  बैंकिंग  क्षेत्र  में  कार्य-दक्षता  नहीं  लानी

 लेकिन  अप  उसे  स्वीकार  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  इसके  विप  आप  20-qala  कायम  की

 अन् नोचना  कर  रह ेहैं  ।  कार्यक्रम  का  at  सरकारी  उद्यमों  से  दक्षता  लाना

 है  ।  हमने  इसे  काफी  महत्व  दिया  है  ।  सरकार  की  यह  मन्ना  है  ।  तभी  तो  इसे  20  सुत्रीय  कार्यक्रम

 में  शामिल  किया  गया  है  ।  हमें इ इसे  पुरा करना है  ।  हमारी  इसलिए  आलोचना  की  गई  है  कि

 इसमें  कुछ  afe है  |  उप  दिन  ag  वात  कही  गई  at  ।  आज  भी  श्री  मुलतान  सिंह  तथा  तमिलनाडू

 के  एक  माननीय  सदस्य  ने  हमारे  सामूहिक  कर्ण  उत्सवों  की  आलोचना  की  जब  आप  यह

 कहते  हैं  इसमें  कुछ  डी  कि  लाभ  कमजोर  वर्गों  तक  नहीं  पहुंच  रहे  हैं  और  इसमें  कुछ

 चार  है  तो  सरकार  का  क्यां  फल  बनता  हमें  यह  देखना  हैं  कि  लाभ  कमजोर  वर्गों  तक  पहुंचे  ।.

 ये  कार्य क  म  कौन-कांत  स ेहैं  ।  हमारे  पित्त  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  आर०  डी०

 तथा  अन्य  कार्यक्रम हैं
 ।

 वे  कमजोर  वर्गों  के  लिए  हूँ  ।  विपक्षी  सदस्य  हमें  यह  रहते

 हैं  कि  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  रहा  है  तथा  लाभ  कमजोर  वर्गों  को  नहीं

 मिल
 रहा  है  तथा  इसमें  कुछ  श्नष्टाचार हू है

 |  तब  हमें  नया  करना  चाहिए ?  हमें  कार्य-दक्षता  लानी

 हैं  हमें  उपचारी  कदम  उठाने हैं  ।  हम  feat
 विरुद्ध  लड़  रहे  हैं  ।  हमें  किसके  लिए  लड़ना  है  ?

 अपने  उद्देश्य  के  लिए  नहीं  ।  हमें  किसके  विरुद्ध  लड़ना है
 ?  सभी  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  बल्कि

 उनके  विरुद्ध  प्रशासन  में  ठूस-कलंक है  ।  जैसे  कि  श्री  सतीश  अग्रवाल  ने  अभी-अभी  कहा  है

 हमें  इन  लोगों  को  पहुंचाना  होगा  ।  हमें  ऐरे  क्षेत्रों  का  पता  लगाना  होगा  |  हमें  इसमें  सुधार  करना

 होगा  ।  हमें  rarer  कदम  उठाने  होंगे  |  इस  उद्देश्य  से  हम  यह  कर  रहे  हैं  ।  मैंने  स्वयं  यह  देखा  दै

 मैं  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  थी  गया  था  और  मुझे  कुछ  लोगों  ने  बताया  कि  एकीकृत  farce  का

 क्रम के  भला  उन  तक  नहीं
 पहुंच  रहा  है

 ।
 बीच  में  बिचौलिए  इतना  ही  वे  हमें  यह  भी
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 बताते  रहे  हैं  कि  कमजोर  वर्गों  को  जो  आर्थिक  सहायता  दी  जाती  वह  भी  उन  तक  पहुंच

 रही  हैं  ।  ये  हैं  शिकायतें  ।  आप  भी  कार्यक्रमों  को  नहीं  समाचार  पत्र  भी  कार्यक्रमों  को  नहीं

 तथा  इस  सदन  के  माननीय  सदस्य  भी  कार्यक्रमों  को  नहीं  जानते  हैं  ।
 इनका  कोई  प्रचार

 नहीं  है  ।  इसका  प्रचार  बढ़ाया  जाना  चाहिए  तथा  हमें  लोगों  को  यह  बताना  है  कि  ये  कार्यक्रम  क्या

 हैं  ।  यह  सरकार  का  कर्तव्य  है  ।  हम  लोगों  को  इन  सामूहिक  ऋण  समारोहों  का  आयोजन

 करके  अपके  जनता  के  सामने  ला  रहे  हैं  ताकि  अप  लोगों  को  भी  पता  चल  जाए  कि  ये

 लाभभोगियों  तक  पहुंच  रहे  हैं  या  नहीं  ।  लाभ भोगी  आपके  सामने  हैं  तथा  आप  आंखों  से

 यह  देख  सकते  हैं  कि  ये  लाभ  कमजोर  वर्गों  तक  पहुंच  रहे  हैं
 या  नहीं  ।  यदि  इसमें  कोई  त्रुटि  है  तो

 आप  सरकार  की  आलोचना  भी  कर  सकते  हैं  ताकि  हम  उपचारी  कदम  उठा  सकें  यदि  आप  विपक्षी

 दल  या  समाचार-पत्र  की  कमियां  ढूंढने  में  रुचि  रखते  हैं  तो  लाभभोगी  आपके  सामने  हैं  क्योंकि  यह

 कहा  गया  है  कि  यह  पता  नहीं  चल  रहा है  कि  लभ  सड़ी  लोगों  को  मिल  रहे  हैं  या  तभी  तो

 हम  लाभ भोगियों  को  airh  सामने  पेश  कर  रह ेहैं  ।  हम  न  केवल  ara
 भोगियों

 को  जानकारी  प् दे

 रहे  हैं  बल्कि  हम  उनकी  निगरानी  कर  रहे  हैं  तथा  उनको  मार्गदर्शन  भी  दे  रह ेहैं  हम  उन्हें  बता

 रह ेहैं  कि  उनके  लिए  यह  आर्थिक  सहायता  यह  उन  तक  पहुंचनी  feat  अन्य  व्यक्ति  को

 किसी  बिचौलिए  को  नहीं  ।  हमें  बि  गोलियों  से  बचता  है  ।  यह  हमारा  है  तथा  हम

 लोगों  को  भी  इसे  समझा  रहे  हैं  ।  उन्हें  बता  रहे  हैं कि  भारतीय  रिजर्व  बक  के  ये  दिशा-निर्देश  हैं  ।

 fora  बैंक  दिशा  निर्देश  यह  है  कि  कमजोर  वर्गों  के  लिए  5000/  रुपये  तक  के  ऋण  के  लिए

 प्रतिभूति  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  लेकिन  शिकायत  यह  है  कि  इस  दिशानिर्देश  का  उल्लंघन  किया

 जा  रहा  है  अब  हमें  क्या  करना  चाहिए  ?  हमें  कार्यान्वित  करना  चाहिए  या  नहीं  ?  क्या  हमें

 दिशानिर्देश  लागू  करना  चाहिए  या  नहीं  ?  उत्पादनकारी  कार्यों  के  लिए  तक  के  fac

 किसी  प्रतिभूति  की  आवश्यकता  नहीं  है  तथा  हम  इस  दिशा  निर्देश  को  पुरी  तरह  कार्यान्वित  करने

 में  सफल  नहीं  हो  पाए  हैं  ।  हमने  ag  किया  है  किस्म  लोगों  को  समझा  रहे  हैं  और  हम

 उन्हें  बता  रहे  हैं  कि  यह  सरकारी  कार्यक्रम  है  और  आप  लोगों  को  इस  बारे  में  शिक्षित  किया

 जाना
 है  तथा  आपको  5000  रुपए  के  लिए  प्रतिभूति  देने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं

 आपको  यह  भी  देखना  चाहिए  कि  उसका  उल्लंघन  न  हो  ।  और  जब  सारी  चीजें  की  जा  रही  हैं

 तो  रोज  नेता  क्या  कह  रहे  कुछ  दिन  पहले  राज्य-सभा  में  मैंने  यह  सुना  था  तथा  यहां  भी  मैं

 सुनता  आ  रहा  हू ंकि  यह  राजनीतिक  हस्तक्षेप
 है  ।  जब  हम  कुछ  क  रते  हैं  तो  यह  कहा  जाता  है  कि

 यह  राजनीतिक  हस्तक्षेप  है  ।  यदि  हम  उपचारी  कदम  न  उठाएं  तो  हम  क्या  करें  ?  केवल  इसी

 उद्देश्य  के  लिए  हम  यह  करते  आ  रहे  हैं  ।  ag  कहा  जाता  है  कि  यह  एक  राजनीतिक

 दल  के  लिए  किया  जा  रहा  है  उस  दिन  भी  मैंने  यह  कहा  कि  यह  राजनीतिक  उद्देश्य  से  नहीं
 किया  जा  रहा  है  ।  देश  का  कोई  भी  कोई  भी  नागरिक  अपना  आवेदन  पत्र  भेज  सकता

 अब  एक  निश्चित  राशि  दी  जा  रही  है  ।  हमें  इस
 कार्य  क्रम

 को  कार्यान्वित  करना  है  ।

 आई०  आर०  डी०  पी०  के  बारे  में  हम  मान  चुके  हैं  कि  हम  बल  1980-81  में  इस

 कम  के  लिए  निर्धारित  604  करोड़  रुपए  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  नहीं  कर  पाए  हम  केवल  289

 करोड़  रुपए  ही  दे  पाएं  हैं  1  वर्ष  1981-82  में  हम  600  करोड़े  रुपए  में  से  467  करोड़  रुपए  दे
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 पाए हैं
 ।  हुआ  क्या  ?  1982 में  कार्य  भार  सम्भालने  के  बाद  हमारे  वित्त  मंत्री ने  मेरा  मार्गदर्शन

 किया  तथा  मैंने  भी  प्रशासन  को  बताया  तथा  परिणाम  यह  हुआ  कि  वर्ष  1982-83  में  एक  वर्ष  के

 भीतर  हम  714
 करोड़  रुपए  देने  में  सफल  हुए  हैं

 ।
 क्यां  यह  उपलब्धि  नहीं  है

 ?
 हम  यह  नहीं

 कह  सकते  कि  हमने  लक्ष्य  प्राप्त
 कर  लिया है

 ?
 हमने  लक्ष्य  पूरा  कर  लिया  है

 ।
 हमने  कार्यकुशलता

 बढ़ाई  है  ।  वर्ष  1980  में  हमने  ओवर टा इम  के
 रूप  में  36

 करोड़  रुपए
 का  भुगतान  किया  ।  हमने

 इसे  पूरी  तरह  बन्द  नहीं  किया  ।  कदाचार  की  शिकायतें  मिली  लेकिन  इसे  पुरी  तरह

 बन्द  नहीं  हमने  इसे  कम  कर  दिया  i  परिणाम  क्या  है  ?  1980  में  36  करोड़  से  इस  वर्ष

 हम  इसे  कम  करके
 10  करोड़  तक  ले  आए  यह  कमी  दो  वर्ष  के  भीतर  की  गई  है  ।  यह

 कुशलता  नहों  है  ।  क्या  हम  नहीं  कह  सकते  कि
 ag  कार्यो-कुशलता है

 ?

 आज  एक  प्रशन  पूछा  गया  था  कि  क्या  बेकिंग  क्षेत्र  को  कोई  हानि  हुई  है  ।  कोई  हानि  नहीं

 हुई  है  ।  इसके  विपरीत  लाभ  बढ़ता  जा  रहा है  ।  गत  वर्ष  1982  में  हम  77.86  करोड़  रुपए  का

 लाभ  कमा  पाए  थे  ।  जीवन  बीमा  निगम  क्षेत्र
 में

 31-3-83  को  समाप्त  दो  वर्षों  में  हमने  789

 करोड़  रुपए  का  लाभ  कमाया  जहां  कि  सरकार  की  हिस्सेदारी  39  करोड़  रुपए
 है  सामान्य  बीमा

 तथा  उसकी  नियंत्रित  कम्पनियों  fHATT  नियंत्रण  भी  वित्त  मंत्रालय  के  अधीन  हमने  190

 करोड़  रुपए  का  लाभ  कमाया  जहां  आयकर  घटकर  103  करोड़  रुपए  सामान्य  बीमा ने  अपने

 इतिहास  में  कभी  इतना  लाभ  नहीं  कमाया  है  |

 यदि  हम  कराये-कुशलता  लाना  चाहते  हैं  तो  हम  ऐसा  कर  सकते  लेकिन  इसके

 लिए  कुछ  रचानात्मक  कार्यवाही  की  आवश्यकता  है  लेकिन  जब  हम  कार्यवाही  करते  हैं  तो  इसकी

 प्रतिक्रिया  होती  बयोकि  कोई  भी  कायंबाही  को  पसन्द  नहीं  करता  ।  जब  हम  कार्य-कुशलता

 बढ़ाने  के  लिए  कुछ  अप्रिय  कदम  उठाते  हैं  तो  सभी  दिशाओं  से  हम  पर  आक्रमण  किया  जाता

 यह  हमारी  नियति  है  ।  हमें  यह  अवश्य  याद  रखना  चाहिए  कि  बैकिंग  क्षेत्र  में  तथा  बीमा  क्षेत्र  में

 एक  लड़ाकू  यूनियन  |  यदि  हम  किफायत  करना  चाहें  या  कार्यो-कुशलता  बढ़ाना  चाहें  तो  इसे

 कोई  भी  पसन्द  नहीं  करेगा  ।  कुछ  राजनेता  असंतोष  का  लाभ  उठाने  का  प्रयास  करते  हैं

 जब  भी  हम  कोई  छोटी-मोटी  कार्यवाही  करते  हैं  तो  यह  समस्या  सचदेव  हमारे  सामने  आती

 बैंकिंग  क्षेत्र  में  हम  एक  व्यतीत  को  एक  सीट  से  दूसरी  सीट  पर  स्थानांतरित  नहीं  कर  सकते  |

 मद्रास  में  एक  बैंक  में  अतिरिक्त  कर्मचारी  थे  ।  हमने  उन्हें  दूसरी  शाखा  में  स्थानांतरित  कर  दिया  ।

 जो  लगभग  100  गज  के  फासले  पर  है  केवल  तीन  भवन  छोड़कर  ।  जब  उन्हें  स्थानातरित  किया

 गया  तो  सारे  दक्षिण  भारत  में  स्थानातरित  के  विरोध  में  हड़ताल  हो  गई  ।  हमें  इस  स्थिति  का

 सामना  करना  पड़  रहा  हैं  ।  कुछ  राजनेता  तथा  अन्य  व्यक्ति  भी  उन्हें
 उत्सा  हित  करते हैं  |

 यदि  हम  ऐसी  चीजों  को  प्रोत्साहित  करेंगे तो  इसका  राष्ट्रीय  अर्थ-व्यवस्था  पर  कया  प्रभाव

 होगा  |  इसे  उत्साहित  करने  से  पुर्व  हमें  इस  बारे  में  सोचना  होगा  ।  हमें  ऐसे  कदमों  को  कार्यान्वित

 करना  चाहिए  त्या  इसके  प्रभावों  पर  निगरानी  रखनी  चाहिए  ।  मैं  जानता  हूं  कि  हमारे  द्वारा

 उठाए  गए  कदमों के  लिए  श्री  अग्रवाल  के  पास  प्रशंसा  के  शब्द  हैं  ।  दुर्भाग्यवश  सभी  लोग

 श्री  अग्रवाल  जैसे  नहीं  है  ।  हम  राजनीतिज्ञों
 को  ऐसे

 कदमों  का  विरोध  करने  की  आदत

 कर  उन्हें  जो  विपक्ष  में  dad  हैं  वे  महसुस  करते हैं
 कि  उन्हें  सभी  कदमों  का  विरोध  करना

 चाहे  ये  अच्छे  हैं  या  क्योंकि वे  विपक्ष  में  बैठ  हुए  हैं  ।
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 जनादेश  पुजारी [

 इसी  कारण
 यह  कहा  जाता

 है है  कि  रचनात्मक  विरोध  होना  चाहिए  ।  केवल  इसी  तरी के

 से  देश  की  अरे-व्यवस्था  का  विकास  किया  जा  सकेंगी  ।  अ  यथा  कोई  प्रगति  नहीं  होगी  ।

 हमें  इस  बात  का  पता  है  कि  कई  कमियां हैं
 ।  हमें  उनका  पता  लगाना  होंगा  |  उसके  बाद

 हमें  कार्यवाही  करनी  होगी  जिसमें  सभी  लोगों  को  सहयोग  देना  चाहिए  ।  हम  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में

 केवल  तभी  सुधार  ला  सकेंगे  ।  मेरे  विचार  में  इस  व्यवस्था  में  कोई  सुधार  नहीं  कर  सकते  ।

 मेरे  विचार  में  मैंने  उन  सभी  मुद्दों  काਂ  उत्तर  दे  दिया है  जो  यहां  उठाए गए  थे  ॥

 परन्तु  मैं  एक  बात  पर  जोर  दूंगा  कि  समाज  के  वर्गों  के  लिए  गए  कार्यक्रमों  क  लाभ  उत

 तक  पहुंचे  |  हम  यह  भी  सुनिश्चित  करेंगे  कि  rs  भी  बिचौलिया  व्यक्ति  बीच  में  इनका  लाभ  न

 उठाए  और  भष्टाचार  समाप्त  हो  जाए  |  परन्तु  मैं  यह  भी  अवश्य  कहूंगा  कि  उस  उद्देश्य  के

 हमें  विपक्ष  की  सहायता  की  आवश्यकता  होगी  |

 मुझे  बोलने  का  अवसर  दिया  गया
 जिसके  लिए  मैं  आभारी  हूं  परन्तु  मैं

 यह
 at

 कहना  चाहूंगा  प्रधान  मंत्री
 द्वारा  दी  गई  सहायता के  कारण  तथा  मेरे  वरिष्ठ  सहयोगी  वित्त

 मंत्री  द्वारा rat  गई  esa  के  कारण  मैं  यह  सब  करने  में  समर्थ  हुआ  हूं  ।

 श्रीमती  शालिनी  पाटिल  सांगली  )  मैं  नति  मंदी  श्री  प्रणव  मुखर्जी  को

 एक  व्यावहारिक  और  यथाधेंवादी  बजट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  बधाई  देती  हਂ  ।  उन्होंने  वितरण  को

 जिसने  बजट  को  चुनावी  बजट  कहा  रोकने  का  पहले  ही  प्रबन्ध  कर  लिया  है  ।  मैं  बलपूर्वक  यह

 कहती  हु  कि  यह  आम  आदमी  का  बजट  है  ।  वित्त  मंत्री  द्वारा  प्रस्तावित  रियायतों  के  द्वारा

 समाज  के  कमजोर  की  अत्यधिक  सहायता  की  गई  है  ।  यह  एक  ऐसा  दुर्लभ  अवसर  है  जबकि

 आम  आदमी  की  क्रय  शक्ति  ag  गई  है  अर  उस  पर  मौजूदा  बोझ  का  एक  भांग  कम  हुआ  है  ।

 ऐसा  सभी  खण्डों  पर  व्यक्तिगत  आयकर  दरों  में  कमी  के  कारण  हुआ  |  यह  सद्भाव

 सहानुभूति  और  स्थायी  सहायता  का  द्योतक है  ।  वित्त  मंत्री  की  कप  गांवों  में  रहने  वाले  उन  लोगों

 पर  भी  हुई  जिन्हें  खांडसारी  पर  उत्पाद  शुल्क  की  कभी  फा  लाभ  मिलेगा  ।  इसका
 आशय  है

 कि

 अधिकांश  ग्रामीण  जनता  का  जीवन  मिठास  से  भर  जाएगा  |

 वास्तविक  मूल्यों  में  मुद्रास्फीति  के  कारण
 होने

 वाली  गिरावट  को  ध्यान  सें  रखते
 हुए  धन

 कर  ढाँचे  में  प्रस्तावित  परिवर्तनों  का  भी  स्वागत  करिया  जाएगा  ।  चित्त  मंत्री ने  बिक्री  कर  स्थान
 पर  अतिरिक्त  उत्पाद  शुल्क  लगाकर  एक  नई  शुरूआत  की  बुनियादी  शुल्कों  में  बिक्री  कर
 केन्द्र  के  बजाए  पुरा  का  पुरा  राज्यों  को  जाता  था  ।

 इससे
 राज्य  पर्याप्त  प्रसन्न  होंगे  और  वे

 चक  चप  हो  जाएगे  जो  सदा  यहं  कहते  रहते  हैं  fe
 केन्द्र

 राज्यों  के  मूल्य  पर  लाभ  उठा  रहा  है  ।

 विद्युत  उत्पादन  में  उत्पाद  शुल्क  में  कभी  भी
 महत्वपूर्ण  है  ।  इससे  महाराष्ट्र  जपे  राज्य  को  और

 अधिक  संसाधन  जुटाने  में  सहायता  मिलेगी  |

 यह  बजट  मुद्रास्फीति  विरोधी  ये  बजट  जैसा  कि  कुछ  लोग  कहते

 चनावों  को  ध्यान  में  रखकर  तैयार  नहीं  किए  गए  है  अपितु  ये
 ये  प्रस्ताव  हमारे  दल की

 आधिक
 नीतियो ंके  क्रियान्वयन  विशेषरूप  से  हमारी  प्रिय  प्रधान  मंत्री  '  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी

 के  कार्य कम  ध्यान  में  रखकर  तयार
 किए  गए  हैं  ।  मंत्री

 ने  पद दलितों  और

 शोषित तों  की  सहायता  करने  हेतु  तथा  अन्य  सभी  विशेषरूप  से  मुद्रास्फीति  से  प्रभावित  एक

 निश्चित  आय  वग  के  लोगों  को  राहत  पहुंचाने  हेतु  विभिन्‍न  वित्तीय  नीतियों  का  बड़ी  कुशलता
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 उपयोग  किया  है  ।  अम  स्थानीय  लोगों  को  निर्धनता  के  विरुद्ध  संघर्ष  में  सहायता
 की  गई  है  और  एक  निश्चित  आय  वर्ग  के  लोगों  की  दशा  के  सुधार  करने  हेतु  दृढ़  निश्चय से  प्रयास

 किया  गया  है  ताकि  वे  सम्मान  से  जीवन-यापन  कर  सकें  ।

 उपाध्यक्ष  कया  मैं  इस  अवसर  पर  इस  पुनीत  सदन  का  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के

 लोगों  द्वारा  कई  वर्षों  से  अनुभव  की  जा  रही  पानी  की  कमी  की  गम्भीर  समस्या  की  ओर
 आकर्षति

 कर  सकती  हूं  ।

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  छः  तात्लुकों  और  सांगली  जिले  के  पूर्वी  भाग  अर्थात  तासगांव  और

 मिराज  पूर्वी  कामठे  खानपुर  और  अटपटी  में  हमेशा  औसतन  15  इंच  से  कम

 वर्षा  होती  है  और  वर्ष  प्रतिवर्ष  इसमें  भी  कमी  हो  रही  है  ।  कुंओं  में  पानी  लगभग  सूख  गया  है  ।

 पिछले  20  वर्षों  में  लगातार  सुखे  के  कारण  भूमिगत  जल  स्रोत  सुख  गए  अ।पको  आश्चर्य  होगा

 कि  300  से  400  फुट  तक  गहरे  जल  स्रोत  सूख  गए  हैं  ।  पिछले  वर्ष  सांगली  जिले  के  पूर्वी  भागों  की

 छः
 तहसीलों

 के  350  गांवों  को  टैकरों  के  द्वारा  पानी  सप्लाई  किया  गया  था  |

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  ग्रामीण  जनता  को  पेय  जल  उपलब्ध  कराने  हेतु  अत्यधिक  धन  व्यय

 किया  है  |  इस  वर्ष  पेय  जल की  उपलब्धता  की  स्थिति  भी  खराब  हुई  है  और  इससे  लगभग

 400  गांव  और  10  लाख  की  आबादी  प्रभावित  होगी  ।

 पेय  जल  की  समस्या  ने  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  सुखे  से  प्रभावित  इलाके  में  विकराल  रूप

 धारण  कर  लिया  है  ।  महाराष्ट्र  सरकार  ने  ग्रामीण  जनता  को  एक  सुगम्य  दूरी  के  भीतर  पेय  जल

 उपलब्ध  कराना  अपना  अनिवार्य  कत्तव्य  समझा  भारत  सरकार  के  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय

 द्वारा  डीपीए पी  और  डी०डी०  पी०  की  1982  की  टास्क  फोर्स  के  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  61  पर

 यह  स्पष्ट  रूप  से  उल्लेख  किया  गया  है  कि  पिछले  कई  वर्षों  से  सांगली  जिले  के  तासगांव

 और  पुरा  मिहांकल  और  जाट  ताल्लके ष्  काफी  समय  a  सूखे  से  प्रभावित
 क्षेत्र  रहे  हैं  ।

 ग्रामीण  जगता  को  पेय  जल  उपलब्ध  कराने  हेतु  सरकार  द्वारा  करोड़ों  रुपए  व्यय  किए  जा

 रहे  हैं  ।  ऐसा  अनुमान  है  कि  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  सम्पूर्ण  महाराष्ट्र  की  ग्रामीण  जनता  को  पेय

 जल  उपलब्ध  कराने  हेतु  1984  85  के  लिए  लगभग  100  करोड़  व्यय  किए  जायेंगे  ।  इससे  आप  पेय

 जल  समस्या  की  गम्भीरता  का  अनुमान  लगा  सकते  हैं  ।

 इन  परिस्थितियों  ग्रामीण  जनता  द्वारा  स्थान  परिवर्तन  करना  अनिवार्य  और  जब

 तक  पानी  की  सप्लाई  को  कोई  भरोसेमंद  और  बारहमासी  प्रबन्ध  नहीं  कर  दिया  जाता

 यह  प्रवृत्ति  ज्यामितीय  अनुपात  से  बढ़ती  रहेगी

 यह  प्रोत्साहन कारी  बात है  कि  महाराष्ट्र  सरकार  इस  समस्या  से  गम्भीरता  से  निपट  रही

 है  और  कृष्णा  जल  के  निर्णय  के  अनुसार  मानसून  के  दौरान  कुछ  भरोसें  मन्द  जल

 स्रोतों  को  दूसरी  ओर  मोड़ने  और  शिवसागर  से  कुछ  पानी  कोयना  नदी  में  छोड़ने  के  बारे  में

 विचार  किया  है  ।
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 स्थलाकृति  तथ्यों  के  कारण  कृष्णा  नदी के  जल  को  केवल  लिफ्ट  द्वारा  इन  सूखाग्रस्त

 क्षेत्रों  की  ओर  मोड़ने  की  आवश्यकता  है  ।  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  महारष्ट्र  सरकार  कृष्णा  नदी

 से  20  टी०  एम०  सी०  जल  लिफ्ट  करने  के  बारे में  सोच  रही  इस  जल  को  सांगली  जिले  के

 पूर्वी  भाग  के  जरूरतमन्द  ग्रामीण  लोगों  में  अत्यन्त  समझदारी  से  वितरित  किया  जाएगा  ताकि

 पूरा  न्याय  किया
 जा  सके  |

 कृष्णा  नदी पर  बनने  वाली इन  लिफ्ट  सिचाई  योजनाओं पर  सरकार के  कई  करोड  रुपये

 खर्च  होने  जरूरी  हैं  ।  महाराष्ट्र  सरकार  गये  पेय  जो  कि  मनुष्य  की  बुनियादी  आवश्यकता  है

 उपलब्ध  कराने  की  चुनौती  को  स्वीकार  करना  होगा  ।

 फिर  भी  समस्या  अत्यन्त  गम्भीर  है  और  इसमें  घन  और  वह  भी  निकट  भविष्य  में  लगाना

 आवश्यक  होगा  |  इसकें लिए  पर्याप्त  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  करना  जरूरी  होगा

 मैं
 माननीय  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करती हूं  कि  वहू  इस  समस्या  को ग्रामीण  जनता के

 पुनर्वास  की  समस्या
 के  रूप  में

 और  परियोजना  की  कुल  लागत  का  50  प्रतिशत  का

 दान  करें  ।

 इसी  अनुरोध  के  इस  प्रगतिशील  बजट  के  लिए  मैं  वित्त  मन्त्री  को  पुनः  बधाई  देती  हूं  ।

 घन्यवाद  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  अब  श्री  पेंचालेया  बोलेंगे  ।....  )

 संसदीय  खेल  तथा
 निर्माण

 और  आवास  मन्त्री  बूटा  eee  मुझे  आशंका  है  कि

 हम  कल  तक  इस  बजट  पर  वाद-विवाद  पूरा  नहीं  पायेंगे  ।  दी  गई  समय-सुची  के  अनुसार

 वित्त  मंत्री  को  कल  अवश्य  ही  उत्तर  दे  देना  चाहिए  ।  मैं  आपसे  अनुरोध
 करता  हूं  कि  आज  की

 बैठक  alt  दो  घंटे  के  लिए  बढ़ा  दें ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपकी
 अनुपस्थिति

 में  मैं  इन्हें  पहले  दी  सुचित
 कर  चुका

 श्री  बूटा  fag  एक  ओर  अनुरोध  है  ।  कल  के  लिए  ध्यानाक्षंण  प्रस्ताव  रखा  गया

 मैं  अत्यन्त  अनिश्चित  स्थिति  में  हैं  ।

 भी
 इन्द्रजीत  गुप्त  :  आपको  गम्भीर  कठिनाई  का  सामना  करना  चंगा

 श्री  get  सिह  मैं  तैयारी  का  काम कर  चुका  हूं  ।  और  मेरे  लिए  यह  ga  य  की  बात  है  कि  कल
 के  लिए  दिए  गए  ध्यानाकर्षण

 प्रस्ताव  पर  हस्ताक्षर  सभी  महिला  सदस्यों  ने  किए  हैं  और  मैं
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  शुक्रवार को  चर्चा  हो  जाएगी  जो  कि  एक  शुभ  दिन  भी  है  ।

 श्री  बूटा  सिह  परन्तु  मेरी  स्थिति  अत्यन्त  नाजुक  st  मैं  श्रीमती  दण्डवत

 से  बात न
 नहीं

 कर  सका  1  अतः  मैं  अपना  अनुरोध  प्रो  ०  दण्डवत  के  माध्यम  से  प्रेषित  करता  हं  ।

 मैं  अपनी  पत्नी  और  संसदीय  काय  मन्त्री  के  बीच प्रो०  मधु  sad

 मध्यस्थ  नहीं  बन  सकता  ।  e

 उपाध्यक्ष  महोदय  नहीं  |  वहू  चाहते  हैं  आप  अपने  प्रभाव  को  इस्तेमाल  करें  ।

 श्री  बूटा  सिंह  ऑफ  कृपया  मुझे  सहयोग  दीजिए  ।  और  मुक्के  विश्वास  है  कि  माननीय  महिला

 सदस्य  गण  होंगी  कि  कल  के  लिए  निर्घारित  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  पर  परसों  चर्चा  की  जा

 सकती  है|

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  जब  वे  इस  वाद-विवाद  की  अवधि  घंटे  अमर  बढ़ाने  के

 लिए  कह  रहे  हैं  तो  कया  वे  यह  अनुरोध  समय  पहले  नहीं  कर  सकते  थे  ।  अब  बजने  में  पांच

 मिनट

 हैं  और  अब  वे  यह  प्रस्ताव  रख  रहे  हैं  ।  आपको  सम्पूर्ण  बजट  वाद-विवाद  के
 समय  का  पता

 भी  यहां  कोई  भी  नहीं  होगा  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  विपक्ष  के  लगभग  सभी  सदस्य  इस  व्गदविवाद  में

 भागते  चुके  हैं  और  सत्ता  पक्ष  को  आर्कटिक  समय  दोषी  और  वे  बोलने  जा  रहे  हैं  और  यदि  हम  इस

 सूची  को  आज  पुरा  कर  लेते  हैं  तो  कल  मन्त्री  महोदय के  लिए  उत्तर  देना  होगा  और  तब  ह्म

 समय-सुची  के  अनुसार  होंगे  ।

 जसा  है  हम  समय-सुची  से  पिछड़  गए  हैं
 ।

 लोक  लेखा  स ary  संसाधन  चक्रबर्ती  :  ai  लसा स  मिति  में  यह  सगर  हो  गई

 कि  टम मध्याह्न  भवकांश  नहीं  परन्तु  मेरे  विचार  से  मन्त्री  महोदय  द्वारा  सभा  की  कार्यवाही

 प्रतिदिन  6  बजे  से  बढ़ाकर  8  बजे  कर  देना  एक  ज्यादती  है  ।

 )

 यदि  आप
 चाहते  हैं  कि  यह  ऐतिहासिक  न  होकर  फलदायी  हो  तो  इसे  छः  बजे के  बाद  बढ़ाने

 की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  आप  उपस्थित  रहकर  माननीय  सदस्य
 ७  #  थ  +  अ  क

 कया  कहते  हैं  यह

 सुनना  चाहते  यदि  सभा  खाली हुई  तो

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  सभी  सदस्यों  को  उपस्थिति में  यदि यह  अनुरोध  किया  जाता  तो

 मैं  रा  मकता  यह  ठीक  था  ।  परन्तु  सभी  सदस्य  उन्हें  सुचित  किए  बिना  चले  गये  हैं  ।
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 श्री  सत्य साधन  THA!  :  इसके  बावजूद  भी

 श्री  बूटा  मैं  आगामी  बजट  में  इसे  याद  रखने  का  प्रयास  करूंगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :  स्थिति  यह  है  कि  अभी  सत्ता  पक्ष  के  सभी  सदस्य  नहीं  बोले  मैं  केवल

 राज  बोलने  वाले  सदस्यों  से  अनुरोध  करन  चाहता
 हूं  ।  उन्हें  कल  कोई  काम  हो  सकता  है  और  वे

 कल  जाना  पसन्द  कर  सकते  ऐसे  सदस्यों  से  बैठे  रहने  और  बोलने  का  अनुरोध  किया  जाता  है  ।

 इसमें  कोई  कठिनाई  नहीं  हो  सकती  ।  विपक्ष  के  बहुत  से  सदस्य  बोल  चुके  हैं  ।
 केवल  एक  था  दो  सदस्य

 रह  गए  हैं  |  सत्तारूढ़  दल  के  सदस्यों  को  समय  मिल  सकता

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  आपके  अनुसार  आबंटित  समय  के  आठ  घंटे  शेष  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 केवल  पांच  घंटे  होंगे  ।

 थ्री  इन्द्रजीत  गुप्त :  मन्त्री  महोदय  द्वारा  कब  उत्तर  दिये  जाने  की  आधा  है  ।

 श्री  बूटा  सिह  :
 व  ल  चार  बजे  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सत्ता  पक्ष  के  सदस्यों  की  सूची  को  आज  पूरा  करा  दूंगा  |  कल  विपक्ष  के

 कुछ  य
 सदस्य  और  सत्ता  पक्ष  के  कुछ  सदस्य  बोलेंगे  और  तत्पश्चात  वित्त  मन्त्री  ।

 श्री  सतिया  अग्रवाल  :  मैं इस  मुद्दे  पर  सरकार  से  सहयोग  करने  के  लिए  तैयार

 हूं  परन्तु  मेरी  शिकायत  एक  बार  फिर  दर्ज  कर  ली  जाए  ।  यह  शिमला  समझौते  का  उल्लंघन  ।

 संसदीय  कायें  मन्त्री  विपक्षी  दलों  के  विभिन्‍न  ग्रुपों  को  विश्वास  में  नहीं  लिया  ओर  मुद्दे  पर

 उनसे  सलाह  नहीं  ली  ।  उन्हें  चाहिए  था  कि  वे  हमें  दोपहर  बाद  बुलाते  और  स्थिति  से  अवगत  कराते

 हम  उन्हें  कोई  रास्ता  बताते  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अग्रवाल  यदि  आप  से  बैठने  के  लिए  कहा  जाए  तो  आप  संसदीय

 कार्य  मन्त्री  यह  अनुरोध  कर  सकते  हैं  कि  जब  कभी  सभा  6-00  बजे  के  बाद  बैठे  तो  वह  अपके

 लिए  रात्रि  भोजन  की  व्यवस्था  कर  आपको  जाने  में  देर  हो  जाएगी  |

 श्री
 रामावतार  शास्त्री  :  उपाध्यक्ष  मेरा  कहना  यह  है  कि  क्या  हमें  काठ  के  घोड़े

 समय  रखा  है  |  fag  से  पुछते  नहीं  और  जब  चाहा  टाइम  बढ़ा  दिया  ।  काठ  के  घोड़े
 ह्म  नहीं

 qet  सिंह  जी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  पहले  ही  बीमार  बेहतर  होगा  आप  चले  जाएं  |

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :
 मैं  जाता  हूं  ।
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 पाया  महोदय  श्री  पुचालापत्ली  पेंचा लया  |

 6.00 ० हूप  घ०

 tot  पुचालापत्ली  पेंचा लै या  उपाध्यक्ष  मैं  वित्त  मन्त्री  द्वारा  ag

 1984-85  के  लिए  प्रस्तुत  किए  गए  बजट  का  विरोध  करता  है  ।

 इस  वर्ष  का  बजट  प्रधानतया  चना दी  बजट  है  ।  यह  आम  आदमी  की  आवश्यकताओं  की  पति

 हीं  करता

 इस  बजट  में  कृषकों  को  बिल्कुल  मला  दिया  गया  है  यह  बजट  समाज  के  उच्च  वर्ग  लोगों

 के  लिए  ही  अभिप्रेत  है  ।  मैं  इस  बजट  का  विरोध  करने
 के  लिए  बाध्य  हूं  ।

 यह  चुनाव  वर्ष  है  ।  पिछले  Fo  वर्षों  के  दौरान  मौजूदा  सरकार  की  असफलताओं

 को  छिपाने  का  प्रयास  किया  गया  सत्ता  पक्ष  का  मुख्य  sear  कुछ  रियायतें  देकर  लोगों की

 आंखों  में  ga  को  शना  है  और  आगामी  चुनावों  में  बोट  प्राप्त  करना  है  ।  इसी  कारण  उन  होने  20-
 सूत्री

 कार्यक्रम  को  विशिष्ट  स्थान  है  ।  इस  बजट  में  रियायतें  देने  का  प्रयोजन केवल  किसी  भी  प्रकार

 वोट  प्राप्त  करना  है  ।  ये  रियायतें  लोगों  की  सेवा  करने  के  न  इक  से  नहीं  दी  गई  हैं  ।

 दस

 वर्ष  20  सुन्नी  कार्यक्रम  के  लिए  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  47  प्रतिशत  अधिक  आबंटन

 किया  गया  है  |  यदि  सरकार  ने  इस  कार्यक्रम  को  ईमानदारी
 से  तैयार  fea  होता  और  बदकिस्मत

 लोगों  के  उद्धार  के  लिए  इसे  लागू  कि
 होता

 तो  सम्पूर्ण  विपक्ष  इसका स्वागत  करता  |  इस  अच्छे

 काम  के  लिए  हमने  सरकार  से  स्वेच्छा  दे  सहयोग  a  ।  परन्तु  दुर्भाग्यवश  सत्ता  पक्ष  इसे  अपने

 प्रचार  के  लिए  इस्तेमाल  कर  रहा  है
 ।

 ग्रह  उनका  प्रमुख  चुनाव  घोषणा-पत्र  होगा  ।  सत्ता  पक्ष  के

 प्रचार  हेतु  सार्वजनिक  घन  को  इस्तेमाल  रने  का  बा  मतलब  है  ?  उपलब्ध  आँकड़ों  से  स्पष्ट  होता

 है  कि  पिछले  at  इस  कार्यक्रम  के.लिए  भी  आबंटित  पुरी  राशि  को  सरकार  इस्तेमाल  कर  पाने  में

 असफल  रही  है  ।  यदि  ऐसी  बात  है  तो  मेरी  समभ  में  नवदीं  आता  कि  इस  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  इस  वह

 कर  पायेगी  |  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  सम्बन्धी सरकार  इतनी  बड़ी  राशि  को
 कसे  इस्तेमाल

 राम  समिति  ने
 पिछले  यह  कहा  था  कि  इन  योजनाओं  के  लिए  धन  का  उपयोग  करने  हेतु

 प्रशासनिक  स्तर  पर  कोई  अच्छी  तैयारी  नहीं  की  गई  थी  ।  इस  वर्ष  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित

 डूनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति  ने  8  1984  को  संसद  में
 प्रस्तुत  अपने

 प्रतिवेदन
 में  यह

 शिकायत  की  है  कि  केवल  7  मंत्रालयों  और  ferarait  ने  आदिवासी  क्ष ेat  के  लिए  विशेष  कार्यक्रम

 बनाए  यदि  यह  सोचते  हैं  कि  पर्याप्त  पृष्ठभूमि  के  बिना  आप  बदकिस्मत  लोगों  तरक्की

 के  लिये  इतनी  बड़ी  रिकी  उपयोग  करते  हैं  तो  यह  आपकी  मन  है  ।  अपने  प्रशासनिक  तंत्र

 को  सुदृढ़  कीजिए |
 पहले  वे  कार्यक्रम  बनाइये  जिन्हें  अप  सफलतापूर्वक  कर  सकते  हैं  ।  तब

 इन  ओं  पर  धन  व्यय  क  केवल  तभी  भाप  इन  योजनाओं  के  लिए  विशाल  आबंटन  के

 लए
 *

 तेलगू  में  रि दिए  गए  मूल  भाषण  के  अंग्रे
 जी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूप  ह  ह  ह
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 प्रति  न्याय  कर  सकते  अन्यथा  मझ  आशंका  कि  इतने  बड़े  आवंटनों से  केवल  भ्रष्टाचार

 को  मिलेगा  a  आशा  है  कि  म।ननीय  वित्त  मंत्री  इस  मद्दे  पर  गौर  करेंगे  ।

 देश  में  लगभग  सभी  राज्यों  को  प्रतिवर्ष  या  तो  गम्भीर  सुखे  का  या  अनियन्त्रित  बाढ़  का

 सामना  करना  पड़ता है  ।  प्रत्येक  ना  इन  राज्यों  को  जान  और  माल  की  अपार  क्षति  उठानी  पड़ती

 राज्यों  के  लिए  अपने  अल्प  स्रोतों  से  प्राकृतिक  विपदाओं  का  सामना  करना  भर  साथ  ही  विकास  के

 लिए  ओं  को  क्रियान्वित  करना  असम्भव  होता  जा  रहा  यह  विशेषरूप  से  आंधप्रदेश  के

 मामले  में  सव  है  ।  एक  ओर  रायलसीमा  और  तेलंगाना  निरन्तर  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  में  तथा

 दूसरी  ओर  सदा  बाढ़  की  चपेट  में  रहने  वाले  तटीय  क्षेत्र  में  राहत  कार्यों  पर  हमें  प्रतिवर्ष॑  काफी  घन

 व्यय  करना  पड़ता  है  ।  कांग्रेंस  पार्टी  जिसने  पिछले  35  वर्षों  तक  हमारे  राज्य  पर  शासन  किया  है

 राज्य  को  इन  प्राकृतिक  विपदाओं  से  amas  लिए  वास्तव  में  कुछ  नहीं  किया  है  ।  उन्हें  केवल  यह

 जानकारी  थी  फि  किसी  को  मुख्य  मंत्री  कसे  बनाया  जाए  और  फिर  उसे  कुर्सी  से  कसे  हटाया  are

 राज्य  को  निरंतर  सुखे  और  बाढ़  को  स्थिति  से  बचाने  के  लिए  योजनाओं  को  क्रियान्वित  करने  का  उनके

 पास  समय  नहीं  था  ।  परिणामस्वरूप  श्री  एन०  टी०  रामाराव  के  नेतृत्व
 भें

 विमान  सरकार  को  एक

 नाजुक  स्थिति  का  सामना  करना  पड़  रहा  पिछले  ag  बाढ़  के  कारण  हमें  भारी  नुकसान  उठाना

 पड़ा  ।  मानो यही  पर्याप्त  नहीं  इस  वर्ष  12  से  18  फरवरी
 तक  वर्षा  हुई  और  पहले  से  ही

 पंग  अर्थव्यवस्था  पुर्णतया  ढह  गई  |  इस  भारी  वर्षा  के  कारण  चित्त  र  जिलों  में  भारी

 नुक़सान
 हुआ  ।  लगभग  एक  सौ  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  ।  यह  केन्द्र  सरकार  का  उत्तरदायित्व  है  कि

 वह  ऐसे  नाजुक  समय  में  हमारी  राज्य
 सरकार

 फी  परन्तु  केन्द्र  में  कोई  भी  राज्य  की

 स्थिति  के  प्रति  चिन्तित  दिल्लाई  नहीं  देता  ।  यहं  तक  कि  इन  परिस्थितियों  में  राज्यों  को  जो  थोड़ी-सी

 सहायया  दी  जाती  नहू  ऋण  के  रूप  में  दी  जाती  ञ  यदि  केन्द्र  इस  नीति  को  नहीं  त्यागता तो

 आप  राज्यों  की  विविधतापूर्ण  स्थिति  की  कल्पना  कर  सकते  मैं  इस  अवसर  पर  माननीय  वित्त

 मन्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इंस  प्रकार  के  दृष्टिकोण  को  छोड ़दें  और  तत्काल  भावुक

 वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराएँ  ।

 मैं  पहले  हो  बता  चका  हूं  कि  राज्यों  की  संसाधन  स्थिति  कमजोर  है  ।  इस  बजट  में

 दी  गई  छट  से  उनकी  वह  अल्प-धनराशि  भी  छीन  ली  गई  जिसे  a  इन  करों  के  माध्यम  से  प्राप्त

 किया  करते  थे  |  इस  वर्ष  घोषित  की  गई  छट  से  राज्य  सरकारों  पर  भ्रत्यन्त  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 अब  वे  और  भी  गरीब  हैं  ।
 जनता  के  समक्ष  स्वयं  को  एक  अच्छा  आदमी  fag  करने  के  वित्त

 मंत्री  महोदय
 ये  कर  और  कमी  की  घोषणा  राज्य  सरकारों  को  धक्का  पहुंचाया है  |

 अपनी  कूटनीति  के  लिए  वहू  aifeen’  का  सम्मान  पाने के  अधिकारी  हैं  ।  इस  कदम  से

 राज्यों  की  वित्तीय  स्थिति  और  भी  कमजोर  हो  गई  जबकि  केन्द्र  एक  बड़ी  सीमा  तक  अप्रभावित

 रहेगा  ।  हमारे  संघीय  ढ़ांचे  को  यह  एक  बहुत  गहरा  आघात  है  |

 हाल  ही  बड़  पैमाने  पर  ऋण  वितरण  कार्यक्रम  एक  विडम्बना  बन  गया  रह  प्रदान

 करने  की  पात्रता  निश्चित  करना  बेक  अधिकारियों  का  कर्तव्य  है  ।  इसके  लिए  एक  निश्चित  तरीका
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 अपनाना  होता  है  |  परन्तु  बड़े  आइये  की  बात  है  कि  सत्तारूढ़  दल  इस  कार्यक्रम  की  अपने  प्रचार  हेतु

 प्रयोग  में  लाने  का  प्रयास  कर  रहा  है  ।  कुछ  दिन  पुर्व  ही  हमारे  वित्त  मन्त्री  महोदय  ने  21  राष्ट्रीयकृत

 बेंकों  के  अध्यक्षों  को  आगामी  दो  मास  के  भीतर  200  करोड़  रुपये  वितरित  करने  के  निदेश  लिए

 सरकार  के  इस  tad  की  निंदा  की  जानी चाहिए  ।  काँग्रेसी  नेतागण  अपने  प्रचार  हेतु  इन  समारोहों

 में  उपस्थित  होते  हैं  ।  इन  वित  कार्यक्रमों  प्रबन्ध  पर  पर्याप्त  धनराशि  व्यय  की  जा  रही

 है  |  यदि  कुछ  और  समय  तक  इन  ऋण  मेलों  का  आयोजन  चलता  रहा  मन  आशंका  है

 कि  रुग्ण  मिलों  की  जिन्होंने  पहने  से  ही  हमारी  अहं-व्यवस्था  को  पूरी  रह  बर्बाद  करके  छोड़

 दिया  शीघ्र  ही  रुग्ण  बेक  भी  सामने  आ  जायेंगे  ।

 दुर्भाग्य  से  हमारे  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  अपने  बजट  में  की  उपेक्षा  की  है  ।

 उर्वरक  और  कीटनाशक  आदि  जो  कि  हमारे  किसानों  के  लिए  अति  आवश्यक  किसी  प्रकार  की

 छूट  अथवा  शुल्क  में  कमी  प्रदान  नहीं  की  गई  है  ।  उस  बजट  कौन  समर्थन
 जो  फि  हमारे

 गरीब  किसानों  की  उपेक्षा  करता

 2035  करोड़  रुपये  के  पुरा  न  किये  गये  घाटे  में  से  1762  करोड़  रुपयों  का  अभी  भी  कोई

 लेखा  नहीं  इससे  कालाधन  पनपेगा  और  भ्रष्टाचार  को  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।  आवश्यक  वस्तुओं  की

 कीमतों  में  भारी  विधि  होगी  ।  धनकर  लगाने  की  सीमा  को  एक  लाख  रुपये  से  बढ़ाकर  दो  लाख  करके

 तथा  कूलरों  और  पंखों  पर  उत्पाद  शुल्क  में  कमी  की  घोषणा  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  एक  बार

 फिर  यह  fag  कर  दिया  है  कि  उनका  बजट  केवल  अमीरों  के  लिए  है  ।  ऐसा  लगता  है  कि  हमारे  वित्त

 मंत्री  महोदय  को  इस  बात  का  पता  ही  नहीं  है
 कि ग्रामीण  भारत  के  गरीब  लोंगों  को  यह  पता  ही

 नहीं  है  कि  कलर  या  पंखा  क्या  होता है  ?

 बजट  जो  कि  केवल  अमीरों  के  लिए  है  ने  कि  गरीबों  के  जो  कि  केवल

 तनिक  उद्योगपतियों  के
 लिए  लोध कारी  गरीब  किसानों  के  लिए  राज्यों  के  विरुद्ध  केन्द्र  का

 ams
 करता  जो केवल  आगामी  चुनावों  के  लिए  सत्तारूढ़  पार्टी  के  भविष्य  को  .  बनाता  है  और

 जिसे  राष्ट्र  की  प्रगति  के  लिए  नहीं  बनाया  गया  ag  केवल  te  करने  योग्य  है  ।  मैं  तेलगु  देवास

 टीं
 की  ओर  से  इस  बजट  को  विरोध  करता  हूं  ।

 यह  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  मैं  आपका  आभारी  घयन्वांद  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  वाई०  महाजन  |

 af  कुचर  राम
 :  उपाध्यक्ष  मैं  कल  से  प्रतीक्षा  कर  रहा  हुं  ।  मेरो

 नाम
 कल  की  लिस्ट  में  था  ।  मैं  आज

 खाने  भी  नहीं  गया  ।  यह  कसे
 होगा

 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय :  इसीलिए  तो  हम  आज  देर  तक  बैठ  रहे  आपको  आज  अवसर
 धीरज  रखिए  ।  मैं  आप

 सभी
 को

 बुलाऊंगा
 |

 श्री  कुवर  राम  : कल
 की  सुची  में  श्री  का
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 नाम  आपसे  ऊपर  था  ।  आप  में  कभी  भी  गलती  नहीं  निकाल  सकते  हैं  मैं  यह  तो  नहीं  कहता  हूं  कि

 कोई  गलती  नहीं  क्योंकि  मैं  भी  तो  एक  इन्सान  हूं  और  मनसे  हो  सकती  है  ।  परन्तु

 इसमें  मैंने  कोई  गलती  नहीं  की  है  ।  श्री  महाजन  का  नाम  ऊपर  आप  आकर  सूची  देख

 सकते  हैं  ।  मेरे  लिए  सभी  सदस्य  बराबर हैं  ।.  मैंने  श्रीमती  शालिनी  पाटिल  को  इसलिए  प्र।थ  मिलता

 दी  थी  क्योंकि  वह  महिला  हैं  शौर  वह  बोलकर  के  जाना  चाहती  थीं  ।  किसी  और  सदस्य  को

 नहीं  दी  जायेगी  ।  श्री  रामावतार  शास्त्री  मेरे  लिए  तो  सभी  सदस्य  ब  बराबर  हैं  |

 श्री  बाई०  एस०  महाजन  |

 श्री  वाई०  एस०  महाजन  उपाध्यक्ष  मुक्के  भी  उस  AAT  वृन्धगान  में

 अपनी  आवाज  मिलाने  की  अनुमति  जिसने  1984-85  के  बजट  के  प्रस्तुतीकरण  का  ठीक  ही

 स्वागत  किया है  |

 हमारे  समाज  का  एक  भी  वर्ग  या  भाग  ऐसा  नहीं  जिसने  इसका  स्वागत  नहीं  किया  हो

 एक  छोर  पर  निगमित  क्षेत्र  है  जो  कि  और  उत्पाद  शुल्क  में  कटौती  करके  जो  राहतें  प्रदान

 की  गई  हैं  उनसे  प्रसन्न  हैं  ।  दुसरे  त्रिनिमेयता  खण्ड  के  अधीन  एक  करोड़  रुपये  से  लेकर  पांच  करोड़

 तक  की  भारी  छूट  बढ़ाना  और  तीसरे  4  करोड़  रुपये  तक  के  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेक  के

 ऋण  पर  ब्याज  की  दर  में  एक  प्रतिदिन  की  कमी
 करना

 इन  परिवर्तनों  से  मांग  का  पुनर्जीवन  सदाकत  होगा  ।  व्यवसायी  समुदाय  ने  इसका  रचनात् मं क्त

 और  काल्पनिक  बजट  के  रूप  में  स्वागत  किया  है  ।  दूसरी  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्य  क्रम

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  जैसे  गरीबी

 कम  करने  वाले  कार्यक्रमों  के  लिए  भारी  आबंटन  के  परिणामस्वरूप  गरीबी  भर  बेरोजगारी  की

 समस्याओं  का  हल  करने  के  निश्चित  आसार  हैं  |  ग्रामीण  विकास  मन्त्रालय  का  कुल  आवंटन  932

 करोड़  रुपये  का  होगा  जो  कि  1983-84  में  प्रदान  की  गई  राशि  से  लगभग  दो  गुना  समेकित

 ग्रामीण  विकास  कायें  क्रम  के  अन्तरगत  ही  लाभ  उठाने  वालों  की  संख्या  लगभग  30  लाख  आँकी  गई  है  ।

 rater  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  और  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  aT  1984-85

 के  दौरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  550  क।य  दिवस  प्रदान  करेंगे  तथा  वे  पैमाने  पर  ग्रामीण  क्षेत्रों में

 लाभदायक  रोजगार  के  अवसर  पदा  करेंगे  तथा  गरीब  ग्रामीणों  में  कय  शीत  हस्तांतरित  करेंगे  ।  इन

 कार्यक्रमों  से  हमारे  देश  के  लाखों  लोगों  के  जीवन-स्तर  में  सुधार  उत्पादक
 आस्तियां

 पैदा  होंगी  और  इंस  प्रकार  विकास  की  गति  को  मजबूत  बनायेंगे  ।  वेतनभोगी  लोगों  WEqTH-ay

 भी  हमारे  समाज  का  एक  महत्वपूर्ण  अ  ग  है  और  आयकर  मंहगाई  भत्ता  दरों  में  तथा  सम्पदा  शुल्क

 में  परिवर्तन  जेसे  बजट  उपबन्धों  के  बारे  में  प्रसन्न  होने  का  उनका  अवसर

 इस  वर्ष  की  6  से  7%  की  बृद्धि  दर  के  साथ  समाप्ति  की  सम्भावना  जो  कि  संतोषजनक

 ifz  दर  है  ।  खाद्यान्नों  का  feats  उत्पादन  हुआ  और  1983-84  में  कुल  कृषिजन्य  उत्पादन  में

 लगभग  9o  की  वृद्धि  दर्शायी  गई  है  ।  औद्योगिक  उत्पादन  में  4.5%  वृद्धि  के  साथ  छठी

 योजना  प्रथम  चार  gts  दौरान  कुल  राष्ट्रीय  उत्पाद  की  वुद्धि  दर  5.2%  के  लक्ष्य  को  छ
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 लेगी  |  इस  तथ्य  को  देखते  हुए  यह  एक  उल्लेखनीय  उपलब्धि है  कि  fasr  के  अधिकांश  विकसित

 और  विकासशील  देशों  में  विधि  की  दर  अपेक्षाकृत  कम  है  ।  विकसित  देशों  में  मंदी  की  गंभीर  cafe  से

 अत्यन्त  प्रत् किल  स्थिति  उत्पन्न  कर  दी  थो  जिसने  सामान्य  वर्ना  और  विकास  के  विरूद्ध  मोर्चा  जमाया

 था  ।  इसके  . साथ-साथ  उनके  द्वारा  अपनाई  गई  वे  संरक्षणवादी  नीतियां  भी  जिन्होंने  अन्तर्राष्ट्रीय

 पुनर्जागरण  कौ  संभावनाओं  को  कम  कर  दिया  था

 भारत  को  गत  at  गंभीर  सूखे  की  स्थिति  का  सामना  करना  पड़ा  था  जिसके  कारण  1330

 लाख  टन  के  पिछले  उत्पादन  की  तुलना  में  1280  लाख  टन  उत्पादन  ही  हुआ ।

 योजना  के  प्रथम  चार  वर्षों  के  दौरान  5.2%  की  वृद्धि  दर  की  यह  उपलब्धि  जिद

 इस्पात  उर्वरक  और  परिवहन  जैसे  महत्त्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  भारी  भिवेशीं  के  काल हुई  श्री  ।

 हमारा न  केवल  आधारभूत  ढ़ाँचे  के  कार्य-निष्पादन  में  सुधार  हुआ  अपितु  भावी  से

 निपटने  के  लिए  इस  क्षेत्र  फो  सफल  बनाने  इन  महत्त्वपूर्ण  क्षेत्रों  की  क्षमता  में  व्याप्त  बद्ध

 की

 योजनागत  बिकास  की  हमारी  alfa  सफल  रही है  ।  अनुभव  बे  ag  दिखा  दिया  है  कि

 कृषिजन्य  विकास  की  हमारी  नीति  सदाकत  इसने  हमें  वर्ष  1979-80.  और  1982-83  में

 गंभीर  सूखे  की  स्थिति से
 निपटने  में  हमें  सफल  बनाया  ।  इस  वर्ष  हम  लगभग  1420  लाख  टन

 खाद्यान्न  की  नई  ऊंचाई  को  छूने  बाले  हैं  जो  कि  लगभग  12%  की  वुद्धि  इससे  पता  चलता है

 कि  सिंचाई  का  विस्तार  उत्पादकों  को  लाभकारी  कीमतें  देकर  afar  उपज  देने  वाले  बीजों

 की  किस्मों  तथा  रसायन  उ  रनों  तथा  अन्य  आदानों  व्यवस्था  के  जरिए  निमार  रहने  वाली

 हमारी  नीति  से  eye  समुदाय  के  उत्पादन  और  समृद्धि  का  विस्तार  सुनिश्चित  है  ।  यद्यपि  सुखे  की

 स्थिति  के  कारण  कुछ  वर्षों  से  इस  अतिरिक्त  पैदावार  पर  रोक  लग  गई  बुद्धि  आप  प्रत्येक  पांच

 वर्षीय  अवधि  का  औसत  लें  .  तो  हम  देखते  हैं  विधि  दर  निरन्तर  बढ़ती  रही

 श्री  सुनील  मेरा  यहां  नहीं  मैं  उनके  तके  का  खण्डन  करना  चाहडह्डा  इन्होंने  ag  तके

 दिया  है
 कि  इस  सरकार  के  पास  कृषि  विकास  के  लिए  कोई  नीति  नहीं  है  मैं  कहता  हूं  कि  यह  जन्नत

 थी  सुनील  da  ने  इस  बोत  से  इन्कार  किया है  कि  सरकार  को  कृषि  विकास  सम्बन्धी  कोई

 नीति  थी  तथा  इस  निकले  पर  पहुंचने  के  fac  उन्होंने  आँकड़ों  में  हेर  फेर  की  है  ।  बची  विकास

 सम्बन्धी  हमारी  नीति है
 और  यह  एक  ठोस  नीति  इस  बात  को  तीन  तथ्यों  से  सिद्ध  किया

 जा  सकता है  वर्ष  1950-51  में  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  50.8  मिलियन  दन  था  जबकि

 1983-84  में  उत्पादन  144  मिलियन  टन  अर्थात  आशो  जना  के  प्रथम  वर्ष  की  अपेक्षा  तीन  गुना  अधिक

 उत्पादन  होने  की  सम्भावना  है  ।  कंचन  इस  देश  में  ही  अपितु  विश्व  के  अन्य  सभी  देशों  में

 भी  कृषि  उत्पादन  में  आवश्य
 क  रूप  सें  उतार  चढ़ाव  हो  रहा  है  |  उत्पादन  में  उतार-चढ़ाव होने  क  अर्थ

 नहीं
 है  कि  नीति  का  आस्तित्व  ही  नहीं  है  यदि  आप  प्रत्येक  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  का  औसत

 उत्पादन  लेकर  ग्राफ  बनाएं  तो  आप  देखेंगे  क्रि  उसमें  लगातार  विधि  हो  रही  अपनी  afa

 नीति  के  कारण  ही  संकट  की  अवधि  के  दौरान  हम  घाटे  को  न्यूनतम  स्तर  पर  रखने  में  समर्थ  हो  सके
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 एस०

 इससे:श्पष्ट  हो  जाता  हैं  कि  मैं  योजना  आयोग  का  कथन  क्यों  उद्धत  कर  रहा  हूं--नया  शिविर

 पिछले  शिख़र  निश्चित  ही  ऊंचा  है  अभी  हाल  में  उत्पादन  में  हुई  कमी  को  छोड़कर  उत्पादन

 हमेशा  गत  वर्ष  की  तलना  में  अधिक  रहा  जब  से  देश  ने  विकास  का  माग  अपनाया

 है  कृषि  क्षेत्र  में  प्राप्त  नवभक्ति  और  ललीचेपन  का  यह  एक  अधिक  यथा थें वादी  उपाय  है

 अब  मैं  कुछ  ase  औद्योगिक  उत्पादन  के  में  कहना  चाहता  हूं  ।  वर्तमान  सरकार  के

 सत्तारूढ़  होने  के  बाद  4  ag  की  अवधि  औद्योगिक  उत्पादन  की  वृद्धि  दर  औसतन  5  प्रतिशत  रही

 है  छठी  य
 योजना  में  निर्धारित  8  प्रतिश्त  लक्ष्य  से  काफो  कम  है  ।  निश्चय  ही  चाल  वर्ष  में

 4°5  प्रतिशत  काले-निष्पादन  gar  जोकि  बहुत ही  कम  है  और इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  हमारी

 औद्योगिक  नीति  बेहतर  क्षमता  उपयोग
 पर

 बल  देकर  उत्पादन  बढ़ाने  की  ऐसा  gar

 में  कमी  के  .  कारण  उद्योग  विशेष  की  जिन  समस्याओं  का  समाघान  के  लिए इस  वर्ब  के

 दौरान  कदम  भारतीय  औद्योगिक  बिकास  get  ने  राज्य  fara  बोर्डों  और

 सड़क  परिवहन
 नियमों  को  उपकरण

 खरीदने  के  लिए  बिलों  कटौती  करने  वाली  योजना

 के  अन्तत  अच्छी  सुविधाएं
 प्रदान  को  तथा  टिकाऊ  वस्तुएँ  बनाने  वाले  कई  उद्योगों  से

 कम
 शुल्क

 लिये  गया  ।  अभी  इस  वर्ष
 भी

 '
 उत्पादन-दर  कम  है  क्योंकि  कुछ  महत्वपूर्ण  उद्योगों

 कागज
 ate  पटसन  और  बेगम  '  निर्माण  नदी  में  काफी  कमी  होने  के  कारण

 इस वर्ष
 वृद्धि

 दर  काफी  कस  रही  हमारे  औद्योगिक  ढांचे  की  समस्याओं  का  समाधान  योजना

 आयोग

 दा

 द्वारी  बनाए  गए  कौन  उपायों  में  निहित  है  ।  ये  निदान  हैं--प्रौद्योगिकी  का  बढ़िया  किस्म

 के  उत्पादों  की  आयोजनों  तथा  अधिक  प्र भावकारी  प्रबन्ध  प्रणाली  ।  औद्योगिक  ढांचे  निराशा  का  एक

 कारण  यह  है  किं  हमारे
 सरकारी  क्षेत्र में  इस  उष  भारी  घाटा  होना  शरू  हो  गया  1982-83

 के  दौरान  इसे  600  करोड़े  रुपये  का  लाभ  लेकिन  सरकारी  क्षेत्र  की  कतिपय  इकाइयों  में

 हुई  भारी  हानि  इस  लाभ  कि  कारण  सामने
 न  आ  यह  adi  तथा  तेल

 उत्पादक  ने  ही  पूरा  किया
 इस  वर्ष भी  हमें  भारी  घाटा  होने  जा  रहा  इस  सम्बन्ध में

 त्रिदोष  रूप  सें  इस्पात
 उद्योग  जिम्मेदार  हैं  ।  लेकिन  हम  इस्पात  मंत्रालय  को  दोष  नहीं  दे  सकते  क्यों कि

 get
 मंत्रालय  को  मांग  में  मंदी  सामना  करना  पड़  रहा  है  और  परिणामस्वरूप  भंडारों  का  ढेर

 लगें गयी  हम  इस्पात  क़ा  निर्यात  करने  पर  विचार  कर  रहे  थे  नत  कुछ  बाहरी  परिस्थितियां हैं

 जिनका  संभवत  हम  सामना  नहीं  कर  सकते  सरकारी  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  सरकार  ने  बहुत  चिता

 व्ब्यचेत' की हैं अर और  इसका  कारण  यह  है  कि  संरकारी  क्षेत्र  हमारे  औद्योगिक  ढांचे  का  प्रतीक

 faery  eat  सरकार  द्वारा  यह  बहुत  रचनात्मक  काम  किया  गया  है  ।  इससे  35,000  करोड़

 wae  आमदनी  होती है  और  उस  क्षेत्र  में  20  लाख  लोग  काम  कर  रहे  और  इस  समूचे

 भौयौभिके  ढांचे  पर  ही  उद्योग  तथा  हमारे  आधिक  जीवन  में  विकास  दर  निम्र  है  ।

 a नदो  सुभाव  देना  चाहता  यह  बहुंत  बड़ा  विषय  हैं--मैं  इसी  पर
 विस्तार

 से  नहीं

 सकता
 ।
 ण  यह  है

 कि  सरकारी  स्वामित्व  तथा  प्रबन्ध  हज  कुशलता  छिपाने  तथा  अनावश्यक

 खप से  लोगों  का  रोजगार

 बढ़ाने

 के  साधन  बन  गए
 हैं

 जिसके  कारण  प्रबन्ध  व्यवस्था  सही  नहीं  रहती

 ड्  ्
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 आप  रोजगार  का  मामला  लीजिए  कुछ  gata  va  हैं  जहां  50  प्रतिशत  लोग  फालतू  हूँ  तथा

 दूसरे  उद्योग में  30  प्र  तहत  लोग  फालतू  हैं  ।  हम  जनता  को  सड़क  पर  नहीं  फें  क  सकते  और  इसलिए

 हमारे  सरकारी  क्षेत्र  में  घाटा  होना  स्वाभाविक  जब  तक  हम  उन  उद्योगों  की  वाणिज़्यिक  आधार

 पर  नहीं  चलाते  अथवा  उनका  ढांचा  लचीला  नहीं  अर्थात  यदि  मांग  काम  है  अथवा  उत्पादन  में

 कमी  आती  है  अथवा  क्षमता  का  कम  उपयोग  तो  आपको  श्रमिकों  की  संख्या  कम  करनी  होंगी  ।

 और  ऐसा हम  कर  नहीं  सकते  ।  जव  तक  हम  बसा  नहीं  जब  तक  हम  :  सरकारी  क्षेत्रों में

 लचीलापन  नहीं  हमारे  लिए  घाटे  की  समस्या  का  सामना  करना  कठिन  होगा  ।

 हमारे  वित्त  मंत्री  महोदय  कहते  हैं  कि  वें  इकाइयाँ  जीवंनक्षय  होनीं  चाहिए  ।  और  यदि  वे

 इकाइयाँ  जीवनक्षय  नहीं  हैं  तो  उन्हें  बन्द  क्यों  कर  दिया  हम  उन्हें  बन्द
 नहीं

 कर  सकते

 क्योंकि  वे  सरकारी  इकाइयाँ  हैं  और  जैसे  उनकी  सामाजिक
 जिम्मेदारी है

 aa  ही  हमारा  भी

 सामाजिक  दायित्व है  ।  यह  एक  राजनैतिक  समस्या  कारण  मैं  कहता  हुं  कि  हमारे  लिए  इस

 समस्या  का  सामना  करना  कठिन  है  |

 दूसरा  कारण  मस्तान  कच्चे  तेल  के  उत्पादन में  वृद्धि  अन्य  वस्तुओं के

 आयात  में  कमी  आने  के  परिणामस्वरूप  मस्तान  दोष  की  स्थिति  अच्छी  बनी  रही  |  1984

 के  अन्त  तक  विदेशी  मुद्रा  साधन  वित्तीय  ae  के  आरंभ  की  अपेक्षा  431  करोड़  रुपये  aaa  थे  ।  इससे

 सिद्ध  होता  है  कि  सरकार  द्वारा  छठी  पंचदर्षीय  योजना  के  आरंभ  में  अपनाई  गई  ara  समायी अन

 नीति  सही  इस  कारण  हमें  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  1.1  बिलियन  डालर  की  अन्तिम  कीमत

 नहीं  लेनी  पड़ी  ।  मुझके  याद  है  तथा  आपको  भी  याद  होगा  कि  हमने  अन्तर्राष्ट्रीय  मु  कोष  से  ऋण

 लेने के  सम्बन्ध  में  किया  था  ।  सदन  में  कितनी  गड़बड़ी  की  गई  थी
 उन्होंने

 सदन  में

 कितना  शोर  मचाया  था  ।  उन्होंने  कहा  कि  यह  ऋण  लेना
 साम्राज्यवाद

 के  हाथों  बिकने  बाली  बात

 कि  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  समक्ष  भूक  रहे  उन्होंने  इस  भा सूली  तथ्य को  भी  समझने  से

 इंकार  कर  दिया  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  निकाय है  जिसका  कंपे  देशी  की

 मुल्तान-दकोष  वी  अस्थायी  कठिनाइयों  का  सामना  करने  में
 सहायता

 देना  हमारे  मामले  में  भी

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  ने  ऐसा  ही  किया  है  और  सहायता  के  कारण  ही  हम  अपने  उद्योंगों  में

 ः

 कुछ

 मूलभूत  परिवर्तन  कर  पाए  हैं  और  इसी  से  हमें  आईएम  ०एफ०  से  1.1  विलियन  डालर  at  ‘Safer

 किस्त  न
 लेने  में  भी  सहायता  मिली  है  तथा  उस  समय  विपक्षी  सदस्यो ंने  कुछ  अ्थदॉस्त्रियों  का

 समर्थन  प्राप्त  किया  .।  उन्होंने  कलकत्ता  में  बठक  की  उन्होंने  राई  का  पहाड़  बना  दिया  उनके  द्वारा

 प्रकाशित  पुस्तिकाओं  सदन  के  सदस्यों  में  भी  वितरित  की  गई  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  दो-तीन  टिप्पणियाँ  करना  चाहता  हूं  ।  यद्यपि  भुगतान  शेष  कीं  में

 कुछ  सुधार  हुआ  हमें  सड़क  रहना  चाहिए  क्योंकि  मेरा  विश्वास है  कि  विदेशी  मुंद्रा  के  लिए

 अप्रवासी  खातों  पर  निर्भर  नहीं  रहा  जा  star  कि  अतीत  में  होता  था  ।  आप  निश्चित  नहीं  हो

 सकते  ।  तथा  इस  वित्त  के  fara  बेक  से  हमें  जो  रियायती  वित्त  उपलब्ध

 कराया  उ  नाता  उसमें  कमी  हों  रही  है  ।  अब  पहले  की  अपेक्षा  इन  निकायों  से  इससे  अधिक  लोग

 ऋण  लेना  चाहते  हैं  ।
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 i  नणणाणणणणतायल्‍यस्‍यतएए  कट्ट  ए

 [at  बोई०  एस०

 जहाँ  तक  उद्योग  का  सम्बन्ध  हम  आयात  में  कमी  करने  पर  जोर दे  रहे  हैं  अर्थात्‌ हम देश हम  देश

 में  ऐसे  उद्योग का  समर्थन  कर  रहे  हैं  जो  उन  वस्तुओं  का  उत्पादन  कर  रहे  हैं  जो  हमने  पहले  आयात

 की  थी  तथा  उन  उद्योगों  का  विकास  संरक्षण  के  वातावरण  में  हुआ  है  जिसके  परिणामस्वरूप  वे

 सफल  महीं  हुए  ।  मैं  कहूंगा  हमें  पहले  की  ही  भांति  आयात  में  कमी  करने  पर  जोर  देना  होगा

 क्योंकि  हम  इसके  बिना  कुछ  नहीं  कर  सकते  लेकिन  साथ  ही  हमें  निर्यात  संवर्धन  पर  भी  बल  देना

 यदि  हम  निर्यात  संविधान  पर  बल  देतें  हैं  तो  उद्योग  को  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतिस्पर्धा  का  सामना

 करना  होगा  उन्हें  स्वभाव  से  प्रतियोगी  बनना  होगा  और  उसी  से  हमारा  औद्योगिक  ढांचा  स्वस्थ

 हो  पायेगा ।

 हमारे  उद्योगों  को  विकास  हुआ  है  लेकिन  केवल  बड़े-बड़े  औद्योगिक  घरानों  की  ही  प्रगति

 हुई  हमें  अपनी  नीति  में  धीरे-धीरे  परिवर्तन  करना  होगा  ताकि  उन्हें  विदेशों  से  प्रतिस्पर्धा  का

 सामना  करने  के  लिए  सक्षम  बनाया  जा  सके  ।

 बजट  की  महत्वपूर्ण  आलोचना  इसीलिए  भी  हुई  है  कि  राज्यों  को  करों  में  परि  वतन

 के  रोक  वहन  करना  होगा  |  यह  गलत है  ।  यद्यपि  कराधान  प्रस्तावों  के  परिणामस्वरूप  राज्यों  को

 709  करोड़  की  घाटा  केन्द्रीय  सरकार  की  ओर  से  राज्यों  को  दी  जाने  वाली  सहायता  में

 पिछले  क्षे  की  तुलना  में  600  करोड़  रुपये  का  धक  प्रावधान  किया  गया

 माननीय  fad  मंत्री  ने  जो  कुछ  हमें  ध्यान  में  रखना  होगा  |

 eat  मनीराम  बागड़ी  :  उपाध्यक्ष  मेरा  प्वाइन्ट  आफ  आडर  अभी

 पंजाब  के  अन्दर  भूतपूर्व  मुख्यमंत्री  श्री  दरबारा सि हू  पर  फाोर्यारिंग  हुआ  आज  सुबह  उन  पर  गोली

 गई  हरियाणा  में  जो  रेल  काटी  गई  उस
 के

 बारे  में  सुबह  आपके  सामने  बात  रखी  गई  थी  ।

 मिनिस्टर  ने  पालियामैंट  में  कतई  इसकी  चर्चा  ही  नहीं  की  ।  यह  व्यवस्था  इस  देश  में  होती  जा

 रही  मैं  चाहूंगा  कि  होम  मिनिस्टर  इस  बारे  में  बयान  सदन  को  इत्तिला दें
 ।  श्री  दरबारा  सिंह

 को
 गोली  मारी  गई  उन  पर  फार्यारग

 हआ
 है  |

 थ्रो  समाचार  शास्त्रो  (Iza) )  :  आप  सरकार  को  वक्तव्य  देने  के  लिए  कहें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सरकार  को  वक्तव्य  देने  या  ऐसा  ही  कुछ  करने  के  लिए  निदेश  नहीं

 दे  सकता
 ।  आपने  कुछ  कहा  है  और  उसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल  कर  लिया  गया  अब  ऐसा

 करना  सरकार  का  काम  मैं  सरकार  को  हर  बार  जब  भी  कोई  व्य कवित  यहाँ  बोलता  वक्तव्य  देने
 के  लिये  नहीं  कह  सकता  ।

 थो  रामावतार  शास्त्री  यह  सरकार  का  कत्तंब्य  है  कि  वह  आगे  भाए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  मुद्दा  स्पष्ट  कर  दिया  यह  अध्यक्ष पीठ  का  कत्तव्य  नहीं है  ।

 हमारा  ऐसा  कोई  कत्तव्य  नहीं  है  ।  कृपया  हमें  अतिरिक्त  कत्तव्य  न  सौंपें  ।  मैं  सरकार  को  चैतन्य  देने

 के  लिए  नहीं  कह  सकता  ।
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 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  उन्हें  अपना  भाषण  पूरा  करने  दें  ।

 श्री  मनोराम  बागड़ी  :  उपाध्यक्ष  वहां  स्थिति  बहुत  गम्भीर  पंजाब  और

 हरियाणा  में  क्या  स्थिति  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  जानता  हूं  इसे  कार्यवाही  वृत्तांत में  शामिल  कर  लिया  गया  है  |

 श्री  मनी  राम  बागड़ी  :  संसद  देश  की  संरक्षक

 महोदय  :  महाजन  आप  जारी  रखिए  ।

 at  वाई०  एस०  महाजन  :  यहाँ  मैं  राज्यों  के  बारे  में  बात  कर  रहा हूं  ।  वित्त  मंत्री  को  ऐसे

 क्षेत्रों में  वित्तीय  प्रस्ताव  रखने  पड़े  जहाँ  मौजूदा  आर्थिक  स्थितियाँ  इस  कार्यवाही  की  माँग  करती

 थीं  ।  योजना  अवधि  के  दौरान  राज्यों  को  मिलने  वाली  कुल  सहायता  योजना  दस्तावेज़ में

 अनुमानित  15,350  करोड़  रुपए  की  तुलना  में  17,790  करोड़  रुपए  होगी  ।  गम्भी
 र  कठिनाइयों के

 बावजूद  केन्द्र  सरकार  ने  राज्यों  की  समस्याओं  को  सुलझाने  के  लिए  जहां  तक  सम्भव  हो  सका  a

 अधिक  से  अधिक  किया है  |

 यदि  राज्य  अपने  वित्तीय  माम  थों  को  ठीक  से  नहीं  सम्भाल  पाते  तो  भविष्य  में

 रिजर्व  बेक  से  बिना  ओवरड्राफ्ट  लिए  काम  चलाना  सीखना  चाहिए  ।  आपको  सरकार  को  राजनीतिक

 दृष्टिकोण  से  आलोचना  बन्द  कर  देनी  चाहिए  |

 TaTSyzaTy  महोदय  :  कृपया  अब  अपना  भाषण  समाप्त  करें  ।

 श्री  बाई०  एस०  महाजन  :  सदन  में  ,  माननीय  सदस्यों  ने  बढ़ते  हुए  मूल्यों  पर  चिन्ता  प्रकट

 की  माननीय  मंत्री  ने  भी  इस  बारे  में  अपनी  चिन्त  प्रकट  की  है  ।  अब  इस  वर्ष  के  दौरान  मुल्य

 12  प्रतिशत  की  दर  बढ़  रहे  हैं  ।  हमने  इसे  रोकने  में  सफलता  पाई  ।  जब  हम  सत्ता  में  वापस  आए

 तो  मूल्य  वृद्धि  को  दर  21.6  प्रतिशत  थी  ।  अब्र  सरकार  मुद्रा-स्फीति की  दर  को  नगण्य  मात्रा  तक

 कम  करने  में  सफल  रही है
 ।  केवल  पिछले  वर्ष  कुछ  अप्रत्याशित  बातें  हुई  मुल्य  फिर  चढ़ने

 भारती  हो  गए  हैं  ।  खाद्यान्नों  के  रिकार्ड  उस्ताद  के  अधिक  औद्योगिक  उत्पादन  के  बावजूद

 मुल्य  चढ़  रहे  हैं  ।  मैं  समझता हूं  कि-यह  पिछले  aga  सुखे  के  देरी  से  हुए  प्रभाव  के  कारण

 मेरा  विचार  है  कि  इस  वर्ष  के  अच्छे  उत्पादन  के  परिणामस्वरूप  वित्त  मंत्री  द्वारा  बजट  में

 छोड़े  गए  बहुत  बड़े  घाटे  को  पूरा  करना  सम्भव  हो  सकेगा  जिसके  लिए  बजट  में  कोई  प्रावधान  नहीं

 किया  गया

 हमारे  पास  ऐसे  उपाय  हैं  जिनसे  हम  मुद्दा-स्फीति  पर  काबू  पा  सकते  हम  बैंकों

 के  नकद  आरक्षी  अनुपात  feat  को  बढ़ा  सकते  अब  हमने  इसे  प्रतिशत  से

 7h  Po  >
 कर  9  प्रतिशत  कर  fear  है  ।  हम  au  आर  भी  बढ़ा  सकते  हैं  तथा  बैंकों  रक  पास  पड़ी  बड़ी  धन-राशि

 को  गतिहीन  बना  सकते  हैं  ।
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 उपाध्यक्ष
 महोदय :

 कृपया  अपना  भाषण  अब  समाप्त  करें  ।

 श्री  बाई०  महाजन  मेरा  बिचार
 है  कि  इसके  में  हमारी  अधिकतर

 जिस  तथा  आधिक  समस्याए  हमारी  जन-संख्या  की  वृद्धि  दर  में  बढ़ोतरी  के  कारण  दुदंमनीय  हैं  ।

 जब  एक  तुनक-पत्र  तेयार  किया  जाता  है  तो  देवताओं  और  परिसंपत्तियां  दोनों  दिखानी  पड़ती  लेकिन

 जब  देयताएं  अनिश्चित  रूप  से  बढ़  रही  हों  तो  आप  गुजारा  कं  कर  सकते  हैं  ?  जन-संख्या  वृद्धि  पर

 नियंत्रण  करने  के  हमारे  प्रयासों  के  बावजूद  1982-83  के  दौरान  सरे  नित्  में  जनसंख्या  में  सर्वाधिक

 वृद्धि  हमारे  देश  में  हुई  ।  मैं  यह  इसलिए  कह  रहा  हं  कि  महाराष्ट्र  इस  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  अग्रणी

 है  महाराष्ट्र  में  मेरा  जिला  प्रथम  स्थान  पर  है  ।  प्रथम  स्थान  प्राप्त  करने  के
 लिए  हमें  30  लाख

 रुपए  का  पुरस्कार  मिला  |  आन्दोलन  जनता '  के  सभी  वर्गों  तथा  मुसलमानों  में  फल  रहा  है

 इस  कार्यक्रम  का  प्रभारी  व्यक्ति  एक  मुसलमान  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  यद्यपि  हमारा  क्यें क्रम

 तथा  प्रेरणात्मक  प्रयासों  पर  निर्भर  करता  स्थिर  जन-संख्या  के  अपने  लक्ष्य  को

 प्राप्त  करने  के  लिए  हमें  और  सख्त  पाय  अपनाने  होंगे  |  जन-संख्याविदों  का  कहना  है  कि  मौजूदा

 दर  से  जन-साढे  वृद्धि  केवल  प  स  वर्ष  बाद ही
 स्थिर  हो  पाएगी  और  तब  तक  यह  120  करोड़

 हो  चुकी  होगी  ।  कोई  भी  सरकार  इतनी  बड़ी  जनसंख्या
 की  मांगों  को  सही  से  कसे  पुरा  कर

 सकती  है  ?  मेरा  विचार  है  कि  यह  कार्यक्रम  सशक्त  प्रोत्साहनों  तथा
 अनुत्साह नों  पर

 आधारित  होना  चाहिए ।
 यदि  यह  कर  दिया  जाए  तो  हम  प्रगति  के  मार्ग  पर  तेजी  से  आगे  बढ़

 सकेंगे  ।

 मैं  वित्त  मंत्री
 का  एक  ऐसा  बजट tae  करने  के  लिए  जिसका  सभी  वर्गों  ने  स्वागत

 किया  एक  बार  फिर  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 श्र  कुवर  राम  उपाध्यक्ष  HH  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  विरोधी

 पंक्ष  के  सदस्यों  ने  जिन  मुद्दों  को  उठाया  वित्ते  उपमंत्री  महोदय  ने  उन्हें  स्पष्ट  किया  है  ।

 परिप्रेक्ष्य  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  विरोधी  पक्ष  के  सदस्यों  ने  इस  तह  आलोचना  करना  एक

 फैशन  बना  लिया  है  श्री  पुजारी  ने  कहा  है  कि  अगर  विरोधी  पक्ष  सहयोग  तो  ag  बजट  देश  की

 जनता  के  हित  में  होगा  ।  यह  सच  है  ।  मैं  इस  का  सर्मथन  करते  हुए  यह  कहूंगा  चाहता  हुं  कि  यह  बजट

 प्रस्तुत  होने  के  बादे  लोगों  में  ए  क  स्थिरता  से  सांस  लेने  का  माहौल  हम  ने  देखा  ।  मध्यम  वर्ग
 -

 के  लोगों

 को  यह  कहते  हुए  देखा कि  इस  तरार  के  बजट  ने  हम  को  एक  अच्छे  भविष्य  की  कल्पना  करने

 लायक  रखा  है  |  मध्यम  वर्ग  के  लोग  जब  इस  बात  को  कह  रहे  हैं  तो  विरोधी  पक्ष  के  लोग  भी  इस  बात

 को  सुनते  होंगे  !  लेकिन  उन  की  इस  बात  को  न  कह  कर  वे  इस  बजट  को  एलेक्शन  एजेंट  कहते  हैं  था

 और  कई  रि मा कसें  उन्होंने  बजट  के  बारे  में  रखे  जिस  का  जवाब  पुजारी  जी  ने  दिया  ।  इस  समय  तो

 विरोधी  पक्ष  के  सदस्य  यहां  पर  नहीं  हैं  लेकिन  मे  री  यह  बात  रिकार्ड पर  जाएगी  और  अगर  वह  रेकार्ड

 पढ़ेंग ेतो  उन  की  पता  चलेगा  ।  हो  सकता  हैं  कि  उन  को  यह  जंच  गया  हो  कि  हिन्दुस्तान  के  तमाम

 लोगों  ने  इस  बजट  at  स्वागत  किया  आज  जेसा  सत्ती  अग्रवाल  जी  कह  रहे
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 आगलाएकणणथ्नण (1) >

 उन
 के  दादों से  यह

 पता  चलता  था कि  इस  बजट  की  प्रस्तुति से  उन  को  संतोष  हो  रहा

 समय  रहे
 थे  कि  यह  बजट  एक  ऐसा  बजट  है  कि  जिस  से  गरीब  तबके  और  मध्यम  वर्ग  के  लोगों  को

 ज्यादाਂ  सहूलियत  मिलेगी

 यह  बजट  विकास  के  लिए  है  और  भारत  की  जनता  के  विकास  के  लिए  है  ।  यह  चुनावी  बजट

 नहीं
 इसमें  से  उद्योगों  को  छूट  भी  दी  गई  है  और  सेब  से  बड़ी  बात  यह  है  कि  202 सूत्री  कामे

 क्रम  जो  है  उस  की  बुनियाद  पर  यह  बनाया  गया  ये  भारत  सरकार  को  राष्ट्रीय

 इस  देश के  आर्थिक  विकास  के  लिए  बुनियाद  बन  गए  हैं  और  उस  सन्दर्भ  में  इस  बजट  को

 बनाया
 गया  है  ।  उसी  छद्म  में  भारत  की  भूमि के  एक  एक  इंच  एवं  भारत  जेसे  विशाल  देश  के  रहने

 बाले  प्रत्येक  व्यक्त के  लिए  यह  are  पेश  गया  हैं  ।

 हम  लोग  अभी  पिछली  बार  जब  अपनी  काॉस्टीच्यूएंसी  में  घर  रहे  थे  तो  हम  ने  वहां  जो

 विकास  का  काम  देखा  और  जो  लोगों  की  भावना  देखीं  उस  से  यह  स्पष्ट  था  कि  इस 20-
 सुश्री

 कार्यक्रम

 का  डन दद्  की  जनता  को  मिल  रहा  रोड्स  बन  रहे  ट्यूबवेल्स  लग  रहे  सिचाई  की

 सुविधाएं
 दी  जा  रही  उद्योग  के  लिए  कार्य  चल  रहा  था  ।  आर०  डी०  पी०  का  काम  चल

 रहा  बेरोजगार  लोगों  को  पैसे  दिए  जा  रहे  एन०  axe  Fo  पी०  में  ग्रामीण  लोगों  के  लिए

 रोजगार
 की  व्यवस्था  हों  रही  थी  |  इस  प्रकार  यह  कार्यक्र  देश के  जन-जीवन  को  टच  कर  रहा  था

 और  हम
 ने  देखा  कि  एक  प्रकार  का  उत्साह  और  इस  सरकार  के  प्रति  विश्वास  पदा

 हदों

 रहा  था
 ।  ऐसी  में  जब  कि  इतनी  ते  जी

 के  साथ  लोगों  का  विश्वास  सरकार में  पैदा  हो  रहा
 था

 राष्ट्रीय  नीतियों  के  कारण  तो  ऐसे  माहौल  में  विरोधी  लोगों  को  देश  के  हित  में  साथ  देना

 राज  सत्ता  की  बात  करते  इस  कोशिश  में  लगे  हैं  किसी  तरह  सत्ता  हासिल  wea  |  लेकिन  जब

 तक  राष्ट्रीय  tay  पर-प्रगतिशील  नीतियों  के  साथ  हुकूमत  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के  हाथ  में

 और  खासकर  उन  के  नेतत्व  में  यह  जो  बजट  आया  ata  के  हदय  में  एक  बात  विश्वास  कीं  जांग

 रही  है  और  इस  भावना  को  विपक्ष  हटा  नहीं  सकेंगे  ।  भगवान  करे  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  उम्र  बहुत

 लम्बी  हो  ।  वे  जब  तके  इस  देश  की  बागडोर  सम्हाल  रही  हैं  जिन  राष्ट्रीय  नीतियों  को  लेकर

 चल-रहाहै  उनके  चाहते  ये  लोग  न  तो  कभी  सत्ता  हासिल  कर  सकेंगे  और  न  ही  इस  देश  को  आगे

 agit  में  समे  होंगे  ।  और  अगर  यही  माहौल  बना  रहा  तो  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  कुछ  समय  के

 बाद  दिन  अवक्य.आयेगा  जब  श्री  राजीव  गांधी  भी  इस  देश  के  प्रधान  मन्त्री  बन  सकेंगे  ।  मैं  यह

 बात  इसलिए  केह  रहा  हू ंकि
 आज  जो  माहौल है

 उसमें  देवा  की  आर्थिक  दशा  देश  के
 बुनियादी

 ढांचे  को  परिवर्तित
 करने

 में  यदि  विरोध  पक्ष  साथ  नहीं  देगा  तो  वह  जनता  में  अपना  विशवास  खो  देगा  |

 ओज  श्री  सतीश  अग्रवाल  ने  यहां  पर  जो  पक्ष  रखा  है  उसी के  अनुरूप  यदि  gat  लोग  भी  आचरण

 लगें  तो  ए  दिखलाई  पड़ने  लगेंगा  कि  सत्ता  पक्ष  और  विरोध  पक्ष  दोनों  ही  वास्तव  में  इस

 प्रगति  चाहत ेहैं  ।  और  इस  तरह  से  इस  देश  की  डेमोक्रेसी  पुख्ता  होगी  |

 इस  बार  जों  बजट  यहां  पर  प्रस्तुत  हुआ  है  वहू  बीस  कार्यक्रम
 अ  जटा
 द  गाच  है  ।

 इनमें  गरीबी
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 विधिवत

 कु  वर

 मिटाने  के  सम्बन्ध  में  बहुत  सी  बातें  रखी  गई  लेकिन  इसके  साथ-साथ  कुछ  कमजोरियां  भी  हैं

 जिनको  सामने  रखते  हुए  री  सरकार  को  आत्म  चिन्तन  करना  होगा  तभी  वास्तव  में  जो  हमारी

 राष्ट्रीय  नीतिया ंहैं  उन  की  कार्यान्वित  क्रिया  जा  सकेगा  ।  ऐसी  कमजोरियां  चाहे  बैकिंग  सिस्टम  में

 हों  या  सिंचाई  के  मामले  में  हों  या  अन्य  किसी  भी  क्षेत्र  में  हों  उनके  सम्बन्ध  में  समय-समय  पर  कांग्रेस

 के  सदस्य  अपनी  रिपोर्ट  देते हैं  ।  जहां  पर  zat  दलों  की  सरकारें  हैं  उन  राज्यों  के  में

 भी  कांग्रेस  के  सदस्यो ंने  अ  की  रिपोर्ट  दी  हैं  और  बताया है  कि  वहाँ  प्र  कमजोरी है  ।  उन

 कमजोरियों
 कें  प्रति  सजग  रहते  हुए  बज  के  माध्यम  से  यदि  सरकार  हमारी  राष्ट्रीय  नीतियों  को

 कार्यान्वित  करेगी  तो  मैं  gs  किसी  at  ताकत  नहीं  है  कि  वह  हमारी  ओर  ऊंगली  भी  उठा  सके  ।

 हमारी  राष्ट्रीय  नीतियों  का  एक  प्रमुख  अंग  है  गरीबों  का  उद्धार  लेकिन  विरोध  पक्ष  के  लोग  गरीबों  का

 विकास  नहीं  होने  देते  हैं  ।

 18.45  कप

 एफ०  एच०  मोहसिन  पीठासीन

 ये  नक्स लाइट्स  कपा  इनमें  बड़े  लोग  qa  हुए  अमीर  तबके  के  लोग़  घुसे  हुए  जो

 गलत  नीतियों  के  art  में  प्रचार  करते हैं  ।  जो  सही-सही  नीतियां  उनकी  सही  रूप  में  चर्चा

 करके  उल्टे  रूप  में  चर्चा  करते हैं  .  जमीन  के  सेटलमेंट  की  बात  करते  ने  डिसैटलमेंट  की  बात  करते

 गरीब  लोगों  के  दिमागों  को  खराब  करते  हैं  ।  खराब  करके  वहां  एक  तरह  से  क्रान्ति  लाई  जाती है  ।

 जो  गरीबों  के  बारे  में  विकास  की  बात  होती  उसका  गलत  प्रचार  करके  अशांति  पैदा  की
 जाती  है

 और  सारा  काम  ठप्प  कर  दिया  जाता है  ।  चाहे  लाल  झण्डे  वाले  सी ०  पी०  या  alo  पी०

 के  लोग  हों  ।  गरीब  लोगों  को  वहां  से  लाकर  शहरों  में  डांस  करवाया  जाता  है  नारे  लगवाए  जाते हैं  |

 इस  प्रकार  पुजारी  हरिजनों  और  देहात  के  गरीब  लोगों  को  दहर  में  लाकर  पोलिटिकल  फायदे

 के  लिए  लाभ
 उठाए  हैं

 ।  यहाँ
 लाकर  उनसे  नारें  लगवाए  जाते  हैं  ।

 19.46  कप

 एफ०  मोहसिन  पीठासीन

 जब  वह  लौट  कर  अपने  गांव  वापिस  जाता  तो  उसके  घर  में  पांच  ईट  तक  नहीं  लगती  हैं  ।

 उसकी  मजदूरी  नहीं  मिलती  उस  की  आधिक  शक्ति  नहीं  बढ़ती  जब  इस  तरह  से  ये  फोलिटिक्रल

 grater  अपने  लाभ  के  लिए  उन  गरीबों  के  साथ  खिलवाड़  तो  क्या  हालत  होगी  ।  पर

 सरकार  यदि  सके  नहीं  तो  करोड़ों-करोड़  रुपए  जो  आप  हरिजनों  के  कमजोर  वर्म  के

 लिए  खर्च  कर  रहे  वह  सब  बेकार  चला  जाएगा  ।  उसका  विकास  नहीं  हो  सकेगा  ।  श्री  ने

 ठीक  कहा  कि  योजना  का  पचास  प्रतिशत  पैसा  आपका  बेकार  चला  जाता  है  ।  कुछ  वो  अफसरों  की

 सांठ-गांठ  से  जांता  कुछ  ऐसे  लोगों  द्वारा  जाता  है  जो  देश  का  हित  नहीं  चाहते हैं  ।  इसलिए  मैं  कहना

 चाहता हूं  कि  आपकों  गरीबों  के  आधिक  उत्थान  की  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  ।  नहीं  at
 करोड़ों-क  रोड़

 -  रुपया  जो  आप  गरीबों  के  आधिक  विकास  के  उनकी  आर्थिक  उन्नति  के  लिए  रखते  हैं  बजट

 उसका  कोई  लाभ  उनको  नहीं  मिलेगा  ।  उन  के  नाम  ada  ले  ली  जाती  है  और
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 जीवक

 फायदा  और  कोई  उठाना  उन  गरीबों  के  नाम  तीन-पहिया  स्कूटर  ले  लिया  जाता  लेकिन  चलाता

 कोई  और  है  और  वहू  फायदा  उठाता  जब  उसके  भुगतान  नी  बात  आती  ह  तो  उनको  भुगतान
 करना  पड़ता  हूँ  ।.  ऐसे  बहुत  से  केसेज  मैंने  देखे  जो  कि  हमारी  सरकार  की  नीति  के  खिलाफ  हैं  ।  इन
 देश  के  गुहारों  के  साथ  सरकार  को  सजग  रहने  की  आवश्यकता

 है
 ।

 सभापति  प्रधान  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  बराबर  एक  बात  कहती  हैं  क  हमने

 हरिजन  आदिवासियों  को  राष्ट्रीय  स्तर  पर  नीतिरूपी  बैसाखी  दे  दी  अब  उनको  अपनी  शक्ति

 कर  आगे  azar  चाहिए  |  यदि  आपने  कमजोर  लकड़ी  की  बैसाखी  दी  तो  वह  बेचारा  गरीब  क्या  कर

 सकता हूँ
 ।  अब्र  मैं  अपने  क्षेत्र  की  दो  तीन  बातों  की  ओर  माननीय  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित

 करना  चाहता  हूं  ।  सिचाई  आदि  के  लिए  अपर  फुलवारी  या  जलाशय  योजना  और  तिलैया
 ढार  योजना  को  शीघ्रता  से  पुरा  करना  चाहिए  ।  पथरीली  जमीन  वाले  क्षेत्र  में  योजना  दृढ़ता  से  लागू

 करनी  चाहिए  |  जहां  पर  पेयजल  नहीं  मिलता  इसलिए  वहां  पर  राग  बोरिंग  होना  चाहिए  ।

 -
 सभापति  महोदय  ये  बातें  आप  डिमांड  पर  कह  लीजिएगा  ।

 श्री  कुल र  राम  पता  नहीं  वाद  में  मौका  मिले  या  न  मिले  ।  उसे  भी  bes  मौका  नहीं  मिल

 रहा  था  ।  मैं  कल  से  भूखा-प्यासा  बैठा  हुआ  हूं  और  अब  जाकर  मूसा  मौका  मिला  है  |

 नवादा  में  कागज  का  कारखाना  खोलने  के  लिए  कच्चा  माल  उपलब्ध  बार-बार  मैंने

 भारत  सरकार  को  ध्यान  इस  ओर  आकृष्ट  किया  है  कि  sel  कागज  का  कारखाना  खोला  जाये

 वहाँ  पर  मिसी  प्रकार  का  कोई  कारखाना  नहीं  वहू  हमेशा  से  पिछड़ा  हुआ  इलाका  रहा  अब

 उसको  आ  बढ़ाना  चाहिए  |  आज  हर  तरफ  टाउन-डेवेलपमेंट  हो  रहा  लेकिन  ~  पिछड़े  हुए

 इलाके  डिवेलप  नहीं  हो  रहे  हैं  ।  हमने  पालिसी  तय  की  है  कि  fae-Ue  लेकिन  जहां  पर

 सड़कें  ही  नहीं  हैं  वहां  प्रायोरिटी  दी  जानी  नवादा  में  कोई  उद्योग  नहीं  इसलिए  वहां

 उद्योगों  की  स्थापना  की  जानी  चाहिए  ।

 किसानों  का  मिलों  की  तरफ  ईख  का  पैसा  बकाया  भारत  सरकार  कहती  है
 कि  हमने

 राज्य  संरकार  को  gat  भेज  दिया  लेकिन  किसानों को  fat भी  car  नहीं  हैं  ।  किसानों

 के  अन्दर  बोसा  न  मिलने  से  त्राहि-त्राहि  मची  हुई  वे  अपनी  बेटियों  की  शादियां  नहीं  कर  पा  रहे

 हैं  ।  बीमार  पड़ते हैं  तो  दवा  नहीं  खरीद  पाते हैं  ।  हम  लोग  वहां  जाते  हैं  तो  क्रिया  कहता  है  कि

 हमारा  ईख  ले  लेकिन  पैसा  नहीं  मिल  रहा  है  ।  इस  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 सरकार  की  नीति  हैं  कि  हर  ब्लाक  में  रेफरल  अस्पताल  बनाए  जायेंगे  लेकिन  इस  दिशा  में

 कोई  प्रगति  हो  रही है  ।  मैं  चाहता  हू ंकि  इन  अस्पतालों के  निर्माण  की  तरफ
 तुरन्त  ध्यान

 दिया  जाय  \

 बिजली  के  बार ेमें  काफी  शिकायतें  हैं--इन  शिकायतों  को  दूर  किया  जाना
 चाहिए

 ॥
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 खास  तौर  से  जहां  ट्रांसफार्मर  खराब  .  हो  वहां  उसको  तुरन्त  बदला  जाना  चाहिये  ।
 हम  सब  गांवों

 को
 तुरन्त  बिजली  नहीं दे  सकते  हैं  तो  कम  से  कम  इतना  तो  करें  कि  जहां

 बिजली  पहुंची  हुई  वहां

 रानी  पदा  न  इस  ओर  विद्वेष  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।

 जो  to
 के०  नायर  मूल  बहुत  प्रसन्नता है  कि  मु  वित्त  मन्त्री  को

 यह
 बजट  पेश  करने  लिए  बधाई  देने  का  अवसर  मिला  है  ।

 अभी  हाल  में  29  1984  का  दिन  सारे  देश  के  लिए  एक  स्मरणीय  दिन  रहा  उस
 दिन  से  पहले  वाले  दिनों  में  हम  आने  वाले  बजट  के  बारे  में  कई  प्रकार  की  चौंका  देने  वाली  बातें  सुन  रहे
 थे  ।  समाचार-पत्र  उनसे  भरे  हुए  समूचे  देश  को  यह  आशंका  थी  कि  बजट  प्रस्तावों  में  कोई  बहुत
 अप्रिय  खोज  सामने  आएगी  ।  हमारे  आशंकित  होने  के  कारण  क्योंकि  बजट  पेश  किए  जाने  से  कुछ
 दिन  पहले  मुल्य  बहुत  तेजी  से  बढ़  रहे  थे  ।'  जीवन  निर्वाह  amin  खंड  प्रति  खंड  चढ़  रहा
 सरकारी  कर्मचारियों  की  ओर से  मंहगाई  भत्ता  बढ़ाने  की  बहुत  ait  थी  और  वे  सीधी  कार्यवाह
 करने  के  नोटिस  दे  रहे  थे  ।  बहुत  सी  राज्य  सरकारों  ने  मंहगाई  दत्त  में  काफी  वृद्धि  कर  दी  है  ।  इस

 लिए  हमें  आशंका  थी  कि  देश  की  भरी-व्यवस्था  में  एक  भयानक  धमाका  होने  वाला  है  ।

 लेकिन  बाद  से  कुछ  दिन  पूर्वे  वातावरण  में  परिवर्तन  अने  लगा  ।  कायाकल्प  का  प्रथम  संकेत

 सरकार  क़ी  इस  घोषणा  से  मिला  कि  वह  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  उपलब्ध  1.1  fafaaa  डालर

 एस०  डी०  आर  का  उपयोग  नहीं  करना  चाहती  क्योंकि  हमारे  पास  पर्याप्त  संसाधन  है  ।

 इत  पर  और  आगे  निसार  रहने  का  कोई  प्रदान  नहीं  था  ।  यह  एक  अच्छा  दुकान  था  और  जनता  ने

 सभा  कि  हालात  बेहतर  हो  रहे  हैं  ।

 भगली  खुशी  की  घटना  रेल  बजट  था  यह  जनता  की  आदा  भ  से  भी  आगे  था  क्योंकि

 किसी  भयानक  चीज  की  अपेक्षा  कर  रही  थी  ।  जब  भाड़े  आदि  में  मामूली  वृद्धि  की  गई  तो

 उन्होंने  राहत  का  सांस  लिया  ।  1984-85  का  यह  सामान्य  बजट  वास्तव  में  जनता  की

 अपेक्षाओं  से  परे  था  क्योंकि  ya  संकेतों  के  बावजूद  हमें  विश्वास  था  कि  बजट  में  कम-से-कम  कोई  ऐसी

 चीज  होगी  जिसे  ag  पाना  हमारी  क्षमता  से  परे  होगा  ।  लेकिन  बजट  एक  सुखद  aq  के  रूंप  में

 सामने  आया  है  तथा  सभी  वर्गों  द्वारा  किया  गया  इसका  स्वागत  इस  बात  का  Ata  है  कि  यह  एक

 रचनात्मक  दस्तावेज  है  यह  ओर  अधिक  उत्पादन  तथा  विकास  में  सहायक  होगा  ।

 बजट  में  कुछ  शुल्क  मुल्क  आदि  लगाए  गए  हैं
 ।

 इसके  साथ-साथ  उसमें  की  गई

 कर  दाताओं  को  राहत  देने  सम्बन्धी  घोषणा  के  बारे  में  हमें  ख़शी  है यह  एक  बहुत  स्वागत  योग्य

 सुभाव  लेकिन  मैं  महान  करता  हूं  कि  दरों  में  कुछ  भिन्नता  रखो  जानी  चाहिए थी
 ।  5  प्रतिशत

 की

 356



 23  1905  सामान्य  बजट-----सामान्य

 wm

 समान  दर  इस  मथ  में  आकर्षक  नहीं  है  कि  यह  सभी  को  समान  रूप  से  प्रभावित  करती बेहतर

 होता  यदि  उन्होंने  निम्न  श्रे  णी  के  लिए  अधिक  तथा  उच्च  श्रेणी के  लिए  कम  दर  रखी

 10  प्रतिशत  से  शरू  करके  5  प्रतिदिन  पर  खत्म  करते--निचली  vote  लिए  10.  प्रतिदिन  तथा

 उच्चतम  श्रेणी  के  लिए  5  प्रतिशत  ।  यदि  योजना  में  दरें  श्रे  णी  के  अनुसार  बढ़ती,तो  यह  और  अधिक

 अदेय  होती  भर  इसमें  सामाजिक  न्याय  का  भद  भी  भा  जाता  ।  लेकिन  यह  निक्षेप  करना  सरकार  का

 काम
 मैं  फिर  भी  अनुभव  करता  हूं  कि  उस  स्थिति  में  यह  और  आकर्षक  तथा  जनता  के  सम्मुख

 रखने  योग्य  होगी  ।

 पिछले  कुछ  वर्षों  में  हमने  बहुत  अच्छा  कार्य  किया  है  ।
 कृषि  में  बहुत  सुधार हुआ  है

 ।  उत्पादन

 बढ़कर  142  मिलियन टन  तक  पहुँच  गया  है  जो  कि  अब  तक  का  सर्वाधिक  उत्पादन  है
 ।

 यह
 उत्पादन

 प्राप्ति  इस  तथ्य  के  बावजूद  हुई  है  कि  पिछले  एक  वर्ष  के  दौ  हमने  बहुंत  भयंकर  सूखे  का
 सामना

 किया  ऐसा  सूखा जो  कई  दर्शकों  में  अजरुनपुरा  है  कृषि  के  तरीके  अपनाकर  तथा  नई

 लोजी  तैयार  कसके  तथा  किसानों  के  सहयोग  से  हम  यह  सर्वाघिक  उत्पादन  प्राप्त कर  पाए  हैं  ।  हमारा

 कृषि  उत्पादन  अभी  भी  मानसन  पर  आधारित  लेकिन  हम  इस  बाघा  को  सिंचाई-सुविधाओं  में

 वृद्धि  करके  पार  कर  सकते  हैं  ।  पिछले  कुछ  वर्षों  के  दौरान  हमने  देखा  है  कि  सिंचाई  की  दर  लगभग

 या
 2.3  या  2.2  मिलियन  हेक्टेयर  प्रतिवर्ष  इस  दर  से  हमें  अपनी  सिचाई  परियोजनाओं

 को  पुरा  करने  में  कम  से  कम  15  वर्ष  लगेंगे  ।  हम  इतनी  देर  तक  इन्तजार  नहीं  कर  सकते  |  क्या  हम  इस
 क्षेत्र  में  कुछ  और  पूंजी  निवेश  नहीं  कर  सकते  तथा  अपने  सिचाई  साधनों  को  गहन  नहीं  बना

 ताकि
 न

 केवल  हमारा  कृषि-उत्पादन  बढ़  सके  मलिक  इससे  हमारे  गांवों में  हमारे  अकुशल  कामगरों  का
 रोजगार  मिल  गाँव  में  लाखों-करोड़ों  लोग  बेरोजगार  हैं

 ?
 उन्हें  सिचाई  के  इस  qa  कार्य  में

 गार  मिल  सकता  हैं  ।

 हमारे  देश  के  विशाल  etal  में  पेज-जल  उपलब्ध  नहीं  यदि  हम  अपनी  सिचाई  सुविधाओं

 का  विस्तार  कर  सकें  तो  इससे  कई  ओर  की  आवश्यकताओं  की  पूति  इसका  बहुमुखी  प्रभाव

 होगा  ।  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  हमें  अपनी  सिंचाई  यो  जना  को  2.5  या  3  मिलियन  हेक्टेयर  से  भी  भागें

 बढ़ाना  और  यह  कार्य  हमारी  क्षमता  के  दायरे  में  है  तथा  यह  वांछनीय  भी  होगा  |

 कृषि  उत्पादन  के  संबंघ  में  हमारे  कृषकों  को  अधिक  मतों  के  रूप  में  प्रोत्साहन  दिए  गए  हैं  ।

 यह  कदम  बहुत  स्वागत  योग्य  है  ।  मैं  स्वयं  इस  संसद  में  जोर  देता  रहा  हुं  कि  ग्रामीण  जनता  का  जीवन

 स्तर  gates  का  एकमात्र  तरीका  कृषि  को  प्रोत्साहन  देना  जिससे  सारे  देश  में  उद्योग  इससे

 ग्रामीण  क्षेत्नों  में  लोगों  की  क्रय-शक्ति  और  यह  केवल  कृषि  मुल्यों  में  वृद्धि  करके  ही  किया  जा

 सकता  है  |  हो  सकता  है  बाहरी  लोग  इस  बारे  में  शिकायत  हो  सकता  है  वेतन-भोगी  लोग  इस  बारे

 में  शिकायत  करें  ।  लेकिन  फिर  भी  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अधिक  धन  पहुँचाने  एकमात्र  रोका

 मुल्यों  में  बुद्धि  करना  जो  कि  सरकार  पिछले  कुछ  सालों  से  कर  रही  सरकार  उत्पादों  के

 मूल्यों  में  वृद्धि  करके  यह  कर
 तथा  नियमित  रूप

 से
 कर

 रही  है  और  इसी  कारण
 ग्रामीण  लोगों  की  जीवन

 पद्धति  में

 पर्स

 भा  है  तथा  इसे  और  भागे जारी  रखा  जाना

 चाहिए  ।
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 सिंचाई  सुविधाओं  भें  विधि  और  afa  उत्पादन
 में  वृद्धि  से  मैं  समझता हूं

 Fs  gaint  को

 सुधारा
 जा  सकता  और  भारी

 मात्रा  में  लाभ  हो  सकता  है  और  सम्पूर्ण  अथ-व्यवस्था  को  भी

 काफी  हृद  तक  लाभ  मिल
 सकता

 सरकारी  क्षत्रों  के  उद्योगों  में  लगभग  30,00(  करोड़  रुपए  की  पंजी  लगी  हुई है  ate

 सरकारी  क्षत्रों  में  हमारी  लगभग  209  इकाईयां  हैं  ।

 7.00 प

 उनके  रुग्ण  होने  के  नाम  पर  हम  उनका  अधिग्रहण  कर  रहे  हैं  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  fe

 रुग्णता  को  परिभाषा  कया है  ।

 सभापति  महोदय  :  कृप्या  अब  भाप  अपना  भाषण  समाप्त  करिए  ।

 नायर :  मुझे  कुछ  समय  की
 ओर

 जरूरत  आमतौर  पर  मैं  बिल्कुल  नदीं
 बोलता  हूं  4,

 सभापति  महोदय  :  यह  मुझे  मालम  है  ।

 जो  नायर  रुग्णता  के  सरहाने  हम  अनेकों  औद्योगिक  इकाईयों  का  अधिग्रहण  कर

 हे  जो  कि  fag  सिद्धांत  रूप  में  रुग्ण  हैं  ।  मगर  छह  अथवा  सात.वं्षों  तक  रुग्ण  इकाईयों  ने

 क्षमता वार  तथा  कायं-निष्पादनवार  अच्छा  कार्य  नहीं  fear  तो  उनका  अधिग्रहण  किया  जा  रहा

 यह  एक  मत  इकाई  है  ।  मत  व्यक्ति  को  मत  क्यों  नहीं  कहते  ?  यहां  तक  कि  उनके  उत्पादन

 के  अन्तिम  चरण  पर  अथवा  आय  अजीत  न  होने  के  कारण  कुछ  इकाईयां  *रुग्ण  इकाईयांਂ

 कहलाती  हैं  और  इसके  पश्चात  इनका  अधिग्रहण  कर  लिया  जाता  है  ।  उन्हें  इसे

 स्वीकार  इसके  लायक  इसे  उचित  नाम  दीजिए  ।  उनके  कार्य  संचालन  के  लिये  ए

 योजना  जा  सकती  है  अन्यथा  amar  के  नाम  पर  ये  ही  आगे  बढ़ती  जायेंगी  ।  सच

 तो  यह  है  कि  इनमें से  सी  इकाईयों  जनसाधारण  के  पैसों  पर  कार्य  कर  रही  है  Laas  जनतिक

 fafaat  से  पैसा  निकाल  कर  इन  इकाईयों  को  ऋण  अथवा  सरकारी  सहायता  के  रूप  में  यह

 पैसा  दिया  जाता  है  .।  इनके  अधिग्रहण  करने  तथा  इन्हें  रगण  कहने  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं है  ।

 हमें  यह  विषय
 eb RIT SANG TEM LAT AAT AA

 चाहिए  और  इस  पर  चर्चा  करनी  चाहिए  |

 सभापति  महो  दय :  अगर  मृत  चीज  को  पुनर्जीवित  किया  जा  सकता  है  तो  इसमें  आपत्ति

 कया  है
 !

 aft  नायर  हमारा  देश  इच  सरकारी  उपक्रमों  में  विशाल  मात्रा  में  पूंजी  निवेश

 कर  रहा  है  ।  किन्तु  उनके  नुकसान  का  मुख्य  कारण  है  विमान  प्रणाली  |
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 सभापति  सौरभ  (  srOUawrT
 एषा  |  श्री  :  अब  आप कवि  मच ताव  भक्षण  जल्दी  समाप्त

 कीजिए  ||

 श्री  के  नायर
 :  वर्त

 मात  प्रणाली  किसी  आधिक  पर  आधारित  नहीं

 उत्पादन  ल  गत  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  है  ।  की  वर्तमान  व्यवस्था  उत्पादों  के
 मूल्यों

 को  fay  शित  अपना  जारी  रखने  में  समय  नहीं है  ।  लागत  मूल्य  .  पर  ध्यान  नहीं  रखा  जाता  है  ।

 freq  सरकारी  sq  को  निशचित  के  ने  के  लिए  बाजार  भाव  तथा  लागत  म्यों ५  को  में

 रखना
 है

 ।  इन
 '

 ब  के  अभाव  में  सिफ  काला  वाजा  रियों  को  ही  फायदा  होगा  ।  इस  कार्य

 में  आप  fas  काने  धन  की  उत्पत्ति  कर हे  हैं  ।  जब  आय  सरकारी  मूल्यों  को  निष्टिचंत  करते हैं

 लि

 समझता  हं  कि  बाजार  भाव  वसूले  जायेंगे  और  इन  इकाईयों  के  राजग  होने  का  एक  कारण

 है  कि  हम  उनमें  उत्पादन  ana  के  sedge  पर  निगाह  नहीं  रखते  ।  बहुत  से  सरकारी

 30,  40  अथवा  5)  क्षमता  का  इस्तेमाल  कर  रह ेहैं  ।  इसके  लिए  fea  पर  दोष

 लगाया  जाए  १?  क्या  किसी  ने  इस  पर  ध्यान  दिया  है
 ?  क्या  सरकार  कोई  कदम  उठाया  है  ?

 क्या  हम  उनके  कार्य  सच  नत  पर  उचित  निगरानी  नहीं  रख  सकत ेहैं
 ?  प्रबन्ध  व्यवस्था  में

 खामियां  हैं  ।  बहुत  थे  सरक  ऊतकों  के  लिए  एक  चिन्ता  रित  पूंजी  निवेश
 गयां

 है
 हम  ऐसा  कर  देश  को  बोई  लाभ  नहीं  पहुँचा  रहे

 हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  कया  अपना  भाषण  समाप्त  करें  ।  इस  समय  आप  fan  मुई  ही

 शिकवा  सकते  हैं  |

 att  नायर :  विरोधी  पक्ष  की  शिकायत  है  कि  समन्वित  प्रांतीय
 विकास

 काय  क्रम

 ऋणों  को  उचित  रूप  में  संचालित  नहीं  किय  जा  रहा  वे  कहत ेहूँ  कि  पिछड़े  वर्ग  के  क्षेत्रों  को

 लाभ  मिलता  await  जिनके  लि 7
 लक्ष्य  निश्चित  फिया  गया  था  उन्हें  लाभ  नहीं  मिलता

 है  ।

 माननीय  ्रो  असाधारण  रूप  से  कार्य  को  कोशिश  कर  रहे  जब

 सरकार-में  को  पवित्र  असाधारण  रूप  से  कार्य  करता  है  भर  ag  सुनिश्चित  करता
 है

 कि

 लभ-भोगियों  को  लभ  प्रप्त  हो  तो  विरोधी  दलों  को  सहयोग  करना  चाहिए  ।  उन्हें  लोगों  के

 लिए  कुछ  असियां  भी  प्रचलित  करनी  चाहिये  और  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  यह  कायें  क्रम

 सिर्फ  एक  हीਂ  वग  के  लोगों  के  ही  बनकर  न  रह  जाए  ।  यह पूरे देश  के  यह  उन  पर

 निर्भर है  कि  वे  मामलों  को  लें  तथा  अखियों  को  प्रवर्तित  करें  ।  उन्हें  इसमें  सहयोग  करना

 freq  उनको  आलोचन्घ्र  रचनात्मक  नहीं  है  ।  यह  fas  राजनैतिक  प्रचार  है

 के  लिए  हम  area fael  करण  करते  हैं  और  आधुनिक  की करण  से  हमारा  मतलब  .  होता

 है  नवीनतम  तकनीक  |  हर  व्यक्ति  नवीनतम  तकनीक  अपनाना  चाहता  है  और  उसके  लिए  हमें
 oo a अमरी का  जर्मनी  अथवा  जापानी

 उद्योगों
 पर  निखर  रहना

 प
 पड़ता  है

 । |  दि  के  उद्देश्य  बया  2?
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 उनका  उद्देश्य है  मानव  घटक  को  दूर  करना  ।  जापानी  उद्योग  काय  करते  अगर

 क्वालिटी  के
 नाम  पर  हम  तकनीक  को  मांगते  हैं  तो  वह  हमारे  देश  के  लिए  आत्मघाती  होगी  ।

 हमें  नवीनतम  तकनीक  के  आयात  के  बारे  में  नहीं  सोंचना  चाहिए  क्योंकि  इससे  हमारे  देश  की

 रोजगार  सम्भावनाएं  कम  हो  जाएगीं  ।  उच्च  तकनीक  तथा  पूर्ण  एक  साथ  कार्य  नहीं

 कर  सकते  ।  भारत  की  जनता  को  रोजगार  देने  के  लिए  हम  नवीनतम  तकनीक  को  अपना

 सकते  ।  2,000  करोड़  रुपए  की  लागत  के  जहाजों  का  आयात  किया  जा  रहा  है  |  क्या  हम

 महसूस  करते  हैं  कि  अतिरिक्त  पुर्जों  के  लिए  भी  हमें  उन  पर  निभंर  रहना  पड़ेगा  ।  हम  इन

 जहाजों  के  लिए  अतिरिक्त  कलपुर्जे  बनाने  में  भी  समय  नहीं  इसीलिए  हमें  हर  बत  उन्हीं  पर

 fast  रहना  होगा  ।  इस  कार्य  में  हम  पश्चिम  के  तकनीकी  साम्राज्यवाद  में  एक  तरह  से  गुल.म

 की  तरह  होंगे  ।  क्या  हम  मध्यम  स्तर  की  तकनीक  से  स्वयं  को  सन्तुष्ट  नहीं  कर  सकते  ?  इस

 ae  भाधनिकतम  तकनीक  पर  माधघारित  आयात  नीति  नवदीं  अपना ई  जानी  चाहिए  ।

 कृषि  क्षत्रों  पर  निश्चय  ही  कर  लगाया  जाना  क्योंकि  जितने  भी  संसाधनों  का

 विकास  गांवों  में  हुआ  है  उससे  किसको  लाभ  हुआ  है
 ?  किसानों  को  ही  इससे  अधिकतम  लाभ

 डम  है  ।  क्या  हम  उन  पर  कर  नहीं  लगा  रहे  हैं
 ?  क्या  हम  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ?  आप  क्यों

 नहीं  राज्य  सरकारों  के  साथ  मिलकर  कृषि  पर  थोड़ा  बहुत  कर  .  लगाते  ?

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 शोम तो  बिद्या  चेन् तु पति  :  सभापति  मैं  आपको  धन्यवाद  देता

 ,  चाहती
 हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  अबसर  दिया  ।

 जो
 बजट  पेश  गया  है  मैं  उसका

 कर  रही  सब  लोग  कहते  हैं  कि  यह  इलेक्शन  बजट  है  लेकिन  यह  इलेक्शन  बजट  नहीं

 है  ।  यह  पीपुल  वेलफेयर  बजट
 ऐसा

 मैं  मानती  हूं  ।  उनको  जो  सुविधाएं  दी  गई  हैं  उसके

 लिए  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री
 महोदय

 को  धन्यवाद  देना  चाहती  हूं  ।

 इस  बजट  के  बारे  में  मैं  चार-पांच  बातों  पर  प्रकाश  डालना  चाहती  पहली  बातਂ

 शप् री कल्चर  से  सम्बन्धित  है  ।  आज  हम  नेचरल  कलामिटीज  के  समय  टेंपरेरी  सहायता  उनको  देते

 हैं  लेकिन  हमें  परमानेंट  रिलीफ  के  बारे  में  विचार  करना  चाहिए  ।  एग्रीकल्चर  को  इंडस्ट्री  का

 दर्जा  दिया  जाना  चाहिए  और  क्राप  इंश्योरेंस  कम्पलसरी  किया  जाना  चाहिएं  ।  इससे  उनको

 सुविधा  मिलेगी  ।  इसलिए  मेरा  वित्त  मन्त्री  से  अन  रोध  है  कि  वे  क्राप  इंश्योरेंस  जरूर  लागू  करे  ।

 नेचरल  कैलामिटीज  के  सदस्य  जो  लोन  पर  इंटरेस्ट  लेते  उसको  हटा  aar  चाहिए  क्योंकि

 प्राकृतिक  विपदा  के  समम  सारी  फसल  खराब  हो  जाती  उसके  बाद  किसानों  को  लोन  वापिस

 करने  में  काफी  दिक्कत  होती  है  ।  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  इंटरेस्ट  फ़रो  लोन

 के  लिए  नेचुरल  कैलामिटीज  के  समय  पर  कर  देना  चाहिए  ।  डोजल  ऑयल  के  रेट्स  भी  काफी

 बढ़  गए  हैं  ।  1979  में  एक  रुपया  पचास  1982  में
 तीन  रुपए  11  पैसे  कौर  1983  में  तीन

 रपए  पचास  पैसे
 हो

 गया  ।  अभी  भी  इसके  दाम  बढ़ते  जा  रहे  किसान  उपयोग  करते
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 meth
 1905

 नवाल

 हैं  इसलिए  मेरा  सुझाव ः  है  कि  इसके  दाम  कम  करने
 चाहिए

 ।  डीजल  के  पैसे  ब  बन ेसे  रोड

 ट्रांसपोर्ट  पर  भी  असर  पड़ा  है  ।  ट्रक  वालों  ने  भी  अपने  चाजस  बढ़ा  दिए  हैं
 ।  इसकी  age  से

 किसानों  को  अपना  उत्पादन  ट्रांसपोर्ट  करने  में  काफी  मुश्किल  हो  रही  डीजल  ऑयल  में  जो

 एक्साइज  ड्यूटी  लगती  उसको  भी  रेड्यूस कर
 देना  चाहिए  ।  इंडस्ट्रियल  बैकवर्ड  एरियाज

 में  कैटेगिरी  बनाई  गई  थी  ।  ग्ग्सं क  कैटेगिरी  में  जो  डिस्ट्रीकटवाइज  सुविधा  देते  बह

 ताल्लुक वाइज  होनी  चाहिए  ।  आपने  जो  नोटिफिकेशन  इश्यू  किया  उसका  नम्बर  आपको

 बता  देना  चाहती  हूं  ।  उसका  नम्वर है  4/एल.81/वो.ए.डी.-वस्यूम-3  दिनांक  27.4.83
 ।

 में

 समझती  आप  इन्कम  टैक्स  एक्ट  का  इंसेटिव  दे  सकते  हैं  ।  यह  प्रोत्साहन  उन

 उद्योगों  को  दिए  गए  हैं  जो  आयकर  अधिनियम  की  अनुसूची  8  में  अधिसूचित  जिलों  में  स्थापित

 किए  गए  हैं  ।  अनुसूची  के  तहत  ater  प्रदेश  के  कतिपय  क्षत्रों  को  भी  शमिल  किया  गया

 आंध्र  प्रदेश  में  भी  कुछ  एरिया  इंकत्यूड  कियां  गया  था  ॥  मैं  बता  देना  चाहती  हूं  कि  कुछ
 ae
 पह cl  ।

 एरियाज  ऐसे  हूँ  जहां  पानी  भी  मुहैया  नही  होता  है  और  फ़सानों  को  खेती  करने  में  eas

 इसलिए  ag  इंडस्ट्रीयल  बैकवर्ड  रियाज़  हैं  ।  ऐसे  तात्लकों  में  इसका
 टेक्स  और  वैल्थ  टैक्स  में

 आप  रिएक्शन  दे  इससे  उनको  राहत  मिलेगी  ।

 इन्कम  टैक्स  ऐक्ट  का
 जो  gat  शेड्यूल  है  उसकी  भी  tar  करना  इससे  हमारी

 कांस्टिट्यूएंसी  के  चार  ताल्लुक़ात  को  विसनापेट  जो  कृष्णा

 जिले  में  उनको  लाभ  मिलेगा  ।  यह  तालुके  इंडस्ट्रियल  gras  हैं  उनको  आप  आठवें  शेड्यूल

 में  शामिल  कर  दें  और
 वहां  केटेगरी

 इसी  में  इंडस्ट्रीज

 बेकिंग  सिस्टम  के  बारे  में  मेरा  निवेदन  हैं  कि  बेक  काफी  लोन  देते  हैं  बनकर  सेक्शन  को  ।

 f  चलो  5,000  रुपए  ay  लोन  दे  रहे  हैं  उस  पर  उनसे  4%  इंटरेस्ट  लिया  जाय  ।  10,  15  परसेंट

 इंटरेस्ट  बहुत  ज्यादा  है  जो  वह  नहीं  देते  ।  और  1978  के  पहले  जो  लोन  fear  था  उसका

 ब्याज  1,000  रु०  तक  गया  हैं  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  1978  के  पहले  जो  वी कर

 वीकर  सेक्शन्स  को  लोन  दिया  था  उसका  इंटरेस्ट  निकालकर  प्रिन्सिपल  लोन  saa  लिया

 जाए

 मनऐमप्लायड  दूध  को  आप  लोन  दे  रहे  और  ग्रूप  गारन्टी  लोन  में  5  आदमियों  को

 आपने  लोन  दिया  और  उसमें  से  4  ने  रीपेमेंट  कर  दिया  लेकिन  अगर  1  आदमी  न  करे  तो  उन  4

 लोगों  को  भी  लोन  नहीं  मिलेगा  ।  मेरी  मांग  है  क्रि  जो  लोन  छिपे  कर  देते  हैं  उनकी  लौन  फिर

 मिलना  चाहिए  |  अनऐमप्लायड  यूथ  को  जो  लौन  दे  रहे
 हैं

 इंडस्ट्रीज  डिपो  मेंट
 में  aah  बेक

 अफसर  रहते  ca  वंत  का  ध्यान  रखा  जाय  कि  उस  स्कोर  में  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  में  ऐसी

 इंडस्ट्री  होनी  चाहिए  जो  ऐम्पलायमेंट  भोरियेंटेड  हों  ।  इससे  उनको  राहत
 मिलेगी  ।
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 Neen  ee  a

 laa
 विद्या  चुप

 aaa  में  लोन  देने  के  लिए  बहुत  ज्यादा  प्रेशर है  ।'
 लेकिन  दिक्क़त  यह  है  कि  बक्स  में  स्टाफ

 afire  नहीं  है  ।  तरह  तरह  के  aes  दिए  जा  रहे  लेनी  स्टाफ  नहीं  गया  जिसके

 कारण  काम  जल्दी  नहीं  ।  इसलिए  बंस  का  स्टाफ  बढ़ाना  साथ  ही

 aaa  को  जोन्स  भी  बढ़ाना  चाहिए  ।  प्रोग्राम  में  जो  लोन  दे  रहे
 हैं  वह  जल्दी

 लिए  नहीं  दे  रह ेहैं  क्योंकि  उनके  पास  स्टाफ  काफी  नही ंहै  ।  यद्यपि  अपोजिशन  वाले  कहते
 हैं  कि

 रूलिंग  पार्टी  कुछ  काम  नहीं  करती  लेकिन  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  मैं
 वित्त  मन्त्री  से  कहना  चाहती

 हूं  कि  बैअत  ऐमप्लाईज  तो  कम  हैं  इसलिए  वह  नहीं  के  सकते  ।  उनकी  तादाद  बढ़ानी च  हिए  |

 नहीं  तो  20.  पोइंट  प्रोग्राम  में  SYET  सेक्शन्स  के  लिए  अलग  सेक्शन  बक्स  में  बना

 उसके  लिए  एम्पलाइज  के  att  रिजल्ट  जाय  ताकि  वी कर  सेकंशन्ज  के  लिए  जो  लोन

 इन्ट्रोइंयून  दिए  गए  दह  उन्हें  सहूलियत  से  दिए  जा  सकें  ।

 इसके  साथ  मैं  आपके  बजट  का  समधन  वर  रही हूं

 = न  | श्री  रामनाथ  बहु  :  सभापति  मैं  बजट  के  सग  थेन
 में  खड़ी  हुआ

 माननीय  वित्त  मन्त्री  ने  देश  के  समक्ष  इस  सदन  में  जो  बजट
 प्रस्तुत  किया

 लिए  ह

 बधाई  के  पात्र  हैं  ।  देश  के  त्तताम  लोगों  Agar  करतल  aft  से  स्वागत  किया  द्  ।  इससे

 हमारे  देश
 के  सव  साधारण  और

 गरीब  व्यक्ति  को  लाभ  व  राहत  मिली हैं  लेकिन
 हमारे

 विरोध

 पक्ष
 के  लोंगों  को  इससे  ai

 लीफ  हु  ई  केवल  उन्होंन  ही  इसकी  बट  आलोचना
 की  हैंਂ

 देश  की

 आम
 जनता  इसका  स्वागत  ४ क्या  हि  ।

 विरोध-पवन  का  आलोचना  करने  का  एक  लक्ष्य  मैं  समझता  हुं  कि  उन्होंने  बजट  a

 fegfez  को  नहीं  समझा  ।  उन्होंने  कार्यक्रम  को  कभी  एप्रीशियेट  नहीं  देश  में  बेक

 के  माध्यम  से  जो  ऋण  विसरण  की  व्यवस्था  हो  रह डी  उसकी
 स्पिरिट

 को  कभी  नहीं

 जिसके  माध्यम  से  गरीब  का  उत्थान  हो  सकेगा  ।  यह  ऐसी  व्यवस्था  है  कि  कोई  ब्यक्ति  धन  के

 अभाव  से  अपने  विकास  को  पट्टीं  रोक  सकेगा  |

 मेरे  तमाम  पात्र-वक्ताओं  ने  बजट  का  समधन  विया  है  और  मैं  भी  अपने  को  उनसे  सम्बद्ध

 करता  हूं  और  अन्य  विषयों  पर  अपनी  बात  कहना  चाहता  Z
 ।

 हमारा  कृषि-प्रधान  देश  यहां  की  80%,  जनता  ग्रामों  में  रहती  है
 ।  मैं माननीय  वित्त

 मन्त्री से  निवेदन  करूंगा  कि  ऐसे  क्षेत्रों  %  fa  ple  के  लिए  अधिक  धन  के  आबंटन  की  आवश्यकता

 है
 ।  सारे  देश  में  कृषि  और  ग्रामीण  अंचलों  की  एक  जसी  समस्याएं  हैं  और  इसी  आधार  पर

 बहुजन  हिताय  और  बहुजन  सुबाई  को  मानकर  उन  क्षत्रों  के  विकास  को  आवश्यकता  afae  है  ।

 इस  कार्यक्र  को  पुरा  क्र रने  के  लिए  माननीय  इंदिरा  जी  ने  कार्यक्रम  का  पहला  सत्र

 इससे  जुड़ी  हुई  कृपि  है  और  कृपि  से  जुड़ा  किसान  ale  रजदूर  है  ।  जब  कृषि  उत्पादन

 बढ़ना  तो  कोई  आदमी  नहीं  मरेगा  |
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 मैं  कहना  चाहूंगा  कि  इन  समस्याओं  को  पुरा  करने  के  लिए  अधिक  धन  दे  कीं  आवश्यकता

 जिससे  हर  खेत  को  हर  पेट  को  पीने  के  लिए  पानी  और  भोजन  आश्वस्त  हो  जार

 पीने  के  पानी  और  सिचाई  का  विकास  हो  सके  ।

 हमारे  देश  में  बहुत  से  ऐसे  क्षत्र  हैं  जहां  पीने  के  पानी  का  बड़ा  संकट  है  ।  आज  भी  लॉंग

 नदी  और  गन्दे  नालों  से  पानी  पीते  हैं  ।  वहां  पर  हैंड-पम्प  लगाकर  कुछ  व्यवस्था  वी  गई  है

 लेकिन  बड़े-बड़े  हैंड-पम्प  लगाये  गय ेहैं  जिनकी  कीमत  13  हजार  रु०  मेरा  निवेदन  है  हि

 रुपये  के छोटे  हैंड-पम्प  भी  लगाये  जायें  ।  जहां  पानी  का  स्तर  नजदीक  हो  वहां  हजार-डी  हज

 हैंड-परम  भी  लगाए  जा  सकते  हैं  ।

 कुछ  ऐसे  भी क्षत्र  जहां  गांव  के  जबरदस्त  लोग  हरिजनों  को  कुओं  से  पानी  नहीं  भरन

 देते हैं  ।  उनके  लिए  भी  पानी  की  व्यवस्था  करने  की  आवश्यकता  है  ।  छोटे  सस्ते  पम्प  लगाकर

 खनके  लिये  पानी  उपलब्ध  फिया  जा  सकता  जिससे  वे  नदी-नालों  का  गंदा  पानी पीने  के  लिए

 विवश  न  हों  |

 ग्रामीण  अंचलों  वी  प्रमुख  समस्या--और  गांवों  की
 पुकार

 तथा  मांग  फि  लोगों  के

 जाने
 के  लिए  सम्पर्क  art  बनाए  जायें  पर्दा  माने  बनाने  के  वादे  तों  पद  हुए

 हैं
 ले  न

 देश

 बहुत  बड़ा  इस  काम  के  लिये  बहु क  घन  की  alaetpar 2 हैं  |  इस  स्थिति
 में  बजट  में  यह

 व्यवस्था  की  जायें  कि  पुल-पुलियों  सहित  गांवों  के  लिए  कम  से  कम  नितिन  कच्चे  मार्गों  का

 निर्माण  किया  जाये  और  बगलों  योजना  में  जहे  पक्का  कर  दिया  जाये  ।  यह  कार्य  प्र  थिरकता

 के  आधार  पर  जिससे  गांवों  के  लोगों  का  मुख्य  मार्गों  के  साथ  सम्बन्ध  स्थापित

 हो  अपना  गल्ला  अनाज  आदि  बेचने  के  लिपे  ले  arak  और  र  afer  से  लाभ

 उठो  सक  |

 गांवों  में  बिजली  की  विशेष  rin  इसलिए  नियोजित  ढंग  से  गावों  के  बिद्युवीकरण

 के  लिए  विशेष  धन-आवंटन  की  आवश्यकता  है  |

 हमारे  देश  मे  शिक्षा  की  भी  मांग  बहत  जोरों  स ेहै  ग्रामीण  अंचलों  में  wTiegAU

 माध्यमिक  और  उच्च  शिक्षा  के  लिए  atg®  धन  की  आवश्यकता  है  ।  ग्रामीण  अंचलों  वी  विशेष

 तौर  पर  यह  भी  मांग  है  कि  वहां  पर  लड़कियों  के  सकल  खोले  ज  यें  समाज  के  समन्वित  तथा

 संतुलित  विकास  के  पुष्पों  के  साथ-साथ  महिलाओं  की  शिक्षा  की  व्यवस्था  करना

 यक  है  ।  इसलिए  वहां  पर  लड़कियों  के  सकल  खोल  के  लिये  विशेष  योजना  बनाई  जायें  ।

 oer;
 बहुत  से  क्षेत्र  ऐसे  जहां  हरिजन  और  अनुसूचित  जातियों  के  रहते  हैं  |  उनके  विकास

 में  गति  लाने व गे  आवश्यकता है  ।  यदि इ इत  बुनियादी विकास  के  लिये  धन  व्यय  जिया  जायेगा

 al  देश  का  विकास  तेजी  के  साथ  हो  सकेगा  ॥
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 धी विविध

 राम  नाथ

 मैं  संक्षेप  में  अपने  क्षेत्र  की  बात  कहना  चाहता  मैं  लोक  सभा  में उत्तर  प्रदेश  के

 बांदा  जनपद  का  प्रतिनिधित्व  करता  जो  बुन्देलखण्ड  संभाग  में  स्थित  है  ।  न्देलखण्ड  का

 समूचा  क्षेत्र  कम  सौभाग्यशाली  क्षेत्र  भी  वह  अत्यधिक

 साधनही  भूखा  भर  प्यासा  पिछले  35  वर्षों  से  वह  गरीबी  और  पिछड़ेपन  से

 जूझता  gat  बड़ी  सहनशीलता  का  परिचय  दे  रहा  है  ।

 हम  लोगों  ने
 मांग

 की  थी--और  इस  बारे  में  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  ज  दरा  गांघी को

 पत्र  लिखा  q— fir  हिल  ‘praciz  बोर्ड  की  भांति  बुन्देलखण्ड  बोर्ड  का  गठन  किया  जाये  ॥

 उन्होंने  प्रदेश  सरकार  से  इस  बारे  में  कहा  ।  इसके  जबाब  में  प्रदेश  सरकार  ने  बुन्देलखण्ड

 सलाहकार  परिषद  का  गठन  लेकिन  घनाभाव  के  कारण  उसने  कोई  कार्य  नहीं  किया

 मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  अवरोधक  करू  गा भर  उस  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  का  विकास  नहीं  हो  सका

 कि  राज्य  सरकार  के  सहयोग  से  बुन्देलखण्ड  के  विकास  के  लिये  बुन्देलखण्ड  डेवलपमेंट  बोड  का

 गठन  किया  जिसके  लिये  केन्द्रीय  सरकार  मौलिक  सहायता  दे  ।  बजट  में  ऐसा  प्रावधान

 किया  जिससे  इस  तरह  के  पिछड़े  हुए  क्षत्रों  का  विकास  हो  सके  |

 इन  क्षेत्रों  की  मुख्य  समस्यायें  विद्युत  सड़कों  और  स्कूलों  का  अभाव

 है  ।  मेरे  क्षेत्र  में  आज  तक  कोई  उद्योग  नहीं  लगा  जबकि  वहां  पर  बहुत  में  बाक्साइट

 पाया  जाता  वहां  पर  ऐलमिनियम  मौर  के  कारखाने  लग  सकते  उस  क्षत्र  में

 गरीबों  और  हरिजनों  की  वहुत  बड़ी  आबादी  उन  के  भी  उत्थान  की  आवश्यकता  है  ।  देश

 में  प्रगति  हो  रही  है  ।  हमारा  देश  प्रगतिशील  देशों  में  है  ।  इन  पिछड़  क्षत्रों  में  प्रगति
 नहीं

 है  +

 विकास  के  असंतुलन  को  रोकने  की  आवश्यकता  है  तथा  बुन्देलखण्ड  के  पिछड़े  क्षत्र  को

 आवश्यकता  के  अधार  पर  काय  क्षेत्रों  की  भांति  विकासशील  क्षत्रों  की  श्रेणी  में  की

 आवश्यकता  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  घन्यवाद  दगा  और  बजट  का  समधन  करू  गा  |

 शी  एन०  डेनिस  बजट  का  समर्थन  '  करते  हुए  मैं  कुछ  मर  उठाना

 चाहता  हूं  ।

 देश  में  इतनी  कठिनाईयां  होने  के  बावजूद  भी  वित्त  मन्त्री  जी  ने  देश  की  उन्नति  एवं

 विकास  के  सभी  पक्षों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  एक  बहुत  हो  स
 q

 aa  बजट  प्रस्तुत  जिया  है  |

 इस  बजट  से  सभी  वर्गों  के  आम  निर्धन  at  तथा

 पददलित  व्यक्तियों  सभी  इससे  अत्यघिक  लाभान्वित  होंगे  ।  इस  बजट  से  पूंजीनिवेश  at

 बढ़ावा  उत्पादन  बढ़  गा  और  मुद्रा  स्फीति  ig  में  आयेगी !  उद्योगपतियों  को

 रियायतें  दी  गई  हैं  उसके  जबाव  में  उन्हें  अपना  सामान  अपेक्षाकृत  सस्ते  दामों  पर  उपलब्ध

 घरानों  चाहिये  और  इसके  परिणामस्वरूप  मांग  बढ़  गी  तथा  अधिक  उत्पादन  होगा  ।  इस

 को  उदार  बजट  कहना  उचित  होगा  ॥
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 निधि

 1762  करोड़  रुपये  का  घाटा  कोई  समस्या  नहीं  होनी  चाहिये  यदि  कृषि  शर

 भीद्योगिक  वृद्धि  आशा  के  ayer  हों  और  सप्लाई  पर  प्रभावी  नियंत्रण  बना  रहे  ।

 निजी  आय  पर  प्रयत्क्ष  कर  के  मामलों  में  15,001  से  20,000  रुपये  तक  की  आय

 के  पहले  वर्ग  पर  आय-कर  में  20  प्रतिशत की  कमी  तथा  20,000  रुपए  से  ऊपर  सभी

 आय  वर्गों  में  आप  कर  में  कमी  तथा  एक  लाख  से  अधिक  आय  वाले  व्यक्तियों  पर  55  प्रतिशत

 की  कम  दर  से  आय  कर  लगाने  से  निश्चित  आय  वग  के  लोगों  वो  काफी  wea  मिलेगी  इससे

 कर- अपवचन  व  कर  न  देने  की  घटनाओं  में  कमी  होगी  भर  कर  सम्बन्धी  नियमों  का  पालन

 करने  में  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।  इसके  परिणामस्वरूप  निश्चित  ara  वालों  वेतनभोगीਂ  के

 पास  अधिक  घन  बचेगा  और  इससे  बचत  के  लिए  अघिक  प्रोत्साहन  मिल  सकेगा  ।

 निर्गमित  क्ष  काफी  रियायतें  दी  गयी  हैं  ताकि  उत्पादन  बढ़  सके  ।  खाण्डसारी

 सम्मिश्रित  लिखने  एवं  छपाई  कार्यों  का  टेबल  पंखों  तथा  छत  के

 छोटे  स्टेनलेस  बर्तनों  वस्त्र  जवाहरात  पर  प्रस्तावित

 उत्पादन  शुल्क  कम  करने  से  इन  चीजों  के  मूल्यों  में  गिरावट  आयेगी  ।  इससे  मांग  बढ़

 स्वरूप  उत्पादन  तथा  उद्योग  के  विकास  में  सहायता  इन  चीनों  के  मूल्यों  में  कमी  होने

 से  आम  ब्यक्ति  बहुत  ही  ज्यादा  लाभान्वित  होगा  ।  इससे  मुदरा  स्फीति  नियन्त्रित  होगी  ।

 बण्डसारी  चीनी  पर  उत्पाद  शल्क  कभो  के  प्रस्ताव  से  इस  उद्योग  को  में  मदद

 मिलेगी  तथा  रोजगार  के  अधिक  अवसर  प्राप्त  होंगे  ।  इससे  गन्ना  उत्पादकों  को  भी  लाभ

 पहुंचेगा  |

 हसी  प्रकार  से  कपड़ा  उद्योग  को  दी  गई  राहत  से  कपड़ा  सस्ता  मिलेगा  और
 गरीब

 लोगों  को  इससे  aga  हीं  मिलेगी  |

 कर-व्यवस्था  को  तर्कसंगत  बनाने  तथा  सरलीकरण  सम्बन्ध  eta  प्रक्रिया  में

 कमियों  तथा  अनावश्यक  कर  प्रशासन  को  तर्कसंगत  बनाने  तथा  सरलीकरण  की

 जानकारी  से  कर-अपवंचन  रूकेगा

 20  लाख  से  अधिक  का  कुल  वार्षिक  व्यापार  करने  वालों  तथा  व्यवसाय  द्वारा  10  लाख

 से  अधिक  सकल  प्राप्त  करने  वालों  के  लिये  अनि वयं  लेखा-परीक्षा  होना  चाहिये  ।  यह  एक  बहु

 ही  अच्छा  कदम  यह  उन्हें  लेखों  को  सर्दी  रूप  में  रखने  को  बाध्य  करेगा  भोर  इससे  नियमों

 कां  पालन  भी  ठीक  प्रकार  से  होगा  ।  योजना  परिव्यय  में  काफी  बढ़ोतरी  की  गई

 राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षत्रों  के  लिये  योजना  परिव्यय  में  भारी  वृद्धि  की  गई  वर्ष  1984-

 85  के  लिए  30,132  करोड़  रुपये
 की  राशि  आवंटित  की  गई  है  भोर  राज्यों  तथा  संघ  राज्य

 क्षेत्रों  के लिए  केन्द्रीय  सहायता  चालू  वर्ष  की  4462  करोड़  रुपये  की  राशि  की  तुलना  में  5050:

 करोड़  रुपये  होगीं  ।  यह  देश  के  विकास  की  दिशा  में  अग्रसर  होने  का  द्योतक
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 ध  निनाद  य

 डे  -

 जहां  तक  ग्रामीण  विकास  का  सम्बन्ध  भारत  ग्रामीण  भारत  al  देग  की

 70%
 जनता  प्राणों  में  बसती  है  ।  भारत  को  तभी

 विकसित  देश  माना  जाएगा  जब  देश
 के

 मां  त

 का  विकास  होगा ।  जब  तक  ग्रामीण  क्षेत्रों  का  विकास  नहीं  पिता  कृषि  का  विकास  नहीं  होता  और

 ग्रामीण  रोजगार  की  व्यवस्था  नहीं  होती  तब  तक  ग्रामीण  अर्थ-व्यवस्था  का  सुधार  नहीं  हो  स  हता

 ग्रामीण  क्षेत्र  में  पानी  का  अभाव  हैं  ।  देश  के  लोगों  का  एक  विशाल  ay  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे

 जीवन-यापन  कर  रहा  है  और  बच्चों  सहित  उनकी  बड़ी  प्रतिशत  संख्या  कुपोषण  के  शिकार  हैं  ।

 ग्रामो
 में

 वे  गरीबी  और  अस्वास्थयकर  वातावरण  है  ।  इसे  देखते  हुए  ग्रामीण  farts

 के  लिए  932  करोड़  रुपए  की  राशि  anafea  की  गई  है  जो  कि  चालू  वर्ष  की  तुलना  में  लगभग

 दुगनी  है  ।  समेटती-ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  संन्यास जन

 कार्यक्रम  के  द्रुत  प्रभावी  क्रियान्वयन  के  लिए  बजट  में  अधिक  ध्यान  दिया  गया  है  और

 अधिक  राशि  की  व्यवस्था  की  गई  है  |

 जहाँ  तक  पेय  जल  का  सम्बन्ध  है  देश  के  ऐसे  कई  गांव  हैं  जिनमें  स्वच्छ  पेयजल  की

 भाव  है  |  इन  गांवों  के  लिए  शीघ्र  ही  पेयजल  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  त्वरित  जल

 सप्लाई  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  243  करोड़  रुपए  का  आवंटन  किया  गया  न्यूनतम  आवश्यकता

 यक्रम  के  जगत  राज़्यों  भी  354  करोड़  रुपए  व्यवस्था  करने  की  अपेक्षा  की  जाती

 है  ।  अ  शा  इस  वर्ष  50,000  अभावग्रस्त  गांवों  के  लिए  पेय  जल  की  व्यवस्था  की  जाएगी  ।

 जा  तक  कार्यक्रम  का  सम्बन्ध  है  इस  योजना  के  महत्व  को  समझते  हए  ष

 1984-85  के  लिए  4933  करोड़  रुपए  की  राशि  की  और  व्यवस्था  की  है  जो  कि  विमान

 वह  के  प्रावधान  से  4.7%,  अधिक  है  ।  यदि  इस  कार्य  कम  का  प्रभावी  रूप  से  क्रियान्वयन  किया

 जाता  है  और  आवंटित  राशि  का  उचित  उपयोग  होता  है  तो  स्थिति  और  दृढ़  होगी  और  देश  की

 समूची  ary -saaear  का  विकास  होगा  सभी  वर्गों  के  लोगों  at  इससे  काफी  लाभ  होगा  ।

 कार्यक्रम  की  प्रगति  का  मूल्यांकन  खण्ड  स्तर  पर  करना  होगा  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके

 कि  कितने  स्थानों  पर  कितने  जरूरतमंद  लोगों  इससे  लाभ  हुआ  है  +  समितियों  at  गठन

 करना  होग  ओर  उन्हें  कार्यक्रम  की  प्रगति  का  मूल्यांकन  करना  होगा  |

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।  अन्य  बातें  आप  वित्त  विधेयक

 पर  चर्चा  के  समय  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  ।

 at  स्विस :  जहां  तक  कार्यक्रमों  और  प्रस्तावों  के  क्रियान्वयन  का  सम्बन्ध  आव  टन

 शन  देश  के  कोने-कोने  तक  पहुं  बना  चाहिए  ओर  जरूरतमन्द  लोगों  तथा  स्थानों  को  उसका  लाभ

 श्रान्त  होना  चाहिए  ।  प्रस्तावों  का  क्रियान्वयन  उसी  भावना  से  किया  ज  ना  गए  जिस  भावना

 से  यहां  बजट
 प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 कार्यक्रमों  की  सफलता  बहुत  कुछ  उन  लोगों  पर  fete  करती

 है  जो  इनका  क्रियान्वयन  व  रते  हैं  ।  कुछ  जिन  पर  कार्यक्रमों  के  क्रियान्वयन  का  दायित्व

 होतीं  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन से  अपने  अप  का array  a
 मन्तंप्रंस्त  नहीं  कुछ  बेक  प्राधिकारीਂ
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 भी  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  गार  लग  देने  में  बिल्कुल  स  glad  ता  नहीं  करते  ।  प्राधिकारियों

 द्वारा
 ऋण  के  लिए  शौकत  देने  के  बात्  जून  भी

 वेग  देने  में  नाना  प्रकार  को  अ।पा/त्तय्ां

 करते  हैं  ।

 जहां  तक  विद्युत  क्षेत्र  का  day  कन्याकुमारी  जिले  में  राजाकमंगलम  में  मेरे  निर्वाचन

 क्षत्र  में  एक  ताप  fast  संपत्र  लगाने  का  प्रस्ताव है  ।  इस  योजना  के  पत्र  च  की  जा

 रही है  ।  इसका  शिप  नव
 पत

 किया  ज  ना  चाहिएं  ।

 aR  निर्वाचन  क्षत्र  को  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़ा  ata  घोषित  दया  गया  इस

 क्षत्र  में  तो  सरकारी  aa  में और  न  ही  निजी  क्षत्र  में  एक  भी  उदया  स्टीवन  किया  गयां

 है  |  अत  इस  क्षेत्र  में  औद्योगिक  संस्थानों  की  स्थापना  की  जॉनी  चाहिए  |

 > पत्तनों  कें  विकास  के  लिए  201  करोड़  रुपये  का  आवेदन  गया  ")  ।  छोटे  पत्तनों

 के  विकास  की  उपेक्षा  की  गई  है  ।  छोटे  पत्तनों  का  विकास  राज्य  सरकारों  को  दया  पर  निरभर

 किन्तु  राज्य  grat  wrt  पत्तों  के  विकास  में  रूचि  नहीं  ले  रही
 ट्रै

 हरी
 के  मेरे

 निर्वाचन  क्षेत्र  में  दक्षिण-पशिचम  तट  पर  एक  पुराना  ऐतिहासिक  पत्तन  इसको

 उपेक्षा  की  गई  है  और  कई  वर्षों  से  इसका  fara  नहीं  रहा है  ।  इसका  विकास

 किया  जाना  च  हिए  ।

 मैं  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  fa  वह  उपरोक्त
 सभी  मुद्दों  पर  ध्यान  zi

 श्री  जयराम  वर्मा  अधिष्ठाता  मैं  बजट  के  समान  में  खड़ा  हुआ

 वित्त  मंत्री  जी  ने  बजट  में  निबल  अंगों  के  लिए  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्र  में  रहने  वाले  लोगों

 लिए  जो  विशेष  ब्यवस्या  की  उपजे  उनको  रोजगार  और  उनकी  हालत  में  सुधार

 इस  बजट  से  हर  वय  को  कुछ  न  कुछ  सहायता  मिलेगी  और  बोझ  कम  होगा  |  इस

 जट  के  पेश  करने  में  आम  में  प्रसन्नता  की  लहर  दौड़  गई  है  ।  इसलिए  इस  बजट  को

 भाम  जनता  गरीबों  का  अच्छा  alt  संतुलित  नजद  केहा  जाए  तो  कोई  गलत

 बात  नहीं  होगी  ।  यद्यपि  इस  बात  के  होते  हुए  भी  विपक्ष  के  लोगों
 ने

 और
 कुछ

 माननीय  सदस्यों

 ने  इसमें  तरह-तरह  की  aqay.  अपनी  भावनाओं  के  अनुसार  देने  की  कोशिश  की  है  और

 अपनी-अपनी  भावनाओं  के  अनुरूप  संज्ञा  देने  की  कोशिश  की  है  ।  किसी  ने  इस  को  संविधान  पर

 कड़ा  कि  इसमें  गरीबों  के घोखा  कहा  ।  किसी  ने  इसकी  पु  जनवादी  बजट  कहा  है  ।  किसी
 ने  यहाँ

 के  लिए  कोई  व्यवस्था  कहीं  है  ।  वोट  बटोरने
 हेतु  gal  बनाने  की  नाकाम  कोशिश  की  गई

 गरीबी  भोर  बेकारी  को  दूर  करने  के  लिए  कोई  बड़ा  कदम  नहीं  उठाया  गया  है  ।  इस  तरह  को

 बात  कहा  गई  इन  सब  बातों  को  देखते  मैं  कहना  चाहता  हू ं:

 जाकी  रही  भावना  जैसी  ।

 हरि  मरत  देखी  तिन  a
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 भगवान  सम्पूर्ण  कोई  कमी  नहीं  लेविन  लोग  अपनी-अपनी  भाव नामों  कै  अनुरूप
 उसे  निधन-भिन्न  रूप  में  देखते  मानद  बौर  मानव  कृत्यों  में  कमियां  होती  हैं  ।  हम  अगर
 अपनी  भावनाओं  के  अनुरूप  कमियों  को  देखने  की  कोशिश  तो  कोई  Tar  की  बात  तीं

 वित्त  मंत्री  जी  की  areal  के  अनुरूप  यहं  बजट  उत्पादन  निवेश  बढ़ाने

 को  कम  मुद्रास्फीति  को  रोकने  और  आधिक  व्यवस्था  में  स्थिरता  लाने  में  सहा  यके
 सिद्ध  होगा  ।  इस  साल  कृषि  उत्पादन  के  क्षत्र  में  रिकफाडे-उत्पादन  की  स्थिति  दिखाई  पड़  रही

 1420  लाख
 टन

 की  पैदावार से  ज्यादा  होने  की  आशा है  यह  सरकार  की  कुशल  कृषि

 afer  भोर  किसानों  के  परिश्रम  का  फल  लेकिन  फिर  भो  उधर  के  लोग  बहते  हैं  कि  यह  महज

 संयोग  की  बात  है  कि  इतना  उत्पादन  हो  क्योंकि  पिछले  सालों  में  कम  परिवार  बढ़ी  ओर

 कभी  घटी  है  ।  इस  तरह  से  अच्छी  बात  में  भी  वे  ईबिज-डिजाइन  या  बुरी  बात  देखने  की  कोशिश

 करने हैं

 इस  साल  भीद्योगिक  क्षेत्र  में  पिछले  साल  के  मुकाबले  ज्यादा  afe  हुई  पिछले

 साल  3.9  की  हुई थी  जब  कि  इस  साल
 4.5

 की
 बृद्धि  हुई  है

 और  यदि  चार  सालों  की  गीत

 सलो  जाय  तो  यह  वृद्धि  5  परसेन्ट  से  ज्यादा  होगी  ।  यद्यपि  औद्योगिक  क्षेत्र  जो  क्षमता  उसके

 अनुरूप  यह  वृद्धि  नहीं  इससे  ज्यादा  होने  की  जरूरत  थो  और  अगर  हमको  अन्तरिक  घरेलू

 उत्पाद  में  ऊची  दर  को  कायम  रखना  है  कौर  अगे  आने  वाले  श्रमिकों  के  लिये  रोजगार  पैदा

 करना  है  तो  हमको  अपनी  विधि  की  दर  को  कम  से  कम  7  मौर  8  परसेन्ट  के  बीच  में  लाना

 ड्लोही  ।  हमारी  राष्ट्रीय  नाय  में  भी  इस  साल  काफी  विधि  हुई  दै  जो  662  करोड़  के  लगभग  है

 ौर  चार  वर्षों  की  मौसम  लो  जाये  तो  यह  5.4  प्रतिशत  आती  है  जो  किसी  भी  योजना  काल

 के  चार  वर्षों  की  वृद्धि  के  मुकाबले  ज्यादा  है  ।  इस  के  लिये  भी  हमारे  माननीय  वित्त  मंत्री  जी

 बधाई  के  पात्र  ॥

 गांवों  में  जो  विभिन्‍न  योजनायें  चलाई  जा  रही  हैं  उनके  लिये  932  करोड  रुपये  की

 व्यवस्था  की  गई  है  जो  पिछले  साल  की  व्यवस्था  के  मुकाबले  करीब-करीब  दुगनी  है  ।  इस  तरह

 से  अनुसूचित  अनुसूचित  feast  तथा  अन्य  पिछले  वग  के  लोगों

 को  काफी  सहायता  देने  की  कोशिश  की  गई  है  तथा  उनको  दस  से  काफी  राहत  मिलेगी  ।  इतना

 होने  के  बावजूद  यदि  यह  कहां  जाये  कि  किसानों  के  लिये  या  गरीब  लोगों  के  लिये  इस  बजट

 में  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  तो  यह  बात  सत्य  से  कितना  परे  है  ।

 कृषि  क्षत्र  में  भी  पिछले  साल  के  मुकाबले  उपाधि  व्यवस्था  को  गई  है--इस  बजट  साल

 में  158  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  मई  है  जब  कि  चालू  साल  600  करोड़  रुपये  से  कुछ  कम

 की  व्यवस्था  थी  ।  विद्य/त  उत्पादन  में  भी  पिछले  साल  के  मुकाबले  ज्यादा  व्यवस्था  की  गई  ह  ।

 में
 पिछले  साल  के  चुका  वले  44  प्रतिशत

 बढ़ाया
 गया  इस  व्यवस्था  से  किसानों
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 गांवों  में  रहते  वालों  को  काफी  राहत  मिलेगी  मौर  उनका  काम  बढ़  उनके  काम  में  आसानी

 पैदा  होगी  ।  लेनी एक  बात  मैं  कहना  चाहता  हूं--गांवों  में  जो  विभिन्‍न  योजनायें  चलाई  जा

 रही  हैं  चाहे  बीस-सूत्री  कार्यक्रम  के  wat  हों  या  दूसरी  योजनायें  उनमें  हमारे  बैंकों  का

 बहुत  महत्वपूर्ण  रोल  है  और  इस  दृष्टि  से  बेक-सुविधायें  कफी  बढ़ी  लेकिन  अभी  भी  इस
 बात  at  जरूरत  है  कि  वहां  इस  तरह  का  इन्तजाम  किया  जाये  जिस  से  लोगों  को  वे  बेक

 सुविधायें  आसानी  से  मित्त  सकें  ।  आज  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अन्तर्गत  लोगों  को  जो  ऋण  मिलता

 है  वहां  उनको  काफी  दिक्कतों  का  सामना  करना  पडता  हैं  बैंकों  के  लोग  सही  तरीके  से  उनके

 साथ  सहयोग  नहीं  करते  ।  ज्य,दा  मानिटरिंग  की  जरूरत  ज्या
 दा

 देखभाल  करने  की

 जरूरत है
 ।  स्टेट  गारमेंट्स  पर  भी  ज्यादा  जोर  देने  की  जरूरत  है  कि  वे  इस  चीज  को  लच्छो

 तरह  स  देखें  कि  जो  रुपया  आज  लोन  या  सहायता  की  शवल  में  जा  रहा  है  वह  सब  ठीक  से

 इस्तेमाल  हो  और  उसका  पूर:-पूरा  लाभ  उठा  सके  ।

 श्री मन  हमारा  जो  प्रदेश  है  वह  उद्योगों  के  मामले  में  काफी  पीछे  है  और

 बहुत  पिछड़ा  हुआ  है  ।  इसलिए  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री से  कहूंगा  कि  वे  हमारे  उत्तर  प्रदेश  का

 कुछ  ध्यान  |  ।  वहां  पर  ज्यादा  उद्योग  लगाने  जरूरत  है  और  हमारा  जिल  फैजाबाद  जों

 बह  उन  जिलों  में  जिनमें  बहुत  कम  उद्योग  हैं  और  वह  पिछड़  हुए  जिलों  में  माता

 है  ।  इसलिए  में  उनसे  प्रार्थना  करना  चाहूंगा  कि  हमारे  जिले
 में  वे  कुछ  उद्योग  लगाने  को

 तो  बहुत  अच्छा  बात  होगी  |

 हमारे  जिले  में  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  कई  वर्ष  पहले  गई  और  वहां  पर  उन्होंने

 सहकारी  क्षेत्र  में  एक  गन्ना  मिल  लगाने  की  घोषणा  थी  और  उसके  लिए  लाइसेंस  भी  मिल

 गया  था  भोर  किसानों  ने
 करीब  16  लाख

 रुपया  sak  लिए  इक्ट्ठा  भी  कर  लिया
 था  लेकिन

 जब  जनता  सरकार  मा  तो  वह  लाइसेंस  रह  कर  दिया  गया  |  अकबरपुर  में  हम  लोगों ने

 मिल  लगाने  की  मांग  रखी  थी  ।  इसलिए  मेरा  कहना  यह  है  कि  वह  लाइसेंस  फिर  से  रिन्यू

 किया  जिससे  उधर  का  जो  विकसित  क्षेत्र  है और  जहां  पर  काफी  गन्ना  उपलब्ध  वह

 मिल  को  दिया  जा  सके  ओर  किसानों  को  कुछ  राहत
 मिले  ।

 मैं  एक  बात  और  मानसिक  मंत्री  जी  से  कहना  चाहूंगा  ।  हमारे  क्षत्र  में  एक  मड़हा  नदीं

 जिसमें  बाढ़  भा  जाने  से  बहुत  नुकसान  होता  है  ।  उसको  गहरा  कराया  जाए  और
 उसकी

 सफाई  कराई  जाए  ।  पश्चिम  से  पूरब  को  बह  जाती है  और  फे जबाव  और  बाराबंकी  के  दोनों

 जिले  उससे  प्रभावित  हैं  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  मंडरा  नदी  को  गहरा  कराया  जाए  और  उसकों

 सफाई  कराई  जिससे  बाढ़  से  जो  नुकसान  होता  और  जिसके  लिए  सरकार  को  बड़ी

 सहायता  देनी  पड़ती  वह  न  देनी  पढ़ी  ।  एक  दफा  ऐसा  कर  दिया  तो  बार-बार
 at

 सरकार  द्वारा
 सहायता  दी  जाती  उसकी  जरूरत  नहीं  पड़ेगी  और  जो  नुकसान  होता  वह

 आ  नहीं  होगा  ।
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 मैं
 फिर  मंत्री  जो  वो  उनके

 अच्छे
 बजट  और  जन-प्रिय  सन्तुलित  बजट  के  लिए

 बचाई देता  इससे  गरीब  गौर  भाम  आदमी  को  फायदा  होगा  उनको  इस  बजट  से  प्रसन्नता

 हुई है
 ओर  मैं  फिर  वित्त  मंत्री  जो  को  सादिक  बधाई  देते  हुए  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  विरदा  राम  कलवारिया  :  चेयरमैन  इस  वह  का  जो  पेश

 किया  गया  उसका  मैं  gags  करता  ह  ।

 सबसे  पहली  बात  तो  मैं  यह  कहना  चाहता हूं  कि  जालोर  जिला  राजस्थान  में  बहुत
 पिछडा  हुआ  जिला  है  ।  मैं  वित्त  मंत्री  जी  से  निवेदन  करें  ना  चाहता  हूं  कि  हमारे  जालोर  और

 सिरोही  जिले में  ग्र
 सी  टंग्सटन  और  कोपर  के  बड़े  उद्योग  लगाने  की  कृपा

 करें  ।  वहां  पर  वाजिब  मात्रा  में  सीमेंट  और  ग्रेनाइट  का  भंडार  है  कौर  काफी  मात्रा में  ये  वहां

 मिलते
 इसलिए  सरकार  वहां  पर

 इनसे  संबंधित  उद्योग  लगाते  की  कृपा  करं  ।  हमारे  यहां

 के  लोग  मजदूरी  के  लिए  हर  साल  बाहर  जाते  हैं  और  जब्र  अकाज  पड़  जाता  तो  आस-पास

 के  प्रदेशों  में
 बहुत  भारी  संख्या  में  लंगर  चले  जाते  हैं  ।  अगर  सरकार  वहां  पर  उद्योग  लगा

 तो  हमारे  पहां  के  मजदूर  बेकार  नहीं  रहेगें  और  वहीं  पर  मजदूरी

 बिजली  की  हमारे  यहां  कठिनाई  है  ।  बिजली  की  कठिनाई  के  कारण  हमारे  यहां  उद्योग

 भी  नहीं  लग  सके  ।  उद्योगों  के  लिए  बिजली  की  जरूरत  होती  है  ।  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  वहां

 ज्यादा  से  ज्यादा  बिजली  मिलनी  चाहिए  ।

 जालोर  जिला  एक  एसा  जिला  है  जो  उगलने  वाला  जिला  है  ।  जालौर  जिले  की

 जमीन  ऐसी  है  कि
 वहां  राजस्थान  का  समझते  ज्यादा  अनाज  पैदा

 होत  है  |  इसलिए जालौर  और

 सिर रोही  जिलों  में  बिजली  की  बहुत  जरूरत  है  |

 पिछले  चार  सालों  में  काश्तकार  अकाल  की  वजह  से  फसल  नहीं  सके  ।  पानी  की

 ड़ी  कमी  थी  ।  पानी  की  कमी  इसलिए  थी  कि  बिजली  की  कमी  थी  |  बिजली  की  कमी  की  वजह

 से  कुछ  जोती  हुई  जमात  को  उन्हें  जोतना  कुछ  जमीन  जोती  ही  नहीं  ।  इससे  काश्तकारों

 को  फसल  में  काफी  हानि  हुई  ।  बिजली  से  पानी  न  पहुंचने  के  कारण  फ्ल  भी  नहीं  हुई

 बहा  जो  बिजली  मिलती  है  उसमें  भी  वोल्टेज  की  काफी  घट-बढ़  होती  रहती  है  ।  इससे

 काश्तकारों  का  मोटर  जल  जाता  है  और  फिर  दुबारा  मोटर  बनवाने  पर  उनका  हजार  A  बढ़

 हजार  रुपया  लग  जाता  है  |  मोटर  खराब  रहने  की  वजह  से  फसल  को  भी  बहुत  हानि  होती

 यह  नहों  होना  बिजली  का  वोल्टेज  ठीक  रहना  चाहिए  ।

 हमारे  जिले  में  बहुत  से  कुए  हैं  ।  राजस्थान  में  सबसे  ज्यादा  कुएं  जालोर  जिले  में  हैं  ।

 मेहरबानी  कर  के  जालौर  जिले  में  कड  डीजल  का  डिपो  खोलें  क्योंकि  वहां  सबसे  ज्यादा  डीजल
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 की  खपत  होती  है  ।  मैं  वित्त  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूगा
 कि  वहां  डीजल  का  fey  खाली  ी

 कृपा  करें  ।

 साथ-साथ  वहां  नहरी  सिचाई
 साधन

 नहीं  हैं  ।
 वहां  पर  ज्यादा  कुए  होने  सेਂ  जमीन

 के  अन्दर  पानी  घंटा  चला  जेता  यहाँ  तक  किं  कुएਂ  खाली  हो  जाते हैं  और  जीमन  का  सत

 नहीं  रहता  है  ।  वहॉँ  छोटे-छोटे
 कौर

 बड़े-बड़े  बांध  बनाये  बन  ये जए  ताकि

 उनमें  बारिश  का  पानी  रुक  जाए  ।  उनमें  पानी  रुकने  स  aaa  Haeee  श्योर-धीरे  चला

 जाता  है  और  कुएं  सूखते  महीं हैं  इसलिए  वहां  बांध  और  तालाब  बनाना  बहुत  जरूरी

 राजस्थान  सरकार  का  गुजरात  सरकार  से  1966  में  एक  हुआ  था  ।  उसके

 मुताबिक  माही  का  सिरोंही  और  बाइबर  तीन  ज़िलों  मे  भाना  था  ।  यह

 समझौता  1966  में  हुआ  था  जबकि  मैं  राजस्थान  बिधान  सभा  का  एम०  एवं  पु  था  ।  बह्

 समझौता  अभी  तक  लागू  नहीं  gar  है  भौर  इन  जिलों  में  माही बुदी  का  पानी  अभी  तक  नहीं  आया

 है  ।  निंदा  का  पानी  भी  आना  था  ।  पता  नहीं  वह  पानी  भी  कब  तक  ata  |  हमारा
 f
 पिछड़ा

 जिला है  ।  इसलिए  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  ag  इस  तरफ  ध्यान  दे  ।

 8.00  है|  हूँ

 जालौर  जिले  में  एक  डरी  लगाई  TE  थी  जो  बद  कर  दी  गई  इस

 हरी  पर  50  हजार  निर्भर  थे  ।  किसानों  ने  और  गरीबों  ने  कज  लेकर  गाय-भंस  खरीदें

 लेकिन  अब  डेरी  बंद  है  ।  इसको  शीघ्र  हो  चाल  किया  जाना  चाहिए  ।  इसका  प्रबंध  सरकार

 अपने  हाथ  में  ले  था  इसको  कोआपरेटिव  के  अंगों  चलाए  |

 पेयजल  के  बारे  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  मेर  जिले  4  कुछ  जगह  पयजल  कीं

 व्यवस्था  है  लेकिन  कई  गावों  में  नहीं  है  fara  गांवों  मे  है  वहाँ  भी  गरीबों  के  मोहल्ले  मे  पानी

 नहीं  पहुँचता  ।  दन  आंतों  की  और  ध्यान  दिया  जाए  ।

 जोधपुर  से  भीलड़ी  266  चवकसप्रस  गाड़ी  भीलड़ी  तक  जाती  है  और  उसके  7  डिब्बे  कट

 कर  अहमदाबाद  तक  जाते  हैं  ।  स  गाड़ी  को  अहमदाबाद  तक  चलाया  जाना  चाहिए  रल

 frat  से  atte  किया  लेकिन  जबाव  आया  कि  7  डिब्बे  अहमदाबाद  तक  जाते  इसलिए

 इसको  अहमदाबाद  तक  ले  जाने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  हमारे  यहां  से  काश्तकारों  को  अपना

 सरसों  आदि  लेकर  ऊ  झा  मंडी  जाना  पड़ता  है  ।  कई  लोगों  की  जेब  कट  बोती  है  और

 तीन  लोग  तो  लापता  हैं  ।  इसलिए  यह  गाड़ी  जोधपुर  से  अहमदाबाद  तक  जानी  चाहिए  |

 अभी  एक  मारवाड़  जंक्शन  से  अहमदाबाद  एक्सप्रेस  गाड़ी  चलाई  गई  इसको  सिरोही

 रोका  जाना  चाहिए  ओर  स्वरूप गंज  सीमेंट  फैक्ट्री  है  वहां  पर  भी  इस  गाड़ी  को  जाना

 चाहिए  ।  इसके  लिए  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  ।
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 27  तारीख  को  प्रधान  मंत्री  जी  से  माउन्ट  काबू  मे  टेलीविजन  सेन्टर  खुलवाने  हेतु

 मिला  था  ।  उन्होंने  कहा  है
 कि  मैं  इसकी  सिफारिश  करने  के  लिए  तैयार  हूं  ।  यह  टूरिस्ट  स्थान

 इसके  लगने  से  पाली  और  उदयपुर  तक  दिखायी  देगा  ।  मैं

 सिफारिश  करता हूं
 कि  सिरोही  में  एक  हवाई  पट्टी  का  निर्माण  किया  जाए  ।  इसके  बन  जाने

 से  व्यापारियों  बौर  अन्य  लागों  को  काफी  फायदा  होगा  ।  पह  बजट  बहुत  अच्छा  इसके

 लिए
 मैं

 वित्त
 मंत्री  जी  और  बूटा  सिह  जी

 को
 भी  धन्यवाद  देता  हूं

 ।
 इसी  के

 साथ  अपनी  बात

 समाप्त  करता  हुं  ।.

 शो
 agar  acre

 :
 सभापति  महोदय  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  क्वारा  प्रस्तुत

 किये  गये  बजट  का  सेन  करता  हूं  हि  किया  कक

 सभापति  महोदय  श्री  बे  काले  आप  अपना  भाषण  कल  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 8.08  1०१०

 लोक  सभा  बुधवार  14  मार्च  1984/24  1905  के

 बजे  म०  प०  तक  के  लिए  गणित  हुई  ।

 en  ee  अ

 na  :  सनलाइट  दिल्लो  |
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